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श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चिंतन और चिंता का विषय 
॥ हमेशा ही संपूर्ण राष्ट्र रहा है । भारत और भारतीयता की 
संप्रभुता और संवर्द्धन की कामना उनके निजी एजेंडे में सर्वोपरि 
रही है । यह भावना और कामना कभी संसद में विपक्ष के सांसद के 
रूप में प्रकट होती रही, कभी कवि और पत्रकार के रूप में, कभी 
सांस्कृतिक मंचों से एक सुलझे हुए प्रखर वक्ता के रूप में और 
१९९६ से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। 

श्री वाजपेयी ने देश की सत्ता की बागडोर का दायित्व एक 
ट्रस्टी के रूप में ग्रहण किया। राष्ट्र के सम्मान और श्रीवृद्धि को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी। न किसी दबाव को आड़े आने दिया, न 
किसी प्रलोभन को। न किसी संकट से विचलित हुए, न किसी 
स्वार्थ से। फिर चाहे वह परमाणु परीक्षण हो, कारगिल समस्या 
हो, लाहौर-ढाका यात्रा हो या कोई और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा । 

इसी तरह रो पर भी दो टूक और राष्ट्र हित को 
सर्वोपरि मानते हुए निर्णय लिये-चाहे वह कावेरी विवाद हो या 
कोंकण रेलवे लाइन का मसला, संरचनात्मक ढाँचे का विकास हो 
या सॉफ्टवेयर के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी कार्यदल की 
स्थापना, केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग का गठन हो या राष्ट्रीय 
राजमार्गो और हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति हो 
या आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने का सवाल, ग्रामीणों के लिए 
रोजगार के अवसर जुटाने का मामला हो या विदेशों में बसे 
भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना। 

अपने प्रधानमंत्रित्व काल में श्री वाजपेयी ने जो उपलब्धियाँ 
हासिल कीं, उन्हें दो शब्दों में कहा जा सकता है-जो कहा वह 
कर दिखाया। प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी उनकी 
कथनी और करनी एक ही बनी रही-इसका प्रमाण हैं इस 
“संकल्प-काल ' में संकलित वे महत्त्वपूर्ण भाषण जो श्री वाजपेयी 
ने प्रधानमंत्री के रूप मे विभिन्न मंचों से दिए। अपनी बात को 
स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहना अटलजी जैसे निर्भय और सर्वमान्य 
व्यक्ति के लिए सहज और संभव रहा है। लाल किला से लाहौर 
तक, संसद से संयुक्त राष्ट्र महासभा तक विस्तृत विभिन्न 
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों से दिए गए इन भाषणों से बार-बार 
एक ही सत्य एवं तथ्य प्रमाणित और ध्वनित होता है-श्री 
वाजपेयी के स्वर और शब्दों में भारत राष्ट्र राज्य के एक अरब 
लोगों का मौन समर्थन और भावना समाहित È | 

प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित ' मेरी संसदीय यात्रा? (चार 
खंडों में) के बाद ' संकल्प-काल' का प्रकाशन अटलजी के 
पाठकों और उनके विचारों के संग्राहकों के लिए एक और 
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दिन जाते देर नहीं लगती 
देखते-देखते एक वर्ष बीत गया; 
लंबी प्रतीक्षा का वर्ष 

कठिन परीक्षा का वर्ष; 

आपका विश्वास, हमारे प्रयास; 
कालिमा Set लगी है; 

निराश मन में नई आशा जगी है; 
सभी सपने साकार करना है; 
मिलकर रास्ता पार करना है; 
आइए, 

संकल्प को दोहराएँ. 

ag सदी को भारत की सदी बनाएँ। 


--अटल बिहारी वाजपेयी 


१९ मार्च, १९९९ 


- राष्ट्रीय /५ 
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श्री अटल बिहारी वाजपेयी 


एक परिचय 


भाः के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता हैं, जो 
सार्वजनिक जीवन में अपने महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए सुविख्यात हैं। 

आपका जन्म २५ दिसंबर, १९२४ को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम 
श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। एक भरे-पूरे परिवार के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी ने विक्टोरिया 
(अब लक्ष्मीबाई) कॉलेज, ग्वालियर और डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की। 
आपने राजनीतिशास्त्र से एम.ए. तक की पढ़ाई की है। आप १९४२ के स्वतंत्रता आंदोलन में 
गिरफ्तार हुए थे और कुछ दिन जेल में रहे थे। आपने एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू 
FRA | आपने १९४७-५० के दौरान ' राष्ट्र धर्म', १९४८-५० के दौरान “पाञ्चजन्य' (साप्ताहिक), 
१९४९-५० के दौरान ' स्वदेश' (दैनिक) तथा १९५०-५२ के दौरान “वीर अर्जुन” (दैनिक तथा 
साप्ताहिक) के संपादक के पदों को सुशोभित किया। 

१९५१ में आप जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे तथा १९६८-७३ के दौरान आप इसके 
अध्यक्ष रहे । आप १९७७ में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। जनता पार्टी की सरकार में 
१९७७-७९ की अवधि के दौरान आपने विदेश मंत्री के पद को सुशोभित किया। आप १९८० में 
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे तथा १९८०-८६ के बीच आप इसके अध्यक्ष पद पर 
आसीन रहे । आप १९८०-८४ तथा १९८६-९१ में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता थे। 
लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप १९५७ से लगातार संसद सदस्य रहे हैं। 
१९९१-९६, दसवीं लोकसभा में आप नेता प्रतिपक्ष रहे | ग्यारहवीं लोकसभा के गठन के तुरंत बाद 
आप १६ मई, १९९६ से २८ मई, १९९६ तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जून १९९६ से फरवरी 
१९९८ तक ग्यारहवीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मार्च १९९८ में बारहवीं लोकसभा के गठन 
के बाद से आप पुनः भारत के प्रधानमंत्री हैं। 

सन्‌ १९८५ को छोड़कर आप पिछले ४१ वर्ष के लंबे कालखंड में संसद के किसी-न- 
किसी सदन के सदस्य रहे। चार दशकों से भारतीय संसद में अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति से आप 
देश और संसद की गरिमा की श्रीवृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। 

श्री वाजपेयी १९६६-६७ के दौरान सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के, १९६९-७० और 
१९९१-९२ के दौरान लोक लेखा समिति तथा १९९०-९१ के दौरान याचिका-समिति के अध्यक्ष 
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रहे। १९६५ में पूर्वी अफ्रीका गए संसदीय सद्भावना मिशन के, १९८३ में यूरोपीय संसद में 
संसदीय शिष्टमंडल के; कनाडा (१९६६), जांबिया (१९८०), आइल ऑफ मैन (१९८४) में 
आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में संसदीय शिष्टमंडल के; जापान (१९७४), श्रीलंका (१९७५), 
स्विट्जरलैंड (१९८४) में आयोजित अंतर संसदीय यूनियन सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के 
तथा Reve, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४ और ९६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा में भारतीय 
शिष्टमंडल के आप सदस्य रहे हैं। अनेक अवसरों पर आप राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ के सदस्य रह 
चुके हैं । फरवरी १९९४ में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के विशेष आग्रह 
पर आपने जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया अपितु 
प्रतिपक्ष के नेता द्वारा सरकार का पक्ष प्रस्तुत किए जाने की यह घटना अपने आपमें वहां उपस्थित 
सभी राष्ट्र प्रमुखों के लिए आश्चर्य और भारत के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और विश्वास कर 
अवसर बनी | 
१९२५ में संयुक्त राष्ट्र की ५०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित विशेष सत्र में भी 
वाजपेयी जी ने देश के दल का नेतृत्व किया | विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन के रूप में भी 
वाजपेयी जी ने १९९७ में बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। १९४२ में 
आपको ब्रिटिश हुक्मरानों ने जेल भेजा। आपातकाल के पूरे दौर में १९७५ से '७७ तक आप जेल 
में रहे। राष्ट्र के प्रति आपको समर्पित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने १९९२ में “पद्म विभूषण' से 
विभूषित किया। १९९३ में कानपुर विश्वविद्यालय ने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि 
प्रदान को। १९९४ में “लोकमान्य तिलक ' पुरस्कार दिया गया। १९९४ में 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' चुना 
गया और “गोविंद बल्लभ पंत' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। २६ नवंबर, १९९८ को सुलभ 
इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वर्ष '९७ के सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में चुना। उपराष्ट्रपति श्री 
कृष्णकांत ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया। 
श्री वाजपेयी १९६५-७० के दौरान अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट स्टेशन 
मास्टर्स एसोसिएशन के तथा १९६८-८४ के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के 
अध्यक्ष रह चुके हैं तथा अभी आप १९७६ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति 
के अध्यक्ष पद को शोभायमान कर रहे हैं। 
श्री वाजपेयी को 'कैदी कविराज की कुंडलियां', ' न्यू डाइमेंशंस ऑफ एशियन फॉरेन पॉलिसी ', 
“मृत्यु या हत्या', ' जनसंघ और मुसलमान' और 'मेरी इक्यावन कविताएं” नामक पुस्तकें लिखने 
का श्रेय प्राप्त है। १९९२ में प्रकाशित “संसद में तीन दशक ' के तीन खंडों को समाहित करते हुए 
और उनमें सम्मिलित होने से रह गए और उसके बाद आपने सन्‌ '५७ से अब तक लोकसभा और 
राज्यसभा में जितने भी महत्त्वपूर्ण भाषण दिए हैं, वे सब 'मेरी संसदीय यात्रा' के इन चार खंडों के 
प्रकाशन के साथ ही पुस्तक रूप में पाठकों तक आ चुके हैं। ' अटलजीचे आह्वान' नाम से मराठी 
में आपके सार्वजनिक मंचों, सदन और पार्टी बैठकों के चुनिंदा संभाषणों का संग्रह कई वर्ष पहले 
प्रकाशित हो चुका है । 
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श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में 


१९५७-१९६२ दूसरी लोकसभा 
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
* 

१९६२-१९६७ राज्यसभा 
उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 
* 

१९६७-१९७१ चौथी लोकसभा 
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
+ 
१९७२-१९७७ पाँचवीं लोकसभा 
ग्वालियर (म.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
+ 
१९७७-१९७९ छठी लोकसभा 
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व 
जनता सरकार में भारत के विदेश मंत्री 
+ 
१९७९-१९८४ सातवीं लोकसभा 
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व 
क 
१९८६-१९९१ राज्यसभा 
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 
क 
१९९१-१९९६ दसवीं लोकसभा: 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
सदन में प्रतिपक्ष के नेता 
x 
१९९६-१९९८ TARGA लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
१६ से २८ मई, १९९८ तक भारत के प्रधानमंत्री 
तदनंतर फरवरी १९९८ तक प्रतिपक्ष के नेता 
क 
संप्रति मार्च १९९८ से बारहवीं लोकसभा 
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व 
भारत के प्रधानमंत्री 
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भूमिका 


ay बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस संयम, पर दृढ़ता से उन्होंने कार्रागल 
संकट का सामना किया, उसने उन्हें दुनिया के शीर्ष राजनेताओं में शुमार कर दिया है। 
उन्होंने पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन साथ ही 
परमाणु शक्तिसंपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि-॥ और 
परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ कदम भी उठाए। अब पूरा विश्व समझ गया है 
कि भारत शांति चाहनेवाला एक जिम्मेदार देश है। यह किसी भी मापदंड से अनुल्लेखनीय 
उपलब्धि नहीं है। 

श्री वाजपेयी ने सौ साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया; संरचनात्मक 
ढाँचे के लिए कार्यदल; सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल; केंद्रीय 
बिजली नियंत्रण आयोग आदि का गठन किया, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गो एवं हवाई अड्डों का 
विकास; नई टेलीकॉम नीति तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत आदि के माध्यम से बुनियादी संरचनात्मक 
ढाँचे को मजबूत करनेवाले कदम उठाए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, 
व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित कीं । इनके अलावा उन्होंने आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों की 
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, उड़ीसा के सर्वाधिक गरीब 
क्षेत्र के लिए सात सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया, आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के 
लिए लंबित अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया तथा ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे 
भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की । 

वह अल्पभाषी हैं और अब यह भी सिद्ध हो गया कि अवसर मिलने पर वह उपलब्धियाँ भी 
हासिल करते है । आज वह भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय व आदमकद व्यक्तित्व हैं । 
भारत की अधिकांश जनता महसूस करती है कि श्री वाजपेयी के जिम्मेदार हाथों में देश सुरक्षित है। 

यह पुस्तक भारत व उसके लोगों, जिन्हें बह प्यार करते हैं, के लिए उनकी चिंता को दर्शाती 
है। इसमें कालक्रमानुसार देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, बिदेश नीति एवं संसद 
में दिए गए उनके भाषणों को विभिन्न अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। 

यह प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए उनके भाषणों का नहीं, बल्कि सभी अति महत्त्वपुर्ण 
भाषणों का संकलन है। 

वास्तव में यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री वाजपेयी की बृहद्‌ पुस्तक ' मेरी 
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संसदीय यात्रा' का विस्तार भी है। उक्त पुस्तक में मैं अपनी विस्तृत भूमिका में अटलजी के 
बहुआयामी व्यक्तित्व और सन्‌ १९५७ से उनके साथ अपने साहचर्य एवं उपाख्यानों की विस्तार से 
चर्चा कर चुका हूँ इसलिए यहाँ इतना ही कहकर यह पुस्तक अटलजी के विचारवान्‌ पाठकों को 
समर्पित करता & | 

इस पुस्तक के प्रकाशन में श्री वीरेंद्र जैन ने जो श्रम किया है उसके लिए में उनका धन्यवाद 
करता हूँ। अल्प समय में भाषण और फोटो उपलब्ध कराने के लिए मैं श्री अशोक टंडन और 
श्री ओ.पी. तनेजा का ऋणी हूँ। 

यह कहना अनावश्यक है कि पुस्तक में किसी भी त्रुटि या भूल के लिए मैं पूर्ण रूप से 
जिम्मेदार हूँ। 

—ना.मा. घटाटे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुक्रम 


राष्ट्रीय 

आइए, मिलकर काम करें १९ 
अभिनंदन वैज्ञानिकों का कौजिए २५ 
बम विध्वंस के लिए नहीं २७ 
पोखरण ने दुनिया को झकझोर दिया २९ 
विकास का आधार ३१ 
शिक्षा का विकास तालमेल से होगा %o 
एड्स एक गंभीर चुनौती ४४ 
चुनाव सुधार अपरिहार्य ४९ 
हम अपराधियों को दंडित करेंगे us 
सरकार गिराने की वजह क्या थी? ५६ 
आर्थिक 

ध्यान विकास पर केंद्रित करें ६१ 
राष्ट्रीय विकास में लघु उद्योगों की भूमिका ६९ 
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए साझा प्रयास ७३ 
राष्ट्रीय विकास बनाम ग्रामीण विकास ७८ 
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका ८३ 
खेती में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ८६ 
भारत में विश्वकर्मा की स्थिति ८९ 
स्थायी आर्थिक विकास ९३ 
साझे प्रयासों से रुकेगी मूल्यवृद्धि १०१ 
आवास क्षेत्र : चुनौतियाँ और समाधान १०६ 
सरकार का मध्यावधि आर्थिक एजेंडा १०९ 
दुर्बल वर्गों का संरक्षण जरूरी २२३ 
स्वदेशी एक साधना है ११९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सामाजिक और सांस्कृतिक 
इक्कीसवीं सदी स्त्रियों की होगी 
पूर्वोत्तर के नौजवान उत्तर दें 

भारतीय विज्ञान की दोहरी जिम्मेदारी 
एकता के साहित्यिक योद्धा 

समाज में सद्भावनाओं का लोप 

सर्वे सन्तु निरामया: 

सरकार की उम्र उसके कार्यों से नापिए 
विद्यार्थी परिषद्‌ की भूमिका 

पत्रकारिता और सकारात्मक बने 
कर्मयोगी श्री के. कामराज 

अनवरत योद्धा आचार्य रंगा 

साक्षरता दिवस कर्मकांड न बने 
उपाध्यायजी की देन--एकात्म मानववाद 
नागरिक प्रादेशिक सेना में भाग लें 
पौष्टिक आहार--जन्मसिद्ध अधिकार 
बच्चे देश के प्रति जागरूक हों 

नैतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता 
सूचना स्वयं में एक शक्ति है 

कर्नाटक की कीर्ति 

संत गाडगे का अवदान 

आओ फिर से दीया जलाएँ 
धर्मनिरपेक्षता हमारी मिट्टी में है 

खेल नहीं बिगडने देंगे 

साक्षरता को जन आंदोलन बनाएँ 

यह देश वीर बालकों का है 

देश को खतरों से बचाना होगा 

अंग्रेजी अनिवार्यता की ओर बढ़ रही है! 
छात्र देश के विकास में जुटें 

नारी को दया नहीं अधिकार चाहिए 
सम्मान का आयोजन क्यों ? 

महापुरुषो के मूल्यांकन में भी मतभेद ! 


अंतरराष्ट्रीय 
पर्यावरण विनाश का विश्वव्यापीकरण 
सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१२५ 
१२७ 
१३० 
१३५ 
१३८ 
१४१ 
१४३ 
१४६ 
१५० 
१५३ 
१५५ 
१५६ 
१५८ 
१६२ 
१६३ 
१६५ 
१६८ 
१७१ 

१७४ 
१७५ 
१७७ 
१७९ 

१८२ 

१८४ 
१८७ 

१८८ 

१९१ 

१९३ 

१९७ 
२०० 


२०४ 


२०९ 
२१३ 


भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक संबंध 
अफ्रीका में आर्यसमाज का योग 
समान लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास 
परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 
अप्रवासी भारतीयों की भूमिका 
हिंदुत्व ज्ञान की आकाशगंगा 

भारतीय विद्या भवन का अवदान 
बीसवीं सदी का सबक : निशस्त्रीकरण 
भारतीय मूल के सांसदों से अपेक्षा 
मानवाधिकारों के प्रति भारत वचनबद्ध 
त्रिनिदाद से प्रगाढ़ता और बढ़े 
जी-१५ शिखर सम्मेलन 

यह बस सिर्फ बस नहीं है 

बहुत दिन दुश्मनी हो ली, अब' 
परिशिष्ट 

लाहौर घोषणापत्र 


संसद में 

हमें सदन का विश्वास चाहिए 

हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं 

न दैन्यम्‌ न पलायनम्‌ 

राष्ट्रीय एजेंडा के मूल में एक मानस है 
भारत परमाणु क्षमता संपन्न 

पोखरण समय की माँग थी 

भारत के खिलाफ छद्म युद्ध थोपा गया 
परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 
राममंदिर पर फैसला हमें मान्य होगा 
देश प्रतिबंधों का दंश सह लेगा 

सदन में कल जो हुआ, शर्मनाक हुआ 
लोकपाल विधेयक की परिधि 

सार्क और मेरी कोलंबो यात्रा 

सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 
हमारी नीति के प्रमुख मुद्दे 

इराक पर हमारी नजर है 

वाद-विवाद नहीं, संवाद चाहिए 
अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण 
प्रतिपक्ष हमारा विकल्प तो बताए 
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राष्ट्रीय 


आइए, मिलकर काम करें 

२२ मार्च, १९९८ को प्रधानमंत्री के रूप में दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम प्रथम संबोधन। 
अभिनंदन वैज्ञानिकों का कीजिए 

१३ मई, १९९८ को पोखरण प्रसंग में प्रधानमंत्री निवास पर बधाई देने आए नागरिकों को धन्यवाद-ज्ञापन। 
बम विध्वंस के लिए नहीं 

३० मई, १९९८ को प्रधानमंत्री निवास पर आम-जन को संबोधन। 

पोखरण ने दुनिया को झकझोर दिया 

२ जून, १९९८ को प्रधानमंत्री निवास पर आम-जन को संबोधन। 

विकास का आधार 

१५ अगस्त, १९९८ को लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन भाषण। 
शिक्षा का विकास तालमेल से होगा 


२२ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के 
सम्मेलन में उद्घाटन- भाषण। 


एड्स एक गंभीर चुनौती 

१२ दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की 
बैठक में भाषण। 

चुनाव सुधार अपरिहार्य 


२३ जनवरी, १९९९ को नई दिल्ली में चुनाव सुधारों के बारे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटन भाषण। 
हम अपराधियों को दंडित करेंगे 


३० जनवरी, १९९९ शहीदी दिवस पर दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश। 
सरकार गिराने की वजह क्या थी? 


२१ अप्रैल, १९९९ को दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश। 
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आइए, मिलकर काम He 


बः और भाइयो, आपने जनादेश दे दिया । राष्ट्रपतिजी ने फैसला कर दिया। आपको सरकार 
बन गई | आइए, अब काम पर लग जाएँ। 

दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। समय का तकाजा है कि हम छोटे-छोटे झगड़ों और 
मतभेदों को पीछे छोड़ दें। विशेष रूप से यह मौका चुनावों के दौरान पैदा हुई कटुता से छुटकारा 
पाने का है। मेरी सरकार काम पर जुट गई है और में आप सबसे भी जुटने का अनुरोध करूँगा । 

में विशेष रूप से संसद में चुनकर आए मित्रों से एक आग्रह करना चाहता K मैंने लगभग 
पूरा कामकाजी जीवन संसद के अंदर और उसके आसपास बिताया है | जब मैं इस बात पर विचार 
करता हूँ कि इस महान्‌ राष्ट्रीय संस्थान के क्या उद्देश्य थे और आज हमने उसको क्या गत बना 
दी है, उसे देखकर मेरा दिल रोता है । हमें इसे एक बार फिर शिष्ट विचार-विमर्श और तर्कसंगत 
वाद-विवाद का सभ्य मंच बनाना होगा। इसलिए जल्दी ही अपना आसन ग्रहण करनेवाले सांसदों 
से में एक अपील करना चाहता हूँ | करोड़ों लोगों ने आपको अपना विश्वास सौंपा है । मेरा निवेदन 
है कि संसद को उन करोड़ों दु:खी लोगों के भरोसे के लायक बनाने की भरपूर कोशिश करें। 

एक निवेदन आम लोगों से भी करना चाहता हूँ। आप मालिक हैं । जिन सदस्यों को आपने 
चुनकर भेजा है, वे आपकी तरफ से विचार-विमर्श के लिए यहाँ आए हैं। आप इन सदस्यों को 
अगले चुनाव तक भूल न जाएँ। न ही ये आपको भुला सकें। 

मेरी दूसरी बात भी बुनियादी है- भविष्य की ओर निहारिए। दूसरे देश आकाश छू रहे हैं। 
सवाल केवल नई चीजों के उत्पादन का नहीं है। ये चीजें हर दूसरे साल एक नई टेक्नोलॉजी पर 
सवार हो जाती हैं और फिर तुरंत उससे भी नई टेक्नोलॉजी पिछली को धकेलकर, आगे बढ़ जाती 
है। हमें इस नई दुनिया का सामना करना हैं। अपने को इससे काटकर नहीं चल सकते। जो देश 
आर्थिक और टेक्नोलॉजी को दृष्टि से शक्तिशाली हैं, वही दुनिया पर हावी हैं | हममें से कोई भी 
भारत का मामूली दर्जे में बने रहना बरदाश्त नहीं कर सकता। 

हम इसे बरदाश्त करें भी क्यों ? जो भी संसाधन चाहिए वे सब हमारे पास हैं | देश के पास 
विश्व स्तर की प्रतिभा है । नई टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय दुनिया भर में अगली पंक्ति में खडे 
हैं। भारत में भी जहाँ-जहाँ रास्ते खुल रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, नई 


२२ मार्च, १९९८ को प्रधानमंत्री के रूप में दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम प्रथम संबोधन | 
राष्ट्रीय / १९ 
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सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी आदि में हमारे नौजवान और नवयुवतियाँ बड़ी फुरती से आगे 
बढ़कर अपनी जगह बना रहे हैं। 
में चाहता हूँ कि इस सोच को लेकर हम सब आत्मविश्वास से भविष्य का सामना करें। 
यह स्वाभाविक ही है कि विश्व बाजार के इस भँवर और विश्व व्यापार संगठन के उभरते 
तंत्र में, देश के हितों की रक्षा और उसका संवर्धन हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस 
संबंध में संकोच की जरूरत नहीं है दुनिया भर के सारे देश भू-मंडलीकरण के इस जमाने में यही 
कर रहे हैं। अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने और इस संबंध में अपनी क्षमताओं को मजबूत 
करते जाने का मतलब दुनिया से अपने को काटकर अलग-थलग कर लेना नहीं है। इसका मतलब 
पूरी तैयारी करने के बाद चुनौतियों को झेलना है। इस तैयारी का एक बड़ा भाग विकास को 
रोकनेवाली नौकरशाही और सरकारी नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्ति दिलाना है। मेरी सरकार 
इस संबंध में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 
इसलिए विश्व व्यापार संगठन के नए तंत्र से डरते रहने और हतबल हो जाने की जरूरत 
नहीं है। इस तंत्र का हम इस्तेमाल करें । यह सही है कि हमें 'हलदी ' और 'बासमती ' जैसी खास 
भारतीय मूल की चीजों के विदेशों में पेटेंट किए जाने के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। 
लेकिन इसका सही इलाज उन तमाम तरह की पहल करने से है, जो भारत और भारतीय दूसरों के 
साथ होड़ करके विश्व स्तर के पेटेंट प्राप्त करने की बाजी मारकर कर सकते हैं | मेरी सरकार इस 
नई व्यवस्था को इस नजरिए से देखेगी। मैं विश्वास करता हूँ कि हमें इसी तरह इसका सामना 
करना चाहिए। 
मुझे रामकृष्ण परमहंस की बात याद आती है। इसे उन्होंने एक प्रार्थी को कहा था। जीवन 
एक नाव को तरह है। इसकी सही जगह पानी पर ही है। लेकिन पानी को नाव में घुसने नहीं दिया 
जा सकता, इससे तो नाव डूब जाती है। मेरे साथियों और मेरे लिए स्वदेशी का यही मतलब है। 
देश की स्वाभाविक जगह खुली दुनिया में है। लेकिन हम देश की नाव को विश्व बाजार के झटकों 
से झकझोरनेवाली शक्तिशाली तरंगों में डूबने के लिए नहीं छोड़ सकते इसके विपरीत हम उन्ही 
तरंगों की गति का उपयोग अपनी नाव को आगे ले जाने में करना चाहते हैं। 
इसलिए हमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नाव को ज्यादा मजबूत और ज्यादा दमदार बनाना 
चाहिए। भारतीय जनता की उद्यमशीलता और उत्पादक शक्तियों पर लगे बंधनों को तोड़कर हम 
यह काम न्यूनतम संभव अवधि में करें। हम इस चुनौती का मुकाबला गरीबी और बेरोजगारी को 
मिटाकर करेंगे। 
संक्षेप में कहें तो हम अतीत को लाँघकर भविष्य का आलिंगन करें। 
ऐसा करने का केवल एक मंत्र है--आइए, मिलकर काम करें ! अगर हम सब एक-दूसरे 
का रास्ता ही रोकते रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा ? इस विध्वंसक आदत को हम छोड़ दें। 
गौरवशाली स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान देशप्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष और त्याग करना। 
आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कड़ी मेहनत करना, ईमानदारी 
से काम करना और मिलकर काम करना। मैं तमाम लोगों से, साथी राजनेताओं से लेकर आम 
लोगों तक--सबसे यह अपील करता हूँ कि देशप्रेम की इस उच्चतर चुनौती को स्वीकार करें। 
सार्वजनिक जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आया है। लोकतांत्रिक चुनावों ने निरंतर टकराव 
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का रास्ता बना दिया है। और बातों के अलावा इससे भी एक-दूसरे के साथ आने और मिलकर 
काम करने में रुकावट पैदा होती है । फिर भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों के इन्हीं दबावों के 
कारण गठबंधन बनाने और सहयोग करने का वातावरण भी बना है। नकारात्मकता और छुआछूत 
की राजनीति ने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उचित और अनुचित रास्तों से एक-दूसरे की टाँग खींचने 
की पागल दौड़ ने दुनिया की नजरों में भारत की छवि को बिगाड़ा है। इसके कारण समाज में 
सांप्रदायिक एवं जातीय विघटन और भय का वातावरण फैला है । मैं ईमानदारी से अनुभव करता हूँ 
कि हमें एक देश के नाते इस विनाशकारी रास्ते को छोड़ देना चाहिए। 

हमारी सभ्यता प्राचीन है। यह समन्वय पर आधारित है। यह समझाने-बुझाने पर जोर देती 
है, केवल सहन करने पर नहीं | इसका निर्माण सभी उपासना पद्धतियों के प्रति गहरे और सक्रिय 
आदर पर हुआ। हमारे ऋषियों ने कहा है--' आकाशात्‌ पतितम्‌ तोयम्‌, यद्‌ गच्छति सागरम्‌, सर्व 
देवम्‌ नमस्कारम्‌, केशवम्‌ प्रतिगच्छति।' सभी स्थानों पर गिरनेवाली वर्षा की बूँदें जैसे अलग- 
अलग धाराओं में बहती हुई अंत में एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, उसी तरह सभी लोगों की 
पूजाएँ एक ही ईश्वर को प्राप्त होती हैं। तमिल संत थिरूमूलर ने अपनी रचना ' थिरूमंदिरम्‌' में 
कहा है--' ate कुलम्‌, उर्वाणे देवन्‌'-हमारा कुल एक है, हमारा ईश्वर एक है। 

भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेक्युलरिज्म का यही सही अर्थ है। मेरी सरकार सेक्युलरिज्म को इस 
अवधारणा से स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। मेरे साथी और मैं इसी परंपरा में पले-बढ़े हैं। हम इसे 
सँजोकर रखना चाहते हैं । इसी परंपरा के जरिए हम उस चेतना का पुनर्निर्माण करेंगे, जो स्वाधीनता- 
संघर्ष काल की पहचान बन गई थी। तब उसमें देश के सभी कोनों, सभी आस्थाओं और सभी 
पेशों को माननेवाले लोगों ने शक्तिशाली, आत्मविश्वासपूर्ण और फिर से उभरते हुए भारत के 
निर्माण के लिए साथ मिलकर काम किया था। 

जैसे-जैसे हम एक नई शताब्दी और नई सहस्राब्दी की ओर बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे भारत के 
राष्ट्रीय नवजीवन की रचना का मिशन हमें पुकार रहा है, देश की सरकार को और आम लोगों को 
भी | पहली जरूरत यह है कि हम सार्वजनिक जीवन और संस्थानों की विश्वसनीयता को फिर से 
बहाल करें। इन संस्थानों को फिर से राज्य के मजबूत और स्वतंत्र स्तंभ बनाएँ। 

दूसरी कुंजी सभी स्तरों, समाज के सभी वर्गों से प्रतिभाओं को जुटाना है। मुझे पचास साल 
पहले की हर भारतीय के रोमांचक स्पंदन की अभी भी याद है, जब हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त 
की थी। हर भारतीय सोचता था कि अब भारत महान्‌ यात्रा पर निकलेगा | तब सर्वोत्तम प्रतिभाओं 
को राष्ट्र के पुननिर्माण में जोड़ा गया था। हम वैसी ही रचनात्मक उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं, 
ताकि प्रतिभाओं को जुटाया जा सके | सरकार देश के कोने-कोने से प्रतिभाओं को खोजेगी। एक 
ऐसी विश्वस्तरीय कार्यसंस्कृति और कामकाजी वातावरण का निर्माण करेगी, जिससे सर्वोत्तम 
प्रतिभाएँ यहीं रहकर देश का निर्माण कर सकें | जो बाहर काम कर रहे हैं वे लौट सकें और अपनी 
असाधारण क्षमताओं को अपने देश के लिए लगा सकें | 

वैसे आज मैं नीतियों और कार्यक्रमों की बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी पाँच 
उद्देश्यों की चर्चा'मैं जरूर करूँगा। ये मेरे दिल की बातें हैं, ये मेरी सरकार के उद्देश्य हैं, इन्हें 
प्राप्त करने क्रे लिए सरकार जुटेगी। 

० मेरी सरकार ऐसे कदमों को उठाने-के लिए कटिबद्ध है, जिनसे भारत का खाद्यान्न उत्पादन 
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अगले दस वर्षों में दोगुना हो जाएगा। वास्तव में यह खतरे का संकेत है कि खाद्यान्नों की 
प्रति-व्यक्ति प्राप्ति, जो कि पहले ही कम थी, अब और भी घटती जा रही है। यह चिंता का 
विषय है। 
« मेरी सरकार पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वच्छता के स्तर में सुधार और 
तेजी से विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। खासतौर से पाँच साल के भीतर देश के प्रत्येक 
रिहायशी क्षेत्रों में हम पीने का साफ पानी उपलब्ध करा देंगे | 
« मेरी सरकार भारत के बुनियादी आर्थिक ढाँचे-ऊर्जा, सड़क, यातायात, दूरसंचार और 
वित्तीय सेवाओं में तेजी से विस्तार और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये रोजगार पैदा 
करने और विकास के इंजन का भी काम कर सकें। 
° मेरी सरकार एक ' राष्ट्रीय जल नोति' बनाएगी, ताकि पानी की एक बुँद भी व्यर्थ न जाए 
और हम अपने जल संसाधनों को स्वच्छ रख सकें | यह याद रखने लायक बात है कि हमारा 
देश हमेशा पवित्र नदियों का सम्मान करता रहा है। 
« मेरी सरकार भारत को सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक विश्व शक्ति बनाने की भरपूर 
कोशिश करेगी; खासतौर से भारत को दस वर्ष के भीतर सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े उत्पादकों 
और निर्यातकों में से एक बनाने की। 
इस पवित्र राष्ट्रीय मिशन में मैं अपने मेहनतकश किसानों, मजदूरों, अध्यापकों, सरकारी 
कर्मचारियों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों, व्यवसायियों और बाकी सब पेशों के लोगों 
को सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूँ । खासकर इस समाज के सबसे कमजोर वर्ग को 
इस अभियान में भागीदारी करने के लिए तैयार करना हमारा एक विशेष उद्देश्य होगा । मेरे दिमाग 
में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोग हैं । ठीक ही कहा गया है कि 
इन वर्गो को कइयों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने उनकी असली 
समस्याओं-अपर्याप्त शिक्षा, कुपोषण आदि को जस-का-तस छोड़ दिया। 

इसका एक विपरीत उदाहरण भी है। मैं चाहता हूँ कि देशवासी इसका अनुसरण करें | यह 
उदाहरण डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन का है। एक सदाशयी राजा ने इस छोटे बच्चे में 
प्रतिभा को चमक देखी। उन्होंने, और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उसकी. शिक्षा का भार उठा 
लिया और देखिए उस बच्चे ने आगे चलकर कितनी बुलंदियों को छुआ। राजीव गांधी के काल में 
सर्वाधिक गरीब वर्गों के बच्चों को चुनकर और अच्छे-से-अच्छे स्कूल खोलकर उन्हें सर्वोत्तम 
शिक्षा देने को बहुत अच्छी योजना बनाई गई थी। बहुत से अच्छे विचारों की तरह यह योजना भी 
मुरझा गई में उसे फिर से चालू करने और कई गुणा बढ़ाने को उत्सुक हूँ। 

महिलाओं की स्थिति कई तरह से कठिनाइयों से भरी È लेकिन महिलाएँ हमारे भविष्य की 
धुरो हैं। अगर देश की आधी आबादी प्रतिकूल और असुविधाजनक स्थिति में रहती है तो यह नहीं 
कहा जा सकता कि देश का विकास हो रहा है। उसका विकास हो ही नहीं सकता । इस संबंध में 
हर एक अध्ययन का यही निष्कर्ष है कि नारी साक्षरता और नारी स्वास्थ्य बाकी विकास को 
कुंजियाँ हैं। दस वर्ष में महिलाओं की साक्षरता को दोगुनी कर देना और बेटियों एवं माताओं की 
चिकित्सा सुविधाओं को एक बड़ी हद तक सुधार देना, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा करना, 
लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के जरिए महिलाओं को अधिकार देना, ये केबल वे 
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उद्देश्य नहीं हैं जिनके लिए मेरी सरकार काम करेगी, बल्कि ये तो वे उद्देश्य हैं, जिन्हें में 
व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर करूँगा। 

केंद्र-राज्य संबंध एक और अहम क्षेत्र है, जिसके ढाँचे के ताने-बाने की फिर से रचना की 
जाएगी | मैं विशेष रूप से राज्यों के हाथ में वित्तीय और प्रशासनिक पहल सौंपने के बारे में उत्सुक 
हूँ। जैसे लाइसेंस-कोटा राज ने व्यक्तियों की प्रेरणा और पहल का दम घोंट दिया वैसे ही निर्णय 
के अधिकारों के केंद्रीकरण और दिल्ली के कार्यकलापों ने सभी स्तरों पर प्रशासन को पहल आर 
प्रेरणा को निचोड़ डाला। 

पहले कदम के रूप में सरकार जल्दी ही कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन के तरीके 
निकालेगी, जिससे राज्यों में ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए सीधे निर्णय किए जा सकें। यहाँ तक कि 
पंद्रह सौ करोड़ रुपए तक के सीधे विदेशी पूँजी निवेश का फैसला राज्यों के स्तर पर किया जा 
सकेगा। ऐसे क्षेत्रों के बारे में मेरा मानना है कि केंद्रीय सरकार का काम सिर्फ दिशा-निर्देश की 
रूपरेखा तय कर देना है। अगर प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के दायरे में हे तो परियोजना से संबंधित 
निर्णय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री और उनके साथी 
मंत्रियों को रोजमर्रा की मंजूरियों के लिए आए दिन दिल्ली न दौड़ना पड़े और वे अनावश्यक तथा 
अंतहीन वार्त्ताओं से बच सकें | 

कुछ शब्द अपने पड़ोसियों के लिए कहना चाहुँगा। पिछले कुछ वर्षों की बेहतरीन 

उपलब्धियों में एक खासतौर से महत्त्वपूर्ण है। लगभग सभी पड़ोसियों के साथ हमार संबंधों मं 
सुधार आया है। मेरी सरकार इसे और आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। सबके साथ 
मित्रता के मजबूत संबंध बनाते जाने का हमारा इरादा है। चूँकि हम तुलना म॑ बड़े देश है 
अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओ के बारे में अधिक संवेदनशील हांगे। 

यह बात जितनी अन्य पड़ोसियों पर लागू होती है उतनी ही पाकिस्तान पर भी । हमारे संबंध 
अनावश्यक तनावों के कारण बिगड़े रहे हैं और आज भी सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन हमारी 
जिंदगियाँ एक-दूसरे के साथ गुथी हुई हैं । मैं मानता हूँ कि एक संपन्न और प्रसन्न पाकिस्तान इस 
उपमहाद्वीप के लिए लाभदायक होगा, विशेष रूप से भारत के लिए। आप मानकर चलें कि जब 
कभी भी इस्लामाबाद के साथ संबंधों में सुधार की रंचमात्र भी संभावना बनी तो मेरी सरकार एक 
कदम आगे जाकर उस अवसर का उपयोग करेगी। 

मैंने जानबूझकर कुछ सामान्य बातों की चर्चा की है, विशेष कार्यक्रमों की नहीं । एक कारण 
तो यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के बारे में घोषणाओं के और भी बहुत से मौके आएँगे और इसलिए 
भी कि मेरी एक धारणा है। देश किसी एक गलत नीति के कारण पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 
भाषण और विचार की बहुत सी गलत आदतों के कारण हम पीछे रह गए हैं। हम इसकी ओर 
ध्यान दें तो आगे बढ़ने का रास्ता खुद-ब-खुद बनता जाएगा। 

अपने संतों के उपदेशों को याद कीजिए। कोई भी व्यक्ति मातृभूमि को सेवा अपनी जगह से 
ही कर सकता है | इसके लिए किसी उच्च पद की जरूरत नहीं है । अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई 
में उत्कृष्टता दिखाएँ। अगर आप बचत करते हैं तो और भी ज्यादा बचत करें। अगर आप ब्लड 
बैंक चलाते हैं तो पूजा भाव से चलाइए.। संभावना और उत्कृष्टता को पराकाष्ठा को ओर जाइए-- 
“योग: कर्मसु कोशलम्‌।' और जो कुछ भी अच्छा करते हैं उस जनता-जनादन को समर्पित कर 
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दीजिए। उस गिलहरी की तरह जिसने सेतुबंध बनाने में बालू के एक के बाद एक कण लाकर 
भगवान्‌ राम की मदद की थी। 
सर्वे भवन्तु सुखिन: 
सर्वे सन्तु निरामया: 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 
मां कश्चित दुखभाग भवेत। 


सभी सुखी हों, 
सभी निरोग हों 
सभी जनों का कल्याण हो 
किसौको भी दु:ख न भोगना पड़े। 


संतों को इस प्राचीन प्रार्थना को साकार करने का हमारी सरकार उपकरण बने। बस यही 
कामना है। 


वंदे मातरम्‌। 
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अभिनंदन वैज्ञानिकों का कीजिए 


मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और अपनी शुभकामनाएँ दीं। सचमुच में 
अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का, जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ 
उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। देश में इस सवाल पर एक आम राय है और लगभग सभी 
पार्टियाँ इस बात से सहमत रही हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और 
अखंडता की रक्षा के लिए हमें सब कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने जो भी कुछ 
किया है अपने बचाव के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए किया है, किसीको खतरा पैदा करने 
के लिए नहीं किया है। 

१९७४ में पोखरण में एक अणु परीक्षण हुआ था। अब फिर परमाणु परीक्षण हुआ है | तब से 
हम विज्ञान, टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हें । हमारे वैज्ञानिकों ने, 
इंजीनियरों ने वक्त के बदलने के साथ अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को आज की स्थिति का 
सामना करने लायक बनाए रखा है। ११ तारीख को यह परीक्षण प्रारंभ हुआ था जो आज समाप्त 
हो गया और उसपर विश्व अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है। अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ हो 
रही हैं । हम ऐसी दुनिया में विश्वास करते हैं, जो परमाणु अस्त्रों से रहित हो; लेकिन ऐसी दुनिया 
एकतरफा नहीं होगी। आज तो दुनिया बँटी हुई है। कुछ देश ऐसे हैं, जो समझते हैं कि केवल 
उन्हींको अपनी रक्षा के लिए हर तरह के कदम उठाने का अधिकार है, बाकी देशों को इस तरह 
का कोई अधिकार नहीं है। यह हमें स्वीकार नहीं है। i 

विज्ञान, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी इनको किसी देश की सीमाओं में नहीं बाँध सकते। 
अंतरराष्ट्रीय नियम जो हो सब पर लागू होना चाहिए। सब मर्यादा में रहने चाहिए। अभी इस तरह 
के विश्व की रचना बाकी है । हम उस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। 

मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो कदम उठाया है सोच-समझकर 
उठाया है, किसी जल्दबाजी में नहीं उठाया, लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं उठाया। देश 
की रक्षा का सवाल सर्वोपरि सवाल है। राजनीतिक भेदभाव से ऊपर है और यह हमारा मूलभूत 
अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी है। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और, हम उम्मीद करते हैं 
कि दुनिया और दुनिया के खासकर वे देश जो अभी तक परमाणु अस्त्रो पर अपना एकाधिकार 
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समझते थे, वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि विश्व की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सब पर 
वह समान रूप से लागू हो और जो सबको सुरक्षा का आश्वासन दे, जो सबको संतुष्ट करे। 

अब हमसे कहा जा रहा है कि जो रास्ता आपने अपनाया है उसमें आपको तकलीफें उठानो 
पड़ेंगी। सहायता नहीं मिलेगी, कर्जा बंद हो जाएगा, और तरह की मदद मिलने में भी मुसीबतें 
होंगी, मुश्किलें होंगी। में नहीं समझता कि दुनिया के देश और जिन देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण 
संबंध हैं और जिन मैत्रीपूर्ण संबंधों को हम बहुत अधिक महत्त्व देते हैं, वे इस तरह का कोई कदम 
उठाएँगे। अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो हम भारतवासी, राष्ट्र के नागरिक के 
नाते, भारत माता के पुत्र-पुत्रियों के नाते इस तरह के कदमों का मुकाबला करेंगे । और, इसके लिए 
हमने कठिनाई का रास्ता चुना है। 

आप लोग आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद | 
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बम विध्वंस के लिए नहीं 


ST: गरमी के इस मौसम में दूर-दूर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं मुझे बधाई देने के लिए, में 
आपका बहुत धन्यवाद करता El आज सारा देश उन वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है 
इंजीनियरों को, फौज के हमारे अफसरों को और जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए 
पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। सारे देश की शक्ति इस परमाणु परीक्षण के 
सफल प्रयोग के रूप में प्रकट हुई, बरसों का प्रयास सफल हुआ। 

भारत की परंपरा आक्रमणकारी की, अन्यायी को. अत्याचारी की नहीं रही हे | भारत की 
परंपरा बलिदान की रही है, समर्पण की रही है, सम्मान की रक्षा के लिए जान को हथेली पर 
रखकर मैदान में कूदने की रही है। हमें बार-बार हमलों का शिकार होना पड़ा। हम हमला करने 
कहीं गए नहीं थे। लेकिन हम विभाजित थे, Fe थे, अपने-अपने दायरे में सीमित थे, हिंदुस्तान के 
दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, इसकी हमें चिंता नहीं थी, इस कारण हमने अपनी आजादी बार- 
बार खोई। लेकिन यह भी सच है कि लड़ाई के लिए हमारी तैयारी हमेशा चलती रही, लड़ाई 
हमेशा चलती रही। हमने हार को जीत में बदला, आक्रमणकारी को, अत्याचारी को मुँहतोड़ 
जवाब दिया। देश को रक्षा के लिए, हर धर्म की रक्षा. के लिए हमने जो तलवार उठाई उसको तब 
तक म्यान में नहीं जाने दिया जब तक हमने विजय. प्राप्त नहीं कर ली। 

पिछले आठ-दस साल में पंजाब ने जो कुछ भुगता, आप कहानी जानते हैं । अब पंजाब में 
शांति हे । हम आशा करते हैं कि हमें शांति बनाए रखने में सफलता मिलेगी | कोई बाहर A आकर | 
हमारी शांति भंग नहीं करेगा। हम कहीं दूसरे देश में जाकर उसकी शांति को भंग करें, ऐसा नहीं .. 
. होगा। हम पड़ोसी के साथःपड़ोसी के धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं | लेकिन अगर पड़ोसी हमारे- | 
देश में दखल दे, शांति को भंग करने की कोशिश करे तो फिर अपनी रक्षा करना, अपनी हिफाजत ˆ 
करना यह हमारा काम है और हम यह कर रहे हैं । इसके बारे में किसीके मन में कोई संदेह नहों 
होना चाहिए। परमाणु बम को बनाने के पीछे यही उद्देश्य हैं। विनाश का उद्देश्य नहीं है 
आत्मरक्षा का उद्देश्य है। अब हमारे पड़ोसी ने भी विस्फोट कर दिया हे और हमारे बहुत से मित्र 
ऐसे हैं, जो कहते हैं आपने किया इसलिए उन्होंने किया । हमने कहा कि यह बताइए कि उन्होंने 
इतनी जल्दी कैसे कर लिया? क्या सोलह दिन में परमाणु अस्त्र बनाए जा सकते हैं ? प्रक्षेपास्त् 
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छोड़े जा सकते हैं ? 
यह बरसों की तैयारी थी। यह बात हम इसलिए भी जानते हैं, क्योंकि हमें भी काफी समय 
लगा है, तैयारी करने में । लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना था कि हम पूरी जानकारी इकट्ठी कर 
लें, सफल परीक्षण कर लें, तभी हम देश को यह विश्वास दिला सकते हैं कि जो देश हमसे चाहता 
है वह हमने पूरा किया। हमने उन्हें मौका दिया । अब हम दुनिया में सभी घातक हथियार खत्म हो 
जाएँ, इस प्रयत्न में और तेजी लाएँगे। कुछ देश यह तो चाहते हैं कि और देश उनकी तरह के 
हथियार न बनाएँ, मगर वे खुद अपने हथियारों को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, इन्हें छोड़ने 
के लिए तैयार नहीं हैं, उलटे उन्हें और पैना करने में लगे हुए हैं। हम दूध के जले हैं छाछ को भी 

फूँक-फूककर पीना चाहते हैं। 
गुरु गोविंदसिंह महाराज ने कहा था कि “मैं किसीसे डरता नहीं हूँ, मगर मैं किसीको डराता 
भी नहीं हूँ।'' निर्भप--सारे संसार को अपने साथ लेकर चलने की शक्ति। आज दुनिया में भाईचारे 
का जो वातावरण है वह हमारी वास्तविक पूँजी है, वह हमारी वास्तविक शक्ति है। इसमें फूट 
डालने की कोशिश हो रही है। परमाणु बम को लेकर बरनाला साहब हाउस में कह रहे थे, सदन 
में कह रहे थे--प्रचार किया जा रहा है कि यह हिंदू बम है। यह लोगों में दरार डालने की कोशिश 
है। जिन्होंने यह परीक्षण किया उनमें मुसलमान भी थे, डॉ. अब्दुल कलाम । इसमें और धर्मों के 
लोग भी थे। यह देश को रक्षा के लिए बना है। किसीको इस तरह के भ्रम में नहीं आना चाहिए। 
पंजाब में हिंदू और सिख एकता मजबूत हो, सारा देश एकता के बंधनों में दृढ़ता से बंधे, 
अपनी रक्षा करे और अपनी रक्षा करने के साथ-साथ सारे संसार में रक्षा का एक माहौल बनाने की 
कोशिश HU भाइयो, इसकी बहुत जरूरत है। आज देश में एक नई चेतना है, एक नई स्फूर्ति है, 
इसमें हम सब लोग अपना-अपना काम दृढ़ता से करें, ईमानदारी से करें, इसकी आवश्यकता È | 
में आप सबको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ और सरदार अमरीक सिंहजी, जो 
हमारे सहयोगी हैं, लोकसभा में, उनका विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा सम्मान किया। 
हाथ में तलवार दी है। यह तलवार हमेशा न्याय की रक्षा में चलेगी, इनसाफ के लिए उठेगी। इस 
तलवार से कोई गलत काम नहीं होगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। 
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पोखरण ने दुनिया को झकझोर दिया 


मैं समझ रहा था कि कल हमने पार्लियामेंट में अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए आप 
मुबारकबाद देने आए हें । लोग समझते थे कि बजट में ऐसा बोझ डाला जाएगा, लोगों का 
जीना दूभर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है | हमें चिंता है, हमें फिक्र है कि किस तरह 
से देश में खुशहाली लाई जाए, किस तरह से देश में रहनेवाले हर इनसान के "लिए अच्छी जिंदगी 
का इंतजाम किया जाए। इसके लिए खेती के लिए पैसा बढ़ाया गया है । तालीम पर ज्यादा जोर देने 
का फैसला हुआ है। नए बोझ न डाले जाएँ और पुराने बोझ को कुछ हलका किया जाए, इस तरह 
के निर्णय भी हुए हैं। 

आज फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को साफ किया कि पेट्रोल के दाम में चार रुपए की 
बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ एक रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हमने डीजल को नहीं छुआ है । रसोईघर 
की गैस को महँगा नहीं किया है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सब दबावों को सहने की 
ताकत रखती है, हिम्मत रखती है। 

जहाँ तक पोखरण का सवाल है, हमने जो कुछ किया है अपने बचाव के लिए किया है। 
किसी पर हमले के लिए नहीं किया है। चौबीस साल पहले १९७४ में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
पोखरण में पहला आणविक विस्फोट किया था। चौबीस साल हम इंतजार करते रहे कि हमें 
विस्फोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में जो विस्फोट हो रहे हैं वे बंद हो जाएँगे। जो एटमी 
हथियार जमा किए जा रहे हैं, उनकी जमाखोरी रुकेगी और वे हथियार खत्म कर दिए जाएँगे। 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको गिनाना नहीं चाहता कि पिछले चौबीस सालों में किन देशों ने 
कितने विस्फोट किए। हमें वे उपदेश देते रहे, अमन का पाठ पढ़ाते रहे और खुद तैयारी करते रहे, 
नए-नए हथियार बनाते रहे और पुराने हथियारों को पैना करते रहे और सारी दुनिया के लिए 
मुसीबत पैदा कर दी। 

हमने जब देखा कि हमारे आसपास एटमी हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, अमन के खतरे में 
पड़ने का डर है तो हमने फैसला किया कि हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने साइंटिस्टों को, 
इंजीनियर्स को इस बात की इजाजत दें कि वे मुल्क को इस लायक बना सकें, उस हद तक एटमी 
परीक्षण कर सकें, जिस हद तक हिंदुस्तान के बचाव के लिए और अमन को बनाए रखने के लिए 
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जरूरी हो | यह काम पोखरण में पूरा हो गया। हमने ऐलान कर दिया कि अब हम परमाणु परीक्षण 
नहीं करेंगे। ‘ 

हमने कुछ और भी कदमों का ऐलान किया है। दुनिया के जिन मुल्कों के पास एटमो 
हथियार हैं--और पाँच बड़े-बड़े मुल्क हैं-उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने हथियारों को 
खत्म करने का प्रोग्राम बनाएँ, जिससे हिंदुस्तान और आसपास अमन हो--इतना ही काफी नहीं 
हे-सारी दुनिया में अमन हो सके । देखें, दुनियावाले इस समझदारी की आवाज को सुनते हैं या 
नहीं सुनते। दुनिया में बैठकें होती हैं, तकरीरें की जाती हैं, सम्मेलन बुलाए जाते हैं, मगर एटमी 
हथियार खत्म करने की तरफ कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता। 

पोखरण ने एक बार सारी दुनिया को झकझोर दिया है, खासकर जो बड़े मुल्क हैं, वे सोचने 
को मजबूर हो गए हैं । यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी यह कहा कि न्यूक्लियर डिसार्मामेंट 
के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है । हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि कुछ सोचने की जरूरत 
नहीं है, कुछ करने को जरूरत है। हम एटमी निरस्त्रीकरण के हक में हैं । हम ऐसी दुनिया बनाना 
चाहते हैं, अपने पड़ोस में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिसमें एटमी हथियार न हों, लोगों 
का ध्यान रोजमर्रा की कठिनाइयों को कम करने की ओर लगे, देश में खुशहाली आए, हर एक के 
पास रोजगार हो, गरीबी और अमीरी की खाई पटे, सबको इनसाफ मिले. सबकी हिफाजत हो | 

आज भारत में सब ओर शांति है, कोई तनाव नहीं है । जुनून को भड़कानेवाले भाषण नहीं हो 
रहे हें, क्योंकि हम जहाँ सीमा पर शांति बनाए रखना चाहते हैं, देश के भीतर भी शांति बनाए 
रखना चाहते हें । हर एक नागरिक की हिफाजत हो, कोई मजहब माने, कोई भाषा बोले, किसी 
सूबे में रहे, कोई धंधा करे, कोई काम करे; मगर जिंदगी सबकी अनमोल है, जिंदगी की हिफाजत 
होनी चाहिए। जिंदगी को सजाया-सँवारा जाना चाहिए और जिंदगी के रास्ते में जो काँटे निळे हैं 
उनको निकाला जाना चाहिए और हर एक की जिंदगी में फूल बिछ जाएँ, ऐसे हालात बनाने 
चाहिए। यह नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। लेकिन हमने मुश्किल काम को आसान करने 
का फैसला किया है। इसे पूरा करने का फैसला किया है । 

आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, में आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम 
देश में एकता बनाए रखें, यह जरूरी है | देश में अमन रहे, यह बहुत आवश्यक È | भाईचारा बढे, 
हम सब लोग मिल-जुलकर अपने सवाल हल करें, यह सब सरकार की कोशिश È l आप इस 
कोशिश में हिस्सा बँटाएँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । 
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विकास का आधार 


रे प्यारे देशवासी बहनो, भाइयो और बच्चो, 

अपने देश की स्वतंत्रता की इक्यावनवीं वर्षगाँठ पर मेरी ओर से आप सबको बहुत-बहुत 
शुभकामनाएँ | देखते-देखते आधी शताब्दी बीत गई | लगता है, कल की ही बात है । पं. जवाहरलाल 
नेहरूजी ने इसी स्थान पर पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा नीले आसमान में फहराया था। उसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर इस ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा 
चली आ रही है। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि यह सौभाग्य एक दिन मुझे भी मिलेगा। एक 
गरीब स्कूल मास्टर के लड़के का धूल और धुएँ से भरी बस्ती से उठकर लाल किले की प्राचीर 
तक पहुँचना और स्वतंत्रता के पावन पर्व पर तिरंगा फहराना, यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और 
क्षमता को उजागर करता है। 

हम सब जानते हैं कि यह आजादी हमें सस्ते में नहीं मिली है । एक तरफ महात्मा गांधीजी 
के नेतृत्व में आजादी के अहिंसात्मक आंदोलन में लाखों नर-नारियों ने कारावास में यातनाएँ सहन 
कों तो दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने हँसते-हँसते फाँसी का तख्ता चूमकर अपने प्राणों का 
बलिदान दिया। हमारी आजादी इन सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को देन हे | 

आइए, हम सब मिलकर इनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रतिज्ञा करें कि 
हम इस आजादी को रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए सर्वस्व की आहुति क्यों न देनी पड़े। 

हमारा देश विदेशी आक्रमणों का शिकार होता रहा हे | पचास वर्षो के इस छोटे से कालखंड 
में भी हम चार बार आक्रमण के शिकार हुए हैं। लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता और अखंडता 
अक्षुण्ण रखी | इसका सर्वाधिक श्रेय जाता है हमारे सेना के जवानों को। अपने घर और प्रियजनों से 
दूर अपना सिर हथेली पर रखकर ये रात-दिन हमारी सीमा की रखवाली करते हें । इसलिए हम 
अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हें । सियाचिन की शून्य से बत्तीस अंश कम बर्फीली वादियाँ 
हों या पूर्वांचल का घना जंगल, कच्छ या जैसलमेर का रेगिस्तान का इलाका हो या हिंद महासागर 
का गहरा पानी--सभी स्थानों पर हमारा जवान चौकस खड़ा है। इन सभी जवानों को, जो थल 
सेना, वायु सेना और जल सेना के साथ-साथ अन्य सुरक्षा बलों से संबंधित हैं, में अपनी ओर से 
और आप सबकी ओर से बहुत-बहुत AMA देता हूँ और इतना ही कहता हँ कि हे भारत के वीर 


व मामे 
१५ अगस्त, १९९८ को लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन भाषण | 
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जवानो ! हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर गर्व है। 
सेना को समर्थन चाहिए जनता का। गत पचास वर्षों में किसानों और मजदूरों ने खेत- 
खलिहानों में, कल-कारखानों में देश को दूसरी रक्षा-पंक्ति को मजबूत किया है, हम यह भूल 
नहीं सकते | लालबहादुर शास्त्रीजी ने कहा था-'जय जवान, जय किसान '। मानो हर कोई एक- 
दूसरे के बिना अधूरा है, एक-दूसरे के बिना अपूर्ण है। मैंने अब इसमें नया आयाम जोड़ा है-- 
“जय विज्ञान'। इक्कीसवीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं 
किया जा सकता। 
हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे वे किसी भी संकट का डटकर 
मुकाबला कर सकें। हमारी स्वतंत्रता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और 
केवल इसी उद्देश्य से हमने ११ और १३ मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण 
का विस्फोट यह एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे 
सुरक्षा बलों को बरसों को तपस्या का यह फल था। पच्चीस वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस 
कार्य की नींव रखी थी, मैंने उसपर इमारत खड़ी करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूँ कि मैं 
केवल निमित्त मात्र हूँ। इस महान्‌ उपलब्धि का सेहरा तो वैज्ञानिकों की कुशाग्र बुद्धि और जवानों 
को अतुलनीय मेहनत को जाता है। मैं इन सबको स्वतंत्रता के इस अत्यंत शुभ अवसर पर बहुत- 
बहुत बधाई देना चाहता X | 
मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने परीक्षा की इस घड़ी में मुझे पूर्ण समर्थन देकर 
हौसला बढ़ाया। कुछ तत्त्वों को छोड़कर हम भारतीय, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा 
हो, उसने इस कदम का स्वागत किया। मानो हममें से हर एक का माथा उस दिन उन्नत हुआ, 
सीना चौड़ा हुआ और हम एक स्वर से और ऊँचे स्वर से कहने लगे--'गर्व से कहो, हम भारतीय 
हैं!' क्योंकि उस दिन पोखरण में केबल अणु ऊर्जा का नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण 
हुआ था। 
इसी क्षण में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सदैव शांति का पुजारी था, है और 
रहेगा। हम शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करना जानते हैं और चाहते हैं, हम अणु अस्त्र का 
प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं करेंगे और इसीलिए हमने नए अणु परीक्षण पर अपनी ओर से 
पाबंदी लगा दी है। हमने स्वयं खड़े होकर दुनिया से अणु अस्त्र का प्रयोग न करने का वादा किया 
है। 
हम यह सब न किसीके दबाव में कर रहे हैं, न किसीके डर से। हम केवल स्वेच्छा से 
इसलिए कर रहे हैं कि विश्व शांति और निरस्त्रीकरण में हमारी गहरी आस्था है। अणु अस्त्ररहित 
दुनिया-यह हमारा सपना है, जिसे हम साकार करना चाहते हैं। 
प्रारंभ में दुनिया के कुछ राष्ट्रों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की हमारी आवश्यकता की नीति और नीयत 
पर संदेह किया। कुछ ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब परिस्थिति बदल रही है। दुनिया 
अब भारत को भूमिका को धीरे-धीरे समझ रही है। हम उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने में सफल 
हो रहे हैं इसके चलते कुछ आर्थिक प्रतिबंध ढीले भी पड़ने लगे हैं दुनिया की इस बदलती दृष्टि 
का हम स्वागत करते हैं | 
इसके साथ एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भारत एक महान्‌ देश है। हमारी जनता 
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पराक्रमी है। अपने गौरव के लिए यह बहादुर जनता हर संकट का मुकाबला कर सकती है । इसका 
हमने इतिहास को बार-बार परिचय दिया है। में अहंकार से नहीं, विनग्रता से, आह्वान के रूप में 
नहीं, चुनौती के रूप में नहीं, आत्मविश्वास से कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें 
अपने निर्धारित मार्ग से दूर नहीं कर सकती । राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम 
बड़ी-से-बड़ी कुरबानी देने के लिए तैयार हैं। 

हम अपने पड़ोसी देशों से हमारे संबंध सुधारना चाहते हैं । हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का 
सबसे आसान तरीका युद्ध को न होने देना है । पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर और किसी 
भी स्तर पर कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि कोलंबो में सार्क 
सम्मेलन के अवसर पर मैंने इस बात की पहल की थी। मुझे थोड़ा सा दु:ख हुआ कि हमें अपेक्षित 
उत्तर नहीं मिला। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी है। इस माह के अंत में दक्षिण अफ्रीका में 
होनेवाले गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन के अवसर पर मैं फिर संवाद का प्रयास करूँगा। मेरी 
मान्यता है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसका बातचीत से हल नहीं हो सकता। 
इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, हम सबसे मैत्रीभाव से बातचीत करके आपसी समस्याओं का हल 
ढूँढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे। 

गत कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हे । उनके द्वारा 
हिमाचल में हुआ हत्याकांड एक बडे षड्यंत्र का भाग मालूम होता ह। सामा-पार स॑ प्रतिदिन 
होनेवाली ये आतंकवादी कार्रवाइयाँ अघोषित युद्ध के समान हें । सरकार ने इन घटनाओं को बहुत 
ही गंभीरता से लिया है। हम पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं और आतंकवाद का 
परास्त करके ही रहेंगे। 

व्यक्तिगत जीवन हो या राष्ट्र जीवन, इक्यावनवीं वर्षगाँठ बीते हुए अर्द्ध शताब्दी के जीवन 
का लेखा-जोखा लेने का स्वर्णिम अवसर होता है । हम सबके लिए आज का क्षण भी सिंहावलोकन 
का क्षण है। आज हम एक क्षण के लिए सिंह की तरह पीछे मुड़कर देखें और फिर इक्कीसवीं 
शताब्दी में छलाँग लगाने के लिए अपने आपको तैयार करें। 

लेखा-जोखा लेते समय एक गलती अकसर हो जाती है। हम अपनी ही उपलब्धि को कम 
आँकते हैं और कमजोरी को बढ़ा-चढ़ाकर देखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में निराशा का 
वायुमंडल छा जाता है। कभी-कभी देश में में निराशा के स्वर का ज्यादा बढ़त हुए देखता हूँ | बात 
थोडी-बह॒त बिगड़ी भी होगी, लेकिन इतनी बिगड़ी नहीं है कि सुधारी न जा सके । हमारे शास्त्रों में 
कहा है--' आत्मप्रशंसा मूर्खो का लक्षण है।' लेकिन अनावश्यक आत्मनिंदा भी आत्महत्या के 
समान है। में यथार्थवादी दृष्टि से पचास वर्षो का लेखा-जोखा लेना चाहता हूँ 

जब हम आजाद हुए थे तब कुछ पश्चिम के पंडितों ने भविष्यवाणियाँ की थीं कि हम 
जनतंत्र और स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं । जल्दी ही हम बिखरकर नष्ट हो जाएँगे। लेकिन आज 
हम गर्व से कह सकते हैं कि न केवल हमने हमारी अखंडता और स्वतंत्रता को रक्षा को अपितु 
विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया हे । जो राष्ट्र हमारे साथ आजाद 
हुए, वे सभी कभी-न कभी तानाशाही या सेनाशाही का शिकार हुए, लेकिन हमने लोकशाही का 


दीप हमेशा जलाए रखा। 
आज की लोकसभा बारहवीं लोकसभा है। में हिंदुस्तान का ग्यारहवां इवाँ प्रधानमंत्री हँ । छोटे से 
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देहात की चौपाल से लेकर संसद तक से सत्ता परिवर्तन होते हुए दृश्य को हमने देखा है। इस 
सबका श्रेय आप सबको है। हर चुनाव में आपने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि सभी पंडित- 
ज्ञानी हतप्रभ रह गए हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई | जब तक आप जागरूक हैं, हमारे जनतंत्र पर 
कोई आँच नहीं आ सकेगी | आज के स्वर्ण जयंती समापन समारोह के अवसर पर एक महत्त्वपूर्ण 
तथ्य पर पूरे राष्ट्र को सोचना है। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता 
(सेक्युलरवाद)-ये चारों एक-दूसरे के पूरक हैं । हमें हर हालत में स्वतंत्र रहना है । स्वतंत्रता की 
अनिवार्य शर्त है-राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र जरूरी है। पंथनिरपेक्षता 
(सेक्युलरवाद) लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का अटूट हिस्सा है। मैं और मेरी सरकार इन चारों 
तत्त्वों के प्रति वचनबद्ध हैं। 

हम हर तरह को सांप्रदायिकता के विरुद्ध हैं और जो समुदाय संख्या में कम हैं, उनकी पूरी 
सुरक्षा और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक 
राष्ट्र के नागरिक हैं । लद्दाख से लेकर निकोबार तक फैला हुआ है यह देश। गारो पर्वत से लेकर 
गिलगित तक इसका विस्तार है। यह एक प्राचीन देश है । इसकी सभ्यता और संस्कृति पाँच हजार 
वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इतना विशाल देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, भाषाओं, 
उपासना पद्धतियों, रहन-सहन, खान-पान की भिन्नताओं के बावजूद लोकतंत्र के सूत्र में बँधकर 
सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कमर कसकर जुटा हुआ है। साथ-साथ हम 
इसे भी भूल नहीं सकते कि हमें जनतंत्र को विकृतियों से बचाना है। 

हम संसद और विधानमंडलों के सदनों में ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिसे स्कूल की कक्षा में 
कोई भी शिक्षक बरदाश्त नहीं करेगा। लोकशाही चर्चा से चलनेवाली है। विपक्ष को कहने का 
और सत्ता पक्ष को करने का अधिकार होना चाहिए। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधक नहीं । 

निर्भय और निष्पक्ष मतदान को और निखारना होगा। चुनाव पद्धति में परिवर्तन कर उसे 
जातिवाद, हिंसा, धन, शक्ति आदि दुर्गुणों से मुक्त करना होगा, जिससे अगली शताब्दी में हमारा 
शासनतंत्र और भी निखरकर आए। 

एक समय था, यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाद में स्थिति बिगड़ी और हम 
गरीब राष्ट्रों में गिने जाने लगे। गत कुछ वर्षो में हमारे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने कड़ी 
मेहनत करके देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। 

भूखे पेट कोई सेना लड़ नहीं सकती। भूखा देश चैन की नींद नहीं सो सकता। हमारे 
किसान-मजदूर भाइयों ने देश को आत्मनिर्भर बनाकर अपनी ' अन्नदाता' की उपाधि सार्थक की 
है। में तो भगवान्‌ से केवल इतनी ही प्रार्थना कर सकता हँ--' अन्नदाता सुखी भव'। 

इस आनंद में भी दु:ख की छाया छिपी है। आज हमारे इस अन्नदाता को स्थीत विकट हुई 
है। मुझे इस बात की अत्यधिक पीड़ा है कि इस वर्ष कुछ Vidi में किसानों को कर्ज का बोझ असह्य 
होने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। मैं इनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ 
इन किसानों को श्रद्धांजलि के रूप में मैंने एक निर्णय लिया हे। फसल बीमा योजना का विस्तार 
किया जाएगा, नई फसलें इसमें जोड़ी जाएँगी और भौगोलिक क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जाएगा। 

किसानों को सही आर्थिक स्थिति की जाँच-पड़ताल करने के लिए और उसमें सुधार के 
सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकारसंपन्न आयोग गठित किया जाएगा। मैं किसान भाइयों को 
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आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप हमारे देश की रीढ़ को हड्डी हैं। इस शासन में कभी भी आपके 
झुकने की नौबत नहीं आएगी। उड़ीसा में बोलनगीर-कालाहाँडी-कोरापुट एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ 
आज भी लोग भूख से पीडित हैं। स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी देश में लोग भूखे रहें, यह 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते । मैंने योजना आयोग से कहा है कि इस क्षेत्र में रोजगार आश्वासन 
योजना की रकम दोगुनी कर दे। मेरा प्रयास रहेगा कि देश में अन्न के अभाव में किसीको भी 
अपनी जान न खोनी पड़े। 

व्यापार, उद्योग और सेवाओं में भी देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे कुछ उद्योग तो 
विश्व की स्पर्धा में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। इस सफलता के लिए मैं सभी मजदूरों, कर्मचारियों, 
प्रबंधकों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि यह 
सफलता एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य है--भारत को एक 
आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभारना। 

मैं जानता हूँ कि यह कहना जितना आसान है, करना कठिन है। इसके लिए हमें कठोर 
परिश्रम, प्रामाणिकता और स्वावलंबन का मार्ग अपनाना होगा | विश्व के दर्जे का माल तैयार करना 
पड़ेगा, जो घरेलू और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में 
तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। 

लेकिन हम उदारीकरण का अनुचित लाभ नहीं उठाने देंगे। आधारभूत ढाँचे के क्षेत्र में हमने 


परियोजनाओं को तीव्रता से लागू करने का निर्णय किया है। ' स्वदेशी ' का अर्थ यह नहीं है हम 
कूपमंडूक हो जाएँ। नई दुनिया छोटा सा गाँव बन गई है । हम सब एक-दूसरे पर निर्भर हैं । हम इस 
खुली अर्थव्यवस्था में भी अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर विश्व स्पर्धा में डटकर खड़े रह 
सकते हैं और ऐसा हमारा विश्वास है, हम डटकर खड़े रहेंगे। 

आज के स्वतंत्रता दिवस की इक्यावनवीं वर्षगाँठ केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में 
मनाई जा रही है । हर देश में बसा भारत मूल का नागरिक यह पावन पर्व हर्ष और उल्लास के साथ 
मना रहा है। मैं विदेशों में बसे सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ । इनमें 
से कुछ देशों में भाई-बहन हमारे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टी.वी. पर देख रहे होंगे। 

अनिवासी भारतीयों ने, जहाँ वे बसे हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। अब 
उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का अवसर मिला है हमने अब 'रिसर्जेट इंडिया 
बांड्स' निकाले हैं। दुनिया भर में बसे अनिवासी भारतीय इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं । अभी 
तक इस योजना में पाँच हजार करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में आए हैं | मुझे विश्वास है कि 
अनिवासी भारतीय और भी इसका लाभ उठाएँगे। 

देश का आर्थिक विकास अपने साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी लेकर आता है । हमें उन्हें हल 
करना है। मैं जानता हूँ कि आप सब और खासकर बहनें कुछ चीजों की बढ़ती कीमतों से खासी 
परेशान हैं । मैं आपकी परेशानी समझ सकता Š इसमें सरकार से ज्यादा प्रकृति का दोष है । लेकिन 
में समझता हूँ कि यह कहने से आपका बोझ तो हलका नहीं होता है। वित्त मंत्रालय और राज्य 
सरकारें मिलकर इस महँगाई से जूझने का अभियान शुरू करेंगी । व्यापारी वर्ग से भी अब मैं इसमें 
सहयोग चाहता हूँ | वे अनावश्यक जमाखोरी और मुनाफ़ाखोरी को बढ़ावा न दें | हम ऐसे तत्त्वों के 
खिलाफ कड़ी कारवाई करने में हिंचकिचाहट नहीं करेंगे । में जानता हूँ कि आनेवाले दिन त्योहारों 
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के दिन हैं । मेरी यह कोशिश होगी कि बढ़ती महँगाई आपके त्योहारों का रंग फीका न कर दे। 

देश में एक और महत्त्वपूर्ण समस्या है- भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार का रोग देश को कैंसर रोग 
के समान खाए जा रहा है। हमने इससे लड़ने का निर्णय लिया है। इसका आरंभ ऊपर से किया है। 
लोकसभा में पेश किए लोकपाल विधेयक में मैंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा है। इससे हमने 
उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से लड़ने की हमारी नीति और नीयत स्पष्ट की है। इसके साथ हम 
अफसरशाही के भ्रष्टाचार से भी लड़ना चाहते हैं । मैं जल्दी ही प्रधानमंत्री कार्यालय के उस कक्ष 
के क्रियान्वयन में तेजी लाऊँगा, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की देखरेख करता है। 

“बेरोजगारी हटाओ' यह हमारे राष्ट्रीय एजेंडा का महत्त्वपूर्ण संकल्प हे । बेरोजगारी बड़ी 
समस्या है । यह सबके जीवन के साथ जुड़ी है । सबकी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने का भी यही तरीका है। 

पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं । लेकिन इसके 
लिए नियोजन को पूरी प्रक्रिया में परिवर्तनं करना होगा। बुनियादी जरूरत की चीजों और सेवाओं 
का उत्पादन जनसाधारण द्वारा होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी 
पड़ेगी। 

सरकार का फैसला है कि दस सालों में दस करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर 
उपलब्ध कराए जाएँगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार के 
अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे। इसके लिए एक 'टॉस्क फोर्स' गठित की जाएगी, जो शीघ्र ही 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

किसी भी आधुनिक समाज की प्रगति का मापदंड उस समाज में महिलाओं की स्थिति से 
होता है। हमने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने का वादा 
किया था। हमें दु:ख है कि हम इसे अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। 

लड़कियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय तो हम ले ही चुके हैं। अब हम 
एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं । प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनेवाली सभी छात्राओं को उनकी 
क्रमिक पुस्तकें मुफ्त दी जाएँगी। इस पर ५५० करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। 

महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला कल्याण 
बीमा योजना 'राजराजेश्वरी' और लड़कियों के लिए एक विशेष योजना ' भाग्यश्री” इसी वर्ष 
दीवाली के आनंद पर्व से शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए केवल एक महीने के लिए एक 
रुपया देना होगा। आवश्यकता होने पर वह एक रुपया देनेवाले को पच्चीस हजार रुपए के रूप में 
मिल सकेगा। इसका पूरा विवरण शीघ्र ही आपके सामने रखा जाएगा ! 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को बराबरी और भागीदारी 
दिलाने के लिए हमने नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान तो किया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन 
बहुत धोमे से होता-है। मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए 
और इन वर्गो का नौकरियों में प्रतिशत जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाए | शासनतंत्र को इन वर्गों के 
प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। 

युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है, देश का भविष्य हे । बहुत वर्ष पहले मैंने बाबा आम्टे का 
एक वाक्य पढ़ा था--' हाथ लगे निर्माण में, नहीं माँगने, मारने ।' हमारी भी यही इच्छा है। भारत के 
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युवक-युवतियों को न किसीके सामने हाथ फैलाना चाहिए, न किसी पर अपने हाथों का जोर 
आजमाना चाहिए। सिर्फ अपने आपको राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में झोंक देना चाहिए। 

इसी हेतु हमने ' राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के गठन की योजना बनाई है। अठारह से tra 
वर्ष की आयु के युवक-युवतियाँ इसमें सम्मिलित हो सकेंगे | ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में आधारभूत 
सेवाएँ, पर्यावरण की रक्षा करना, जनसंख्या के सवाल पर जन अभियान, नशीली दवाओं के प्रभाव 
के विरोध में लड़ना, शिक्षा का प्रसार, दलित वनवासी-महिलाओं का उत्थान, खेल, कला, संस्कृति 
आदि क्षेत्रों में ये युवक-युवतियाँ काम कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें मानधन भी मिलेगा। प्रारंभ में 
कुछ जिलों में और अंततः सारे देश में यह योजना लागू की जाएगी। १२ जनवरी को स्वामी 
विवेकानंद का जन्म हुआ था। उसे उसी रूप में मनाते हैं। उस दिन से इस योजना का शुभारंभ 
होगा। युबक-युवतियों का मैं आह्वान करता हूँ-आइए, अपने यौवन का एक वर्ष देश को दान 
कर दीजिए और राष्ट्र को पुनयोंबन प्रदान कर दीजिए। 

इवकीसवीं सदी हमें दस्तक दे रही है। यह सदी सूचना की तकनीक की सदी होगी। भारत 
की सबसे बड़ी शक्ति है- भारत की बुद्धिमत्ता । विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को 
दृष्टि से विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। हमें इस शक्ति का दोहन करना होगा। मेरी सरकार ने 
सूचना तकनीक के क्षेत्र में अनेक नए कदम उठाए हैं। हमारी आकांक्षा है-सूचना-तकनीक में 
महाशक्ति बनना। इस दृष्टि से मैं आज एक नए कदम की घोषणा कर रहा हूँ। 

अंतरिक्ष एक नया क्षेत्र है, जो अगली सदी में मानव जाति को नई-नई संभावनाओं को 
तलाशने का मोका दे रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के काफी लाभ हैं, जिसे भारत को अपनी युवा 
पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाना होगा। मेरी सरकार “जय विज्ञान' के 
नारे के आधार पर युवाओं के सपने साकार करना चाहती है। इस दिशा में हम "स्वर्ण जयंती 
विद्या-विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना' नामक एक नए उपग्रह पर आधारित कार्यक्रम शुरू करेंगे। 
इस कार्यक्रम का पहला उपग्रह इनसैट ३-बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 
१५ अगस्त, १९९९ से पूर्व बारह महीने के एक रिकॉर्ड समय में बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। 

इस उपग्रह में छह ट्रांसपोंडर्स ऑपरेशन नॉलेज को कार्यान्वित करने के लिए अलग से 
उपलब्ध होंगे, जिसका लक्ष्य देश में सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट तथा कंप्यूटर पर 
आधारित शिक्षा प्रदान करना होगा। विशेष रूप से सभी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, 
चिकित्सा कॉलेजों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा केंद्रों को अगले स्वतंत्रता दिवस से 
पहले सूचना तकनीक नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से राज्य सरकारों की विकास 
संबंधी संचार आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी। 

आज महर्षि अरविंद की एक सौ पच्चीसवीं जयंती समारोह का समापन होने जा रहा है। 
उन्होंने भारत के आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म की कल्पना को थी। आज हम 
उनकी कल्पनाओं को साकार बनाने का संकल्प करें। 

एक बार भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अंबेडकरजी ने कहा था-' आर्थिक और सामाजिक 
आजादी के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है।'' आज राजनीतिक स्वतंत्रता दिवस पर हम इस 
“ध्येय वाक्य” को भूलें नहीं। बीती हुई अर्द्ध शताब्दी में हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता तो 
अक्षुण्ण रखी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई अभी तक नहीं जीत सके हैं। 
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हम देश को गरीबी से मुक्‍त नहीं करा सके हैं। बेरोजगारी अभी भी अभिशाप बनी हुई है। 
निरक्षरता का कलंक आज भी हम मिटा नहीं सके हैं । जातिवाद और संप्रदायवाद का भूत अभी भी 
बीच-बीच में सिर उठाता है। 
आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता को दूसरी अर्द्ध शताब्दी के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर 
प्रतिज्ञा करें कि पचास वर्षों पूर्व हमने राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई जीती थी; अब हमारा 
उद्देश्य होगा-- आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की लडाई जीतना। 
प्रधानमंत्री के अभी तक के इस छोटे से कार्यकाल में मैने सबको साथ लेकर चलने का 
प्रयास किया है। आम सहमति की राजनीति हमारी राजनीति है । कावेरी का ही उदाहरण लें । वर्षो 
से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पांडिचेरी के बीच में कावेरी के जल को लेकर विवाद 
चला आ रहा था। कभी-कभी तो विवाद ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया। जहाँ कहीं आग 
लगती है वहाँ पानी से उसे बुझाने की कोशिश की जाती है । लेकिन जब पानी में ही आग लग जाए 
तो उसका इलाज क्या है? इलाज है--समझदारी, भाईचारा, सहनशीलता, देशभक्ति और अपने 
हितों के साथ दूसरों के हितों के बारे में भी सोचना। हाल ही में हुआ कावेरी का समझौता इसीका 
परिचायक है। j 
क्या यह आश्चर्य को बात नहीं है कि हमारी अनेक नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है 
और हम किसको कितना पानी मिले, इस विवाद में उलझे हुए हैं वर्षो से ये विवाद पड़े हुए हैं। 
इस स्थिति को बदलना होगा । हमारी नदियाँ, जो हिंदुस्तान के राज्यों को जोड़ती हैं, उन्हें हिंदुस्तानियों 
के दिलों को भी जोड़ना चाहिए। एक 'राष्ट्रीय जल नीति' बनाने की आवश्यकता È | हमने ऐसी 
नीति बनाने का वादा किया है, लेकिन यह सबके सहयोग और धीरज से ही संभव हो सकता है। 
मेरी सरकार लगभग पिछले पाँच महीनों में शासन के राष्ट्रीय एजेंडे में किए गए वादों को 
पूरा करने के लिए बड़ी गंभीरता से प्रयास करती रही है। हमारी सरकार मिली-जुली सरकार है। 
मिली-जुली सरकार का अपना धर्म होता है, जिसका निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए। हमने अपने 
गठबंधन के लिए एक साझा कार्यक्रम, यानी एक नेशनल एजेंडा तैयार किया है। हमने सभी 
विवादास्पद मुद्दों को इस एजेंडे से बाहर रखा है। आज तक हमने जो भी किया है, वह राष्ट्रहित 
में किया है। हमने हमेशा राष्ट्रहित को दलहित से और व्यक्तिगत हित से ऊपर माना है। 
राष्ट्र आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज हमारी पूरी राजनीतिक और शासकीय 
व्यवस्था एक गंभीर चुनौती के दौर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में हर एक दल को और हर एक 
राजनेता को जिम्मेदारी के साथ चलना होगा। राष्ट्रहित को चोट पहुँचानेवाले किसी भी कार्य के 
लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आम जनता को भी चाहिए कि वह मौजूदा राजनीतिक 
और शासकीय व्यवस्था के बारे में गंभीरता से सोचे । हम सबके सामने कुछ बुनियादी सवाल हें | 
कया बार-बार चुनाव होना देश के लिए अच्छी बात है? क्या इन चुनावों पर होनेवाले भारी खर्च 
का बोझ बार-बार उठाना देशहित में है ? 
मुझे प्रधानमंत्री का पद संभाले केवल पाँच महीने हुए हैं । संसद में हमारा बहुमत बहुत कम 
है। मैं जानता हूँ कि साझा सरकारों की मर्यादाएँ होती हैं । में जानता हूँ कि आज की व्यवस्था में 
निर्दोष संन्यासी को सत्ता पिपासु फाँसी पर चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
मैंने जीवन में कभी सत्ता के लालच में सिद्धांतों के साथ सौदा नहीं किया है और न में भविष्य में 
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करूँगा। सत्ता का सहवास और विपक्ष का वनवास मेरे लिए एक जैसा है। मैं चालीस साल तक 
विपक्ष में रहा और अपने कर्तव्य का पालन करता रहा। मेरे विरोधी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। 
लेकिन वैसा विरोध आज मुझे दिखाई नहीं देता, जब मैं कुरसी पर बैठा हूँ। यह परिवर्तन क्यों हो 


गया है ? 


आज मुझे डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' की एक कविता याद आती है-- 


क्या हार में क्या जीत में, 

किंचित नहीं भयभीत Ñ | 

कर्तव्य पथ पर जो मिले, 

यह भी सही, वह भी सही। 

वरदान माँगूँगा नहीं, वरदान माँगूँगा नहीं | 


मित्रो, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि कितनी भी आपत्तियाँ आएँ, हम वरदान के 

लिए झोली नहीं फैलाएँगे। आखिरी क्षण तक वरदान की तलाश नहीं करेंगे। न में संघर्ष का रास्ता 

SST बस, मुझे आपका साथ चाहिए। भारत की एक सौ करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए। 
* जीवन में ऐसा क्षण आता है, जब व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर सोचता है-- 


राह कौन सी जाऊँ में ? 
चौराहे पर लुटता चीर, 

प्यादे से पिट गया वजीर। 
चलूँ आखिरी चाल कि, 
बाजी छोड़ विरक्ति रचाऊँ में, 
राह कौन सी जाऊँ में ? 


फिर लगता है, नहीं, बाजी छोड़कर मैं विरक्ति में नहीं जा सकता। मुझे जूझना होगा और 
फिर मैं लाल किले की प्राचीर से आपकी उपस्थिति में अपने संकल्प को दोहराता हँ-- 


हार नहीं मानूँगा, 

रार नहीं ठानूँगा, 

काल के कपाल पर लिखता-मिटाता हूँ। 
गीत नया गाता हूँ | 


बहुत-बहुत धन्यवाद | 
आइए, अब आप सब मेरे साथ मिलकर “जय हिंद' बोलिए। 


जय हिंद । 
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शिक्षा का विकास तालमेल से होगा 


शि क्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हो रही है। शिक्षा से संबंधित अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बहस होगी और केंद्र तथा 
राज्य सरकारें सहयोग और लोकतांत्रिक संघवाद की भावना से इनपर विचार-विमर्श करेंगी । 

we निर्माण में मानव संसाधन विकास का सबसे अधिक महत्त्व होता है। देश के विकास 
का मतलब ही यही है कि नागरिक शिक्षित हों; ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो; महिलाएँ अधिकार 
संपन्न बनें; श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े; स्वास्थ्य और आहार में पौष्टिकता के स्तर में सुधार हो; 
सामाजिक न्याय हो और आर्थिक विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे | राष्ट्रीय विकास के इन 
कार्यों की सूची में कई और बातों को भी जोड़ा जा सकता है मगर इन सबमें शिक्षा का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 

इस शताब्दी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद ने हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों का पता 
लगाकर कहा था : 'जिस अनुपात में किसी राष्ट्र के आम नागरिकों में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार 
होता है, उसी अनुपात में वह प्रगति करता है। अगर हम फिर से उठ खड़े होना चाहते हैं तो हमें 
जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना होगा। जनता को शिक्षित करना होगा और ऊपर उठाना 
होगा तभी राष्ट्रीय पुनरुत्थान संभव हो पाएगा।' 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं । लेकिन 
we निर्माण के लिए जितनी आवश्यकता थी, वैसे प्रयास नहीं हो पाए हैं । इस वर्ष के अर्थशास्त्र 
के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन का कहना है-.. भारत सहित तमाम विकासशील देशों 
को सरकारों ने आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कुछ 
किया है। मगर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया 
है।' यह आलोचना पूरी तरह उचित है। इस सामूहिक दायित्व को पूरा करने में जो कमियाँ रह गई 
हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक क्षेत्र खासतौर पर शिक्षा के प्रति 
अपनी वचनबद्धता की फिर से पुष्टि करनी होगी । 

आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्राथमिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान देने की 


२२ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के 
सम्मेलन में उदूघाटन-भाषण। 
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जरूरत है। यह सभी चीजों का आधार है। हमारी समूची शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के 
सर्वोच्च महत्त्व को फिर से बहाल करना होगा। निस्संदेह, प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक धन 
की आवश्यकता होती है | स्कूलों के लिए उपयुक्त इमारतों के निर्माण और रख-रखाव, विद्यालयों 
में किताबों, ब्लैक बोर्ड तथा इसी तरह की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए और अधिक 
धन की आवश्यकता È | सिर्फ एक शिक्षकवाले स्कूलों में अधिक शिक्षकों की व्यवस्था करने के 
लिए भी और पैसे की जरूरत है। मगर पैसे की हमेशा तंगी रहती है। शिक्षा के लिए आवंटित 
बजट का बड़ा हिस्सा अध्यापकों को तनख्वाह में निकल जाता है। हाल में उनके वेतन में जो 
बढ़ोतरी हो गई है, उससे कई अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए पैसे की और भी कमी हो गई है। 
इसलिए हमें पैसे के और स्रोत खोजने की आवश्यकता है | व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में 
अब निजी उद्यमिता का प्रवेश हो रहा है। क्या हम ऐसे नए तरीके पता नहीं लगा सकते जिनसे 
स्थानीय समुदाय और व्यवसाय प्राथमिक स्कूलों के रख-रखाव में अपना योगदान कर सकें ? क्या 
ऐसे उपाय नहीं किए जा सकते जिनसे उच्च शिक्षा अपना खर्च खुद उठा सके, ताकि प्राथमिक 
शिक्षा के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके ? 
प्राथमिक शिक्षा के लिए पैसे से ज्यादा बेहतर प्रशासन और प्रबंधकीय कौशल की जरूरत 
है। मगर इससे भी अधिक जरूरी है मजबूत राजनीतिक इच्छा-शक्ति। दुःख को बात है कि राष्ट्र- 
निर्माण के इस सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट प्रशासक नहीं मिल पा रहे हैं। 
अन्य विभाग ज्यादा 'आकर्षक' माने जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं उनकी 
भी यह पहली पसंद नहीं होती। 
इसमें बदलाव जरूरी है ! प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हम एक महत्त्वपूर्ण काम कर 
सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे सबसे उत्कृष्ट प्रशासक प्राथमिक शिक्षा 
प्रणाली में सुधार पर विचार करें | इस विषय पर मैंने कुछ और बातें भी सोची हैं जिन्हें में आपको 
बताना चाहता हूँ। सरकारों ने अध्यापकों के वेतन में सुधार के लिए बहुत कुछ किया है मगर 
अध्यापकों ने अपनी कार्य प्रणाली तथा शैक्षिक वातावरण में सुधार के काम की उपेक्षा की है। 
अध्यापकों के दृष्टिकोण की अकसर उपेक्षा कर दी जाती है या फिर शैक्षिक नियोजन के 
समय उनके विचार जानने की आवश्यकता तक महसूस नहीं की जाती । शिक्षा विभाग में नौकरशाहों 
की ज्यादा चलती है और वे अकसर अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यो पर अनुचित दबाव डालते हें । 
यह गलत है। शिक्षा से जुड़े तमाम लोगों को यह बात जान लेनी चाहिए कि अच्छे अध्यापक 
केवल अच्छा वेतन ही नहीं चाहते; वे इससे ज्यादा महत्त्व काम के बेहतर माहौल को देते हैं । वे 
ऐसी जगह काम करना अधिक पसंद करते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि उनको उचित महत्त्व 
मिलेगा और संस्था को चलाने में भी उनकी भूमिका होगी। नगरपालिकाओं द्वारा चलाए जानेवाले 
और अन्य सरकारी स्कूलों का स्तर प्राइवेट स्कूलों से कमतर है। निश्चय ही इसका एक कारण 
यह भी हे कि पैसेवाले माता-पिता पैसा देने के साथ-साथ निजी स्कूलों से बेहतर सेवाओं की माँग 
भी करते हैं । सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ानेवाले माता-पिता गरीब होने के साथ-साथ 
खुद अशिक्षित भी होते हैं और बेहतर सेवाओं को माँग नहीं कर पाते | माता-पिता की ओर से कोई 
माँग न किए जाने की वजह से इन स्कूलों को बेहतर तरीके से चलाने को हमारी जिम्मेदारी बढ़ 
जाती है। क्या हम यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं ? 
राष्ट्रीय / ४१ 
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माता-पिता और समाज को स्कूलों के बारे में अधिक जवाबदेह कैसे बनाया जाए? यह 
शिक्षा-क्षेत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम चाहते हैं कि ग्रामीण लोग स्कूल को 
' अपना ' समझें तो उनमें स्कूल के प्रति जिम्मेदारी तथा अपनत्व की भावना भी होनी NSU | इसी 
संबंध में मेरा एक सुझाव है। शिक्षा राज्यों का विषय है । ७३वें और ७४वें संविधान संशोधन के 
माध्यम से अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है, और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को 
अधिकार प्रदान किए गए हैं । मेरा सुझाव है कि विकेंद्रीकरण की मूल भावना के अंतर्गत गाँवों के 
स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों, मंडल पंचायतों और जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। 

अध्यापकों की तनख्त्राह, योग्यता और प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण की जिम्मेदारी 
राज्य सरकारें अपने पास रख सकती हैं, मगर प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध का दायित्व पंचायती 
संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए | इसके लिए राज्य सरकारें पंचायतों को पैसा आवंटित कर सकती 
हैं। विकसित देश आज जो इतने आगे बढ़ गए हैं, उसका कारण उनके उत्कृष्ट विश्वविद्यालय 
और तकनीकी संस्थाएँ हैं। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है तभी 
हमारे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय विदेशों में इसी तरह की संस्थाओं की तरह कार्य कर सकेंगे। 

हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जोरदार कार्यक्रम चलाने की 
आवश्यकता हे । क्या हम इस बात की पक्की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिससे प्रत्येक राज्य में 
कम-से-कम एक विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में उभरकर सामने आए ओर देश के 
कम-से-कम दर्जन भर विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लें? हमें एक ऐसी योजना 
भी तैयार करनी चाहिए जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में काम कर रहे प्रतिभाशाली प्रवासी 
भारतीय स्वदेश लौटें और भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन करें। 

हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के गिरते स्तर का एक कारण यह भी हे कि सबसे 
उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली लोगों की अध्यापन में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। इसका कारण 
अध्यापकों को मिलनेवाला कम वेतन हो सकता है। मगर हाल में सरकार ने प्राध्यापकों की 
तनख्वाहें बढ़ाकर इस समस्या का कुछ हद तक समाधान कर दिया हे | यहाँ भी सबसे बड़ी चुनौती 
यही है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कामकाज से राजनीति और अफसरशाही को कैसे दूर 
किया जाए, ताकि उनमें काम करनेवाले प्राध्यापकों को अपने कार्य से संतुष्टि और उपलब्धि की 
अनुभूति प्राप्त हो हमारी नियामक संस्थाएँ, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ और भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके कामकाज, 
खासतौर पर राज्य सरकारों से उनके संबंधों में, सुधार को आवश्यकता है। 

हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता और प्रबंध के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों 
से सबक सीखना चाहिए। शिक्षा के व्यवसाय में, खासतौर पर कंप्यूटर शिक्षा के व्यवसाय में लगी 
भारतीय कंपनियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। वे करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही हैं। यह 
अवश्य है कि उनमें जरूरत से ज्यादा व्यापारीकरण हो रहा है, जो उचित नहीं है और इसपर रोक 
भी लगनी चाहिए। फिर भी हमें इनके सकारात्मक पक्ष पर विचार करने की आवश्यकता È | 

इन कंपनियों ने उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करने, विद्यार्थियों को आकर्षित करने, उनके 
प्रशिक्षण के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है, हमार विश्वविद्यालयों को 
उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्हें भी इन कंपनियों को तरह सक्रिय और उद्यमशील बनना 
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चाहिए। शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच तालमेल कायम करने की आवश्यकता 
है, ताकि उनकी अलग-अलग क्षमताओं को एकजुट किया जा सके। 

लोगों को किस तरह सिखाया जाए, इसपर विचार करने के साथ-साथ यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि उन्हें क्या सिखाया जाए। हमें हर स्तर पर पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाना चाहिए, ताकि 
तेजी से बदल रही दुनिया की झलक उससे मिल सके। आधुनिक यंत्रों और उपकरणों की भी 
व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में मदद 
मिलेगी। 

हमारे स्कूलों को जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा भी देनी चाहिए। उन्हें ऐसा अवसर देना 
चाहिए जिससे हर विद्यार्थी में भारत के सभी धर्मों की समझ और उनके प्रति आदर का भाव 
उत्पन्न हो और वे अपनी राष्ट्रीय संस्कृति पर गौरव अनुभव करें। धर्मांधता और असहिष्णुता का 
कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ हमें धार्मिक, भाषायी और 
जातीय विविधता का भी ध्यान रखना चाहिए। 

हमारी समूची शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी समस्या है शिक्षा में महिलाओं की अपेक्षाकृत 
काफी कम भागीदारी | अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं को शिक्षित करना किसी देश द्वारा 
किया जा सकनेवाला सबसे फायदेमंद निवेश है। इस निवेश से स्वास्थ्य और सफाई में सुधार, 
जनसंख्या वृद्धि में कमी, अधिकारिता, आर्थिक स्वावलंबन और इन सभी जीवन मूल्यों के अगली 
पीढ़ी की बालिकाओं में संचरण के रूप में जो फायदे मिलते हैं, वे बिजलीबर, सड़क या इसी तरह 
के किसी कार्य पर किए गए सरकारी खर्च से होनेवाले लाभ से अधिक हैं। 

मेरी सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में महिलाओं को स्नातक स्तर तक को शिक्षा निःशुल्क 
देने का वादा किया है। अगर इस वादे को माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास ओर 
समन्वित बाल विकास सेवा जैसे कार्यक्रमों से जोड़ दिया जाए तो यह और भी प्रभावी हो जाएगा। 
जब हम अपने समाज के सबसे बड़े उपेक्षित वर्ग-महिलाओं की बात करते हैं तो हमें किसी तरह 
की बाडेबंदी नहीं करनी चाहिए। 

निरक्षरता एक और अभिशाप है, जिससे भारत पीड़ित हे । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इसे दूर 
करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेरा विश्वास है कि इसके प्रयासों. म॑ मदद के लिए औपचारिक 
शिक्षा प्रणाली की मदद ली जानी चाहिए। अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षा प्रणाली से जुड़े अन्य 
लोग राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं । भारत से निरक्षरता के कलंक को 
जल्द-से-जल्द मिटाने के लिए उन्हें इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। भारत म॑ शिक्षा की अनेक 
समस्याएँ हैं । इनका सही समाधान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी यही है कि केंद्र और राज्य 

सरकारें साझा नीति और साझा लक्ष्यों के आधार पर पूरे तालमेल से काम कर। 

मुझे पूरा विश्वास कि आप सब मिलकर इन समस्याओं का कोई व्यावहारिक समाधान 

खोज निकालेंगे और अपने-अपने राज्य में जाकर जल्द-से-जल्द इन उपायों को लागू करेंगे। 


राष्ट्रीय / ४३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एड्स एक गंभीर चुनौती 


tq प्राप्ति के बाद से भारत को संक्रामक और गैर-संक्रामक दोनों ही प्रकार के रोगों 
की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में अच्छा-खासा अनुभव प्राप्त हुआ है। हमने चेचक 
और गिनीवर्म जैसे कई घातक रोगों को सफलतापूर्वक मिटा दिया है और हम कुष्ठरोग को समाप्त 
करने के काफी निकट पहुँच गए हैं, लेकिन अब हमारे सामने मलेरिया और तपेदिक जैसे गंभीर 
संक्रामक रोगों द्वारा फिर से सिर उठाने की समस्या आ खड़ी हुई है। 

हमने तो यह सोचा था कि हमने देश में से मलेरिया का नामोनिशान मिटा दिया था, लेकिन 
अब यह मलेरिया ' फाल्सीपेरम' के अत्यंत उग्र रूप में वापस लौट आया है, जो लगभग घातक है। 
जहाँ तक तपेदिक का सवाल है, मोटे तौर पर डेढ़ करोड़ भारतीय इस रोग से ग्रसित हैं और हर 
वर्ष लगभग बारह लाख नए रोगी बढ़ जाते हैं। हर वर्ष तपेदिक से लाखों लोग मर जाते हैं। 

लेकिन आज देश के सामने जो अत्यधिक गंभीर जन-स्वास्थ्य चुनौती है, वह है एच.आई.वी./ 
एड्स को और यह इस देश में मात्र एक दशक पुरानी समस्या है। एड्स एक विश्वव्यापी समस्या 
है--दुर्भाग्य से इस रोग की स्थिति भारत में गंभीर होती जा रही है। 

अगले दस वर्षों में अफ्रीका में हर सौ वयस्कों में से बीस पर मौत का खतरा मँडराने लगेगा। 
एक अफ्रीकी देश में अगले चार वर्षों में जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। एक दूसरे अफ्रीकी देश में, 
अगले वर्ष ही जीवन प्रत्याशा १९९० की ६१ वर्ष की उच्च दर से घटकर केवल ४१ वर्ष हो 
जाएगी। यह हो क्या रहा है? 

जो हो रहा है, उसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ जन-स्वास्थ्य अधिकारी चौदहवीं सदी 
के ' गिल्टी प्लेग' से करने लगे हैं, जिसने यूरोप की एक-तिहाई जनसंख्या का सफाया कर दिया 
था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के अनुसार उनकी तीन करोड़ बीस लाख जनसंख्या का चौदह 
प्रतिशत भाग एच.आई.वी. से संक्रमित है, जिससे एड्स और फिर मौत होती है। इसके अलावा 
प्रतिदिन १५०० से अधिक एच.आई.वी. से संक्रमित लोगों का पता चलता है। इसी महीने के शुरू 
में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा, ' हालाँकि पंद्रह या अधिक वर्षो से एड्स हमारे जीवन का एक 
अंग बना हुआ है, लेकिन हम इसकी मौजूदगी के बारे में चुप रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा, ' हमने 


१२ दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम व नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की बैठक 
में भाषण। 
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कई बार दूसरों की समस्या बता कर इसकी चर्चा की है।' यह दक्षिण अफ्रीका की स्थिति है और 
यह है राष्ट्रपति मंडेला का हाल का बयान। 

मैंने अफ्रीका की चर्चा करने और राष्ट्रपति नेल्सन के बयान को उद्धृत करने की चेष्टा की 
है, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्थिति चिंताजनक है और यह भयानक भी हो सकती है। हम भी एड्स 
की किसी दूसरे की समस्या के रूप में चर्चा कर रहे हैं। 

हम अपने यहाँ की एड्स की स्थिति पर निगाह डालें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस 
समय देश में तीस से चालीस लाख लोग एच.आई.वी. संक्रमित हैं । कुछ राज्यों में संक्रमण की दर 
जनसंख्या की एक प्रतिशत है । चूँकि हमारे यहाँ १९८६ के थोड़े से ही संक्रमणों की तुलना में आज 
तीस से चालीस लाख के बीच संक्रमण के मामले मौजूद हैं, तो कल्पना कीजिए आज के इस 
तीस-चालीस लाख के आधार पर बारह वर्षो बाद क्या स्थिति होगी। आँकड़ों की कल्पना करते 
हुए मुझे झुरझुरी आ जाती है। और यह भी ध्यान रखें कि एच.आई.वी./एड्स का अभी तक कोई 
इलाज नहीं निकला है। 

चूँकि एच.आई.वी. संक्रमणों को स्वस्थ्य वातावरण में एड्स में पनपने में दस साल लग जाते 
हैं और एड्स के रोगी दो और साल जीवित रह पाते हैं, इसलिए लोग इस वायरस को गंभीरता से 
नहीं लेते हैं । अस्वास्थ्यकर स्थितियों में यह समय-सीमा काफी कम होती है। 

एक और कारण भी है, जिसकी वजह से लोग एड्स को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यह 
कारण है कि यह रोग बड़ी दुष्ट प्रकृति का है। व्यक्ति को इस रोग के बारे में तब ही पता चलता 
है, जब वह जाकर एच.आई.वी. का एलिसा परीक्षण करवाता है। इस परीक्षण के अभाव में कोई 
व्यक्ति बिना जाने इस वायरस को छह-सात साल पाल सकता है, और वह अनजाने में ही इन्हें 
अपनी पत्नी/पति को और पत्नी द्वारा दूध पिलाने के कारण अपने शिशु को दे सकता है और उनमें 
से किसीको इसका ज्ञान नहीं होता है। यही समस्या की पेचीदगी है। लेकिन ये केवल आँकड़े हैं 
और आँकड़े मानव त्रासदी को स्पष्ट नहीं किया करते, जो आज देश के कई हिस्सों में फैल रही है । 

किसी पुरुष या स्त्री को अतिसार या बुखार या कमजोरी है, जो दवाओं से ठीक नहीं हो पा 
रही है | वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है । डॉक्टर उसे खून की जाँच कराने की सलाह देता है। 
खून की जाँच से पता चलता है कि वह व्यक्ति एच.आई.वी. पॉजिटिव है | दोबारा जाँच की जाती 
है | एच.आई.वी. संक्रमण की पुष्टि हो जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस 
व्यक्ति का साथी भी तब तक संक्रमित हो चुका होता है और माँ का दूध पीने से दंपति का बच्चा 
भी संक्रमित हो चुका होता है । पहला संक्रमण लगभग पाँच-छह साल पुराना है। और इलाज नहीं 
है | तीनों की मौत निश्चित है। और में जानता हूँ कि वे मर रहे हैं । ऐसे कितने ही छोटे परिवार 
हमारे देश में मृत्यु से अभिशप्त हैं। अगले दशक में कितने परिवार अभिशप्त होंगे ? 

जब १९८६ में भारत में एच.आई.वी. का पता चला तो हर एक ने सोचा कि अरे यह तो 
पश्चिमी रोग है, जो वेश्यालयों में केवल वेश्याओं को, समलैंगिकों को या फिर इंजेक्शन से 
नशीली दवाएँ लेनेवाले नशेड़ियों को होगा। इस संकीर्ण दायरेवाली सोच के परिणाम आज हमारे 
सामने हैं | 

भारत में योन जनित रोग, पहले ही से एक गंभीर समस्या है, और महत्त्वपूर्ण बात तो यह है 
कि ऐसे रोगों के चालीस प्रतिशत रोगी हमारी जनसंख्या की मध्यवर्गीय श्रेणी से होते हैं। एक और 
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महत्त्वपूर्ण बात, यौन जनित रोगों के शिकार व्यक्तियों को एच.आई.वी. के संक्रमण की आशंका 
अधिक होती हे । वर्ष २००५ में इस विपत्ति का व्यापार और उद्योग क्षेत्र में क्या असर होगा ? 
चूँकि एच.आई.वी./एड्स संक्रमण अठारह से चालीस वर्ष तक के प्रजनन दौर में ही 
अधिकांशतया होता है । हमारी अर्थव्यवस्था पर इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं । पहले ही 
भारत में इस नए संक्रमण से ग्रसित आधे लोग इसी आयु वर्ग के हें । व्यापार और उद्योग जगत्‌ को 
इस वास्तविकता पर तत्काल और गंभीरता से गौर करना होगा और एड्स के बारे में जागरूकता 
बढ़ाने तथा इसकी रोकथाम के बारे में संदेश लोगों तक पहुँचाने की दिशा में काम करना होगा। 
एड्स की रोकथाम संभव है। आप जुकाम को नहीं रोक सकते; लेकिन एड्स को उचित 
एहतियात बरतकर अवश्य रोक सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से, 
संक्रमित रक्‍त चढ़ाने से, संक्रमित सुइयों व सिरिंजों के प्रयोग से और संक्रमित माता द्वारा जन्म देने 
के कारण या अपना दूध पिलाने से शिशु को एच.आई.वी. संक्रमण होता है । सतर्कता से एड्स की 
रोकथाम संभव है। जागरूकता इसके रोकथाम की कुंजी है। 
फिर भी, जब तक हम स्वैच्छिक रक्‍तदान को बढ़ावा देने और रक्‍त की कमी को पूरा करने 
के हर संभव प्रयास नहीं करेंगे, हम देश में पूर्ण रक्‍त सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएँगे। मैं आप 
सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने-अपने इलाकों या निर्वाचन क्षेत्रों में आप स्वैच्छिक रक्‍तदान 
अभियान चलाएँ और समाज के युवा वर्ग को स्वैच्छिक रक्तदान को आदत बनाने के लिए. 
प्रोत्साहित करें। रक्तदान एक स्वस्थ आदत है। यह एक संतोष प्रदान करनेवाली आदत भी है। 
लाखों एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति और एड्स पीडित अनावश्यक अपराधबोध से ग्रस्त ; 
होने तथा लांछन लगने के भय से अपने रोग के बारे में बात करने या डॉक्टरी मदद लेने से 
हिचकिचाते हैं। लाखों अन्य भारतीय तथा हजारों चिंतित परिवार एच.आई.वी./एड्स के बारे में 
अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। 
वे पूर्ण गोपनीयता तथा गुमनामी चाहते हैं। एच.आई.वी./एङ्स के शिकार व्यक्ति चोरी-छिपे 
जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एच.आई.वी./एड्स के बारे में गुप्त रूप से जानकारी पाने की भारी 
इच्छा का पता एड्स के बारे में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हॉटलाइन सेवा को मिली 
प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। नई दिल्ली में अक्तूबर में १०९७ नंबर पर शुरू की गई इस 
सेवा पर पहले पचास दिनों में ही २१५०० टेलिफोन कॉल प्राप्त हुईं। मेरी सरकार ने ' एड्‌स 
हॉटलाइन' का नंबर १०९७ देश के सभी शहरों और बड़े कस्बों में मुफ्त उपलब्ध कराने का 
फैसला किया है। 
आज हमारे पास जागरूकता ही एक ऐसा हथियार है, जिससे हम एड्स का मुकाबला कर 
सकते El जागरूकता उत्पन्न करने की कोई एक अकेली रणनीति नहीं है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया हो, पत्र-पत्रिकाएँ हों या लोक संचार माध्यम हो, हमें हर संचार माध्यम से देश भर में यह 
संदेश फैलाना होगा। 
सिनेमा जन-संचार एवं शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इस बैठक के बाद एक नई हिंदी 
फिल्म “निदान' दिखाई जा रही है। मैंने यह फिल्म देखी है और एच.आई.वी./एड्स के बारे में 
जागरूकता के अपने गूढ़ संदेश के बिना भी यह एक अच्छी फिल्म है | जागरूकता का पहलू इसे 
एक सशक्त फिल्म बनाता है। 
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जागरूकता के लिए कोई भी अभियान केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं होती । 
हमें समाज के नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों और चुने हुए प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में 
विभिन्न स्तरों पर भागीदार बनाना चाहिए। 

सांसदों से मेरा आग्रह है कि अपने-अपने क्षेत्रों में एड्स जागरूकता के काम को प्राथमिकता 
के आधार पर शुरू करें। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह करूँगा कि विधानसभा 
सदस्यों, जिला परिषद्‌ एवं पंचायतों के अध्यक्षों, जिलाधीशों, नगरपालिका अध्यक्षों, गैर-सरकारी 
संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों से मिलकर जागरूकता अभियानों को व्यक्तिगत आधार 
पर चलाएँ। 

जैसाकि मैंने पहले कहा है, एच.आई.वी./एड्स से सबसे अधिक प्रभावित संख्या युवाओं 
की है। उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है और उन्हें सुरक्षित यौन व्यवहार सहित 
प्रजनन संबंधी मुद्दों को उचित शिक्षा तथा जागरूकता की जरूरत है। 

इस बात पर बहस जारी है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया 
जाए या नहीं। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा उचित यौन व्यवहार के बारे में जानकारी से बच्चों में 
एक आवश्यक प्रणाली विकसित करने और किसी भी आपदा का साहस और समझदारी से सामना 
करने में मदद मिल सकती है। 

मै नहीं समझता कि हमें बच्चों को विकसित होने की प्रक्रिया और इसके निहितार्थ को 
बताने में हिचकिचाना चाहिए | देश में एच.आई.वी./एङ्स के बढ़ते खतरे से संकेत मिलता है कि 
जल्दी से कुछ किया जाए, अन्यथा कहीं देर न हो जाए। 

पिछले पाँच वर्षों में यह रोग देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया है, और अब 
हमारे बीच लगभग तीस-चालीस लाख लोग एच.आई.वी. संक्रमित हैं। इनमें से कइयों के तो 
लक्षण अभी उभरे नहीं, लेकिन शीघ्र ही ये लोग पूर्णतया एड्स के रोगी बन जाएंगे | मुझे एड्स के 
रोगियों की करुण कथाएँ सुनने को मिलती हैं। उनके घरों से उन्हें निकाल दिया जाता है, उनका 
अपना परिवार और समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता है और यहाँ तक कि उन्हें अस्पतालों में 
दाखिला और चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है। 

इस तरह का व्यवहार न सिर्फ अनजान लोग करते हैं; बल्कि वे लोग भी करते हैं जो 
जानकार होते हैं और जानते हैं कि एच.आई.वी./एड्स कैसे फैलता है और किस तरह नहीं 
फैलता। इस क्षेत्र में चिकित्सकों की विशेष जिम्मेदारी है। 

यह जिम्मेदारी उन लोगों की है, जो समाज में एच.आई.वी./एड्स संक्रमित लोगों के प्रति 
भेदभाव के खिलाफ लड़ने के बारे में जागरूक हैं और fore इसका ज्ञान है। हमें ध्यान रखना होगा 
कि ऐसे पीडित लोगों को स्कूल-कॉलेजों में शिक्षा का, रोजगार का और समाज A उचित स्थान 
का समान अधिकार मिले। हमें उनकी गोपनीयता का सहानुभूति और समझदारी से सम्मान करना 
होगा। 

समाज के कुछ वर्गों से दबाव पड़ रहा 


की जाए। इससे अधिक अदूरदर्शिता की बात नहीं हो सकती है। | र 
ज्यों ही हम अनिवार्य जाँच शुरू करेंगे, संक्रमित व्यक्ति देखभाल एवं सहायता की न्यूनतम 


सुविधाओं का लाभ उठाने आगे ही नहीं आएँगे, जो देश में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम उन्हे प्रदान कर 
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रहा है। इससे इस देश में एच.आई.वी./एड्स को समस्या हल होने के बजाय और बिगड़ जाएगी। 
i चूँकि अब सरकार ने देश में तीस से चालीस लाख लोगों के संक्रमित होने की बात मान ली 
है, इसलिए इन आँकड़ों की सत्यता के बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हमें इस 
सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा कि भारी संख्या में लोग संक्रमित हैं ओर इस समय इसका 
कोई इलाज नहीं है । साथ ही यह भी कि रोकथाम ही इसके लिए एकमात्र दीर्घावधि रणनीति है। 

मुझे विश्वास है कि भारत इस समस्या का हल ढूँढ़ निकालेगा, बशर्ते इसी क्षण से हम इसे 
पूरी गंभीरता से लें। हमने सामाजिक दृष्टि से संगत विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू करने में अपनी 
ढाँचागत व्यवस्था की निहित शक्ति को दर्शाया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण 'पल्स पोलियो 
प्रतिरक्षाकरण' कार्यक्रम है, जिसमें केवल एक दिन में एक सौ बीस से एक सौ तीस लाख बच्चों 
को पोलियो की खुराक पिलाई गई। 

ऐसा कोई कारण नहीं कि हम भारत में एच.आई.वी./एड्स को काबू न कर सकें। इसके 
लिए जरूरत है सरकार और समाज के हर संभव प्रयासों की। आइए आज ही इस दिशा में हम 
एक शुरुआत करें | 

हमें अपना श्रेणी-विशिष्ट एच.आई.वी. रोधी टीका विकसित करना होगा। एच.आई.वी. के 
विभिन्न भेदों की पहचान के लिए और इलाज तथा नियंत्रण के लिए श्रेणी विशिष्ट टीके विकसित 
करने के बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं। हमें सक्रिय रूप से इन वैश्विक प्रयासों में शामिल 
होना चाहिए। इमें इस तरह का टीका खोजने के लिए विश्व स्तर पर अन्य संस्थाओं के उन्नत 
अनुसंधान में सहयोग करना चाहिए। 

हमने 'हेपाटाइटिस-बी ' के लिए सफलतापूर्वक एक टीका विकसित किया है । 'हेपाटाइटिस- 
सी' के लिए टीके विकसित करने के प्रयास जारी हैं, कोई कारण नहीं कि एच.आई.वी. का टीका 
भी हम विकसित न कर सकें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, 
वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विकास परिषद्‌ तथा हमारे अन्य संस्थान टीका विकसित करने के विभिन्न 
पहलुओं पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं । हमें इन समूहों को एक मिशन के रूप में अपने प्रयासों के 
समन्वय के लिए साथ लाना होगा। 

मैं यहाँ मौजूद स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध करूँगा कि आगे बढ़ें और अधिकतम किफायती 
तरीके से देश में टीका विकसित करने की संभावना खोजने के लिए एक राष्ट्रीय दल गठित करें 
और इस काम को शीघ्रता से करें। 

इस दुष्ट वायरस के बारे में हमें जो कुछ भी ज्ञात है उसे, और इस तथ्य को कि इसका कोई 
टीका फिलहाल नहीं है, ध्यान में रखते हुए भारत को नाटकीय रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए 
बड़ी तेजी से काम करना होगा। हमें एच.आई.वी. रोधी टीके के लिए उच्च प्राथमिकता और 
तात्कालिकता के आधार पर अनथक खोज करनी होगी। 

इस बीच हममें से प्रत्येक को प्रभावित और पहले से ही संक्रमित लोगों के प्रति करुणा, 
सद्भावना और स्नेह से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। भारत यह कर सकता है। 
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चुनाव सुधार अपरिहार्य 


आयोजित विचार-गोष्ठी के लिए एकत्र हुए विशिष्ट श्रोताओं के बीच अपने को पाकर मैं 
प्रसन्न हूँ। मैं आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि एक ऐसे विषय को उन्होंने 
फिर से उठाया है जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और शासन की प्रभावकारिता के साथ जुड़ा हुआ 
है। 

विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए कार्य प्रणाली संबंधी दस्तावेज से मुझे पता चला है कि 
आयोग ने चुनाव-कानून में व्यापक परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है । इन परिवर्तनों का उद्देश्य दल- 
बदल रोकना, धन के प्रभाव पर नियंत्रण, राजनीतिक दलों के खातों की कड़ी लेखा-परीक्षा का 
प्रबंध और आपराधिक रिकॉर्डवाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना है। आयोग ने सभी संबद्ध 
पक्षों और लोगों से सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए हैं । में इस कदम का हार्दिक स्वागत करता हूँ । 

भारतीय चुनावों में वोट डालने की प्रक्रिया के साथ एक तरह का जादू जुड़ा हुआ है। 
सामान्य भारतीय मतदाता जब कड़ाके की ठंड में सुबह-सुबह अथवा भीषण गरमी में दोपहर के 
समय मतदान करते दिखाई देते हैं तो पता चलता है कि उनके लिए यह दिन कितना महान्‌ होता 
है। यह पुनीत दायित्व पूरा करने के पीछे लोगों को अपरिमित आकांक्षाएँ और आशाएँ होती हैं 
और यह लोगों का सहज लोकतांत्रिक फैसला होता है। मेरे विचार में, यह हमारा सामूहिक 
दायित्व है कि हम ऐसे चुनाव-सुधारों की योजना बनाएँ और उन्हें लागू करें, जो लोगों की 
आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और उन्हें सही अर्था में संप्रभुता प्रदान कर सकें। 

चुनाव-सुधारों के मुद्दे पर संसद और अनेक सार्वजनिक मंचों पर पहले भी कई बार 
विचार-विमर्श और बहस हुई है। अगर यह बहस जारी रहती है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि 
विचार तो पर्याप्त हैं, लेकिन उनपर अमल की प्रक्रिया धीमी और असंतोषजनक है। लोकसभा, 
राज्य विधानसभाओं और यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए होनेवाला प्रत्येक चुनाव 
हमारी चुनाव प्रणाली की गंभीर कमियों को हमारे MR करता है। ; 

ये कमियाँ चुनावों की प्रक्रिया और समय तक a नहीं हैं, उनका सीधा असर शासन 
और निर्वाचित संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर पड़ता है। अगर हम विभिन्न स्तरों पर शासन के 


लय के बारे में विधि आयोग और भारतीय बार काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से 


SS >> मे ` Sy ~ सेमिनार ` 
जनवरी, १९९९ को नई दिल्ली में चुनाव सुधारों के बारे में आयोजित राष्ट्रीय रे में उदूघाटन-भाषण। 
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संचित अनुभव और पिछले कुछ दशक में निर्वाचित संस्थाओं के काम-काज पर एक नजर डालें तो 
पता चलता है कि चुनाव प्रणाली की कमजोरियों ने भारतीय लोकतंत्र को व्यापक क्षति पहुँचाई है। 

दोषपूर्ण चुनावों की परिणति कुशासन के रूप में सामने आती है और अंतत: नतीजा आम 
लोगों को भुगतना पड़ता है । ऐसी सरकारों में उन वायदों को पूरा करने की क्षमता का अभाव होता 
है, जो उसने मतदाताओं से किए थे। मतदाताओं की नजरों में आज राजनीतिक पार्टियों और 
समूची चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता में जो अभूतपूर्व कमी आई है, उसके पीछे यही प्रमुख 
कारण है। इससे जो उदासीनता और वैराग्य की स्थिति पैदा हुई है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए 
अच्छी नहीं है। 

इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में एक चिंताजनक विरोधाभास दिखाई देने लगा है। एक तरफ 
तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने में गर्व करते हैं और आजादी के बाद इसे बनाए रखने 
को महानतम उपलब्धि मानते हैं--यह भी सच है कि भारतीय लोकतंत्र की गूँज चुनावों के दौरान 
ही सर्वाधिक स्पष्ट सुनाई देती है--किंतु दूसरी ओर हमारी चुनाव प्रणाली में जो स्पष्ट कमजोरियाँ 
हैं, उन्हींसे हमारे लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। 

इक्कोसवीं शताब्दी की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए अपने को तैयार 
करते समय इस विरोधाभास को दूर करना आज हमारे सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए 
चुनाव-सुधार समूचे देश, विशेषकर राजनीतिज्ञो के लिए निश्चय ही उच्च प्राथमिकता का मामला 
होना चाहिए। मेरी पार्टी और हमारे गठबंधन के सहयोगी दलों ने शासन के लिए जो राष्ट्रीय एजेंडा 
संयुक्त रूप से स्वीकार किया था, उसमें स्पष्ट रूप से चुनाव-सुधारों को लागू करने के प्रति 
वचनबद्धता व्यक्त की गई थी। 

निजी तौर पर मैं लंबे समय से इस मुद्दे को उठाता रहा हूँ। मुझे खास चिंता चुनाव लड़ने में 
आनेवाली भारी लागत की रही है, जो राजनीति में भ्रष्टाचार का मूल कारण बनती है। धन के ही 
बल पर राजनीति में आपराधिक रिकॉर्डवाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। डॉ. घटाटे ने 
अपने स्वागत भाषण में उल्लेख किया था कि मैंने बहुत पहले मार्च १९७४ में स्वतंत्र और निष्पक्ष 
चुनाव के बारे में लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। वह प्रस्ताव इस प्रकार था : 

*' यह सदन चुनावों में धन-शक्ति के बढ़ते प्रभाव और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर चिंता 
प्रकट करता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश देता है 
कि वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वांचू समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव-अनुदान 
प्रदान करे ।'' 

उस अवसर पर मैंने कहा था : “'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार है। यह 
खेद का विषय है कि भारत में चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। चुनावों में धन का 
प्रभाव बढ़ रहा है । कानून द्वारा उम्मीदवार के चुनाव-खर्च की सीमा निर्धारित की गई है""लेकिन 
सभी जानते हैं कि इस सीमा का अधिकतर उल्लंघन हो रहा है। 

राजनीतिक दल धन एकत्र करने के लिए अधिकाधिक लोगों के पास जा सकते हैं । किंतु 
अकेले उसी चंदे के आधार पर चुनाव नहाँ लड़ा जा सकता। अब सभी पार्टियों के अधिकांश 
उम्मीदवारों को चुनाव के लिए धन के बोरों की तलाश करनी पड़ रही है। कानूनी रूप में कंपनियाँ 
राजनीतिक पार्टियों को दान नहीं कर सकतीं, किंतु राजनीतिक दल धन एकत्र कर सकते हैँ । 
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स्वाभाविक है कि यह धन नंबर दो का होता है। इस धन का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा 
जाता ।'' 

संसद की संयुक्‍त प्रवर समिति ने वांचू समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था और 
सिफारिश की थी कि इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं 
किया गया। 

१९९० में तत्कालीन विधि मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने एक संशोधन विधेयक तैयार किया था 
जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में व्यापक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया था। इन प्रस्तावों 
पर सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से कुछ 
प्रस्तावों पर १९९६ में अमल किया गया, किंतु चुनाव खर्च और उम्मीदवारों को सरकार से खर्च 
की भरपाई सहित अनेक प्रस्तावों को अमली-जामा नहीं पहनाया गया। 

मेरी सरकार चुनाव-सुधारों को गंभीरता से ले रही है। हमने ' चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन 
किए जाने' के बारे में श्री इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है। समिति ने 
हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने अनेक दिशा-निर्देश जारी किए © | 
यह माँग की गई है कि सरकार इनमें से कुछ को कानूनी दर्जा प्रदान करे। आचार संबंधी इन 
नियमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन राजनीतिक दलों के सद्भाव, प्रशासनिक तंत्र में अनुशासन को 
भावना और व्यापक स्तर पर स्वेच्छा से लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है। 

विधि आयोग ने चुनाव की “सूची प्रणाली ' (लिस्ट सिस्टम) शुरू करने का प्रस्ताव किया है 
जिसे लोकसभा को १३८ अतिरिक्त सीटों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता 
है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ' फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' 
(यानी निकटतम प्रतिद्वंद्वी से अधिक मत लेनेवाला विजेता) की जो प्रणाली है, वह अधिकतर 
मामलों में जुआ साबित होती है। जरूरी नहीं है कि वह हमेशा लोगों की इच्छा को व्यक्त करती 
हो, खासकर हमारे जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में। तथ्यों से सिद्ध हुआ है कि अधिक निर्वाचन क्षेत्रं 
में उम्मीदवार डाले गए कुल मतों का अल्पमत हासिल करके ही विजयी होता है । नतीजा यह कि 
राष्ट्रीय स्तर पर मिथ्या-प्रतिनिधित्व होता है। 

हमारे अधिकतर राजनीतिक दल समाज के विशेष वर्गो की लोकतांत्रिक राय का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । किंतु, निर्वाचित संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी हमेशा उनके प्राप्त वोटों के अनुरूप नहीं--- 
होती | इससे अन्य विसंगतियों के साथ अपर्याप्त भागीदारी की भावना पैदा होतीहै | 

चुनाव की प्रस्तावित 'सूची प्रणाली' की कुछ स्वाभाविक 'कमियाँ हैं | इनमें एक यह है कि 
उम्मीदवार का चुनाव पूरी तरह राजनीतिक दल के संरक्षण पर निर्भर करेगा। इससे राजनीतिक 
पार्टियों के भीतर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। इस प्रणाली में उम्मीदवार की योग्यता, 
स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता और सार्वजनिक जीवन में सेवा के उसके रिकॉर्ड का कोई अर्थ 
नहीं रहता। इस प्रणाली पर अधिक निर्भरता से सरकार और मतदाता के बीच भी एक अंतराल पैदा 


हो जाता है। a Er 
इसका एक और नुकसान यह है कि भारत जैसे विविधताओं के देश में 'सूची प्रणाली ' को 


भी खंडित जनादेश मिलेगा; क्योंकि यहाँ विधानमंडल अनेक गुटों में विभाजित होता है, जो एक 
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स्थिति सरकार बनाने में सहयोग कर भी सकता है और नहीं भी। 

मैं इस सेमिनार में हिस्सा लेनेवाले प्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि वे “सूची 
प्रणाली ' और ' फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' प्रणाली के गुण-दोषों पर विचार करें और दोनों का उपयुक्‍त 
समीकरण सुझाएँ, जो भारतीय आवश्यकताओं और वास्तविकताओं के अनुरूप हो। इस संदर्भ में 
“रन ऑफ' चुनाव का सुझाव भी विचारणीय है, जिसका अर्थ है उन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे 
अधिक वोट प्राप्त करनेवाले दो उम्मीदवारों के बीच फिर से मुकाबला कराया जाए, जो पहले 
चुनाव में ५० प्रतिशत मत नहीं ले पाए थे। 

विधि आयोग का एक और महत्त्वपूर्ण सुझाव, जिसपर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, 
दल बदलनेवाले सदस्यों की तत्काल (समरी) बर्खास्तगी के बारे में है। मैं इसके पक्ष में हूँ, 
खासकर इसे देखते हुए कि वर्तमान दल-बदल विरोधी अधिनियम इस बुराई को रोकने में विफल 
रहा है। 

किंतु मैं इस सुझाव का अवश्य विरोध करता हूँ कि निर्वाचित सदस्य के खिलाफ आरोप पत्र 
दाखिल होने मात्र से उसे बर्खास्त कर दिया जाए। अनुभवों से सिद्ध हुआ है कि अनुचित लाभ 
उठाने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राजनीति प्रेरित आपराधिक आरोप आम बात हो गई है। मेरे 
विचार में निर्वाचित सदस्य को तभी बर्खास्त किया जाना चाहिए जब विधि द्वारा स्थापित अदालत 
आरोप तय कर दे। 

जहाँ तक धन का प्रभाव कम-से-कम करने का सुझाव है, हमें इस बारे में उच्चतम 
न्यायालय को चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए : '' हमारे चुनावों पर धन की शक्ति की अनर्थकारी 
छाया हे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अवांछित खर्च की भरपाई राजनीतिक भुगतान के रूप में 
करने का लोभ पार्टियाँ छोड़ नहीं पाती“ 1” इस संदर्भ में मेरा मानना है कि पार्टी द्वारा किए 
जानेवाले खर्च को भी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन आयोग में दाखिल की जानेवाली विवरणी (रिटर्न) 
में शामिल किया जाना चाहिए। 

अंतिम विश्लेषण में, एक परिष्कृत चुनाव प्रणाली भी तभी कारगर साबित हो सकती है 
जबकि उसे लागू करनेवाली संस्था भी सक्षम हो। वर्तमान कानूनी प्रावधान उन अपराधियों को 
रोकने में विफल रहे हैं, जो जाली खाते रखते हैं और खर्च का झूठा ब्योरा दाखिल करते हैं। मैं 
विधि आयोग और अन्य संबद्ध संगठनों से अपील करना चाहूँगा कि वे इस बात पर विचार करें कि 
कानून लागू करनेवाले संगठन को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, ताकि चुनाव-कानूनों पर 
अमल सुनिश्चित किया जा सके । निर्वाचन आयोग के हाथ मजबूत करने का सुझाव इस दिशा में 
एक सही और महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। 

में हमेशा कहता रहा हूँ कि लोकतंत्र ४९ बनाम ५१ का खेल नहीं है। यह एक लोकाचार है 
एक नैतिक व्यवस्था है। मैंने एक बार संसद में कहा था : ' “लोकतंत्र इक्यावन बनाम उनचास का 
खेल नहं है। लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है।'' 

अगर नीति की दृष्टि से बुनियादी लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर होगी तो कितनी ही संख्या 
में सख्त कानून हों, वे अपर्याप्त ही होंगे। लोकतंत्र एक बहुदलीय प्रणाली में और विशेषकर भारत 
को बेजोड़ केंद्र-राज्य प्रणाली में आत्म-संयम, उत्तरदायित्व, सहयोग और सहमति विकसित करने 
के दृष्टिकोण के बिना कारगर नहीं हो सकता। लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत द्वारा शासन, जिसमें 


५२ / संकल्प-काल | 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रचनात्मक विपक्ष को महत्त्व दिया जाए। साथ ही, इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय संकट 
के समय सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों में एकजुट होने की इच्छा और क्षमता हो। 

आज गठबंधन सरकारों के युग में यह बात विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। गठबंधन सरकारों 
को अस्थिरता का पर्याय नहीं होना चाहिए--वे ऐसा नहीं हो सकतीं । केंद्र में अथवा राज्यों में 
जल्दी-जल्दी चुनाव कराना न तो अर्थव्यवस्था के लिए और न ही स्वस्थ कानून-व्यवस्था के लिए 
अच्छी बात है। 

देश के सामने मौजूद जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें स्थिर सरकार को 
आवश्यकता है। मैं इस संदर्भ में अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, में व्यापक मुद्दा उठा 
रहा हूँ। हाल में कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है, जिसमें किसी-न-किसी तरह का चुनाव न हुआ हो। 
चुनाव जीतना सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता है, लेकिन सक्षम सरकार उनका प्रथम 
दायित्व होना चाहिए। अतः हमें दुनिया के सामने यह सिद्ध करना होगा कि भारत में गठबंधन की 
हालत में भी मजबूत और गतिशील सरकार हो सकती है। 

अंत में मैं एक दूरगामी चुनाव सुधार का महत्त्व रेखांकित करना चाहुँगा, जो मेरी सरकार ने 
संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के रूप में 
प्रस्तावित किया है । महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम 
है, जिससे हमारी निर्वाचित संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया जा सकता है। मुझे 
उम्मीद है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसे शीघ्र कानून का रूप देने में समर्थन देंगी। 

मैंने यहाँ कुछ सुझाव दिए हैं और मुझे विश्वास है कि उनपर इस सेमिनार में आगे बहस 
होगी। मुझे यह विश्वास भी है कि विशिष्ट प्रतिनिधि और भी उपयोगी विचार एवं सुझाव प्रस्तुत 
करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि मेरी सरकार इस सेमिनार में व्यक्त विचारों और प्राप्त 


निष्कर्षों को सर्वोच्च महत्त्व देगी। 
इन शब्दों के साथ मुझे इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। 
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हम अपराधियों को दंडित करेंगे 


आ ज महात्मा गांधीजी को शहादत की बरसी है । यह हमारे लिए पुण्य स्मरण का दिवस है । 
oT आज के दिन हम उन्हें और उन महान्‌ देशभक्तों को याद करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि के 
लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपना जीवन बलिदान कर दिया। 

यह आत्ममंथन का दिन है। यह संकल्प का दिन है। यह स्वयं को पुन: समर्पित करने का 
दिन है। 

इस वर्ष हम इस पुण्यतिथि को सांप्रदायिक हिंसा एवं आतंकवाद की एक ऐसी दुःखद 
पृष्ठभूमि में मना रहे हैं, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की जानें गई, मध्य प्रदेश में ननों पर हमले 
हुए, गुजरात में धार्मिक स्थानों की तोड़फोड़ हुई, उड़ीसा में ग्राहेम स्टेन और उनके दो मासूम पुत्रों 
को नृशंस हत्या हुई और बिहार में दलितों को बेरहमी से मारा गया। 

यह राष्ट्र के लिए गहरे शोक का विषय है। हम सभी इन घटनाओं से दुःखी हैं। 

ऐसी हिंसा से सहिष्णुता की हमारी परंपरा और संस्कृति पर कुठाराघात होता है। यह उन 
सभौ बातों के विरुद्ध है, जो हमें गांधीजी और अन्य महापुरुषों ने सिखाई हैं यहाँ तक कि विदेशी 
शासन के बुरे दिनों में भी हमारी परंपरा हमारी आस्था का संबल बनी रही। यह सर्वपंथ समभाव 
को भावना के विरुद्ध है, जो हमारे गणतंत्र का आधार है। 

इन घटनाओं पर राष्ट्रपतिजी ने समूचे राष्ट्र की भावनाओं को व्यक्त किया है | मुझे भी लगता 
है और मैंने कहा भी है कि ये घटनाएँ पथभ्रष्टता का उदाहरण हैं; और ये हमारी सामूहिक चेतना 
पर कलंक हैं। 

हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में लोगों के आपसी विचारों में भिन्नता हो 
सकती है, और है भी, किंतु मतभेदों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंसा कोई रास्ता नहीं है 
बल्कि बातचीत ही इसका रास्ता है। 

जैसाकि आप सभी जानते हैं, गांधीजी अत्यधिक धार्मिक थे। उनके लिए आस्था का प्रश्न 
जीवन और मरण का प्रश्न था। उन्होंने सभी धर्मो के धर्मग्रंथो का गूढ़ अध्ययन किया था। वे 
विभिन्न धर्म गुरुओ के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहते थे। वे अकसर एक-दूसरे के 
विचारों से असहमत भी होते थे, लेकिन फिर भी, उनके व्यक्तिगत संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं 


३० जनवरी, १९९९ शहीदी दिवस पर दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश । 
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पड़ता था। दूसरे के विचारों को आदर के साथ सुना जाता था, प्रश्न पूछे जाते थे और उनके 
स्पष्टीकरण दिए जाते थे। 

इस पुण्य तिथि पर महात्माजी के सत्य और प्रेम के संदेश और उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति 
को हमें याद रखना होगा। 

एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिसमें न तो हिंसा के लिए स्थान हो, और न ही असंस्कार के 
लिए। 

मतभेदों को बातचीत और सार्वजनिक चर्चा के जरिए दूर किया जाना चाहिए। 

मतभेदों को दूर करने का यही एकमात्र सभ्य तरीका है। 

हमारे संविधान में सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी गई È मेरी सरकार इस गारंटी के प्रति 
दृढ़संकल्प है। हम सभी समुदायों के लोगों को, बिना किसी भेदभाव के, संरक्षण प्रदान करेंगे। 

किसीको भी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए-हमारे देश के कानून स्पष्ट हैं, और 
उन्हें बिना किसी अपवाद के और पूरी तरह से लागू किया जाएगा । इन कानूनों के तहत उन लोगों 
को दंडित किया जाएगा, जो इस संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं। मध्य प्रदेश में संदिग्ध 
व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । गुजरात में भी दोषी लोगों को हिरासत में ले लिया गया 
है | उड़ीसा में राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियाँ घटना के हर एक पहलू का पता लगा रही हैं। 
बिहार में स्थिति से कडाई से निपटा जाएगा। 

हम अपराधियों को दंडित करेंगे। 

यह हमारा कर्तव्य है। यह मेरा संकल्प है। मेरी सरकार इस संकल्प को निभाने के लिए 
किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। 

मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे मामलों में अभियुक्तों की सुनवाई रोजमर्रा के आधार पर 
सुनिश्चित की जानी चाहिए। 

इसलिए, तत्काल दो कार्य करने होंगे-हिंसा से बचकर रहना और अपराधियों को तत्परता 
से दंडित कराना। 

किसी भी स्थिति में न्याय दिलाने में विलंब नहीं होने दिया जाएगा। 

इस देश में रहनेवाले सभी विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सदभाव, आपसी समझ-बूझ और 
सौहार्द का हमेशा माहौल रहा है । 

हमें इस वातावरण को और अच्छा बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यह कार्य अकेले सरकार 
द्वारा नहीं किया जा सकता। शांति और सद्भाव को बनाए रखना तथा उसे और अधिक सुदृढ़ 
बनाने में नागरिकों का भी दायित्व है। मैं आप सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूँ कि आप 
अपने आसपड़ोस, कार्यस्थल, गाँव, कस्बे और शहर में इस दायित्व को पूरी तरह निभाएँ। 

मैंने एक नागरिक और राष्ट्र का प्रथम सेवक होने के नाते अपने दायित्व को निभाने के लिए 
संकल्प के रूप में आज एक दिन का उपवास रखा है। मैं जानता हूँ कि प्रायश्चित्त और आत्म- 
विश्लेषण के इस कार्य में लाखों देशवासी मेरे साथ हैं। 

गांधीजी कहा करते थे, “मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।' महात्माजी की पुण्य तिथि पर उनके 
प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने दिल, दिमाग और अंतर-आत्मा को शुद्ध करके 
उनके सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए. पुनः समर्पित हों। 
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सरकार गिराने की वजह क्या थी? 


मेः प्यारे देशवासियो, आपने लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि पाँच साल के लिए भेजे थे, 
किंतु सिर्फ चौदह महीने में ही वे फिर से आपके पास आ रहे हैं। 
मेरी तरह आप भी इसकी वजह जानते हैं, और आपने देखा कि किस तरह सरेआम यह सारा 
नाटक रचा गया। 
ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस कारण सरकार गिराई गई। लोकसभा में चर्चा के दौरान तथा 
बाहर भी मैंने और मेरे सहयोगियों ने बार-बार यही पूछा कि ऐसा कौन सा मुद्दा है, जिसके लिए 
सरकार दोषी है और उसके किस गलत आचरण के आधार पर उसे गिराकर देश को रसातल में 
धकेला जा रहा है ? संसद में घंटों चली बहस को आप हौ की तरह मैंने भी ध्यानपूर्वक सुना । कोई 
भी नई चीज सामने नहीं आई, कोई भी ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं उठाया गया, जिसके आधार पर यह 
कहा जाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 
जिन्होंने यह काम किया उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, मात्र संख्या का खेल था जो उलटा 
पड़ा। 
सरकार अच्छी तरह चल रही थी। 
* यह ऐसे कदम उठा रही थी जिन्हें उठाने से पिछली सरकारें वर्षो तक कतराती रहीं--ये 
ऐसे कदम हैं जिनसे एक सुदृढ़ भारत का निर्माण होता है। 
* दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए अब तक के सबसे बड़े संकट से 
हमारी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए समुचित उपाय किए। 
> विश्वव्यापी मंदी का सामना करते हुए सरकार ने देश को खुशहाल बनाने की दिशा में 
कदम बढ़ाए। 
* देश में शांति बनी रही। 
* आतंकवाद पर अंकुश लगाया गया। 
कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई मुद्दा ही नहीं था तो ऐसी कया बात थी कि 
सरकार गिराई गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को एक मजबूत और खुशहाल राष्ट्र बनाने के 
लिए हमारे द्वारा जो सभी संभव प्रयास किए जा रहे थे, उनके कारण ही इस सरकार को गिरा दिया 


२१ अप्रैल, १९९९ को दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश। 
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गया हो ? 
जब लोकसभा में बहस शुरू हुई थी तब मैंने पूछा था, 'आपके पास विकल्प क्या है ? नई 
सरकार का नेतृत्व कौन करेगा ? किस-किसको लेकर सरकार बनेगी ?' मेरे इन प्रश्नों का मखौल 
उड़ाया गया। कहा गया कि हम पाँच मिनट में विकल्प उपलब्ध करा देंगे। यह भी कहा गया कि 
पाँच मिनट तो क्या हम एक मिनट में ही विकल्प उपलब्ध करा देंगे। किंतु विकल्प ढूँढ़ते हुए सात 
दिन गुजर गए, और क्या कुछ हुआ वह आपने भी देखा। 
यह कहा गया कि हम विकल्प के बारे में राष्ट्रपति महोदय को बताएंगे, आपको नहीं | 
ाष्ट्रपतिजी ने बैठकों के बाद बैठकें की। और वे लोग किसी विकल्प के बारे में नहीं बता सके। 
किसी भी परिस्थिति में, इस प्रकार के गंभीर मसले पर विचार करने का क्या यह उचित 
तरीका था? आप जानते ही हैं, सरकार को देश की जनता और उसकी सुरक्षा से जुड़े अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण मामलों को देखना होता है। उसे अत्यधिक गोपनीय मसलों को भी देखना होता है । कुछ 
ऐसे भी गोपनीय मामले होते हैं जिनकी जानकारी केवल देश के प्रधानमंत्री को ही होती हैं। उसका 
यह दायित्व होता है कि जब वह अपने उत्तराधिकारी को अपना कार्यभार सौंपे तो वह उसे ऐसे 
मामलों की जानकारी दे। कया संसदीय लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि सदन से इस बात को 
जाने बिना किसी सरकार और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कहा जाए कि ऐसे अत्यधिक गोपनीय 
“और महत्त्वपूर्ण मामलों को अंततः किसे सौंपा जाएगा ? ये ऐसे मामले हैं जिनसे भारत के जीवन 
और मरण के प्रश्‍न जुड़े हुए हैं। 
किंतु यही सब किया गया। 
मित्रो, लोकतंत्र इस विशवास पर टिका है कि जब देश के नेता अपनी समस्याओं को नहीं 
सुलझा पाते तो जनता ही उनका समाधान करती है। इसीलिए, राष्ट्रपति महोदय ने सभी संभावनाओं 
का मूल्यांकन करने के बाद मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने इसकी 
सिफारिश की, क्योंकि वर्तमान गतिरोध का सिवाय आपके पास आने के और कोई समाधान नहीं 
है। 
ऐसी घटनाएँ देश के लिए घातक हैं । नए चुनाव से, जैसाकि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 
हमें बताया है, हमारी जनता पर एक हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मात्र एक सप्ताह की 
अस्थिरता से छोटे निवेशकों को पचास हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अब, जब 
तक चुनाव नहीं हो जाते, कोई भी नीति संबंधी निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे-हालाँकि तात्कालिक 
स्वरूप के मुद्दे जैसे दूसरे देशों के साथ हमारी बातचीत, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ हमारी 
वार्त्ताएँ, अंतरराष्ट्रीय संधियों के संबंध में लिए जानेवाले निर्णय, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और 
ऐसे निर्णय जो सीधे आपके हित से जुड़े हैं, समय-समय पर विचार-विमर्श के लिए आते रहते हैं। 
विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है--यह रुकेगा नहीं और न ही हमारी अंदरूनी समस्याओं के 
सुलझने तक हमारा इंतजार करेगा। हमारी अपनी ही समस्याएँ हैं-जैसे बेतहाशा बढ़ती आबादी, 
अंधाधुंध शहरीकरण, बेरोजगारी की समस्या आदि कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि देश में स्थायी 
सरकार नहीं है। 
इन सब विषयों पर आपको विचार करना होगा-क्या देश के साथ इस तरह का खिलवाड़ 
करना चाहिए था ? 
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भविष्य में इस तरह की घटनाओं को बार-बार घटित होने से रोकने के लिए केवल एक ही 
तरीका है कि हम इन घटनाओं को भूलें नहीं। अकसर यह होता है कि जिंदगी में प्रतिदिन जो 
समस्याएँ पैदा होती हैं और कभी-कभी हमारा ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर बेकार के जो 
मुद्दे उछाले जाते हैं, उनके कारण हम देश के महत्त्वपूर्ण मसलों को भूल जाते हैं । इसलिए, फिर 
से ये घटनाएँ दोहराई जाती हैं और यह विनाशकारी सिलसिला जारी रहता है। इसके बारे में जब 
तक हमें मालूम हो पाता है एक और पीढ़ी गुजर चुकी होती है। 

इसलिए मेरा आपसे पहला अनुरोध यह है--आप याद रखें, भूलें नहीं। 

दूसरा-हमारे विधिवेत्ताओं और जन-प्रतिनिधियों को ऐसे बदलाव लाने के प्रयास करने 
चाहिए, जो ऐसी धोखाधड़ी से देश को बचाने के लिए हमारी प्रणाली में शामिल किए जा सकें। 

में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने हाल ही में देखा कि कोई भी विकल्प 
तलाश किए बिना ही सरकार को गिरा दिया गया। जर्मन के संविधान में यह व्यवस्था है कि 
“ चांसलर' को हटाने के लिए सदन को किसी दूसरे व्यक्ति में विश्वास व्यक्त करना पड़ता है । इस 
प्रकार 'चांसलर' को हटाते समय उसका उत्तराधिकारी नियुक्‍त हो जाता È | 

हमारी प्रणाली में एक छोटा सा परिवर्तन हो सकता था। इस छोटे से परिवर्तन से ही, आज 
देश जिस कठिन दौरे से गुजर रहा है, उससे बच जाता। ऐसे बहुत से छोटे-छोटे बदलाव लाए जा 
सकते हैं और लाए भी जाने चाहिए। साथ ही मैं जन-प्रतिनिधियों से यह अपील करना चाहूँगा कि 
वे ऐसे बदलावों पर विचार करें और उन्हें जनता के समक्ष रखें। 

तीसरा--जिन पैंतरों से सरकार गिराई गई, आपने उसे देख ही लिया है । लेकिन मूल समस्या 
अभी भी ज्यों-की-त्यों है। पिछले बीस वर्षों से राजनीति में जो विघटनकारी मोड़ आया है उससे 
हमारा मतदाता विभक्त हो गया हे । परिणामस्वरूप, लोकसभा स्थिर नहीं हो पाई और उससे ऐसे 
हालात पैदा हो गए हैं जिनसे कोई भी सरकार दो तथा तीन दलों की धक्का-मुक्की और खींचतान 
से कमजोर हो जाती है। यह मूल समस्या है जिसका आज हमें सामना करना पड़ रहा है और इस 
समस्या का समाधान केवल आपके ही हाथों में है। 

मेरी आपसे अपील है कि आप-- 

+ जातिवाद से ऊपर उठें। 

° संप्रदायवाद से ऊपर उठें। 

° क्षेत्रीयता से ऊपर उठें। 

* केवल अपने निजी समूह के हित की ही बात न सोचें। 

* जब चुनाव हो तो अपना वोट अवश्य डालें 

तथा 
* वोट डालते समय एक ही बात का ध्यान रखें कि हमारे प्रिय देश के हित में क्या है? 
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आर्थिक 


ध्यान विकास पर केंद्रित करें 

२८ अप्रैल, १९९८ को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण। 

राष्ट्रीय विकास में लघु उद्योगों की भूमिका 

२९ अप्रैल, १९९८ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन में भाषण। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र क विकास के लिए साझा प्रयास 

८ मई, १९९८ को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाषण। 

राष्ट्रीय विकास बनाम ग्रामीण विकास 

१३ मई, १९९८ को नई दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज मंत्रियों के 
सम्मेलन में भाषण। 

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका 

१ जुलाई, १९९८ को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह में 
उद्घाटन- भाषण | 

खेती में विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

१६ जुलाई, १९९८ को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की बैठक में भाषण। 
भारत में विश्वकर्मा की स्थिति 

१४ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में वार्षिक ' श्रम पुरस्कार ' समारोह में भाषण। 

स्थायी आर्थिक विकास 

२४ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में 'फिक्की ' के ७१वें सम्मेलन में उद्घाटन-भाषण। 
साझे प्रयासों से रुकेगी मूल्यवृद्धि 

९९८ को नई दिल्ली में मूल्य स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 
भाषण। 

आवास क्षेत्र : चुनोतियाँ और समाधान 

९९८ को नई दिल्ली में ' आवास क्षेत्र : चुनौतियाँ और समाधान” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय 
गोष्ठा म॑ उद्घाटन- भाषण | 

सरकार का मध्यावधि आर्थिक एजेंडा 

२९ नवंबर, १९९८ को नई दिल्ली में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में उद्घाटन - भाषण | 
दुर्बल वर्गो का संरक्षण जरूरी 

११ दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में एसोचेम की ७८वीं वार्षिक बैठक में भाषण। 
स्वदेशी एक साधना है 

२५ जनवरी, १९९९ को नई दिल्ली में स्वदेशी मेले के उद्घाटन अवसर पर भाषण। 
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ध्यान विकास पर केंद्रित करें 


ह लगातार तीसरा वर्ष है, जब भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के वार्षिक सत्र का 

उद्घाटन अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने किया है। आपके अध्यक्ष श्री कुमार ने अपने स्वागत 
भाषण में मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कही हैं। ये बातें निस्संदेह मुझे अच्छी लगी हैं। लेकिन 
साथ-ही-साथ वे मुझे यह अहसास दिलाती हैं कि लोगों को मुझसे और मेरी सरकार से कितनी 
आशाएं हैं। 

हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में जनता ने भाजपा और उसके सहयोगियों को सरकार 
चलाने का जनादेश दिया है, लेकिन साथ ही यह एक अधूरा जनादेश है | हमारे सामने एक चुनौती 
है कि इस अधूरे जनादेश के बावजूद हमें अपने दायित्व के साथ पूरा न्याय करना है। मैं आपको 
आश्वासन देता हूँ कि कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद नई दिल्ली में एक स्थायी मजबूत और 
काम करनेवाली सरकार को देखने की जनता की इच्छा पूरी होगी। हमने इस चुनौती को स्वीकार 
किया है। 

इस सम्मेलन के विषय "विकास की वापसी : अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं रोजगार' में हमारे 
साझा शासन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा निहित है, जो हमारी नीतियों की रूपरेखा है 
और इस प्रकार यह एक सुखद बात है कि सरकार और भारतीय उद्योग दोनों के ही चिंता के विषय 
समान हैं। ऐसा सहभागितापूर्ण संबंध भारत को अपने आर्थिक विकास को पूरी क्षमता के साथ 
प्राप्त करने तथा जनता के कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। इस मुद्दे पर 
बल देने के पीछे मेरे पास ठोस कारण हैं। आज किसी राष्ट्र के लिए न केवल विश्व में उसका 
स्थान बल्कि उसकी सुरक्षा, अखंडता और स्थायित्व उस राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ता पर निर्भर 
करता है | इसलिए मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अब समय आ गया है कि हम राष्ट्र की अर्थव्यवस्था 
को जितना अधिक हो सके इसकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो रहे उथल-पुथल से सुरक्षित रखें। 
यह उपयुक्त समय है कि व्यापार, उद्योग और राजनीति सहित हमारे समाज के सभी वर्ग अपनी 
पृथक्‌तावादी विचारधारा को त्यागकर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हित--विकास--पर अपना 
ध्यान केंद्रित करें । आइए, हम हर एक और सभी के लिए एक ही देशभक्तिपूर्ण मंत्र को अपनाएँ-- 
विकास, अधिक विकास तथा और भी अधिक विकास । जून के शुरू में केंद्रीय बजट पेश होनेवाला 
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है और इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर हम विकास की अपनी नीति को सामने रखेंगे। 

राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि मेरी सरकार *राष्ट्र हित के 
सभी बड़े और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी | भारतीय 
अर्थव्यवस्था के सामने आ रही समस्याएँ अनेक हैं, काफी पेचीदा हैं और इतनी महत्त्वपूर्ण हैं कि 
इनका समाधान अलग रहकर नहीं किया जा सकता। हम राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के साथ अब और 
ज्यादा राजनीति का खेल नहीं खेल सकते | यह निश्चित रूप से आर्थिक मोर्चे पर देशभक्ति की 
वास्तविक परीक्षा होगी। इस मुद्दे पर वास्तविक तौर पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। 
आर्थिक उदारीकरण का प्रथम चरण १९९१ में शुरू हुआ था। कुछ सुधारों के सकारात्मक परिणाम 
भी सामने आए हैं। दुर्भाग्यवश अर्थव्यवस्था को मुक्‍त करने के जो उपाय किए गए, वे नियंत्रण एवं 
संतुलन के अनुरूप नहीं थे और हमें इन खामियों की कीमत चुकानी पड़ी है। साथ ही उदारीकरण 
को प्रक्रिया में बेरोजगारी को समस्या को दूर करने तथा स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसे 
सामाजिक क्षेत्र के अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि आधारभूत विकास को गति प्रदान करने में यहाँ असफलता रही, जिसके कारण विकास 
में बाधा पहुँच रही है। 

हमारे विचार से भारतीय उद्योग जगत्‌ की महत्त्वपूर्ण समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल न 
करने में इसके कुछ कारण सरकार की असफलता में निहित हैं और इसका कारण भारतीय उद्योग 
जगत्‌ द्वारा सरकार को मुख्य चिंताओं को न समझ पाना भी है। इसका कारण सरकार और उद्योग 
द्वारा आम आदमी को यह यकीन दिलाने में असफल रहना भी है कि सुधार प्रक्रिया में यह भी दाँव 
पर लगा है। 

इसीलिए चुनाव अभियान के दौरान मैंने इस बात पर बार-बार बल दिया था कि भारत में 
सुधार प्रक्रिया में तत्काल सुधार लाने की जरूरत है। 

इसके पीछे अपना अभिप्राय बताने के लिए सर्वप्रथम मुझे उद्योग जगत्‌ को सरकार से तीन 
मुख्य शिकायतों, सरकार को उद्योग जगत्‌ से तीन मुख्य शिकायतों तथा सरकार और उद्योग जगत्‌ 
दोनों से ही आम आदमी की तीन मुख्य शिकायतों को भी बताना होगा। 

उद्योग जगत्‌ को सरकार से तीन मुख्य शिकायतें रही हैं-एक : उद्योग जगत्‌ की नजर में 
सरकार ही अत्यधिक नियंत्रणों के कारण होनेवाले facial का मुख्य कारण है। सुधारों के सात 
वर्ष पूरे हो जाने पर भी एक ठेठ उद्योगपति अपने व्यापार की प्रबंध व्यवस्था से अधिक सरकार 
की प्रबंध व्यवस्था में अपना काफी समय लगाने पर मजबूर है। दो : उद्योग जगत्‌ की शिकायत है 
कि सरकार लेती तो बहुत है और देती बहुत कम है और वह भी जैसे-तैसे। और तीन : सरकार 
का व्यापार के उन सभी क्षेत्रों में दखल है, जहाँ उसके शामिल होने की कोई जरूरत ही नहीं है। 

अब हम यह देखें कि वे कौन सी मुख्य तीन शिकायतें हैं, जो सरकार को उद्योग जगत्‌ से 
हैं-प्रथम : सरकार यह महसूस करती है कि उद्योग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में 
नहीं सोचता। द्वितीय : सरकार सोचती है कि उद्योग जगत्‌ सरकार से यह चाहता है कि वह 
पारदर्शिता, जिम्मेदारी और समझदारी जैसे सुशासन के नियमों का पालन करे । यह उचित भी है, 
लेकिन क्या उद्योग जगत्‌ स्वयं पारदर्शी लेखा-पद्धति और खुलेपन के सख्त नियमों का पालन 
करता है ? क्या यह उपभोक्ताओं, कामगारों, शेयरधारकों, बैंकरों, पर्यावरण तथा आम समाज के 
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प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तृतीय : कई उद्योगपति प्रतिस्पर्धा करना तो चाहते हैं 
लेकिन दूसरे उद्योगों से। साथ ही अपने ही उद्योग में वे सुरक्षा चाहते हैं। 

अब सरकार और उद्योग के बारे में आम आदमी की क्या धारणाएँ हैं ? वह सोचता है कि 
सरकार और उद्योग, दोनों में ही सर्वोच्च स्थानों पर बैठे लोगों की मिलीभगत है और वे अपने 
फायदे के लिए ही काम करते हैं। न तो सरकार और न ही उद्योग जगत्‌ उनकी वास्तविक 
आवश्यकताओं कौ परवाह करते हैं; और इस देश में कानून के दो अलग-अलग सैट हैं--एक 
आम आदमी के लिए तथा दूसरा सरकार और उद्योग जगत्‌ में बैठे 'बड़े लोगों के लिए'। 

अब हम जरा अपने आप से यह पूछें कि क्या उपर्युक्त धारणाओं में से कोई गलत है? नहीं, 
और क्या यह सत्य नहीं है कि इन जायज धारणाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दिए बिना एक सही 
सुधार प्रक्रिया अपनाना संभव नहीं है ? 

इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत में सुधार प्रक्रिया में सुधार लाने की तत्काल जरूरत है। 

हमें सरकार में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ही किसी राष्ट्र की विकास नीति 
की संचालक है। सरकार को एक सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए, न कि एक बाधक की। 
इसलिए मैं सरकार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति--मंत्री से लेकर निचले स्तर के क्लर्क तक से यह 
आग्रह करता हूँ कि वे इस प्रतिबद्धता से अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझें | हमें उद्योग में भी 
सुधार लाने की जरूरत है। उसे कठोर परिश्रम, कार्य की गुणवत्ता और अनुशासन के महत्त्व को 
अवश्य ही महसूस करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक से इससे कम की अपेक्षा नहीं की जाती 
और उन लोगों, जो समाज के कमजोर वर्गो से संबंधित हैं, उन्हें हमारे सभी प्रकार के सकारात्मक 
सहयोग की जरूरत है। लोगों को कानून का आदर करना शुरू कर देना चाहिए, जो एक सुदृढ़ 
अर्थव्यवस्था की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक है । इसका मतलब यह हुआ कि वे जो 
उपभोग करते हैं उसकी कीमत उन्हें अवश्य चुकानी चाहिए और हाँ, वे जितनी कीमत चुकाते हैं . 
उसके बदले उन्हें उतना मिलना भी चाहिए। 

संक्षेप में कहें तो पूरे राष्ट्र में ही सुधार को आवश्यकता है, ताकि यह प्रभावी ढंग से नई 
चुनौतियों का सामना कर सके और इक्कोसवीं सदी में आनेवाले नए अवसरों का फायदा उठा 
सके। आइए, हम मिलकर आर्थिक उदारीकरण तथा सामाजिक मुक्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए एक वैचारिक क्रांति लाएँ। आइए, हम मिलकर एक ऐसे मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर 
भारत का निर्माण करें, जो बेरोजगारी एवं अशिक्षा के अभिशाप से मुक्त हो तथा जहाँ कोई क्षेत्र 
विकास से अछूता न रहे | आइए, हम भारत को इक्कीसवीं सदी में विश्व की एक आर्थिक शक्ति 
बनाएँ। इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने की जो कुंजी है, वह है-विकास, अर्थात्‌ रोजगार 
और समानता का विकास। 

हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में सतत सकल घरेलू उत्पाद की दर को वर्तमान ५% के स्तर से 
बढ़ाकर ७-८% तक लाने का वादा किया है | कई लोगों को आशंका है कि यह लक्ष्य कैसे हासिल 
a 'सकेगा। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि भारत की क्षमता और आवश्यकता को देखते हुए 
यह मामूली लक्ष्य है। ७-८% की इस विकास दर से भारत को विकसित देशों की बराबरी में आने 
में आधी से अधिक सदी का समय लग जाएगा। क्या हम अपनी विकास दर को इससे भी कम 
रखने की सोच सकते हैं ? 

आर्थिक / ६३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई 
विकल्प नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में, मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता हूँ कि मुझे एक कमजोर 
और घाटे की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है | किंतु मैं इसके बारे में आपसे शिकायत नहीं कर 
रहा हूँ। मैं विगत में जो कुछ हुआ उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं शिकायत नहीं करना चाहता; 
बल्कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ। श्री कुमार ने उद्योग जगत्‌ का विश्वास और मनोबल 
बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में सही बात कही है । उन्होंने ऊपरी स्तर पर निर्णय लेने के मुद्दे 
का विशेष तौर पर जिक्र किया है। 
बहनो और भाइयो, इस अवसर पर आपको और राष्ट्र को इस बात से अवगत कराना चाहूँगा 
कि मेरी सरकार आगामी तीन महीनों में क्या करने जा रही है । अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चली 
आ रही मंदी के रुख से हम सभी काफी चिंतित हैं। विशेष रूप से उद्योग जगत्‌ अर्थव्यवस्था को 
तेजी से सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार की ओर निगाहें लगाए हुए है। इससे 
निस्संदेह जहाँ तेजी से आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा वहीं दूसरी ओर 
आर्थिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष कम-से-कम दस मिलियन नए रोजगार पैदा करने के मेरी सरकार के 
घोषित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। हम देश में विद्यमान निष्क्रिय संसाधनों से निवेश योग्य 
निधियाँ जो कि राजकोष को उपलब्ध नहीं होतीं, जुटाने के लिए योजनाओं की एक श्रृंखला की 
जल्दी ही घोषणा करेंगे। हम व्यापार और उद्योग से परामर्श करते ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं 
के एन.पी.ए. के मौजूदा अनपेक्षित स्तर को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। हम 
राजस्व विभागों तथा व्यापार और उद्योग के बीच विवादों को निपटाने के लिए भी तंत्र विकसित 
करेंगे, ताकि सरकार को शीघ्रता से वह मिल सके, जो अंततोगत्वा उसे मिलना चाहिए। आधारभूत 
परियोजनाओं के लिए ऋण, बाजार, साधनों तथा पेंशन और बीमा निधियों जैसे वित्त पोषण के 
और अपरंपरागत स्रोतों को काम में लाने के लिए भी उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जाएँगे। 
सरकार आंतरिक उदारीकरण को प्रक्रिया को व्यापक बनाने, मजबूत आधार देने तथा उसमें 
तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भू-मंडलीकरण के मामले में हम सावधानीपूर्वक उचित दृष्टिकोण 
अपनाएँगे। सरकार अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने की बजाय एक विधिकर्ता, मददगार 
तथा नियंत्रक की भूमिका अधिक निभाएगी | जहाँ जरूरी होगा वहाँ यह भारत के वाणिज्य और 
उद्योगों की रक्षा करेगी। उद्योग जगत्‌ के साथ मेरी सरकार के संबंध विश्वास पर आधारित होंगे न 
कि उन्हें अविश्वास के द्वारा बिगाड़ा जाएगा। मेरी राजनीतिक परंपरा रही है, जिसमें वाणिज्य और 
उद्योग को मैं संदेह की दृष्टि से नहीं देखता। जब उद्यमशीलता की निंदा करना एक परंपरागत 
राजनीतिक जरूरत धी तब हमने उसका समर्थन किया । सरकार के रूप में हम इसके लिए और 
अधिक प्रयास करेंगे। इस दृष्टिकोण के ठोस प्रमाण के रूप में हम उद्योग और व्यापार को नियंत्रित 
करनेवाले सभी प्रशासनिक कानूनों, नियमों तथा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए 
जल्दी ही एक आयोग नियुक्‍त करेंगे । इनमें से जिन कानूनों एवं नियमों की उपयोगिता नहीं रह गई 
हो उन्हें या तो बिलकुल ही समाप्त कर दिया जाएगा या उन्हें बहुत आसान बनाया जाएगा। ऐसा 
करने से हम भारतीय उद्यमियों, चाहे वे छोटे हों, मझोले हों अथवा बड़े--सभी को अपने लिए 
अथवा राष्ट्र के लिए अधिक धन-संपदा अर्जित करने के लिए सक्षम बना सकेंगे। 
कंपनी अधिनियम में भारी परिवर्तन किया जाएगा । विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम (फेरा) 
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को जगह एक कानून लाया जाएगा, जो वर्तमान जरूरतों के अनुरूप होगा। हम यह सुनिश्चित 
करेंगे कि महत्त्वपूर्ण सरकारी आदेश तभी पारित हों, जब घरेलू उद्योग पर उनके परिणामों का 
पहले पता लगा लिया जाए। राज्य और स्थानीय स्तर पर उद्योगों को अनेक समस्याओं से जूझना 
पड़ता है। आंतरिक उदारीकरण की प्रक्रिया को व्यापक बनाया जाएगा, ताकि उन क्रियात्मक स्तरों 
तक पहुँचा जा सके। 

इसे ध्यान में रखते हुए राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के हस्तांतरण के बारे में 
सरकार को परामर्श देने के लिए हमने हाल ही में श्री भेरोंसिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक 
विशेष कार्य दल नियुक्‍त किया है। 

उच्च विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर लक्षित किसी भी कार्य नीति के लिए 
आधारभूत विकास बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। तथापि उदारीकरण के प्रथम चरण के बाद एक 
ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बन गई कि सरकार आधारभूत विकास की ओर कम ही ध्यान देगी । इसके 
परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में कम निवेश हुआ हे । मेरी सरकार आधारभूत 
विकास के लिए निवेश में पर्याप्त वृद्धि करेगी। इसके साथ-ही-साथ निजी क्षेत्र के निवेशों को 
नीतिगत तथा कार्यान्वयन संबंधी अधिक समर्थन प्राप्त होगा। 

मेरी सरकार विद्युत्‌ क्षेत्र को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए ठोस निर्णय लेगी और 
राज्य सरकारों के ठोस निर्णय का समर्थन करेगी। राज्य विद्युत्‌ बोर्ड दिवालिया हो गए हैं और 
इनका पुनर्गठन करने की जरूरत है। आंतरिक रूप से जुटाए गए संसाधनों में हो रही कमी को 
रोकना होगा। इस संबंध में देश को ऐसे साहसिक किंतु कष्टपूर्ण उपायों पर ध्यान देना होगा, 
जैसेकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में विद्युत्‌ के उत्पादन और 
वितरण की संभाव्यता के संबंध में किए हैं | इस संबंध में हम उड़ीसा सरकार के प्रयासों का भी 
समर्थन करते हैं। 

कार्यान्वयन में विलंब भारत में आधारभूत परियोजनाओं के लिए अभिशाप रहा हे । उन्हें न 
केवल लागत और समय के रूप में क्षति उठानी पड़ी है; बल्कि आय और रोजगार पैदा करने के 
अवसरों से भी वंचित होना पड़ा है । इस लापरवाही और क्षति पर हम अवश्य ध्यान देंगे। इस दिशा 
में प्रधानमंत्री कार्यालय बिजली, सड़क तथा पुल, बाँध तथा सिंचाई, दूरसंचार, तेल एवं ऊर्जा, रेल, 
बंदरगाह तथा हवाई अड्डे जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक में एक सो करोड़ रुपए से अधिक लागतवाली 
सभी परियोजनाओं की सीधे ही निगरानी करेगा। मेरा कार्यालय ऐसी समस्त परियोजनाओं की 
मासिक प्रगति रिपोर्ट मँगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे निर्धारित समय में पूरी हो गई हैं 
और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। 

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति की धुरी है | कृषि उत्पादन को कम-से-कम ५% की 
वृद्धि दर तक पहुँचाना होगा अन्यथा समग्र आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन का हमारा लक्ष्य 
तथा वर्ष २०१० तक भारत को भुखमरी से मुक्‍त करने का हमारा वादा अधूरा रह जाएगा। 
दीर्घकालीन आधार पर खाद्य सुरक्षा पर हम तत्काल ध्यान देंगे। सरकार की कृषि, ग्रामीण विकास, 
सिंचाई, बागबानी, वनीकरण, बंजर भूमि विकास तथा संबद्ध ग्रामीण आधारभूत ढाँचे में सार्वजनिक 
निवेश के लिए पर्याप्त योजना धनराशि निर्धारित करने की योजना है । हम कृषि प्रसंस्करण उद्योग 
के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसमें रोजगार सृजन की काफी क्षमताएँ हैं । कृषि 
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प्रसंस्करण उद्योग कृषकों तथा शहरो उपभोक्ताओं के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध स्थापित करता हैं। 
अन्य बातों के साथ-साथ हम इस संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए सहकारी कृषि क्षेत्र तथा निगमित 
क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे | खाद्य उत्पादों के निर्यात के अवसरों को जोर-शोर से आगे 
बढ़ाया जाएगा। 
हम लघु उद्योग तथा भागीदारी के क्षेत्र पर अधिक व्यापक नीतिगत ध्यान देना चाहते हैं 
क्योंकि ये क्षेत्र स्वरोजगार के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का सबसे 
अधिक योगदान होता है। मेरी सरकार सी.आई.आई. तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के इस आशय 
के सुझावों का स्वागत करेगी कि इस क्षेत्र को विकास हेतु महत्त्वपूर्ण निवेश, जैसे आसान एवं 
पर्याप्त तथा समय पर ऋण विपणन की आधारभूत सुविधा तथा समुचित प्रौद्योगिकी कैसे उपलब्ध 
कराई जाए। 
कृषि और सेवाओं के बाद आवास और निर्माण क्षेत्र ही सबसे अधिक उपयोगी रोजगार 
उपलब्ध कराते हैं । शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में प्रत्येक वर्ष बीस लाख नए मकान बनाने की बात 
कही गई है, जिसमें निम्न और मध्यम आयवाले परिवारों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। 
अगले साठ दिनों में मेरी सरकार एक ' राष्ट्रीय आवास नीति' की घोषणा करेगी | इस नीति 
में बताए गए हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में आनेवाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। शहरी 
भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाएगा, ताकि आसानी से आवास के 
लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तथा निर्माण कार्य की गति में तेजी लाई जा सके | 
सूचना टेक्नोलॉजी एक विशेष महत्त्व का क्षेत्र है । इसने विश्व में पहले ही क्रांति ला दी है। 
कोई भी देश सूचना टेक्नोलॉजी की उपेक्षा करके विश्व प्रतिस्पर्धा में बढ़ने को आशा नहीं कर 
सकता। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत तेजी से विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। 
भारत इस क्षेत्र में आय और उच्च स्तरीय रोजगारों के सृजन के रूप में काफी कुछ करके पूर्णतः 
प्रतिस्पर्धी हो सकता है। यह क्षेत्र भारतीय व्यापार एवं उद्योग को एक वैकल्पिक और प्राप्त करने 
योग्य अवसर प्रदान करता है, जो इसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुँचा सकता E | 
केवल तीन भारतीय कंपनियों के पास ही बाजार में आज तेरह हजार करोड़ रुपए की पूँजी है और 
ये काफी निर्यात भी कर रही हैं । इस संबंध में मैं सूचना टेक्नोलॉजी उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग 
में आनेवाली अड्चनों को दूर करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत्‌ से विशिष्ट सुझाव देने का 
आग्रह करता X | 
राष्ट्रीय एजेंडा में हमने भारत को एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाने का वादा किया है। 
आगामी तीस दिनों के भीतर हम एक ' राष्ट्रीय सूचना टेक्नोलॉजी कार्यदल' का गठन करेंगे, जो 
एक राष्ट्रीय सूचना नीति का मसौदा तैयार करेगा। 
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। इससे कल्पनाशील 
पुनर्गठन की पूरी योजना में सहायता मिलेगी, जिसमें पारदर्शी विनिवेश भी शामिल रहेगा तथा 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा भी कम होगा। 
भारतीय उद्योग को अपनी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में सुधार करना होगा और अपनी निर्यात 
क्षमता बढ़ानी होगी। हम स्वदेशी के विकास में तब तक सफलता हासिल नहीं कर सकते जब तक 
` कि निर्यात क्षमता में वृद्धि नहीं कर लेते। नई आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत हमारे निर्यातकों को 
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विशेष समर्थन देने का प्रावधान है। भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना सामाजिक दायित्व È 
औद्योगिक देशों में पूँजीपरक, ढाँचागत समायोजनों से वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अधिक 
प्रतिस्पर्धी बन गए हैं, लेकिन उनमें भारी मंदी भी आई है। 

इन देशों में से कई देश ऐसे भी हैं, जहाँ पर बेरोजगारी कम करने संबंधी कल्याणकारी 
योजनाएँ बनाई गई हैं । लेकिन भारत में ऐसी कोई योजना नहीं है । बेरोजगारी भारत की नियति बन 
गई है। स्पष्ट है कि इसके कारण काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं और बेरोजगार आदमी तथा 
उसका परिवार बरबाद हो जाता है। कभी-कभी तो आत्महत्या की नौबत तक आ जाती है। 
विकास की नीतियाँ बनाते समय हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। 

विश्व व्यापार संगठन की कठोर समय-सारिणी के मद्देनजर मेरा सुझाव है कि उद्योग और 
सरकार दोनों को एक साथ बैठकर सन्‌ २००५ तक के लिए एक अनुसूची तैयार करनी चाहिए। 
इसके बाद हमें अपने पिछले कार्यो पर ध्यान देते हुए निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी आगे की प्रगति 
पर बारीकी से निगरानी रखनी होगी। 

विदेशी निवेश संबंधी हमारी जो नीति है उसके बारे में में कुछ कहना चाहता हूँ | स्वदेशी का 
मतलब यह नहीं है कि हम विदेशी निवेश को महत्त्व ही न दें। इसका अर्थ केवल यह है कि हमारे 
विकास के लिए जितनी मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़े, वह स्वयं हमारे द्वारा जुटाए जाएँ। यही 
कारण है कि हम वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद की बचत दर को २६% से बढ़ाकर ३०% तक ले 
जाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहते हैं | तथापि इन घरेलू संसाधनों की जरूरत को विदेशी 
संसाधनों से भी पूरा किया जा सकता है और पूरा करने की जरूरत है । एक संरचना विकास, उच्च 
टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रबंध पद्धतियों के हस्तांतरण, निर्यात क्षमता बढ़ाने हेतु उत्पादन की गुणवत्ता 
के उन्नयन एवं महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी बाजार-संबंध जैसे हमारे विशेष प्राथमिकता के क्षेत्र में 
विदेशी निवेश का हम स्वागत करते हैं । मैं स्पष्ट तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि किसी निवेशक 
को जिसे इससे पहले निवेश करने की अनुमति दी गई थी; वह यह न समझे कि उनकी अनुमति 
वापस ले ली गई हे अथवा उसका क्षेत्र कम कर दिया गया है । सरकार निवेश को यह प्रक्रिया 
जारी रखेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार शीघ्र ही पारदर्शी, भेदभावरहित 
तथा विवेकपूर्ण नीतियाँ बनाएगी, जिससे कि सीधे विदेशी निवेश आमंत्रित किया जा सके | इसके 
लिए एक 'विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड' (एफ.आई.पी.बी.) की जरूरत पड़ेगी और इसे ऐसी 
शक्ति प्रदान की जाएगी, ताकि यह साठ दिनों के भीतर सीधे विदेशी निवेश के प्रत्येक प्रस्ताव का 
'हाँ' या 'नहीं' में पक्का जवाब दे सके। 

विकास एवं रोजगार के संबंध में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा के महत्त्व की 
अनदेखी नहीं की जा सकती | किसी भी आर्थिक कार्यकलाप में समृद्ध मानव संसाधनों को एक 
अहम भूमिका होती है । वर्तमान ज्ञान पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था में वे हमारी पूँजी का काफी 
मूल्यवान्‌ हिस्सा बन गए हैं। हमें शिक्षा पिरामिड के हर स्तर पर गुणवत्ता एवं मानकों में सुधार 
लाने की जरूरत है। मेरी सरकार प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता के 
माध्यम से पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध हे। मैं सी.आई.आई. एवं अन्य 
औद्योगिक संगठनों से अपील करता हूँ कि वे बड़े पैमाने पर रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा को 
प्रोत्साहन देने के लिए आगे आएँ। इससे पूरे देश में उद्योग जगत्‌ की उत्पादक क्षमता, नगरों, शहरों 
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एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की सेवाओं में सुधार लाने हेतु अत्यावश्यक बुनियादी एवं मध्यम औद्योगिक 
शिल्पों का विकास करने में मदद मिलेगी। 

* भाइयो एवं बहनो, आइए, राष्ट्र के रूप में हम ऊँचा सोचें | मैं भारतीय उद्योगों से विशेष तौर 
पर यह अपील करूँगा कि वे बड़ी योजनाएँ तैयार करें। जब बड़ी योजना और बड़ी हो जाती 
है तो छोटी और मझोली योजनाएँ उनका स्थान ले लेती हैं। 

* विश्वस्तर को विनिर्माण विपणन एवं वित्तीय यूनिटें स्थापित करें, जो आगे चलकर विश्व में 

. अपना स्थान बना सकें। 

* ऐसे ब्रांडों एवं उत्पादों का निर्माण करें, जो विश्व पर हावी हो जाएँ। और इसके जरिए 
इक्कीसवीं सदी के शुरू के वर्षो में विश्व व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में भारत का गौरवशाली 
झंडा लहरा दें। 
मेरी सरकार अपने सपनों को साकार करने में आपको सहभागी बनाने के लिए पूरी तरह 

तैयार है। क्या आप भी मेरी सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा को साकार रूप देने में सहभागी बनेंगे ? मैं 
इस प्रयास में सभी की सक्रिय भागीदारी चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे भरपूर सहयोग 
मिलेगा। 
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राष्ट्रीय विकास में लघु उद्योगों की भूमिका 


'ल इसी स्थान पर, इसी सदन में मैंने बड़े उद्योगपतियों को संबोधित किया था। आज मैं लघु 
'उद्योगपतियों को संबोधित कर रहा हूँ | लघु का संबंध उद्योगपति से नहीं है। केवल उद्योग 
से है। कल बड़े उद्योगपतियों के बीच बोलते हुए मैंने छोटे उद्योगों की चर्चा की थी। मैंने जो कुछ 
कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा-- 
“हम लघु उद्योग तथा भागीदारी के क्षेत्र पर अधिक व्यापक नीतिगत ध्यान देना चाहते हैं 
क्योंकि ये क्षेत्र स्वरोजगार के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।' 
आगे विस्तार से छोटे उद्योगों के महत्त्व पर मैंने प्रकाश डाला था | मैं उद्धृत कर रहा हूँ. 
“देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान होता है। मेरी सरकार 
सी.आई.आई. तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के इस आशय के सुझावों का स्वागत करेगी कि इस 
क्षेत्र को विकास हेतु महत्त्वपूर्ण निवेश जैसे आसान एवं पर्याप्त तथा समय पर ऋण विपणन की 
आधारभूत सुविधा तथा समुचित प्रौद्योगिकी कैसे उपलब्ध कराई जाएँ।' 
मुख्य रूप से आपकी समस्याओं का इसमें समावेश है | कुछ बातें छूट भी गई हैं उन्हें आपके 
सामने थोडे में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। हमारे राष्ट्रीय ढाँचे में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 
छोटे उद्योगों का क्या स्थान है, इसपर जोर डालने की जरूरत नहीं है । लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 
छोटे उद्योगों की उपेक्षा हुई है। यहाँ तक कि आर्थिक सुधार, जिनकी बड़ी चर्चा है और हम भी 
चाहते हैं कि देश में आर्थिक सुधार हों, उसमें कारपोरेट सेक्टर पर अधिक बल दिया गया है और 
छोटे उद्योग आँखों से ओझल हो गए हैं । कारपोरेट सेक्टर का महत्त्व हैं लेकिन अगर हम रोजगार 
की दृष्टि से देखें, अगर हम निर्यात की दृष्टि से देखें तो छोटे उद्योग अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
इसलिए इन्हें राष्ट्रीय विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । 
देश का विकास हो, तेजी से विकास हो, सही दिशा में विकास हो यह बहुत आवश्यक है। 
आज जो कुछ शिथिलता आई हुई दिखाई देती है उसको हटाकर तेजी से हम चुनौतियों का सामना 
करने के लिए आगे बढ़ें, इस बात की आवश्यकता है। 
छोटे उद्योगों के लिए कर्जे का सवाल है। इसके लिए हम नाबार्ड को और सिडबी को 
मजबूत करेंगे। कर्जा आपको मिले, आसानी से मिले, इस बात का प्रबंध किया जाएगा। आप 
qe उल १९९८ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन में भाषण । 
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अपना जो उत्पादन बड़े उद्योगों को बेचते हैं और जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं 
उनका भुगतान होने में बहुत देर लगती है। एक समय-सीमा निश्चित की जाएगी, जिसके भीतर 
आपको भुगतान मिल जाना चाहिए। आपकी पूँजी फँसी नहीं रहनी चाहिए। आपकी सीमित पूँजी 
होती है। सुबह की कमाई से शाम का काम चलता है और बड़े उद्योग--उनके पास धन की कमी 
नहीं होती है। उनको इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे निश्चित समय के भीतर भुगतान 
करें। इसके लिए अगर और कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो वे कदम भी उठाए जाएँगे, यह 
में आपको आश्वासन देना चाहता हूँ | 

लघु को परिभाषा क्या हे ? कितने छोटे उद्योग को लघु उद्योग माना जाए? इसपर बहस 
बहुत पुरानी बहस है। क्या यह उद्योग में लगे हुए काम करनेवालों की संख्या कर निर्भर हो? 
हमारे यहाँ उद्योगों की अनेक श्रेणियाँ हैं। सबका उपयोग है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सनका 
महत्त्वपूर्ण योगदान È हमें अर्थव्यवस्था को उसकी समग्रता में देखना है टुकड़ों में नहीं । लेकिन 
अर्थव्यवस्था के जो अलग-अलग भाग हैं, उनकी अपनी जो समस्याएँ हैं, उनको हल करते समय 
हमें यह ध्यान रखना होगा कि समग्रता की तसवीर भी हमारे सामने रहे और जो विशिष्ट समस्याएँ 
ह उनका समाधान निकालने में भी हम समर्थ हों, सफल हों । 

पिछली बार जब मैं आपके सम्मेलन में आया था तो मैंने कहा था कि ये जो तीन करोड़ तक 
को सीमा बढ़ाई गई है, साठ लाख से बढ़ाकर तीन करोड़ को गई है; और मैंने उस समय कहा था 
कि वह एक करोड़ होनी चाहिए। आज मैं यह नहीं कहूँगा कि होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी 
स्थिति बदल गई है और इसलिए मैं ऐलान करूँगा कि उसकी सीमा एक करोड़ होगी | 

रिजर्वेशन के सवाल को लेकर बहुत बहस चलती है। छोटे उद्योगों को संरक्षण चाहिए। 
आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में हमें भारत के लघु उद्योगों को भी संरक्षण देना है । इसलिए 
रिजर्वेशन को व्यवस्था निकाली गई थी, उत्पादन के कुछ क्षेत्र छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित कर 
दिए जाएँ। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में उन्हें प्रवेश करना जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक 
जो सरकारें रहीं, उनके चिंतन की दिशा क्या थी, ये हमें आबिद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट को देखने 
से पता लगा। उन्होंने सिफारिश की थी कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। गनीमत थी कि सरकार 
ने इसे माना नहीं। जाते-जाते वे बहुत सी ऐसी चीजें कर गए, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। 
रिजर्वेशन की पॉलिसी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। रिजर्वेशन रहना चाहिए। छोटे 
उद्योगों में बने माल को संरक्षण मिलना चाहिए। बड़े उद्योगों को उनसे अलग रहना चाहिए। 

एक सूची बनो हुई है, विवरण का प्रश्‍न है, उसपर आपके संगठन से चर्चा हो सकती है। 
लेकिन छोटे उद्योगों को गला कारनेवाली प्रतियोगिता से बचाने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि 
छोटे उद्योग उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जो माल आज बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं 
उसको माँग है। माँग बढ़े, यह जरूरी È माल की गुणवत्ता में वृद्धि हो, केवल देश के भीतर नहीं 
देश के बाहर भी इस माल की माँग बढे, इस बात की बड़ी जरूरत है । इसलिए हमारे लघु उद्योगपति 
बर्तमान से संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते | उनमें आगे बढ्ने की लगन चाहिए । हम नए बाजारों में 
अपना प्रभाव जमाएँगे, हम नए बाजारों में छाएँगे, देश के भीतर और देश के बाहर भी हम अपने 
माल को गुणवत्ता से, उसकी उपयोगिता से, उसके स्थायित्व से भारतीय वस्तुओं के लिए स्थान 
बनाएँगे, बाजार बनाएँगे। इस प्रकार की एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतियोगिता विकसित होनी चाहिए | 
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देश के भीतर लघु उद्योग, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग से बननेवाले सामानों को प्रचारित 
करने के लिए--बहुत सों को पता नहीं है--लघु उद्योग में कौन सी चीजें बन रही हैं, उसके लिए 
प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है। मेलों का आयोजन किया जा सकता है। हम विदेशों 
में भी इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे, जिनमें भारत के लघु उद्योग का बना हुआ माल 
दुनिया के लोगों को दिखाया जा सके और दुनियावाले उस माल को खरीद सकें तथा अपने घरों 
को सजा सकें । विश्व की सीमाएँ सिकुड रही हैं, दुनिया छोटी हो रही है । हम चाहें या न चाहें एक 
विश्व-बाजार विकसित हो रहा है। अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और उस विश्व- 
बाजार का हम ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। 

मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ है कि कोटा-परमिट राज में अभी तक कोई कमी नहीं आई 
है। शायद ऐसा लगता है कि एक बद्धमूल व्यवस्था है, जिसमें ठोस परिवर्तन लाने के लिए, 
उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे । जो कानून पुराने पड़ गए हैं, जो अब 
उपयोगी नहीं हैं, जो उत्पादन में बाधक हैं, जो छोटे उद्योगों के विकास में रुकावट पैदा करते हें 
हम उन सारे कानूनों पर पुनर्विचार करनेवाले हैं और जो रद्द करने लायक कानून हैं, उन्हें हम 
रद्द कर देंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। कानून सहायक होना चाहिए, बाधक नहीं; 
कानून रास्ता रोकने के लिए नहीं होना चाहिए, रास्ते को सुगम बनाने के लिए होना चाहिए मनुष्य 
कायदे से चल सके इसके लिए कानून का उपयोग होना चाहिए। 

इरादा रोड-ब्रेकर लगाने का नहीं है, लेकिन ज्यादा एक्सीडेंट होने लगते हैं तो फिर लोग 
ब्रेकर लगाने की माँग भी करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि ब्रेकर लगा हो तो जल्दी से गाड़ी 
चलाई जाए और पेट में पानी को हिला दिया जाए। अगर नियम बनते हैं, कानून बनते हैं तो जैसा 
मैंने कहा वे सहायक के रूप में होने चाहिए, बाधा के रूप में नहीं, रुकावट के रूप में नहीं। 

बैंक भी चाहे वो कमर्शियल बैंक हों, चाहे कोआपरेटिव बैंक हों, उनके साथ आपका संबंध 
दाता का नहीं होना चाहिए। आप राष्ट्र के निर्माण के काम में लगे हैं, विकास में योगदान दे रहे हैं । 
अगर छोटा ऋण चाहिए तो बैंक चलानेवाले आपकी तरफ ध्यान न दें और भारी ऋण चाहिए तो 
आपके पीछे दौड़ें, यह मनोवृत्ति अब बदली जानी चाहिए और यह बीते हुए कल की मनोवृत्ति 
बननी चाहिए। छोटे उद्योगपति का भी सम्मान होना चाहिए। मैं राष्ट्र निर्माण यज्ञ में अपनी आहुति 
दे रहा हूँ, भले ही छोटी आहुति क्यों न हो । हम उस छोटी गिलहरी की कथा नहीं भूल सकते, 
जिसने लंका जीतने के लिए बननेवाले पुल पर अपने थोड़े से प्रयास करके भगवान्‌ राम की मदद 
की थी। जो छोटे उद्योग में लगे हैं, वे कोई बैंक से भीख नहीं माँगते हैं। उनके साथ अच्छा 
व्यवहार हो। सचमुच सारे देश की मानसिकता में परिवर्तन की जरूरत है। यह आवश्यक है कि 
आप स्वाभिमान के साथ अपनी इज्जत को बनाए रखते हुए बैंकों से सहायता प्राप्त करें | सरकार में 
भी आपकी ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है और आपका भी देश की ओर देखने के 
दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी हे! हे 

पचास साल में हम एक बँधी-बँधाई लीक में इस तरह से चलने लगे हैं कि उसमें से 
निकलना मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मुश्किल को हमें संभव बनाना हैं मानसिकता में 
परिवर्तन लाकर मानवीय प्रयासों में तेजी लानी है। हमारा उद्योग हमें इस बात का मौका देता है। 
जो भी वैध तरीके हैं उन्हें अपनाकर हम अपने उद्योग का विकास करें और सरकार कहीं अगर 
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बाधक है तो हमें आकर बताएँ। आपके लघु उद्योग संगठन के साथ हम निरंतर संपर्क रखेंगे। 
बजट आनेवाला है। उस दृष्टि से आपने कुछ सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर बड़ी सहानुभूति के 
साथ विचार किया जाएगा। यह आश्वासन मैं आपको देता हूँ, लेकिन अगर कोई बात मानीन जा 
सकी तो समझ लीजिए कि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ थीं। 

अब मैं सिकंदर बख्त साहब की तरह कोई शेर तो नहीं सुना सकता फिर भी मैं इस बात पर 
बल दूँगा कि हमें केवल एक भाग का नहीं समूची अर्थव्यवस्था का विचार करना है। जो स्थिति 
हमें उत्तराधिकार में मिली है, वह अच्छी नहीं है । लोग परेशान हैं । वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। पुरानी 
सरकार जाते-जाते जैसा मैंने कहा ऐसे काम कर गई जो नहीं करने चाहिए थे। ' खुश रहो अहले 
वतन हम तो”'' यह शहीदों के लिए ठीक है, जो फाँसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे। लेकिन जो 
राजनीति में और प्रतिपक्ष में बैठे हैं वो इस तरह के फैसले कर गए कि वर्तमान सरकार के लिए 
कठिनाई है। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था हमें दोष नहीं देना है, हम भविष्य की ओर देखना 
चाहते हैं और हमें भविष्य को सँवारना है और हम भविष्य को बनाएँगे, यह हमारा विश्वास है। 
उसमें आप सबका सहयोग हमें मिलेगा, मुझे उसका पूरा भरोसा है। 
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पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए साझा प्रयास 


में अपनी ओर से तथा केंद्र सरकार में अपने सहयोगियों की ओर से आप सबका हार्दिक 
स्वागत करता हूँ। हम आज यहाँ अपने समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर 
मिलकर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। 

भारत की सबसे बड़ी विशेषता ' विविधता में एकता' और “एकता में विविधता ' है । भारत के 
प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग और सभी क्षेत्र में सामूहिक रूप से यह विशेषता देखी जा सकती है। 
विविधता का यह सतरंगी ताना-बाना जिस शानदार तरीके से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 
दिखाई देता है, वैसा शायद और जगह नजर नहीं आता। 

प्रकृति ने इस समूचे क्षेत्र को बड़ी उदारतापूर्वक अपने उपहार दिए हैं और कई मायनों में तो 
ये बेजोड हैं । जैव-विविधता की दृष्टि से यह क्षेत्र बड़ा समृद्ध है; यहाँ के जल संसाधनों की क्षमता 
भी बेजोड़ है; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ-साथ यहाँ कई अन्य खनिज पाए जाते हैं 
और यहाँ विशाल वन संपदा भी उपलब्ध है। 

मगर प्रकृति के इन अमूल्य उपहारों से भी ज्यादा इस क्षेत्र की महान्‌ मानवीय संपदा की 
विविधता है, जिसका सानी भारत तो क्या दुनिया में शायद ही मिले। 

पूर्वोत्तर विविधतापूर्ण जातीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों का अनोखा संगम- 
स्थल है | मगर ये समुदाय सिर्फ विविधता प्रदर्शित नहीं करते। यहाँ की विविधता पर सरसरी नजर 
डालने से ही इसके अंदर मौजूद मजबूत राष्ट्रीय एकता का पता चलता है। 

जैसे-जैसे हम इस विविधता का और गहराई तथा गंभीरता से अध्ययन करते हैं, सभी 
समुदायों को बाँधकर रखनेवाली राष्ट्रीय एकता का सूत्र और ज्यादा सुदृढ़ होता जाता है। 

यही कारण है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न समुदायों को विविधता तथा एकता--दोनों ही 
राष्ट्रीय शक्ति का जोरदार स्रोत हैं। यही वह राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके आधार पर हमें क्षेत्र के 
आर्थिक विकास में आ रही कमजोरियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति बनानी चाहिए। 

इस महत्त्वपूर्ण बैठक में, मैं जो पहली बात कहना चाहूँगा, वह यह है कि मेरी सरकार 
पूर्वोत्तर क्षेत्र को समस्याओंवाला इलाका नहीं मानती | इसकी बजाय हम इसे एक ऐसा क्षेत्र मानते 
हैं, जिसमें भारत के संपूर्ण विकास के लिए अनोखी क्षमता है । मैं केंद्र और राज्यों में सरकार के 


ee ` ` मुख्यमंत्रियों ` ss 
८ मई, १९९८ को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के यों के सम्मेलन में भाषण | 
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अंतर्गत आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करता हूँ कि वे भी इसी तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण 
अपनाएँ। 

इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्षेत्र की समस्याओं की गंभीरता को या तो गंभीर करके 
आँक रहे हैं या फिर इससे बेहद घबराए हुए हैं । ये समस्याएँ बहुत पुरानी हैं । ये कई पहलुओंवाली 
समस्याएँ हैं । कुछ समस्याओं को जड़ विदेशों में भी है। समस्याओं को हल करने के लिए समय 
रहते कारगर कदम न उठाने से ये और गंभीर होती जा रही हें । 

हम ये सब बातें जानते हैं और इस हकीकत के अहसास से हमें चिंता भी होती है। मगर 
इससे मेरी सरकार का यह संकल्प और भी सुदृढ़ हो जाता है कि हम इन समस्याओं को पूरी तरह 
हल करने के लिए अपनी सारी इच्छाशक्ति और समस्त कल्पना को लगा दें। 

मुझे इस बात का अहसास है कि आपमें से हर एक मेरी सरकार की इस वचनबद्धता को 
निभाने में समान रूप से भागीदार है । यही साझा वचनबद्धता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है । यह इस 
बात को सबसे बड़ी गारंटी है कि आज की इस बैठक के बाद जो सामूहिक प्रयास शुरू होंगे, उन्हे 
शीघ्र ही बढ़ावा मिलेगा। 

जब नई दिल्ली में लोग पूर्वोत्तर के बारे में सोचते हैं तो वे भौगोलिक दूरी का ज्यादा ध्यान 
रखते ह, जो मानसिक दूरी में बदल जाती है। जब पूर्वोत्तर के लोग दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो 
आमतौर पर उनके मन में विकास संबंधी दूरी का खयाल आता है, जो भावनात्मक दूरी में बदल 
जाता है। 

मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर हमारे दिल और दिमाग मिलकर काम करें तो 
हम मिलकर इन सब दूरियों को जोड्नेवाले पुल बना सकते हैं और इन्हें काफी कम कर सकते हैं। 

आज को बैठक की कार्यसूची में क्षेत्र के आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। इसमें 
विकास के कुछ खास मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ अन्य सभी पहलुओं का भी 
जिक्र किया गया है। 

मेरा पहले से ही मानना है कि हमें समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समन्वित और समन्वयकारी 
दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस क्षेत्र की प्राकृतिक तथा मानवीय विविधता के साथ-साथ यहाँ की 
समस्याएँ भी इतनी अलग-अलग हैं कि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो गया È | 

उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास के मुद्दे पर विचार करते समय हम राजनीतिक, सामाजिक 
सांस्कृतिक, शैक्षिक और यहाँ तक कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पूरी तरह अनदेखी नहीं कर 
सकते, क्योंकि क्षेत्र के आर्थिक विकास से इनका सीधा संबंध है। 

हमें पूर्वोत्तर के आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से और बड़ी गंभीरता से ध्यान 
देना होगा। यह अपने आपमें ही बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है। में अपने सहयोगी, माननीय 
गृहमंत्राजी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे पूर्वोत्तर राज्यों को एक और बैठक बुलाएँ, जिसमें सिर्फ 
कानून और व्यवस्था को स्थिति तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाए। 

क्षेत्र के आर्थिक विकास के संदर्भ में मैं दो-सूत्री दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव करता हॅ-- 
भौतिक और सामाजिक दोनों ही तरह के बुनियादी ढाँचे का विकास तथा स्थायी आधार पर 
रोजगार | 

ये इमारत के नींव-पत्थर हें । बुनियादी ढाँचे के विकास के बिना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 
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वांछित दिशा में वांछित तेजी से प्रगति नहीं कर सकती | इसके बिना न तो रोजगार के अवसर पैदा 
किए जा सकते हैं और न सामाजिक प्रगति संभव है। 

इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर स्थायी आधार पर कुशल, अकुशल और 
अर्द्धकुशल रोजगार जुटाए बिना हम क्षेत्र की लंबे अरसे से चली आ रही समस्याओं का कोई 
भरोसेमंद तथा स्थायी समाधान नहीं निकाल सकते। 

बुनियादी ढाँचे के विकास के क्षेत्र में मेरी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा शेष भारत के बीच संचार 
संपर्क सुधारने के काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगी। इसके बिना हम पूर्वोत्तर और नई 
दिल्ली के बीच न तो भौगोलिक दूरी कम कर पाएँगे और न भावनात्मक खाई को पाट सकेंगे। 

आज संचार के क्षेत्र में हुई क्रांति तथा परिवहन के तेज रफ़्तार साधनों से अधिकतर दूरियों 
को पार किया जा सकता है। फिर भला पूर्वोत्तर में ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता ? 

मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने दिल्‍ली से बाहर पहली यात्रा 
असम की ही की। मुझे ब्रह्मपुत्र नदी पर कोकराझार में नारायण रेल और सड़क पुल के उद्घाटन 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीन अरब तीस करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल से इस क्षेत्र में 
परिवहन संबंधी बाधाएँ काफी कम हो जाएँगी। 

सड़कों, पुलों और रेल लाइनों के निर्माण की नई परियोजनाएँ बनाना जरूरी है और शीघ्र ही 
इन्हें शुरू किया जाएगा। अब तो हमारे पास सूचना टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी मदद से दूरियों को 
अधिक तेजी से तथा अपेक्षाकृत कम लागत पर पाटा जा सकता है। 

मुझे इस बात की खुशी है कि इसी सिलसिले में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र 
को 'इंफार्मेशन हाइवे ' पर लाने के लिए आवश्यक पहल की है | आपको पता ही होगा कि योजना 
आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने पूर्वोत्तर के सभी जिलों को वी-सेट उपग्रह 
नेटवर्क--निकनेट के जरिए पहले ही जोड़ दिया है। 

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने अब मल्टीमीडिया संचार प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास 
शुरू किए हैं । इससे न सिर्फ आँकड़ों को तेज रफ्तार से भेजने में मदद मिलेगी; बल्कि राज्यों को 
राजधानियों, जिला मुख्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सवाक्‌ 
संचार सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी | यह दो वर्ष की परियोजना हे और अगस्त १९९८ से राज्यों 
की राजधानियों से इस तरह की सेवाएँ प्रारंभ हो जाएँगी। 

मेरी सरकार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संपर्क तथा सीधा संचार फिर से खोलने को 
संभावनाओं पर नए सिरे से विचार करने के साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक पहल भी करेगी। 
इस पहल के साथ ही हमें इस क्षेत्र के राज्यों के समूचे सामाजिक ढाँचे के विकास की ओर और 
अधिक ध्यान देना होगा। इसीलिए स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जेसी अन्य बातों पर भी हमें 
अपनी नीति और कार्यक्रमों में ज्यादा जोर देना होगा। 

इसी वजह से पूर्वोत्तर परिषद्‌ को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने में अब 
तक के मुकाबले कहीं अधिक उददेश्यपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस कार्य को शीघ्रता के साथ 


और मिशन की भावना से निबटाना होगा। में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी सरकार दोनों बातों 


का ध्यान रखेगी। NE Fe a अ 
पूर्वोत्तर परिषद्‌ के पुनर्गठन के हमारे फैसले के पीछे मूल प्रेरणा भी यही रही है । इस दिशा में 
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जरूरी पहले कदम के रूप में सिक्किम ' पूर्वोत्तर परिषद्‌' का पूर्ण सदस्य बन जाएगा | संसद के 
आगामी अधिवेशन में आवश्यक विधेयक पेश किया जाएगा। 

पूर्वोत्तर परिषद्‌ के लिए योजना खर्च भी उसीके अनुसार काफी बढ़ा दिया जाएगा। इसी 
सिलसिले में पूर्वोत्तर परिषद्‌ को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नई दिशा दी जाएगी। 

योजना आयोग के उपाध्यक्ष कानून में आवश्यक संशोधन के बाद पूर्वोत्तर परिषद्‌ के अध्यक्ष 
भी बन जाएँगे। यह परिषद्‌ सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों के विकास संबंधी मुद्दों को समन्वित क्षेत्रीय तथा 
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर विचार करेगी। 

पूर्वोत्तर परिषद को बुनियादी ढाँचे से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से 
लागू करने को जिम्मेदारी निभानी होगी। में विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के 
अंतर्गत लागू करने के महत्त्व पर खासतौर पर जोर देना चाहूँगा। 

हम संसाधनों का ' केंद्रीय पूल ' बनाने की व्यावहारिकता की जाँच कर रहे हैं, जो समूचे क्षेत्र 
में परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएगी | 

यह पूल केंद्रीय मंत्रालयों के बजट में से आबंटित १०% राशि में से बची हुई राशि से बनाया 
जाएगा और पंद्रह अरब रुपए वार्षिक तक हो सकता है। 

जाहिर है कि क्षेत्र में अंतरराज्यीय, बुनियादी ढाँचे संबंधी तथा रोजगार मूलक परियोजनाओं 
को लागू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो जाएँगे। यहाँ भी पूर्वोत्तर परिषद्‌ और 
उपयोगी भूमिका निभा सकती है। 

मुझे जरा भी संदेह नहीं कि पुनर्गठित पूर्वोत्तर परिषद्‌ से समूचे क्षेत्र में विकास को नया बल 
मिलेगा। 

विकास संबंधी एक अन्य मुद्दा जो मैं आज उठाना चाहता हूँ, वह है-हमारे संसाधनों का 
बेहतरीन इस्तेमाल। मुझे इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं लगती कि सिर्फ बित्तीय संसाधन 
उपलब्ध करा देने से हमारे विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे । 

सबसे जरूरी बात है समय पर और कारगर तरीके से कार्यान्वयन । प्रत्येक राज्य की ग्रहण 
करने की क्षमता के अलावा प्राथमिकताओं के कुछ बेहद प्रासंगिक पहलू भी हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों 
के बीच पारस्परिक संबंध, प्रत्येक कार्यक्रम या परियोजना की अवधि, जुटाए गए संसाधनों का 
रखरखाव, कम-से-कम समय में वित्तीय तथा सामाजिक दृष्टि से प्राप्तियाँ और फायदों का 
अधिक-से-अधिक विस्तार। 

ऐसी धारणा बनी हुई है कि कार्यक्रम, परियोजनाएँ और पहल तो बहुत सी हुई हैं और इनके 
पीछे इरादा भी नेक रहा है, मगर नतीजे हमेशा प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे हैं। यही वजह है कि 
हमें निवेश संबंधी प्राथमिकताओं और उन्हें लागू करने के तौर-तरीकों का फिर से निर्धारण करना 
पड़ा। 

मै जो सुझाव देना चाहता हूँ, वह यह है कि विकास की दिशा में पहल के एकमात्र प्रमाण के 
रूप में हम सिर्फ पैसा आबंटित करने को ही महत्त्व नहीं दें; बल्कि इसकी बजाय अधिक व्यापक 
और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाएँ। 

यह नया दृष्टिकोण विशेष परियोजनाओं पर आधारित होना चाहिए तथा इन्हें पारदर्शिता तथा 
शीघ्रता से लागू करके वांछित परिणाम प्राप्त करने की आशाएँ वास्तविकता पर आधारित होनी 
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चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य पर भी 
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 

सिर्फ यह दृष्टिकोण व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण योजना प्रक्रिया के पूरी तरह अनुरूप होगा। 
इससे देश के समक्ष वित्तीय बाधाओं के आज के दौर में बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए जा 
सकेंगे। 

इसलिए पहले कदम के रूप में मैं योजना आयोग को निर्देश दे रहा हूँ कि वह ऐसी 
परियोजनाओं की पहचान करे, जो पूरा होने के करीब हों और जिन्हें बकाया पैसा देकर चालू 
हालत में लाया जा सके । इन्हें पूरा करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजनाओं 
को पूरा करने के बारे में मैं आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करूँगा। 

इसी संदर्भ में एक अन्य क्षेत्र, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है-नतीजों को 
लोगों तक पहुँचाने की प्रणाली में सुधार। इसके साथ ही कार्यान्वयन में पारदर्शिता पर भी ध्यान 
देना आवश्यक है। हमारे जिन नागरिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएँ बनाई जाती 
हैं, उन्हें परियोजनाओं की विशेषताओं, आबंटित धनराशि, बनानेवाली एजेंसी और पूरा होने की 
निर्धारित तारीख के बारे में और अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। 

योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने में नागरिकों की भागीदारी काफी फायदेमंद 
साबित हो सकती है। सौभाग्य से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद्‌, जिला पंचायत बोर्ड 
और परंपरागत जनजाति संगठनों जैसी समाज के निचले स्तर की संस्थाएँ कई इलाकों में कार्य 
कर रही हैं। 

असम, त्रिपुरा और मणिपुर के मैदानी इलाकों में पंचायती राज संस्थाओं को भी विकास 
कार्यक्रमों में पूरी तरह भागीदार बनाया जाना चाहिए। आइए, हम सब-योजना आयोग, पूर्वोत्तर 
परिषद्‌ तथा पूर्वोत्तर के राज्य-मिलकर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए 
कारगर प्रणाली विकसित करें। 

जैसा मैंने पहले भी कहा था पूर्वोत्तर क्षेत्र वनों की दृष्टि से बड़ा समृद्ध है और यहाँ की जैव- 
विविधता तो बहुत ही असाधारण है । हम इस बात को भी पूरी तरह समझते हैं कि वन पूर्वोत्तर के 
राज्यों की अर्थव्यवस्था का आधार ह। 

वनों से अर्थव्यवस्था को हमेशा फायदा होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वनों का स्थायी 
आधार पर विकास हो। १९८० का “वन संरक्षण अधिनियम' इसी बात को सुनिश्चित करने की 
दिशा में एक कदम है। इस संबंध में अभी जो परेशानियाँ महसूस की जा रही हैं, मुझे उनकी 
जानकारी है। मेरी सरकार इन परेशानियों को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करने को 


वचनबद्ध है। A 
आप सबके साथ यहाँ उपस्थित होने का मुझे जो अवसर मिला, उसके लिए मैं एक बार फिर 


अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हमारी बैठक से पूर्वोत्तर 
क्षेत्र के आर्थिक विकास की हमारी साझा कोशिशों में एक और भी ज्यादा फायदेमंद दौर की 
शुरुआत होगी। अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना अब हमारे अपने वश में है। 
आइए, हम मिलकर यही करें| 
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राष्ट्रीय विकास बनाम ग्रामीण विकास 


म सब यहाँ एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए हैं । इसके महत्त्व का पहला कारण 
न यही है कि मेरी सरकार के नई दिल्ली में सत्ता सँभालने के बाद से राज्यों के ग्रामीण 
विकास, ग्रामीण आवास तथा पंचायती राज मंत्रियों का यह पहला सम्मेलन है। 

लेकिन इस सम्मेलन के महत्त्व का एक और बड़ा कारण इसका भविष्य भी है। ग्रामीण 
विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज एक-दूसरे पर निर्भर ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो भारत 
के वर्तमान और भावी राष्ट्रीय विकास का केंद्रबिंदु हैं । इसी कारण ये सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा का 
भी केंद्रबिंदु हे, जो मेरी सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का खाका हैं। 

जब हम नए भारत के निर्माण के अपने साझा सपने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें 
ग्रामीण विकास के महत्त्व को बताना होगा। भारत गाँवों का देश है। हमारी ६०-७०% आबादी 
गाँवों में रहती है और कृषि तथा इससे संबंधित काम-धंधों में लगी हुई है। जब हम कहते हैं कि 
भारत एक प्राचीन देश है और इस बात से हमें गर्व भी होता है तो हम यह भलीभाँति मानते हैं कि 
ग्राम आधारित संस्कृति और कृषि ही उसका समृद्ध अतीत रही है। 

इसी प्राचीन संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर भारत क्षमताओं से भरे सुदृढ़ और आधुनिक 
राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। यही नहीं कृषि की मजबूत बुनियाद पर ही भारत 
क्षमतासंपन्न, मजबूत और आधुनिक अर्थव्यवस्थावाले देश के रूप में विकसित हो रहा है। 

मैंने ' क्षमतासंपन्न' शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर और एक बात पर जोर देने के लिए 
किया। यह शब्द ऐतिहासिक संभावना केः हमारी पहुँच के अंदर होने का भी संकेत देता है। यह 
हमें झकझोरकर इस बात की याद दिलाता है कि भारत को मजबूत अर्थव्यवस्थावाला और मजबूत 
राष्ट्र बनाना काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर है कि हम अपने गाँवों और कृषि के चहुँमुखी 
विकास की ओर कितना ध्यान देते हैं। 

इसी कारण आज के सम्मेलन का विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 
अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही दृष्टियों से ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायत 
राज मंत्रालय हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के सबसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालय हैं। 


१३ मई, १९९८ को नई दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन 
में भाषण। 
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मैं अपने इसी दृढ़ विश्वास पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि यह पहले से चली आ रही 
धारणा और अब तक के हमारे तौर-तरीकों के खिलाफ है। ग्रामीण विकास भारत के राष्ट्रीय 
विकास को आगे बढ़ानेवाले इंजन के समान है। मगर अब तक जिसे राष्ट्रीय प्रगति की हमारी 
रेलगाड़ी के सबसे आगे होना चाहिए था, उसे निचली श्रेणी का डिब्बा मान लिया गया। 
आजादी के बाद के अधिकतर समय में ग्रामीण विकास को न तो वित्तीय निवेश की दृष्टि से 
और न ही प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई | इसका जो नतीजा हुआ वह हम सबके 
सामने है । अनाज की उपज आबादी में बढ़ोतरी के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा 
का मुद्दा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू बन गया है। कृषि और सिंचाई के 
सार्वजनिक निवेश में करीब-करीब ठहराव सा आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवालों में से 
पच्चीस करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। 
गाँवों के गरीब लोगों को रहने के लिए अच्छे मकान उपलब्ध कराने के लिए हमें ग्रामीण 
क्षेत्रों में दो करोड़ मकान या तो बनाने होंगे या फिर मकानों में सुधार करना होगा। गाँवों में बेघर 
और अपर्याप्त सुविधाओंवाले मकानों में रहनेवालों में से अधिकतर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं । इन लोगों को अपने गाँवों में कोई फायदेमंद और टिकाऊ 
रोजगार भी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण हर साल लाखों लोग कस्बों और शहरों में आ जाते हैं। 
मगर यहाँ भी उन्हें मुफलिसी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। 
आइए, अब भारत की मौजूदा हकीकत के एक और पहलू पर भी नजर डाल ली जाए। हमें 
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का बड़ा गर्व है और ऐसा होना उचित भी है। मगर 
समाज के सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायतों में हमारे लोकतंत्र की क्या हालत है ? यह बात तो हमें 
माननी ही होगी कि राष्ट्र के रूप में हम अपनी जड़ों की ओर ध्यान देने में नाकाम रहे हें । जब 
जड़ों की ही ठीक से परवरिश नहीं होगी, पेड़ के मजबूत होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? 
इस तरह हमें बड़ा क्रूर विरोधाभास नजर आता है। जिस ग्रामीण भारत ने हमारी संस्कृति 
और अर्थव्यवस्था को जीवित रखा है, वही पिछड़ेपन का शिकार हो गया है। मैं किसी व्यक्ति, 
किसी पार्टी या किसी सरकार को आलोचना नहीं कर रहा हुँ। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी 
कि यह राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक विफलता है। आइए, इस कड़वी सच्चाई के अहसास को 
राष्ट्रीय सहमति का आधार बनाकर ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता ži 
हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में कहा था कि हम राष्ट्रीय विकास के प्रयासों को मानवीय 
आयाम देंगे और बेरोजगारी दूर करने के प्रयासों के जरिए गरीबी उन्मूलन के अपने अंतिम लक्ष्य 
को प्राप्त करेंगे। हमने अपने लिए ' बेरोजगारी हटाओ' का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। हमें यह 
अहसास है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ प्रयासों 
को तेज करके इसे राष्ट्रीय अभियान का रूप देना होगा। 
हर एक गाँव में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हम खास तौर से वचनबद्ध हैं। अगले 
दस वर्षों में हम अपने देश से भुखमरी को भी मिटाने को वचनबद्ध हैं । इसके लिए योजना राशि 
का ६०% कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए आबंटित किया जाएगा। इसके अलावा हम 
पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि देश में हर साल बीस लाख नई आवासीय इकाइयों के निर्माण के 
प्रयासों के अंतर्गत गरीबों को प्राथमिकता देंगे। : 
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इन महान्‌ लक्ष्यों को लेकर केंद्र में सत्तारूढ गठबंधन में शीमल पार्टियाँ ही सहमत नहीं हैं 
बल्कि विपक्षी पार्टियों की भी इसमें सहमति है और कुछ राज्यों में सत्तारूढ़ इन विपक्षी पार्टियों के 
प्रतिनिधि तो इस सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। ग्रामीण विकास के बारे में देश में जो आम राय 
बनी है उसे समझने के लिए पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र या सार्वजनिक वादों पर नजर डालना 
काफी होगा। 

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा हम सबके सामने एक चुनौती है। कैसे इस आम सहमति 
के आधार पर ठोस नतीजे हासिल किए जाएँ? मैं आज के इस सम्मेलन में कुछ विचार आपके 
सामने रखना चाहूँगा। 

सबसे पहले हमें ग्रामीण विकास को समन्वित तथा अभिन्न परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना होगा । 
मुझे भलीभाँति पता है कि ग्रामीण विकास के कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई और वित्त 
आपके मंत्रालयों के दायरे में नहीं आते। उदाहरण के लिए ऋण नीति वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी 
है, मगर गाँवों में समय पर और आसानी से पर्याप्त ऋण की व्यवस्था ग्रामीण विकास की किसी 
भी नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। स्वरोजगार में लगे लोगों और गैर-कंपनी क्षेत्र की जरूरतें पूरा 
करने में भी ऋण एक महत्त्वपूर्ण घटक है। बहुत छोटे उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
छोटे-छोटे ऋण उपलब्ध कराने पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 

इसी तरह सिंचाई और जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध भी किसी अन्य मंत्रालय की गतिविधियों का 
हिस्सा हो सकता È मगर यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि जब तक हम खेती के लायक जमीन 
के लिए बड़े पैमान पर सिंचाई का फौरन इंतजाम नहीं करेंगे, हम न तो ' भुखमरी से मुक्त भारत' 
के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर पाएँगे और न गाँव के हर घर के दरवाजे तक खुशहाली ला पाएंगे | 

में जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि ग्रामीण विकास से संबंध रखनेवाले केंद्र 
और राज्य सरकारों के सभी संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नीतियाँ तथा 
कार्यक्रम एक-दूसरे को सहयोग तथा सहायता दें, जिससे ग्रामीण विकास को जोरदार बढ़ावा 
मिले। हमारे निवेश तथा गतिविधियों में तालमेल कायम करने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। 
अगर ऐसा होता है तो एक और एक मिलकर दो नहीं, बल्कि ग्यारह बनाएँगे | दूसरे, हमें केंद्र और 
विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास और पंचायती राज्य मंत्रालयों द्वारा अब तक 
अर्जित अनुभवों से सबक लेना होगा और गलतियों को सुधारने में जोरदार पहल करनी होगी। 
उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि सिर्फ वित्तीय आबंटन से ही वांछित परिणाम नहीं मिल 
सकते । बीते वर्षो में भी वित्तीय आबंटन हुए हैं और काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं। केंद्र और राज्य 
स्तर पर ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। 

मगर इन आबंटनों और कार्यक्रमों का नतीजा क्या रहा है? कया हमने इसपर ठीक से नजर 
रखी है ? क्‍या हमने उन लोगों पर इनके असर का आकलन किया है जिनके लिए ये बनाए गए 
हैं ? कया हमने इनकी कमियों और कमजोरियों को दूर किया है ? दुनिया की कोई भी सरकार, 
चाहे वह कितनी ही अमीर क्यों न हो, उस हालत में जबकि आबंटित राशि के सिर्फ १५% का 
ठीक से उपयोग हो रहा हो, ग्रामीण विकास के नाम पर अरबों रुपए का आबंटन जारी नहीं रख 
सकती। यह मेरा नहीं, बल्कि मुझसे पहले के लोगों का आकलन है। 

हमें इस हालात में बदलाव लाना होगा। हमें कारगर तरीके से कार्यक्रम लागू करने तथा 
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उनकी निगरानी और समीक्षा की ओर अधिक ध्यान देना होगा। निगरानी करनेवाले और पैसा खर्च 
करनेवाले एक ही न हों, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपनी नीति तथा योजना निर्माण के 
दायरे में रहते हुए इस तरह की प्रणाली को संस्थागत रूप देना होगा। 

कार्यक्रमों की रूपरेखा की समीक्षा करना भी आवश्यक हो गया लगता है। मुझे तो ऐसा 
लगता है कि एक जैसे या एक जैसे कुछ लक्ष्योंवाले बहुत ज्यादा कार्यक्रम बनाए जाते हैं । इससे न 
सिर्फ संगठन के स्तर पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बल्कि सेवाओं के लाभार्थी भी 
उलझन में पड़ जाते हैं, जबकि इससे बचा जा सकता है। हमें विचार और अंतर्वस्तु के स्तर पर 
कार्यक्रमों पर से रहस्य का आवरण हटाना होगा | इस मुद्दे पर विचार के लिए गठित विशेषज्ञ 
समिति ने कई उपयोगी सिफारिशें की हैं | मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आपको जिन मुद्दों पर 
विचार करना है, उसमें स्वरोजगार कार्यक्रमों के पुनर्गठन जैसे कई बदलाव किए गए हैं। 

इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने, 
जनता की भागीदारी में वृद्धि, ग्रामीण आवास के क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश और समन्वित 
जल ग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम लागू करने जैसे मुद्दे भी आपके सामने हैं। आप इन मुद्दों पर विचार- 
विमर्श कर हमें सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य औजार 
होंगे। 

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्यों को एक-दूसरे की सफलताओं और 
असफलताओं से सबक लेना चाहिए । ऐसा करते समय हमें संकीर्ण दलगत मतभेदों से ऊपर उठना 
चाहिए। 

मैं अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में सहकारी क्षेत्र, स्वयंसेवी क्षेत्र और स्थानीय स्तर 
के निजी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने की जोरदार आवश्यकता पर भी जोर देना चाहुँगा। 

दरअसल खेती की पैदावार, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण आधारभूत ढाँचे के विकास, 
शिल्प और दस्तकारी के विकास में अधिकतर प्रगति स्थानीय स्तर पर लोगों के प्रयासों से हुई है 
कभी-कभी इसमें सरकार का सहयोग मिला है, मगर अकसर बिना किसी मदद के ही ऐसा हुआ 
है। अगर सरकार थोड़ा अधिक मददगार बन ज़ाए तो हमारी जनता अपने बलबूते पर करिश्मे 
दिखा सकती है। ETEN 

आखिरी बात Ñ यह कहना चाहता हूँ कि ऊपर के इशारों से बनाए गए कार्यक्रमों से स्थायी 
विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। समाज की भागीदारी सबसे जरूरी है। इस तरह 
की भागीदारी की गुणवत्ता और परिणाम पर ही कार्यक्रमों को सफलता निर्भर करेगी | तिहत्तरवें 
और चौहत्तरवें संविधान संशोधन की क्षमता का लाभ उठाने के लिए हमें मिलकर काम करना 
होगा। aor 

लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम सभाओं का स्थानीय स्वशासन का कारगर 
माध्यम बनाना आवश्यक है। यह कार्य सिर्फ जन आंदोलन के जरिए ही किया जा सकता है। 
अधिकतर राज्यों ने चुनाव और संसाधनों के वितरण को विकेंद्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। 
मैं चाहता हूँ कि अन्य राज्य भी जल्द-से-जल्द यह प्रक्रिया पूरीकरें। E 

हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास तैंतीस लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनसे स्थानीय स्तर 
पर संपर्क किया जा सकता हे । इन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास का कारगर माध्यम बनान क 
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लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आइए, हम सब मिलकर हर स्तर पर पारदर्शिता और 
लोगों की कारगर भागीदारी को बढ़ानेवाली संस्थाओं और प्रणालियों को मजबूत बनाएँ। 

पंचायत राज्य संस्थाओं को अधिकारसंपन्न बनाने के लिए जिस एक पहलू की ओर तत्काल 
ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है--उनकी आर्थिक स्थिति। जब तक हम इन संस्थाओं को 
आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ और अपनी बुनियादी गतिविधियों के लिए खुद धन जुटाने में अधिक समर्थ 
नहीं बना देंगे, हम समाज के निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ नहीं कर पाएँगे। 

आपको पता ही होगा कि केंद्र से राज्यों को वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण 
के बारे में सुझाव देने के लिए मेरी सरकार ने हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की 
अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल गठित किया है। 

मुझे आज यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यदल के विचारणीय विषयों 
का विस्तार किया जाएगा और इससे पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक 
अधिकार सौंपने के तौर-तरीकों के बारे में सिफारिशें करने को कहा जाएगा। 

समस्याएँ निस्संदेह जटिल हैं और चुनौती भी बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 
हमारी, राज्यों की और केंद्र की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा प्रबल वचनबद्धता से हम भारत के राष्ट्रीय 
विकास में ग्रामीण विकास को विशेष महत्त्व दिला पाएँगे। 
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चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका 


स शाम आप जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के बीच उपस्थित होकर और आपकी संस्था के स्वर्ण 
जत वर्ष के समारोहों के शुभारंभ की खुशी और उल्लास में भागीदार बनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है। “इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' की स्थापना के पचास 
बर्ष पूरे होने के सिलसिले में अगले दो वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपने जो विस्तृत 
कार्यक्रम बनाया है, उसका उद्घाटन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही हैं। 

पिछले पाँच दशकों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भारत की जो सेवा की है उसके लिए में सबसे 
पहले इस व्यवसाय में संलग्न लोगों को बधाई देता हूँ। आपके पेशे की प्रतिष्ठा आपके अनुशासन 
मेहनत और प्लान की वजह से है और ये चीजें इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबी बन गई हैं। 
इतना ही नहीं, आप अनुशासन और परिश्रम की भावना उन तमाम वित्तीय क्षेत्रों में लाने में 
कामयाब हुए हैं, जिनमें आप काम कर रह है । 

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ आपके व्यवसाय ने पिछले कुछ दशको म॑ 
बडी तेजी से प्रगति की है। इस प्रगति का नेतृत्व आपके संस्थान ने किया है । पचास साल पहले 
आपके संस्थान के सत्रह सौ सदस्य थे जबकि आज इनकी संख्या बयासी हजार हा गई ह| 
अनुमान है कि सन्‌ २०१० तक यह संख्या AGH करीब एक लाख पचास हजार हा जाएगी। 

लेकिन सिर्फ संस्था में बढ़ोत्तरी ही आकर्षक नहीं है, भारत के चार्टर्ड अकाउटट उदारीकरण 
और भूमंडलीकरण के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से बदल रही आवश्यकताओं को 
पूरा करने में सफल रहे हैं। अगर आपके संस्थान न अपने सदस्यों के अनवरत शिक्षण और 
प्रशिक्षण पर जोर न दिया होता तो यह संभव नहीं हो पाता। नई अवधारणाएं सीखने आर नए तार- 
तरीके अपनाने की प्रगतिशील मनोवृत्ति अन्य व्यवसायों के विशेषज्ञों के लिए एक अनुकरणीय 
उदाहरण है। 

आपके संस्थान की एक अन्य विशेषता, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई है, वह यह 
दुनिया में शायद सिर्फ यही संस्थान अपने सदस्यों तथा छात्रों से संबंधित तमाम गतिविधियाँ 
संचालित करता है । मुझे इस बात की भी विशेष प्रसन्नता है कि आपने लेखांकन और अकक्षण क 


१ जुलाई, १९९८ को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह में 
उद्घाटन-भाषण। 
आर्थिक / ८३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मानक निर्धारित करने तथा भारत में कंपनी क्षेत्र की रिपोर्टों की गुणवत्ता में सुधार के लिए खासतौर 
पर प्रयास किए। 

स्तर में सुधार के इस कार्यक्रम के पीछे दो उद्देश्य होने चाहिए--पहला : इस बात का 
ध्यान रखा जाना चाहिए कि करदाता की जेब से एक भी पैसा अनावश्यक रूप से न लिया जाए। 
दूसरा : निजी और सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार से जो भी वित्तीय एवं अन्य सूचनाएँ मिलती हैं 
और इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनकी गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बढ़ाई जाए। 

हम विशेषज्ञता के दौर में जी रहे हैं| आज वह जमाना आ गया है जब न सिर्फ अर्थव्यवस्था 
का बल्कि सामाजिक जीवन के अधिक-से-अधिक क्षेत्रों का प्रबंध पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा किया 
जा रहा है। पेशेवर लोगों की विशेषज्ञता और कौशल से ही टेक्नोलॉजी में पैनापन आता है 
जिसका आधुनिक समाज में बड़ा महत्त्व होता है। कोई राष्ट्र अपनी जिस कार्यकुशलता से प्रगति 
करता है वह उसके पेशेवर विशेषज्ञों के कौशल और ज्ञान का सीधा परिणाम होती है। राष्ट्र- 
निर्माण के समग्र कार्यक्रम में इसका इतना अधिक महत्त्व है कि आज राजनीतिज्ञों को भी पेशेवर 
दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत महसूस होने लगी है। 

में यह बात स्वीकार करता हूँ कि जीवनपर्यंत राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने के बावजूद मैं 
अपने आपको उस अर्थ में विशेषज्ञ नहीं कह सकता जिस अर्थ में मैं यहाँ व्यावसायिक विशेषज्ञता 
को बात कर रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों की इस महत्त्वपूर्ण सभा में मैं कुछ 
उपयोगी सुझाव प्रस्तुत कर सकता हूँ। 

मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक विशेषज्ञता का 
अभिन्न अंग होनी चाहिए और मेरे इस सुझाव से आप भी सहमत होंगे। इसका मुझे पक्का यकीन 
है। राष्ट्र के समग्र हित की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्त्व है । यह बात बिलकुल सही है कि अगर 
व्यावसायिक क्षमता को समाज का “बौद्धिक पक्ष' कहा जाए तो नैतिकता उसका 'हृदय पक्ष' है। 

इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आपका काम एकदम स्पष्ट है। आपको 
अपनी तकनीकी उत्कृष्टता का विकास उस स्तर तक करना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से 
इसको तुलना की जा सके । निश्चय ही भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्तर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों 
से भी ऊँचा होना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब इस व्यवसाय के अंतर्गत अनुकूल माहौल 
बने, ताकि अच्छे-से-अच्छे लोग इसमें आएँ और विश्वास, मिल-जुलकर काम करने की भावना 
तथा उत्कृष्टता हासिल करने के लिए निजी वचनबद्धता को बढ़ावा मिले। 

इसके साथ ही नैतिक मानदंडों में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का 
अस्तित्व इन्हीं पर टिका हुआ है । निष्ठा और निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है जितनी व्यावसायिक 
कार्यकुशलता। यह बात न सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञों पर, बल्कि 
पेशेवर राजनीतिज्ञो पर भी लागू होती है। 

मेरा आपसे दूसरा आग्रह यह है कि आपके व्यवसाय में लगे लोगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
के सभी स्तरों पर कार्यकुशलता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्यों को शीघ्रता से 
प्राप्त करने में हमारी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि हम किस तरह आधुनिक 
निगमित ढाँचा और सक्षम आधारभूत संरचना खड़ी करते हैं तथा किस प्रकार निष्ठावान्‌ और 
समर्पित मानवीय पूँजी जुटाई जाती है । 
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हमें निवेशकों का भरोसा बढ़ाकर उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके और 
विकास से जुड़े प्रबंध संबंधी जोखिमों को दूर करके आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे। इस प्रक्रिया में 
आपके व्यवसाय को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। 

यहाँ जब मैं ये बातें कह रहा हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ कारपोरेट सेक्टर से नहीं है, हालाँकि 
यह क्षेत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम सब यह बात जानते हैं कि जिन लोगों को अब तक आर्थिक 
सुधारों का फायदा नहीं मिला है, उनकी हालत सुधारने की योजनाओं की सफलता काफी हद तक 
अर्थव्यवस्था के ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के कामकाज पर निर्भर करेगी। 

सरकार विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों पर हर साल जो मोटी रकम खर्च कर रही है उसमें 
पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता की हम और उपेक्षा नहीं कर सकते । मैं आपको 
खासतौर पर यह राय देना चाहता हूँ कि आप सरकार को 'सार्वजनिक धन के अंतिम छोर पर 
इस्तेमाल के बारे में कैसे निगरानी रखी जाए', इस संबंध में अपने सुझाव दें। साथ ही स्थानीय 
संस्थाओं के कामकाज में सुधार के लिए प्रणाली विकसित करने के लिए भी आप सुझाव दे सकते 
हैं। 

और अंत में मैं आपसे विश्व भर में अपना दायरा बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। भारत में ऐसी 
चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जो विश्व स्तर के हैं | आपको अपनी गतिविधियों 
का दायरा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भारत की अकाउंटेंसी फर्मा 
को इस क्षेत्र में काम कर रही विश्व स्तर की बड़ी फर्मो को तरह विभिन्न सलाहकार सेवाएँ 
उपलब्ध करानी चाहिए। इस संदर्भ में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके संस्थान ने ऐसे 
देशों में अकाउंटेंसी के व्यवसाय के विकास की पहल की है, जहाँ यह अपने शुरुआती दौर में है। 
मुझे पता चला है कि संस्थान ने हाल में गठित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ नेपाल के 
साथ समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत उसे संस्थान की स्थापना में 
तमाम मदद दी जाएगी। इस तरह के प्रयासों से आपके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत 
के प्रति सद्भाव भी बढ़ेगा। 

अंत में एक बार फिर मैं आप सबको खुशी के इस मौके पर शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरी 
कामना है कि आपका संस्थान अगले पचास वर्षो की योजना बनाकर कार्य करे। मुझे पक्का 
यकीन है कि आनेवाले वर्षो में संस्थान भारत को एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में उभरता हुआ 
देखेगा। 

भाषण समाप्त करने से पहले मैं सेवा-कर के बारे में प्राप्त सुझाव या प्रस्ताव का जिक्र करना 
चाहता हुँ । मैं वित्त मंत्री नहीं हूँ और न मैंने यह कर लगाया है। मैं इसे वापस भी नहीं ले सकता। 
मगर मैं आपके मामले में अपनी जोरदार सिफारिश वित्तमंत्री को भेज सकता हूँ । मैं आपसे अनुरोध 
करता हूँ कि आप मुझे ऐसा तरीका बताएँ, जिससे सेवा-कर भी बना रहे और चार्टर्ड अकाउंटेंट 
इसके दायरे से बाहर रहें। 
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खेती A विज्ञान और प्रौद्योगिकी 


भा रतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ समिति की उनहत्तरवीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका 
भ्‌ स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है । 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ समिति के अध्यक्ष की हैसियत से में समिति के सभी 
सदस्यों और विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बैठक 
में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। पिछले तीस वर्षो में सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों 
की भागीदारी, समर्थन और रुचि से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ समिति देश को खेती की 
आधुनिक प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमशवित उपलब्ध कराने में कामयाब हो पाई है। 

इसीके परिणामस्वरूप बीते वर्षो में पश्चिम के कुछ विशेषज्ञों ने भारत में बड़े पैमाने पर 
भुखमरी फैलने की जो भविष्यवाणी की थी, वह गलत साबित हो गई है। देश ने खाद्यान्न के 
मामले में निर्भरता प्राप्त कर ली है। इसका श्रेय काफी हद तक ' हरित क्रांति” को दिया जा सकता 
है। हरित क्रांति के बाद देश में दूध का उत्पादन बढ़ाकर ' श्वेत क्रांति' और मछलियों का उत्पादन 
बढ़ाकर 'नील क्रांति' भी हुई है। इस तरह भारत की आजादी के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम 
अपनी उपलब्धियों पर संतोष कर सकते हैं। 

मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ने इन 
उपलब्धियों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है हालाँकि इस काम में हमारे वैज्ञानिकों, नीति- 
निर्माताओं, किसानों, प्रसार कर्मियों तथा कृषि निवेश और ऋण उपलब्ध करानेवाली एजेंसियों ने 
पूरे तालमेल के साथ कार्य किया है, मगर परिषद्‌ ने आगे बढ़कर सबका नेतृत्व किया है। इसके 
लिए वे बधाई के पात्र हैं । लेकिन खुद अपनी तारीफ करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम 
अपने समाज को जरूरतों और भारतीय कृषि को अंतर्निंहित क्षमता से तुलना करें तो हमें यह बात 
माननो ही पड़ेगी कि हमारी उपलब्धियाँ मामूली रही हैं । 

भारत में प्रमुख फसलों को प्रति हैक्टेयर पैदावार हमारे देश जैसी जलवायुवाले अन्य देशों के 
मुकाबले काफी कम है। अनाज की पैदावार आबादी में बढ़ोतरी के हिसाब से नहीं बढ़ी है। भारत 
में आज भी बहुत से घर हैं, जिनके ऊपर से भूख का साया अब भी हटा नहीं है। 

इसलिए हमें कृषि के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ जो कुछ अभी हम 


९६ जुलाई, १९९८ को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की बैठक में भाषण! 
८६ / संकल्प-काल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हासिल नहीं कर पाए हैं उसके बारे में आत्मालोचना की आवश्यकता है | यह बात तो हमें माननी 
ही पड़ेगी कि खेती में भारत ने जो प्रगति की है, वह हमारे मेहनती और उद्यमशील किसानों की 
वजह से मिली है। 

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से काफी फायदा हुआ है, लेकिन अगर हमारी सभी 
एजेंसियों ने अफसरशाही का सहारा कम लिया होता और किसानों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया 
होता तो कृषि के क्षेत्र में और भी अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त होतीं। 

आजादी के पचास साल बाद हम सबके सामने सीधी-सादी चुनौती यही हे कि हम भारत 
को कितनी जल्दी भुखमरी से मुक्ति दिला पाते हैं ? किस तरह हम अगले दस साल में अनाज का 
उत्पादन दोगुना कर पाएँगे? किस तरह हम भारत को खाद्य पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बना 
सकेंगे ? 

ये सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसाकि हम सब जानते हैं, कृषि हमारी राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था का आधार है। जब तक हम भारतीय कृषि में फिर से नई जान नहीं फूँकेंगे, हम 
विकास संबंधी अपना कोई भी लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएँगे। 

मैं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का खास तौर पर जिक्र करना AETI जब तक हम 
कृषि के क्षेत्र में ४ से ५% विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना में 
७-८% वृद्धि दर का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में विकास का लक्ष्य तभी 
प्राप्त होगा जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्पादकता बढ़ाएँगे। 

कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में हमें निस्संदेह और अधिक निवेश करना होगा | इसके 
साथ ही यह भी जरूरी है कि जो वित्तीय और मानवीय संसाधन हमारे पास पहले से उपलब्ध हें 
उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। 

हमारे राष्ट्रीय एजेंडा में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्त्व दिया गया है। इस 
संबंध में हमारी वचनबद्धता चालू बजट में इस क्षेत्र के लिए आबंटित राशि में वृद्धि के रूप में 
पहले से दिखाई दे रही है। 

मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि नीति के मसौदे को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया 
जाएगा । इसमें तीन-सूत्री नीति के तहत भूमि, जल और जैव-संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर 
दिया जाएगा। 

सरकार परती भूमि के विकास, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध और जैव-संसाधनों के विकास के 
लिए शीघ्र ही समन्वित रूप से जोरदार पहल करने जा रही है। 

नई कृषि नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पदार्थों का प्रसंस्करण करनेवाले उद्योग और इन 
चीजों के व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा, ताकि मूल्य संवर्द्धन 
हो और खेती से आमदनी बढ़े। इससे गाँवों में बेरोजगारी की समस्या भी सुलझेगी और ग्रामीण 
लोगों का शहरों और कस्बों में आकर बसने का सिलसिला भी थमेगा। 

यहाँ नीति संबंधी जो उपाय किए जाने हैं, उनके बारे में कुछ बातें में भी आपको बताना 
चाहूँगा। 

पहला : हमारा बारानी खेतीवाला इलाका, जोकि खेतीवाली कुल जमीन का ६३% है, हरित 
क्रांति के दायरे में नहीं आ पाया है । इन इलाकों में जल संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग 
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के कार्य को कृषि के स्थायी विकास के राष्ट्रीय एजेंडा में उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत 
है | खेतों में जल और ऊर्जा प्रबंध से उत्पादन बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। 

दूसरा : भविष्य में कृषि का विकास इस तरह किया जाएगा, जिससे इसमें सहभागिता और 
बढ़े। लोगों को पेड़ लगाने, जमीन को समतल बनाने एवं सही आकार देने, पानी इकट्ठा करने के 
लिए छोटे जलाशयों के निर्माण, खेतों में सिंचाई के लिए पानी की नालियाँ बनाने और चरागाह पर 
नियंत्रण जैसे कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा। 

तीसरा : खेती आमतौर पर बरसात पर निर्भर होने से अब भी एक बड़ा जूआ ही बनी हुई है। 
किसानों को कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अगर उनके जीवन में कुछ सुधार 
लाना है तो उन्हें हर तरह के जोखिमों से बचाना होगा। इसके लिए “व्यापक बीमा योजना' तैयार 
की जा रही है, जिसके अंतर्गत ऋण लेनेवाले किसानों का अनिवार्य रूप से बीमा भी किया 
जाएगा। 

चौथा : सरकार ने किसान साख पत्र शुरू करने और बहुत से राज्यों के लिए एक ही 
सहकारिता अधिनियम जल्दी बनाने की योजना बनाई है । कृषि क्षेत्र में लगी जिस पूँजी से बैंकों को 
कोई आमदनी नहीं हो रही है, उसके निपटान की नई विधि तैयार की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र 
को आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेंगे। नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत ढाँचा विकास कोष को पाँच 
अरब रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, ताकि ऋण की उपलब्धता बढ़े। 

पाँच : जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में इसके 
इस्तेमाल की अनेक नई संभावनाएँ उत्पन्न हो गई हैं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ के 
अंतर्गत कार्य कर रहे अपने वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में 
महारथ हासिल कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने में इनका उपयोग करें। 

छह : मुझे यह जानकार सचमुच बड़ी खुशी हुई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की 
सभी प्रयोगशालाओं ने, जिनकी संख्या ८० से ज्यादा ह, अपनी परिप्रेक्ष्य योजना और अगली सदी 


अयास करना भी बड़ा सराहनीय कार्य है। 

हमारे वैज्ञानिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए जहाँ 
उनके कौशल में नयापन लाने और उन्हें देश से बाहर की गतिविधियों की जानकारी देना जरूरी हे 
वहां इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि देश में अनुकूल माहौल बने, जिसमें वैज्ञानिक अपनी 
रचनाशीलता को और पैना कर सकें तथा अपने काम को गुणवत्ता सुधार सकें | इसके लिए मानव 
संसाधन विकास के एक नए कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। 

यहाँ मैंने कुछ ही मुद्दों का जिक्र किया, जबकि मुद्दे और भी कई हो सकते हैं । भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌ समिति के सभी सदस्यो से मेरा आग्रह है कि वे भारतीय कृषि को 
इक्कोसवीं शताब्दी के शुरू के दशकों में बुलंदियों तक ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
हमें रास्ता दिखाएँ और अपने सुझाव दें। 
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भारत में विश्वकर्मा की स्थिति 


उत्पादकता को बढ़ाने में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैं सभी भाई-बहनों को अपनी 
हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आपकी दक्षता, गुणवत्ता और आपकी कर्तव्यपरायणता के प्रति प्रतिबद्धता 
तथा नई पहल की प्रशंसा करता हूँ। कार्य-स्थल पर आपकी तत्काल-बुद्धि, साहस और कर्तव्यनिष्ठा 
की भी मैं सराहना करता हूँ। 

राष्ट्र को आप पर गर्व है। आप उस नई भूमिका के आदर्श हैं, जिसकी आज देश को जरूरत 
है। आपको श्रम पुरस्कारों से सम्मानित करके राष्ट्र आपकी शानदार उपलब्धियों को सभी देशवासियों 
के सामने रखना चाहता है, ताकि अन्य लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिल सके | 

आज हम निस्संदेह अपने श्रमिक समुदाय के सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधियों की प्रशंसा कर रहे हें; 
किंतु श्रम पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन करके देश के उस संपूर्ण श्रमिक समुदाय का भी 
अभिनंदन कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरों एवं तकनीशियनों, प्रबंधकों तथा व्यावसायिकों के बड़ी 
संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिक शामिल हैं और जो खानों तथा बाजारों के क्षेत्र में और 
कंप्यूटर के क्षेत्र तथा खेतों में कार्य कर रहे हैं। 

आप ही भारत के वे श्रमजीवी लोग हैं, जो राष्ट्र की प्रगति के चक्र को निरंतर गति प्रदान कर 
रहे हैं। यह आपका खून और पसीना है, आपका ज्ञान और आपको सूजन-शक्ति है, जो हमारे 
समाज को जीवित रखे हुए है और उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। 

श्रम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता भी अपनी 
सृष्टि की रचना का कार्य निरंतर करता रहता है। अत: यह कहना उचित ही है कि कार्य ही यह 
पता लगाने का आधार और साधन है कि कैसे ईश्वर दैवी कार्यो को मूर्त रूप देने के लिए मानव 
मस्तिष्क तथा मानव हाथों के माध्यम से स्वयं कार्य करता है। 

भारत में हमारे लिए, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय विकास हेतु श्रम के योगदान की मान्यता कोई 
बाहरी अवधारणा नहीं है। भारतीय विचारधारा में इसका प्रवेश उससे पहले हो चुका था, जब 
बाहरी देशों के कुछ विचारकों तथा दलों ने श्रमजीवी-वर्ग तथा इसकी मुक्ति के बारे में विचार 
करना शुरू ही किया था। हमारी संस्कृति श्रमिक को विश्वकर्मा--अर्थात्‌ विश्व रचयिता के रूप में 


i जीतनेवाले प्रिय कर्मचारियों को अपने-अपने संगठनों की उत्पादकता तथा राष्ट्रीय 


१४ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में वार्षिक ' श्रम पुरस्कार "समारोह में भाषण। 
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मान्यता देती है । 

किंतु प्रश्‍न उठता है कि आज के भारत में विश्वकर्मा की क्या स्थिति है? हम इस कठिन 
और दुसाध्य प्रश्न को पूछने से बच भी नहीं सकते; क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जीवन में कई अन्य क्षेत्रों 
की तरह हमारी महान्‌ संस्कृति और दार्शनिक अवधारणाओं तथा कटु वास्तविकता के बीच भी 
काफी अंतर है। 

पूँजी, प्रौद्योगिकी तथा मानव श्रम--ऐसे तीन स्तंभ हैं जिनपर प्रत्येक आर्थिक गतिविधि की 
इमारत टिकी हुई है । इनमें से तीसरा स्तंभ अर्थात्‌ श्रम--जिसे मानव संसाधन कहना भी उचित हो 
है--सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पूँजी और प्रौद्योगिकी स्वयं मानव श्रम से जुटाई जाती हैं। 

दुर्भाग्य से, हमारे समय की दो मुख्य आर्थिक प्रणालियाँ--पूँजीवाद तथा साम्यवाद--दोनों 
ही मानव संसाधनों को उनकी उचित भूमिका, मान्यता तथा सम्मान दिलाने में असफल रही हैं। 

इसलिए हमें भारत में एक ऐसा विकल्प तैयार करना होगा, जो पूँजीवाद तथा साम्यवाद की 
कमियों को पूरा कर सके | हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि अभी तक हम इस प्रयास में 
सफल नहीं हो सके हें । 

बहुत से अन्य देशों की तरह भारत में भी श्रम को प्राय: बहुत ही कम महत्त्व दिया जाता हे । 

जहाँ श्रमिकों की सामग्री संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप में पूरा नहीं किया जाता, वहीं दूसरी 
ओर, उनके कार्य करने के स्थान पर उनकी आवश्यकताओं तथा संगठन में रचनात्मक कार्यकर्ता 
के रूप में उनकी भूमिका को भी आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसका परिणाम यह 
होता है कि श्रमिक भारी आर्थिक तंत्र में फँसकर रह जाता है, जिसके कार्य-संचालन में उसका या 
तो बहुत कम नियंत्रण होता है अथवा बहुत कम उसकी सुनी जाती है। 

कया यह सत्य नहीं है कि हमारे अनेक मेधावी श्रमिकों को संगठन में निर्णय लेनेवालों के 
समक्ष अपने विचार व्यक्त करने तथा बेहतर कार्य-पद्धतियों के कार्यान्वयन में भागीदार बनने का 
अवसर नहीं मिल पाता ? 

कया यह सच नहीं कि हमारे अधिकांश संगठन बहुत अधिक रूढिवादी हैं, जो कि फैक्ट्रियों 
और कार्यालयों में कठोर जातिवाद को अपना रहे हें ? 

कया यह सच नहीं है कि जहाँ अच्छे कार्यों के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं 
दिए जाते हैं वहीं लापरवाही से कार्य करने के लिए उन्हें हतोत्साहित भी नहीं किया जाता है? 
प्रोत्साहन से मेरा आशय केवल आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है। श्रम पुरस्कार जैसे नैतिक प्रोत्साहनों से 
भी श्रमिकों को काफी हद तक प्रेरित किया जा सकता है। 

मित्रो, यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करें तो हम 
पाएँगे कि इनमें से मुख्य कारण यह है कि हम श्रमिकों की रचनात्मक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं 
कर पाते हैं। 

यह बात सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों ही में सही साबित होती हे दोनों की ही अपनी 
खूबियाँ और कमियाँ हैं, हालाँकि सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों को ही प्राय: अधिक उजागर करके 
प्रस्तुत किया जाता है। 

भारत में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मुख यह चुनौती है कि हमारी मानव क्षमता 
के बेहतर इस्तेमाल से उत्पादकता में किस प्रकार व्यापक रूप में और तेजी से वृद्धि की जाए। 

Qo / संकल्प-काल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आज हमारे सामने जो विश्व अर्थव्यवस्था है वह एक-दूसरे से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें 
उत्पादकता के बल पर ही टिका जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। 

भारत में प्रायः प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप के लिए भूमंडलीकरण का यह संदेश एक 
चेतावनी देता है : ‘Become more productive or perish.’ 

यह चेतावनी हमारे अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी है। भारत ने सार्वजनिक 
क्षेत्रों के उपक्रमों को चलाने के लिए भारी मात्रा में राष्ट्रीय संसाधनों का निवेश किया है| किंतु 
जिन अपेक्षाओं और वादों के साथ इनकी स्थापना की गई थी, वे अधिकतर सही साबित नहीं हुई 
हैं। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा तथा निवेश के लाभों से कोई 
संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। 

इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करना एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बन गई है। 
हम भारी मात्रा में राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का निवेश करके घाटा सहन नहीं कर सकते या इससे भी 
ज्यादा अपने सीमित बजट संसाधनों का अपव्यय नहीं कर सकते | मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमों के सुधार के लिए वचनबद्ध है, इससे राष्ट्र और कार्मिकों दोनों के हितों को रक्षा होगी | 

मित्रो, भारतीय कंपनियों और भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं लाभकारी 
बनाना कोई आसान काम नहीं है । हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि पूँजी का अभाव है-- 
और विशेषकर राष्ट्रीय और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में वर्तमान मंदी को ध्यान में रखते हुए इसे 
जुटाना महँगा है। 

बाजार की स्थिति काफी अनिश्‍चित बन गईं है, हालाँकि हम भारतवासी यह बात संतोषपूवंक 
कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इस संकट का अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा है, जिसने 
दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्यत्र कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। 

विश्व में तेजी से बदलते इस घटनाक्रम में मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग और अधिक 
सक्षम तकनीकों तथा कार्य-पद्धतियों को अपनाना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है। इससे हम सभी 
पर--सरकार में नीति-निर्माताओं, प्रबंधमंडलों, व्यापार संघों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं, 
मीडिया और निस्संदेह प्रत्येक कर्मचारी पर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। 

इस संदर्भ में, मैं अपने देशवासियों से सबसे पहली बात यह कहना चाहुँगा कि अर्थव्यवस्था 
के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

मैं प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक संगठन से यह अपील करना चाहूँगा- “तेजी से काम, 
बेहतर काम, राष्ट्र के नाम।' व 

निश्चित रूप से इसका आशय यह है कि सभी लोगों तथा संगठनों को अपने उत्पादों ओर 
सेवाओं की लागत में कटौती करने और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक-से-अधिक 
ध्यान देना चाहिए। हर हम ती 

सभी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा नए निवेशों के लिए योजनाएँ तैयार करने से पूर्व उपलब्ध 
परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें आर्थिक गतिविधि के प्रत्येक 
क्षेत्र में ऊर्जा और सामग्री बचाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। 

अध्ययनों से पता चला है कि बेहतर प्रौद्योगिकियों और कार्य-पद्धतियों से भारतीय उद्योग 
अपने मौजूदा उपयोग की तुलना में तीस प्रतिशत तक ऊर्जा बचा सकता है और इस्तेमाल की जा 
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रही सामग्री की पंद्रह से बीस प्रतिशत तक बचत कर सकता है। 

तथापि, बचत करने के लिए सर्वाधिक जरूरी, समय की बचत है, जो सभी आर्थिक संसाधनों 
के लिए भी काफी महत्त्व रखता है। यदि किसी कार्य को निर्धारित समय से भी आधे समय में पूरा 
कर लिया जा सकता हो तो इससे न केवल उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगी, बल्कि कुछ हद तक 
संगठन के विकास की दर भी दोगुनी होगी। 

मेरा विश्वास है कि देश में प्रत्येक कार्यालय अथवा उत्पादन संगठन विशेषकर सरकार में 
कार्यक्षमता को बढ़ाने और उसमें सुधार लाने की काफी गुंजाइश है | इस संभाव्यता को वास्तविकता 
में परिणत करने के लिए मेरे पास एक विशेष प्रस्ताव है, जिसे मैं राष्ट्र के समक्ष रखना चाहता हूँ । 

देश में प्रत्येक संगठन सभी स्तरों पर अपने-अपने कर्मचारियों से उनके विचार और सुझाव 
प्राप्त करें कि वे अपने कार्य को किस तरह तेजी से और बेहतर ढंग से निपटा सकते हैं | सर्वाधिक 
उपयुक्त विचारों और सुझावों का चयन करने के बाद संगठन अपने सभी कर्मचारियों के सक्रिय 
सहयोग से इन्हें कार्यान्वित करने के लिए ठोस और समयबद्ध योजनाएँ तैयार करें । आइए, हम इसे 
राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान' का नाम दें, जिसका उद्देश्य भारत में एक नई कार्य-पद्धति को 
जन्म देना है। 

में सरकार में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत्‌ के मुखियाओं और व्यापार संघों तथा अन्य 
संबंधित संगठनों के नेताओं से इस अवधारणा को और अधिक पुष्ट करने का आग्रह करता हूँ, 
ताकि हम ' राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान' को शीघ्र और प्रभावी ढंग से शुरू कर सकें। 

राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान' का लक्ष्य सामूहिक कार्य (टीम वर्क) पर बल देना होगा। 
कार्य को उत्कृष्टता किसी एक व्यक्ति की उत्कृष्टता का परिणाम नहीं होती है; बल्कि यह पूरी 
टीम की दक्षता के उचित प्रबंधन का सामूहिक परिणाम होती है । 

सामूहिक प्रतिभा को समृद्ध और कार्यशील बनाने के लिए हमें ऐसे संगठनों का सृजन करना 
होगा, जो परंपरावादी कम हों और लोकतांत्रिक अधिक। हमें ऐसा माहोल पैदा करना होगा, जो 
किसी दिशा से आनेवाले नए विचारों और पहलों को स्वीकार करे। 

' राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान' में कार्य-स्थल पर कार्मिकों को लगातार जानकारी तथा 
प्रशिक्षण देने पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण देना और नई-नई 
जानकारी हासिल करना हमारी कार्य-पद्धति का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। 

आइए, देश में प्रत्येक आर्थिक संगठन को “जानकारी देनेवाला संगठन' बनाएँ और भारत 
स्वयं एक ' जानकारी देनेवाला राष्ट्र' बने। 

इस अभियान के तहत नई और अधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने और मौजूदा 
प्रयासों का वांछित परिणाम तभी निकलेगा यदि इसमें सेवा की चिर-पुरातन अवधारणा का समावेश 
किया जाए। जब कार्य समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को ध्यान में रखकर किया जाता है तब यह 
नौकरी की परिभाषा से ऊपर उठ जाता है-निस्संदेह तब कार्य पूजा बन जाता है। 

भाषण समाप्त करने से पूर्व, में अपने देशवासियों से अपनी अपील पुन: दोहराना चाहता 
हूँ-आइए हम सभी ' तेजी से काम करें, बेहतर काम करें और जो भी काम करें उसे राष्ट्र के नाम 
समर्पित कर दें तथा राष्ट्रीय कार्य सुधार अभियान को ईमानदारी और गंभीरता से शुरू करके भारत 
माता को समृद्ध और सुदृढ़ बनाएँ ।' 
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स्थायी आर्थिक विकास 


ञा 'ज जब मैं यहाँ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) के ७१वें वार्षिक सम्मेलन 
का उद्घाटन कर रहा हूँ तो मैं इस बोध से ग्रस्त हो रहा हूँ कि हम वास्तव में विश्व 
इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। 

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यह कठिन दौर है। विश्व अर्थव्यवस्था में एक 
व्यापक मंथन प्रक्रिया चल रही है । आधुनिक युग के इस समुद्र मंथन का नाम है-अंतरराष्ट्रीयकरण। 

अंतरराष्ट्रीयकरण अपने साथ अभूतपूर्व उथल-पुथल लेकर तो आया है; लेकिन इस उथल- 
पुथल में अमृत की आशा भी छिपी है। यह वह घड़ी है, जिसमें दीर्घावधि समृद्धि और प्रगति 
अल्पावधि अनिश्चितता के गर्भ में छिपी है। 

आज मंथन की प्रक्रिया ने अंतरराष्ट्रीयकरण के शब्दाडंबर और वास्तविकताओं को आमने- 
सामने ला खड़ा किया है। इनमें से कुछ वास्तविकताएँ तो वास्तव में कठोर और दुखदायी हैं। 

अंतरराष्ट्रीय वित्त बाजार स्वयं को एक संकट में घिरा पा रहे हे, जिसके खतरनाक थपेड़े 
बड़ी तेजी से स्थानीय से क्षेत्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों तक पहुँच रहे हैं । विश्व व्यापार में 
निश्चय ही गिरावट का रुख है | दुनिया भर की कई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ सिकुड़ गई हैं और यही 
नहीं, कुछ में तो विकास की गति नकारात्मक हो गई है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के इतिहास में 
पहली बार समृद्ध राष्ट्रों के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं कि उनको निरंतर समृद्धि 
की सहज सुनिश्चितता भी अभेद्य नहीं रह गई है। 

क्या इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीयकरण अपने आप में ही दोषपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे 
फौरन ही दफना दिया जाना चाहिए? मैं जानता हूँ कि भारत में भी और विदेशों में भी कुछ लोग 
हैं, जो इसी बात की वकालत करते हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसे लोग मुट्ठी भर ही हैं। 

अंतरराष्ट्रीयकरण एक ऐतिहासिक वास्तविकता है और देश अलग-थलग होकर समृद्ध नहीं 
हो सकते। सभी की प्रगति एवं समृद्धि के लिए परस्मर लाभकारी और सहयोगात्मक संबंध बनाना 
जरूरी है। 

यहाँ तक कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरराष्ट्रीयकरण की 
विफलता के तीव्र आलोचकों में से एक प्रो. अमर्त्य सेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि 


२४ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में “फिक्की' के ७१वें सम्मेलन में उद्घाटन-भाषण। 
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अंतरराष्ट्रीयकरण के साथ सामाजिक क्षेत्र की विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्थाएँ भी हों तो यह मानवता 
के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। 

और फिर विश्व के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं, दोनों को ही इतिहास भारत के उस 
पुरातन चिंतन का पाठ पढ़ा रहा है, युगों पूर्व जिसमें कहा गया है कि सत्य तक पहुँचने का कोई 
अकेला विशिष्ट मार्ग नहीं है। इसी प्रकार आर्थिक विकास की सभी समस्याओं के लिए भी कोई 
एक मॉडल या समाधान नहीं हो सकता। 

हर एक देश को अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा, जो उसकी अपनी ठोस राष्ट्रीय 
वास्तविकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित हो और यही स्वदेशी का अर्थ है। इस प्रकार 
अंतरराष्ट्रीयकरण और स्वदेशी एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं । 

अंतरराष्ट्रीयकरण की वास्तविकता के प्रति भारत को दुधारी रणनीति बनानी होगी--बाह्य 
और आंतरिक। दोनों नीतियों का समान लक्ष्य विश्व अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था को 
सुदूढ़ करना होगा। 

बाह्य स्तर पर, हम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और विश्वास के साथ विश्व 
अर्थव्यवस्था के वर्तमान अन्यायपूर्ण तथा खराब ढाँचे को बदलने की अपनी दलील की वकालत 
करते हैं | विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अंतरराष्ट्रीयकरण-पूर्व के युग में हुई 
थी तथा तब विश्व के अधिकांश देश या तो स्वतंत्र नहीं थे या हाल ही में वे स्वाधीन हुए थे। 

भारत आज के विश्व में परस्पर निर्भरता की जरूरतों और स्थायी आर्थिक विकास तथा 
गरीबी कम करने को उपलब्धि को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के सिद्धांत 
को नए तरीके से पुनर्गठित करना चाहता है। 

इसी प्रकार हम यह भी चाहते हैं कि रेटिंग एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों जैसे 
अन्य संस्थानों के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में आमूल परिवर्तन हों। 

अब से दो साल बाद, संयुक्त राष्ट्र एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने पर 
विचार कर रहा है, जो विश्व वित्तीय प्रणाली के लिए एक नया नीतिगत ढाँचा सुझाएगा। भारत इस 
सम्मेलन में होनेवाली चर्चाओं में तथा अन्य मंचों पर होनेवाले विचार-विमर्शो में महत्त्वपूर्ण 
योगदान करेगा। 

इस उद्देश्य के लिए सरकार एक नई विश्व वित्तीय संरचना के नए स्वरूप के लिए छह- 
सूत्री अवधारणात्मक ढाँचा तैयार कर रही है। 
इस नई संरचना के ये छह आधार स्तंभ इन जरूरतों को रेखांकित करेंगे 
अधिक अस्थिरता के बिना विशाल पूँजी प्रवाहों का प्रबंध; 
दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिकी के जरिए तत्काल धन अंतरण को देखते हुए फौरन फैसला करना 
और समय पर उपचारात्मक उपाय करना; 
विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देशों में सरकारी तथा अद्ध-सरकारी, सार्वजनिक, 
निजी तथा सभी पक्षों में पारदर्शिता; 
स्वभावतः असमानतापूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था में समानता की प्राप्ति; 
° ' संसर्ग प्रभाव' के विरुद्ध समय पर निवारक कदम ; और 
* तेजी से बदलती वित्तीय व्यवस्था में अनुकूलन और नवीनता लाने की क्षमता उत्पन्न करना। 
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हम शीघ्र ही इसे राष्ट्रीय बहस के लिए रखेंगे, जिसमें विपक्षी दलों तथा व्यापार, उद्योग और 
श्रमिक--सभी वर्गों के विचार आमंत्रित किए जाएँगे। हम वित्तीय प्रणाली के पुनर्गठन के लिए 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति को प्रोत्साहन देने के प्रयास में अन्य देशों के साथ रचनात्मक 
संवाद भी बनाएँगे। 
केवल विश्व वित्तीय व्यवस्था ही नहीं है, जिसमें आमूल पुनर्गठन की आवश्यकता है 
हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में भी गहरे, व्यापक और तेज सुधारों की फौरन जरूरत है। मेरी 
सरकार इस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है | हमारी प्रतिबद्धता शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में हे | 
मैं आश्वस्त हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में की गई हमारी पहल, हाल की किसी भी सरकार द्वारा 
अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में किए गए प्रयासों से कहीं अधिक बेहतर है। 
इस अविध में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च प्रगति-पथ पर लाने के अपने इरादे को 
मूर्तरूप में व्यक्त किया है और उदारीकरण के दर्शन एवं नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे 
में सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मेरी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों के सुधारों के किसी भी प्रयास 
से मुकरी नहीं है; बल्कि सुधार प्रक्रिया को हमने एक नई गति प्रदान की है। 
इस पद पर आने से पूर्व भी मेरा निजी विश्वास यह रहा है कि लाइसेंसों, नियंत्रणों और 
लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरी सरकार ने चीनी, पेट्रोलियम और कोयला/ 
लिग्नाइट को आई.डी.आर. अधिनियम के दायरे से बाहर करके लाइसेंस मुक्त किया है । इसके 
साथ ही केवल सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों के उद्योगों को छोड़कर समूचे भारतीय उद्योग को 
औद्योगिक लाइसेंसों के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी आगमन को सरकार की 
अनुमोदन-प्रक्रिया से लगभग मुक्‍त कर दिया गया है, ताकि देश में इनके प्रवाह में सुभीता हो। 
उभरती हुई ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा अधिकार एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता 
है। इन अधिकारों के संरक्षण के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता ७ सितंबर, १९९८ को बौद्धिक 
संपदा संरक्षण की पेरिस संधि को मंजूर करने में व्यक्त हुई है। हमने विश्व व्यापार संगठन के 
तहत 'ट्रिप्स' के दायित्वों को पूरा करने के अपने संकल्प की भी घोषणा की हैं। 
सूचना प्रौद्योगिकी जीवन के हर पहलू में बड़े ही नाटकीय ढंग से क्रांति ला रही है और 
राष्ट्रीय एवं विश्व अर्थव्यवस्था भी इन क्रांतिकारी परिवर्तनों से अछूती नहीं रही है। सरकार के 
लिए यह एक उच्च प्राथमिकतावाला क्षेत्र È राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास 
कार्य दल द्वारा तैयार की गई सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना को सरकार ने मान लिया है। 
इस कार्य योजना में भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने के लिए १०८ 
सिफारिशें की गई हैं। 
इनमें से कई सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है। भारत में हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा 
देने जैसी अन्य सिफारिशों को विशेष कार्य योजनाओं के रूप में अंतिम रूप दिया जा रहा है। 
विकास प्रक्रिया में बुनियादी सुविधाओं के महत्त्व को स्वीकारते हुए, ऐसी परियोजनाओं के 
लिए आवंटन में ३५% से अधिक की वृद्धि की गई है। आवंटन ४५,२५२ करोड़ रुपए से बढ़ाकर 
६१,१४६ करोड़ रुपए कर दिया गया है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की परियोजना मंजूरियों 
में बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं का हिस्सा वर्तमान वर्ष में और तक बढ़ गया है। अब 
७५,००० करोड़ रुपए की कुल मंजूरियों में बुनियादी सुविधा परियोजनाओं का हिस्सा एक- 
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तिहाई हो गया है। 
बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी हमने 
कई कदम उठाए हैं। १,६५० करोड़ रुपए के पूँजी आधारवाली एक कंपनी ' इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट 
'फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड' स्थापित की गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की 
भागीदारी है तथा यह कंपनी निजी पूँजी को बुनियादी सुविधाओं की व्यावहारिक परियोजनाओं में 
लगाएगी। 
इस अवधि में बुनियादी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए कई कर प्रोत्साहनों को और उदार बनाया 
गया है। 
विकास प्रक्रिया में अनिवासी भारतीयों को भागीदारी करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य 
से कई पहल को गई हैं। 'रिसर्जेट इंडिया बांडों' की सफलता ने हमारी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में 
उनकी भागीदारी की इच्छा को प्रदर्शित किया है। 
संक्षेप में बात यह है कि यदि आपके पास राष्ट्रीय महत्त्व की व्यावहारिक बुनियादी क्षेत्र 
परियोजनाएँ हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको न तो वित्त की और न ही सरकारी 
मंजूरी की कोई अड़चन आएगी। 
स्वायत्तता और पारदर्शितावाला प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने में सक्षम नियामक संगठनों को इस 
दौरान मजबूत बनाया गया है, ताकि निवेशक का भरोसा बढे | यह प्रक्रिया जारी रहेगी। 
मैंने ये कार्रवाइयाँ यह दावा करने के लिए नहीं गिनाई हैं कि अब तक सरकार ने जो कुछ 
किया, वह पर्याप्त है। में भी आप ही की भाँति जानता हूँ कि भारतीय उद्योग और व्यापार कठिन 
परिस्थितियों से गुजर रहा है । विश्वास कम है, परंतु सरकार से अपेक्षाएँ अधिक È | 
पूँजी बाजार, क्षेत्रवार प्रगति में असंतुलन, बुनियादी सुविधाओं के विकास की सुस्त रफ्तार 
और केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्‍न स्तरों पर सुधारों की भावना के धीमे प्रसार के बारे में 
चिंताएँ स्वाभाविक हैं। 
विश्व अर्थव्यवस्था में वर्तमान गिरावट ही भारतीय व्यापार और उद्योग की कठिनाइयों का 
कारण नहीं है। उतने ही महत्त्वपूर्ण आंतरिक कारण भी हैं और वे एक के बाद एक आनेवाली 
सरकारों की नीतियों और कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं। 
भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों को अब गहराई से आत्ममंथन करना होगा। क्या 
व्यापार और उद्योग भी भारतीय जनसाधारण तथा सरकार की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं ? मैं कुछ 
मुद्दों की चर्चा करता हूँ। 
शेयर बाजार को वर्तमान निराशाजनक स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? क्या यह, चाहे 
आंशिक रूप से ही सही, उन बेईमान प्रवर्तकों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए सार्वजनिक प्रस्तावों 
को वजह से नहीं है, जिन्होंने तेजी के दिनों में बाजार का फायदा उठाया और बाद में अपने 
निवेशकों के, जिनमें अधिकांश छोटे निवेशक थे, विश्वास को तोड़ा ? 
क्या हम ऐसे लुटेरे प्रवर्तकों को दंड दिए बिना छोड़ दें? मैंने वित्त मंत्रालय की संबद्ध 
एजेंसियों से अगले तीन महीनों के भीतर इस गड़बड़ी की जाँच करने और जरूरी दंडात्मक कदम 
उठाने को कहा है। 
फिक्की जैसे संस्थानों से, निवेशकों का भरोसा बहाल करने के लिए इन कठोर परंतु 
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आवश्यक उपाय करने में सरकार का सहयोग करने का आग्रह करता हूँ। बिना उचित जाँच एवं 
संतुलनों के कोई भी सुधार प्रक्रिया न तो आपके व्यापार के हित में है और न ही सरकार के। 

अच्छे निगमित संचालन की बात लें। कितनी भारतीय कंपनियों ने इसकी जरूरतों को पूरा 
किया है और अपनी कार्यकुशलता, पारदर्शिता, ग्राहक अनुकूलता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार 
किया है ? 

समय आ गया है, जब इस मामले को केवल प्रवर्तकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 
सरकार चाहेगी कि कंपनियों में अपनी पर्याप्त भागीदारी के बूते पर वित्तीय कंपनियाँ इन कंपनियों 
से बेहतर प्रदर्शन करने और उचित निगमित पद्धतियों को अपनाने की माँग करें। 

आपकी बिरादरी के ऐसे एक वर्ग से मुझे बडी निराशा है, जो अल्पावधि-सोच पर अपने 
निवेश संबंधी निर्णय लेते आ रहे हैं और देश उन्हें जो दीर्घावधि के अवसर उपलब्ध करा रहा है 
वे उनसे आँखें मूँदे हैं । 

मैं १९९१ के बाद से विभिन्न सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों की मंजूरी के 
उदाहरण की चर्चा करता हूँ। ये अनुमोदन ५२.६७ अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के थे। इसके 
विपरीत जो कुल निवेश आया वह केवल १३.४१ अरब डॉलर का है, जो अनुमोदनों का मात्र २५ 
प्रतिशत है। मैं मानता हूँ कि नीतिगत मुद्दे और मंजूरी की समस्याएँ इसके आंशिक कारण हैं। 
फिर भी यह भी जाहिर है कि अल्पावधि की सोच ने कई परियोजना प्रवर्तकों की निवेश योजनाओं 
में देरी कर दी है। 

इसलिए मैं, फिक्की तथा अन्य व्यापार संगठनों से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसा वातावरण 
बनाने के लिए जोरदार प्रयास करें, जिसमें घरेलू और विदेशी निवेशकों का ध्यान भारत में उपलब्ध 
बड़े अवसरों की ओर खींचा जा सके | यह एक ऐसा अवसर है, जो पटरी पर आने तथा प्रगति-पथ 
पर आगे बढ़ने के फौरन बाद ही फल देने लगेगा। 

इस बड़े भारतीय अवसर का फायदा तभी उठाया जा सकेगा, जब व्यापार, उद्योग और 
सरकार--तीनों मिलकर शीघ्रातिशीघ्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक ही विचार और 
उद्देश्य लेकर कार्य करें। 

जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम इस लक्ष्य के प्रति अपनी 
“प्रतिबद्धता वचनों में नहीं व्यक्त करते, बल्कि आनेवाले महीनों में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से उठाए 
गए कदमों द्वारा प्रकट करेंगे। वास्तव में, उनमें से कुछ की मैं आज ही घोषणा कर रहा हूँ । 

अर्थव्यवस्था में नवजीवन का संचार करने की सरकार की रणनीति का एक प्रमुख तत्त्व पूँजी 
बाजार में फिर से जीवंतता लाना है। इस उद्देश्य के लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे, जिससे 
स्थिति में काफी सुधार आना चाहिए। 
-- हम कंपनियों को 'सेबी' के विवेकसम्मत दिशा-निर्देशों के दायरे में उनके शेयरों की पुनर्खरीद 
(बाई बैंक) की अनुमति देना चाहते हैं, ताकि निवेशकों के लिए मूल्य बढ़ सके। मेरे 
वित्तमंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कल इसका संकेत दिया था। 
सरकार का एक भारतीय कंपनी द्वारा दूसरी भारतीय कंपनी में अंतर-निगमित निवेश के 
लिए पूर्वानुमति लेने के मौजूदा प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव है। 
कंपनियों को अधिग्रहण विनियमों के बारे में न्यायमूर्ति भगवती कमेटी की सिफारिशों के 
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अनुरूप अधिग्रहण सीमाएँ बढ़ाने की अनुमति होगी | 

¬ व्यापार और निपटारों में तेजी लाने के लिए संरचनात्मक सुधारों को शुरू किया जाएगा। 
इससे कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी और लागत घटेगी, जिससे छोटे निवेशकों के 
हितों की सुरक्षा होगी। 

-- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का पुनर्गठन और विश्वसनीय विनिवेश कार्यक्रम हमारी 
अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ये हमारी राजकोषीय 
प्रबंध रणनीति का केंद्रबिंदु भी है। इस दिशा में पहले किए गए प्रयासों के वांछित परिणाम 
नहीं निकले हैं। हम इस प्रक्रिया को संशोधित करना चाहते हैं और इसके स्थान पर एक 
अधिक पारदर्शी व्यवस्था लाना चाहते हैं, ताकि पुनर्गठन और विनिवेश की गति, समस्या 
को तात्कालिकता के अनुरूप हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई तीस दिनों में 
सामने आ जाएगी। 

¬ सरकार ने बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र के लिए खोलने के उपाय शुरू कर दिए हैं। 
लंबी अवधि में परिणाम देनेवाली आधारभूत संरचनावाली परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि 
संसाधन जुटाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। सरकार इस समय बीमा क्षेत्र में 
विदेशी पूँजी को अल्पमात्रा में एक उचित स्तर तक के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव पर गोर 
कर रही है। 

¬ एक नए कंपनी अधिनियम और 'फेमा' को पारित कराने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 
कदम उठाए जा रहे हें । मनी लांड्रिंग अधिनियम को अंतिम रूप देने से पहले व्यापार और 
उद्योग के विचार आमंत्रित किए जाएँगे। 

- मुझे मालूम है कि यू.टी.आई. की यू.एस.-६४ योजना से संबंधित घटनाक्रम से यूनिट 
धारकों और वित्तीय बिरादरी में काफी चिंता उत्पन्न हुई है। में उनको आश्वासन देना चाहता 
हूँ कि यू.टी.आई. को अपने दायित्व पूरे करने में सरकार पूर्ण समर्थन देगी। 
सरकार जानती है कि वित्तीय क्षेत्र को आघातों के प्रति अधिक लचीला बनाने की दृष्टि से 

इस क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। हालाँकि दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट से अपनी अर्थव्यवस्था 

को सुरक्षित रखने में हम सफल हुए हैं, फिर भी हम 'संसर्ग प्रभाव' से आँखें नहीं मूँद सकते | यह 
संकट बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गंभीर कमजोरियों और उनके अति-विस्तार से उत्पन्न हुआ 
था। 

वित्तीय संस्थानों के पोर्टफोलियो में सुधार एवं गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों से निपटने और 
सस्ते दामों पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों की कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में 
कदम उठाना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

मुझे विश्वास है कि इन तथा अन्य उपायों से बाजार की प्रवृत्तियों में काफी सुधार होगा, 
विशेषकर इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। 

राजनीतिक और व्यापारिक दायरों में इस बात को लेकर व्यापक चिंता है, जो सही भी है कि 
आर्थिक सुधारों के बाद से आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्रों में सरकारी खर्चे में काफी कमी आई है। 
मेरी सरकार इस नुकसानदेह असंतुलन को दूर करेगी। 

इसी साल देश भर में बीस अलग-अलग स्थानों से सरकार ७००० किमी. लंबी एक बड़ी 
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सड़क परियोजना पर काम शुरू करेगी | इस परियोजना में छह लेन का कश्मीर से कन्याकुमारी को 

जोड़नेवाला एक उत्तर-दक्षिण गलियारा और सिलचर को सौराष्ट्र से जोड़नेवाला एक दूसरा पूर्व- 

पश्चिम गलियारा बनाने का प्रावधान है। इस परियोजना पर २८,००० करोड़ रुपए खर्च होने का 
अनुमान है और इसमें निजी एवं विदेशी भागीदारी की भारी संभावनाएँ हैं । इस परियोजना में कृम- 
से-कम तीन करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार उत्पन्न करने की संभावना है, जो 'बेरोजगारी हंटाओं 
के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निबाहेगी। 

इसमें और हमारे राष्ट्रीय राजमागों को चार लेनों का बनाने के लिए चल रही अन्य परियोजनाओं 
में सीमेंट-कंकरीट की पटरीवाली प्रौद्योगिकी हमारी पसंद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इससे 
हमारे सीमेंट उद्योग को जबरदस्त सहारा मिलेगा, जो अधिक क्षमता की समस्या से जूझ रहा है 
और साथ ही निर्माण उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए दूरसंचार महत्त्वपूर्ण आधारभूत सुविधा होता है। इस क्षेत्र में 
कई जटिल समस्याएँ हैं, जो विरासत में मिली हैं। कितना भी कठिन क्यों न हो, सभी गुत्थियो को 
अत्यंत पारदर्शी ढंग से और परामर्श से सुलझाने की राजनीतिक इच्छाशवित हममें है। 

अगले तीन महीनों में एक नई दूरसंचार नीति तैयार की जाएगी, जिसमें देशव्यापी उत्कृष्ट 
दूरसंचार नेटवर्क की व्यवस्था, ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं के काम में तेजी और दूरसंचार, सूचना 
प्रौद्योगिकी, मीडिया तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के संगम से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना 
करने पर बल दिया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त अगले पंद्रह दिनों में निम्नलिखित कदम उठाए जाएँगे- 

-- दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAN के बीच लंबित सभी 
मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, जिससे प्राधिकरण की नियामक भूमिका मजबूत होगी। 
उसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कार्यपालिका की दोनों शाखाएँ न्यायालय की 
शरण न लें, क्योंकि यह राजनीतिक उत्तरदायित्व त्यागना है। 

— नई इंटरनेट नीति घोषित की जाएगी तथा निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिए 
जाएँगे। è 

— विश्वव्यापी उपग्रह टेलीफोन सेवा के लिए इरिडियम परियोजना निर्धारित कार्यक्रमानुसार १ 
नवंबर को शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना के लिए लाइसेंस की आवश्यक मंजूरी 
दूरसंचार विभाग ने कल दे दी है। 

_ मैंने श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षतावाले राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल को एक रिपोर्ट 
तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र के बुनियादी और सेल्यूलर टेलीफोन 
ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस फीस ढाँचे समेत सभी शेष मसलों को सुलझाने के सुझाव हों। 
यह कार्य बल ३० नवंबर से पहले अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा और वर्ष की समाप्ति से 
पूर्व सरकार उनपर आवश्यक कार्रवाई करेगी। 
तेल अन्वेषण के क्षेत्र में सरकार बोली लगाने के लिए उच्च क्षमतावाले गहन क्षेत्र प्रस्तुत 

करेगी तथा अगले दो महीनों में बोलियाँ आमंत्रित की जाएँगी। 
सरकार पाँच शहरों का चयन करेगी, जहाँ विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए 

जाएँगे, जिनमें अधिकतम शत-प्रतिशत विदेशी पूँजी निवेश हो सकेगा। 
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आवास मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है । राष्ट्रीय एजेंडे में हर साल बीस लाख 
अतिरिक्त मकान बनाने का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है | कई उद्योगों को बढ़ावा देने के 
साथ-साथ, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस क्षेत्र में गतिविधियों में 
तेजी लाने के लिए सरकार ने शहरी भू परिसीमन अधिनियम को रद्द करने की दिशा में आरंभिक 
कदम उठाए हैं। 

पर्यावरण मंत्रालय पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी सभी औद्योगिक एवं विकास 
परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा, जिनकी पर्यावरण संबंधी अनुमति के मामले छह महीने से 
अधिक की अवधि से लटके पडे हैं । विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य की हमारी 
प्रतिबद्धता को देखते हुए इन परियोजना प्रस्तावों पर गौर किया जाएगा और सभी उपयुक्त परियोजनाओं 
को मंत्रालय द्वारा तीन से छह महीनों में मंजूरी दे दी जाएगी। 

व्यापार और उद्योग के लिए यह एक कठिन दौर है। सरकार के लिए भी यह कठिनाई का 
दौर है। फिर भी, भारतीय व्यापार की प्रबीणता पर मुझे पूरा भरोसा है, और मैं जानता हूँ कि 
भारतीय व्यापार संकटों से और मजबूत होकर उभरेगा। अधिक तेज और निरंतर आर्थिक प्रगति के 
लिए मैं आपसे अधिक सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता él 

जब राह कठिन हो जाए, तब भारत को अधिक संकल्प एवं आत्मविश्वास से आगे बढ़ना 
होगा। 

उद्योग और व्यापार में चुनौतियाँ आपकी हैं, क्योंकि आप ही को अपने लक्ष्यों का समायोजन 
तथा पुनर्गठन करना है। वैसे, चुनौती तो सरकार में हम लोगों की भी है, क्योंकि हमें भी वास्तविक, 
स्पष्ट, रचनात्मक गतिविधियों की गति में तेजी लाने के अपने प्रयासों को दुगुना करना होगा। 

आइए, हम एक-दूसरे के साथ मिलकर विश्वासपूर्वक इस चुनौती का सामना करें और 
अगले वर्ष इसी अवसर के लिए जब मिलें तो हमारे चेहरों की मुसकान गहरी हो और दिल में 
अधिक संतोष हो। 
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साझे प्रयासों से रुकेगी मूल्यवृद्धि 


भार सरकार की ओर से इतनी अल्पावधि सूचना पर इस महत्त्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने 
के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए सभी मुख्यमंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों 
का मैं स्वागत करता हूँ। 

पिछले कुछ महीनों में कुछ अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। इसने 
समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है; लेकिन विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय 
परिवारों पर इसका काफी असर पडा है। शुरू में मैं कहना चाहता हूँ कि यह सम्मेलन इस समस्या 
के कारण कठिनाइयाँ झेलनेवाले लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति एवं चिंता व्यक्त करता है। 

भारत में मूल्यवृद्धि की समस्या को कृषि, कृषि बाजारों, उपभोक्ता बाजारों और प्रशासन की 
समस्याओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता I यह एक ऐसी समस्या है, जो एक साथ गृहिणी 
और किसान, दोनों को ही प्रभावित करती है । जब भी कीमतों में तीव्र वृद्धि होती है, यह उपभोक्ता 
परिवार के खर्चे के बजट को गड़बड़ा देती है और उत्पादक परिवार की आमदनी की उम्मीदों पर 
पानी फेर देती है। 

बढ़ती कीमतें एक राष्ट्रीय समस्या है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को ही अलग- 
अलग और संयुक्‍त रूप से निपटना होगा। समस्या को सही ढंग से समझने और उसका समाधान 
करने के लिए, निस्संदेह समस्या का यथार्थपरक विश्लेषण जरूरी होगा, लेकिन इस मसले के 
राजनीतिकरण से बचना होगा। सहयोग और दायित्वो को मिल-बाँटने की भावना से ही अनिवार्य 
वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और घटाने को प्रभावशाली दीर्घावधि, मध्यमावधि और 
तात्कालिक रणनीतियाँ तैयार करने में मदद मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि हम इसी रचनात्मक 
भावना से इस सम्मेलन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँगे। 

मेरी सरकार ने अनिवार्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और साथ-साथ उनकी 
कीमतों को उचित सीमाओं के भीतर बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है | इसी उद्देश्य से 
कई बैठकें की गई हैं। हाल ही में मूल्य स्थिति की समीक्षा करने और अनिवार्य वस्तुओं की 
कीमतों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में इन वस्तुओं की आपूर्ति 


२७ नवंबर, १९९८ को नई दिल्ली में मूल्य स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 
भाषण। 
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बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिव ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक 
बुलाई थी। आगे की कार्रवाई के लिए योजना आपको भिजवाई जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि 
राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के 
लिए तैयार होकर आए हैं। 

कीमतों में हाल ही की तेजी का मुख्य कारण मौसम था। कृषि उपज, विशेषकर प्याज, . 
आलू, खाद्य तिलहनों और दालों को कुछ इलाकों में भारी और बेमौसम बरसात, कड़ाके की ठंड, 
भयंकर गरमी और बाढ़ जैसे खराब मौसम की मार झेलनी पड़ी। पैदावार, आपूर्ति और वितरण 
श्रृंखलाओं में दीर्घावधि कमजोरियों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। 

कृषि उपजों कौ कम इकाई कीमत की वजह से आपूर्ति में थोड़ी सी भी कमी बड़ी मुद्रास्फीति 
का कारण बन जाती है । और इस वास्तविकता के प्रति बाजार के ढाँचे की प्रतिक्रिया उपभोक्ताओं 
के हितों के विरुद्ध होती है। 

मैं इस बिंदु पर अधिक चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो कार्यसूची कागजात दिए गए 
हैं, वे कुछ चुनी हुई अनिवार्य वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति में गिरावट के बारे में आँकड़ों की मदद से 
इसी बिंदु को स्पष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, वह यह है 
कि मूल्यवृद्धि में क्षेत्रीय आधार पर बड़े पैमाने पर अंतर रहे हैं दिल्‍ली और कुछ अन्य शहरों में 
प्याज को कीमतों में दक्षिण के कुछ शहरों की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। 

मुझे यहाँ पर प्याज की कीमतों के बारे में संक्षेप में चर्चा करनी होगी। मौसम की अभूतपूर्व 
स्थितियों के कारण आपूर्ति में तेजी से गिरावट आने से प्याज की कमी हुई। अनिश्चित मौसम के 
लगातार बने रहने से नए प्याज की आवक में भी काफी देर हो गई। यदि प्याज को खुले सामान्य 
लाइसेंस के तहत शून्य आयात शुल्क व्यवस्था में रखने का निर्णय तथा प्याज के आयात के लिए 
तेजी से व्यवस्था करने का निर्णय कुछ पहले ले लिया जाता तो बेहतर होता | 

चावल, गेहूँ, चीनी और नमक जैसी अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में सामान्य प्रवृत्ति 
देखी गई। इन वस्तुओं के भंडारण की संतोषजनक स्थिति को देखते हुए आगामी महीनों में इनकी 
कीमतों के उचित बने रहने की उम्मीद है। फिर भी एहतियात के तौर पर सरकार ने खुली बिक्री 
के लिए राज्य सरकारों को चालीस लाख टन गेहूँ जारी करने का फैसला किया है। खुली बिक्री की 
कीमतें देश के विभिन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तय की गई हैं। 

कई राज्य सरकारों ने मूल्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया है। 
लेकिन बाजार में हस्तक्षेप के प्रयासों की अपनी सीमाएँ होती हैं जिन्हें हम सब जानते हैं । हस्तक्षेप 
को ये कार्रवाइयाँ तभी की जानी चाहिए, जब जरूरत बहुत तत्काल एवं गंभीर हो | अच्छे प्रबंध से 
इनके वांछित परिणाम निकल सकते हैं तथा परेशान उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। 
फिर भी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें काफी लंबे समय तक, इतनी सारी वस्तुओं के 
लिए इनको जारी रखने की वित्तीय और प्रशासनिक लागत झेल सकती हैं। 

इसलिए, हमें अपना ध्यान ऐसी मध्यमावधि और दीर्घावधि रणनीतियों पर केंद्रित करना 
होगा, जो अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों का बेहतर ढंग से प्रबंध कर सकें। मोटे तौर पर चार ऐसे 
क्षेत्र हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों को मिलकर एक साझा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये क्षेत्र हैं-- 
कृषि उपजों की पैदावार, आपूर्ति, वितरण और आयात-निर्यात प्रबंधन । 
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वैसे तो ere है, फिर भी ध्यान देना होगा कि जब तक हम सभी अनिवार्य वस्तुओं का 
उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ा पाते हैं, तब तक मूल्य स्थिति पर स्थायी नियंत्रण संभव नहीं 
होगा। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने के लिहाज से भी यह बात 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ` 

उदाहरण के लिए, दालों को लें। पोषण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यह आहार मद गरीबों और 
मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए प्रोटीन का प्रमुख ख्रोत है। पिछले कई वर्षा में दलहनों की 
पैदावार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और इनकी वार्षिक पैदावार १२० से १४० लाख टन 
के बीच में रही है। प्रति व्यक्ति दलहन उपलब्धता १९६१ में ६९ ग्राम प्रतिदिन से घटकर १९९८ में 
३५ ग्राम प्रतिदिन रह गई है। यह चेतावनी का एक संकेत है। 

इसी प्रकार सब्जियों और फलों की वार्षिक माँग, जो पहले लगभग तीन प्रतिशत वार्षिक की 
दर से बढ़ रही थी, अब पाँच प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है। खाद्य तिलहनों का 
उत्पादन भी १९९७-९८ के दौरान १९९६-९७ के २५० लाख टन के मुकाबले घटकर २२२ लाख 
टन रह गया है। साथ ही, वनस्पति समेत खाद्य तेलं की खपत, जो १९८०-८१ तक लगभग ३.८ 
कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति पर ठहरी हुई थी, १९९५-९६ में सात कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति तक पहुँच गई। इन 
आँकडों से नए उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या की झलक भी मिलती है। ये आँकड़े सिद्ध करते हैं 
कि यदि हम कृषि उपज में तेजी से और भारी वृद्धि नहीं करते हैं तो आनेवाले वर्षो में अभावों की 
यह स्थिति बार-बार आती रहेगी और कीमतों में वृद्धि होती रहेगी। 

उत्पादन की भाँति यह भी महत्त्वपूर्ण है कि हम आपूर्ति और वितरण का प्रबंध कितने बेहतर 
ढंग से करते हैं। कृषि उपज की बड़े पैमाने पर खराबी की समस्या पर भी तत्काल ध्यान देना 
जरूरी है। सड़कों, परिवहन सुविधाओं, गोदामों, मंडियों और पूर्ण शीत भंडार श्रृंखला समेत 
ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विस्तार और आधुनिकीकरण पर हमें प्राथमिकता के आधार पर ध्यान 
देना होगा | इस संदर्भ में, मैं समझता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ग्रामीण और कृषि विकास 
के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जो भारी मात्रा में राशियाँ निर्दिष्ट करते हैं, उनको इस प्रकार 
एकीकृत किया जाना चाहिए कि ग्रामीण आधारभूत ढाँचे में स्पष्ट सुधार हो सके। 

हम सब अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण के मामले, में बिचौलियों के लालच को 
लेकर काफी चिंतित हैं। कीमतों में हाल में हुई तीव्र वृद्धि इस लालच का प्रभाव थी--प्याज, 
आलू, दालों और खाद्य तेलों के थोक और खुदरा मूल्यों में अंतर कई बार तो दो सौ से तीन सौ 
प्रतिशत के बीच था। 

सबसे बड़ी विडंबना तो यह थी कि उपभोक्ता के लिए अधिक क्रय मूल्य का अर्थ यह नहीं 
था कि किसान को भी बेहतर विक्री मूल्य मिल रहा था। बिचौलियों द्वारा बाजार को प्रभावित करने 
के कारण कृषि उपज के मूल्यों में एक वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष में इतनी बेतहाशा वृद्धि होती है 
कि निरंतर फसल नियोजन लगभग असंभव हो जाता है | कर्नाटक में मुँगफली उत्पादकों के हाल 
के आंदोलन इस बात का उदाहरण ह। ! 

इसलिए तत्काल जरूरत इस बात की है कि भारतीय किसान को मानसून की अनिश्‍चितता 
से बचाया जाए और किसान तथा उपभोक्ता दोनों को ही agar बिचौलियों के चंगुल से मुक्त 
किया जाए। इस संघर्ष में सफल कैसे हों, यह सभी सरकारों और भारत के सभी राजनीतिक दलों 
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के लिए एक सामूहिक चुनौती है। 

वितरण के मोर्चे पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढाँचे की कार्य प्रणाली में लोगों की 
सक्रिय भागीदारी से सुधार एक तात्कालिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में में इस क्षेत्र में कुछ 
सफलता हासिल करनेवाले राज्यों से आग्रह करूँगा कि वे अन्य राज्यों के साथ अपने अनुभव 
बाँटें । 

मूल उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही के लिए लाभ दिलाने के उद्देश्य से किसान सहकारी 
संगठनों और निकटवर्ती शहरी-ग्रामीण इलाकों के विपणन सहकारी संगठनों में सहयोग स्थापित 
करने के लिए कुछ विशेषज्ञों द्वारा दिया गया सुझाव पूर्ति और वितरण रणनीति में बड़ा उपयोगी है। 
हमें एन.डी.डी.बी. और राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के 
लिए प्रेरित करना चाहिए। 

कृषि उपजों के निर्यात और आयात की हमारी नीति में स्थिरता और निरंतरता का होना 
जरूरी हे । निस्संदेह, ऐसे अवसर आएंगे, जब सरकार को उपभोक्ताओं को तत्काल राहत पहुँचाने 
के लिए बाजार में हस्तक्षेप की कार्रवाई के रूप में निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और आयात करना 
पड़ सकता है। लेकिन, सामान्यतया यह समझ लेना चाहिए कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के 
लिए भारत आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। इसी प्रकार, कृषि उपजों के लिए विश्व बाजार में 
अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए हमारे निर्यात प्रयासों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। 

अंत में, में कहना चाहता हूँ कि मूल्यों के मोर्चे पर हाल के अनुभवों से हमें कुछ सीखना 
चाहिए तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। मेरा सुझाव है कि जिन उपायों पर हमें 
विचार करना है, उनमें निम्न को शामिल किया जाना चाहिए : 

- राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की शीघ्र स्थापना। कृषि मंत्रालय इस मामले पर कुछ समय से 
विचार कर रहा है, लेकिन इस संबंध में कार्रवाई तेजी से पूरी की जानी चाहिए। हमें 
अंतरिक्ष विभाग को उपग्रह-आधारित सुदूर-संवेदन क्षमताओं और सभी जिलों तक पहुँचवाले 
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संगणकीय तंत्र की सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। 

¬ अनिवार्य वस्तु अधिनियम की समीक्षा, इस दृष्टिकोण के साथ कि जमाखोरों तथा कृत्रिम 
अभाव पैदा करनेवालों और न केवल खाद्यान्नों, बल्कि सब्जियों, प्याज और आलू जैसी 
व्यापक जन-उपयोग को वस्तुओं के व्यापार में गलत तरीकों का इस्तेमाल करनेवाले लोगों 
के खिलाफ प्रभावशाली कारवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कैसे अधिकारसंपन्न 
बनाया जाए। मैं मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक समूह गठित कर 
रहा हूँ, जो अधिनियम के संशोधन और हमारे प्रवर्तन तंत्र को सुधारने, दोनों ही के बारे में 
उचित सिफारिशें करेगा। 

- मैं मंत्रिमंडलीय मूल्य समिति के पुनर्गठन और मूल्यों की समय-समय पर एवं मासिक 
समीक्षाएं करने तथा समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए इस समिति कों 


अधिक क्रियाशील बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में उपयुक्त 
समितियों की स्थापना पर विचार कर सकते हें । 


¬ मेत्रिमंडलीय सचिवालय के तहत एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा, जो अनिवार्य 
वस्तुओं के मूल्यसंबंधी आँकड़ों तथा प्रवृत्तियों पर निगाह रखेगा और उनका विश्लेषण 
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करेगा। यह मूल्यों के बारे में मंत्रिमंडलीय समितियों की मदद भी करेगा। 

हमें कुशल और किफायती शीत भंडारों की स्थापना को बढ़ावा देने का एक राष्ट्रव्यापी 

कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, ताकि बरबादी के उच्च प्रतिशत को कम-से-कम किया जा 

सके | इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करने के लिए एक समयबद्ध 

कार्यक्रम भी शुरू किया जाना चाहिए। 

अब में अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने के बारे में 
आपके सुझाव आमंत्रित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए मुझे प्रसन्नता 
हो रही है। 
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आवास क्षेत्र : चुनीतियाँ और समाधान 


आ वास क्षेत्र : चुनौतियाँ और समाधान जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में 
आपको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 

भोजन और वस्त्र के समान मकान भी एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। फिर भी सिर 
पर एक छत होना अनेक भारतीयों के लिए आज भी एक सपना बना हुआ है। अपने नागरिकों के 
सपने पूरे करने के लिए हमें आवास क्षेत्र में एक क्रांति की आवश्यकता है। बहुआयामी प्रभावों के 
कारण आवास न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है; बल्कि आर्थिक विकास को तेज करने में 
भी इसकी अहम भूमिका है। इस क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर हैं, इसलिए यह 'बेरोजगारी 
हटाओ' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में 
संकल्प व्यक्त किया है कि वह हर साल बीस लाख अतिरिक्त मकान बनाएगी। इनमें से सात 
लाख मकान शहरों और कस्बों ग्रे तथा बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएँगे। 

अपना वादा पूरा करने के लिए सरकार ने अब एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। 
मुझे खुशी है कि विभिन्न राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 
केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। 

सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित और व्यापक आवास नीति अपनाने का वादा किया था। 
उसके अनुसार राष्ट्रीय आवास नीति राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत की गई है। नई नीति में इस क्षेत्र की 
जटिल समस्याओं के समाधान और इस प्रक्रिया में निवेश करनेवाले लोगों की भूमिका तथा 
दायित्वों को परिभाषित किया गया है। 

नई आवास नीति में भवन-निर्माण के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच भागीदारी 
का प्रावधान किया गया है। हमने इस नीति को तैयार करने में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया और 
में इस दिशा में इस क्षेत्र के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूँ । नौवीं पंचवर्षीय योजना में ३.३ 
करोड़ मकानों की कमी पूरी करने पर एक लाख पचास हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। 
सरकार इतना धन अकेले खर्च नहीं कर सकती | हमें यह धन जुटाने के लिए निजी और सार्वजनिक 
क्षेत्र के बीच भागीदारी की आवश्यकता पड़ेगी। 


२८ नवंबर, १९९८ को नई दिल्ली में ' आवास क्षेत्र : चुनौतियाँ और समाधान' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी 
में उद्घाटन-भाषण। 
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अगर हमें आवास क्षेत्र का विस्तार करना है तो कुछ बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना होगा। ये 
हैं-- भूमि की बेरोकटोक खरीद, पर्यावरण के अनुकूल एवं कम लागतवाली प्रौद्योगिकी काःविकास 
और इस्तेमाल, नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए भवन-निर्माण में लगे श्रमिकों को प्रशिक्षण, 
उचित दर पर धन उपलब्ध कराना और किराए पर आसानी से मकान उपलब्ध कराने के उपाय 
करना। लंबे असें से लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार पर निर्भर रहे हैं। 
उदाहरण के लिए दिल्ली में भवन-निर्माण पर सरकार का एकाधिकार रहा है। इस प्रवृत्ति के 
नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आधी से ज्यादा आबादी 
अनधिकृत कॉलोनियों में रह रही है, तीस लाख से अधिक लोग बड़ी ही दयनीय स्थितियों में तंग 
बस्तियों में निवास करते हें । 

राष्ट्रीय राजधानी में हर साल एक लाख अतिरिक्त मकानों को आवश्यकता पड़ती है। 
लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण एक साल में पाँच हजार से भी कम मकान बना पाता है | नतीजा 
यह होता है कि मकानों के दाम और किराए आसमान को छूने लगते हैं और यहाँ तक कि मध्यम 
वर्गीय परिवारों के लिए भी मकान दुर्लभ हो जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि अनधिकृत 
कॉलोनियाँ बनीं जो कि नियमों का उल्लंघन करती हैं । जो लोग अनधिकृत कॉलोनियों में भी जगह 
नहीं पा सकते, उन्हें तंग बस्तियों में शरण लेनी पड़ती है । मुझे खुशी है कि शहरी विकास मंत्रालय 
ने अब दिल्ली विकास प्राधिकरण का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। 

हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र अधिक-से-अधिक मकानों की आवश्यकता पूरी करे। मुकदमेबाजी 
में फँसी जमीन से किसीको लाभ होनेवाला नहीं है । इसलिए इसे मुक्त कराकर इस्तेमाल में लाया 
जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त ऐसे उद्यम बनें, जो 
मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी से लाभ कमानेवाले न हों। ऐसे उद्यमों को अपने लाभ का हिस्सा उन 
लोगों के लिए मकान बनाने पर भी खर्च करना चाहिए, जो बाजार भाव पर मकान नहीं खरीद 
सकते | सरकार निजी क्षेत्र के भवन-निर्माताओं को समुचित सहायता देगी। मुझे विश्वास है कि 
दिल्ली में हर साल एक लाख मकान इस क्षेत्र द्वारा बनाए जा सकेंगे। उम्मीद है कि ऐसे ही प्रयासों 
से देश के अन्य भागों में भी वांछित परिणाम सामने आएँगे। मैंने राज्य सरकारों से अपील की है 
कि वे आवास क्षेत्र में इसी नई ' सार्वजनिक-निजी भागीदारी ' को बढ़ावा दें। 

सरकार को चाहिए कि वह मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरियाँ तेजी से 
दिए जाने के सभी उपाय करे। आज स्थानीय निकाय मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। इस बात की 
तत्काल आवश्यकता है कि ये विलंब दूर किए जाएँ और मंजूरी देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता 
लाई जाए। 

बड़े शहरों में भूमि, भवन-निर्माण के मार्ग में हमेशा रुकावट रही है । मेरी सरकार को इसकी 
जानकारी है और हम शहरी भूमि (हदबंदी और नियमन) अधिनियम को रदूद करने की प्रक्रिया 
में हैं। सरकार संसद के आगामी अधिवेशन में इस बारे में आवश्यक विधेयक पेश करना चाहती 
है। शहरी भूमि हदबंदी कानून अपने प्रारंभिक लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा है। गरीबों के 
लिए मकान बनाने के वास्ते भूमि उपलब्ध कराने के बजाय बड़े भूखंड इस कानून को वजह से 
मुकदमेबाजी में फँस गए हैं वर्तमान कानून को समाप्त करने से मकानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे 
सभी को, खासकर गरीबों को लाभ होगा। 
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शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में कानूनों में अनेक परिवर्तन किए हैं, जिनसे 
आवास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इनमें पिछले कानूनों को बदलना, आवास के अनुकूल 
किराया नियंत्रण कानून और निजी भवन निर्माताओं की गतिविधियों को नियमित करनेवाले कानून 
शामिल हें । इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों में प्रत्येक मंत्रालय को चाहिए कि वह आवास को 
बढ़ावा देनेवाले फैसले करे, ताकि परोक्ष रूप से आर्थिक बिक्रास को बढ़ावा मिले। उन्हें चाहिए 
कि वे वर्तमान रुकावटों को दूर करने के उपायों पर विंचांर करें सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के 
लिए आवास केवल नारेबाजी न रहे, बल्कि वे इस दिशा में ठोस काम करें | , 

निर्माण लागत में बढ़ोतरी से केवल अमीर ही मकान हासिल करने की स्थिति में रहते.हें 
और वे भी मात्र बुनियादी सुविधाओं वाले मकान ही प्राप्त कर पाते हैं । कम लागतवाली निर्माण 
प्रौद्योगिकी अभी तक जरूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुँची है। मुझे प्रसन्नता है कि ' हडको ' द्वारा 
बनाए गए भवनों में नई प्रौद्योगिकी काम में लाई गई है। मु 

आवास उपलब्ध कराने मात्र से लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाया जा सकता) 
आवासीय क्षेत्रों में समुचित नागरिक सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी मकान 
का निर्माण और आवंटन हो जाता है; लेकिन पानी, बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं के अभाव 
में लोग वहाँ रह नहीं पाते। त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण ऐसा होता है। हमें आवासीय कॉलोनियों 
की योजना बनाने और निर्माण करने को आवश्यकता है, जिनमें न केवल बुनियादी सुविधाएँ प्रदान 
को जाएँ, बल्कि आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ें | योजना की खामियों से तंग बस्तियों और 
झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है। 

ग्रामीण आवास में तेजी लाने के लिए हमें गैर-सरकारी और समुदाय आधारित स्व-सहायता. 
प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अधिक संख्या में लोगों को मकान मिल सकें। केरल में 
'कुदुंबश्री कार्यक्रम ', जिसका मैंने मई में उद्घाटन किया था, गरीबों को मकान देने का एक ऐसा 
उदाहरण है, जो सामुदायिक प्रयासों पर आधारित है। 

वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय आवास बैंक को भवन-निर्माण की गतिविधियों में मदद के नए 
उपाय करने चाहिए। आवास क्षेत्र के लिए उन्हें अपने संसाधन बढ़ाने और उचित ब्याज दर पर 
ऋण का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अधिक-से-अधिक लोग लाभ उठा सकें | गरीबों और असंगठित 
क्षेत्र से संबद्ध लोगों के लिए आसान शर्तो पर 'आवास ऋण' की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

एक शुरुआत के रूप में हम हडको को शेयर-पूँजी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि वह 
अधिक-से-अधिक ऋण दे सके। इससे यह संगठन आवास और शहरी विकास के लिए अधिक 
धन दे सकेगा। हम आवास क्षेत्र में और मकान बनाने संबंधी गतिविधियों में विदेशी निवेश भी 
चाहते हैं। शहरी मामलों से संबद्ध मंत्रालय ने इस बारे में विशेष प्रस्ताव रखे हैं, जिनपर मंत्रिमंडल 
विचार करेगा। 

मुझे बड़ा हर्ष है कि जिस समय हमने बीस लाख अतिरिक्त मकान बनाने की नीति पर अमल 
शुरू किया है, उसी समय यह राष्ट्रीय गोष्ठी हो रही है। मैं महाराष्ट्र के फेडरेशन ऑफ प्रॉमोटर एंड 
बिल्डर्स एसोसिएशन को बधाई देता हूँ, जिसने शहरी मामलों और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर 
इस गोष्ठी का आयोजन किया है। इस गोष्ठी और इसमें भाग लेनेवालों के प्रति मैं शुभकामनाएँ 
व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस राष्ट्रीय गोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन करता हूँ। 
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सरकार का मध्यावधि आर्थिक एजेंडा 


fas आर्थिक मंच और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 
के इस उद्घाटन समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। 

आपका सम्मेलन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक असाधारण दौर में हो रहा है। आज 
जो भी कुछ हो रहा है, वह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत है; लेकिन मैं आपको 
विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति की चंचलता का देश में चल रही आर्थिक सुधार 
प्रक्रिया पर कोई भी बुनियादी असर नहीं पड़ेगा। 

सुधार प्रक्रिया के पीछे लौटने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल, मेरी सरकार ने तो 
आर्थिक एजेंडा को राजनीति से मुक्त ही कर दिया है। 

अतीत में आपके शिखर सम्मेलनों ने विदेशी और भारतीय व्यापार तथा सरकार के बीच 
रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया है । इससे विदेशी व्यापारियों को भारत द्वारा अंदरूनी उदारीकरण 
जारी रखने और अपने-आप को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वित करने के भारत के प्रयासों 
को समझने में मदद भी मिली है। 

पिछले वर्ष के आपके सम्मेलन के बाद से मेरी सरकार ने देश के आर्थिक आधारभूत तंत्र को 
मजबूत करने और हमारी प्रणाली की उत्पादक कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कई नए और 
कारगर कदम उठाए हैं। अगले कुछ दिनों के अपने कार्यक्रमों में आप लोगों को मेरे कुछ मंत्रिमंडलीय 
सहयोगियों, कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ 
विचार-विमर्श का मौका मिलेगा। वे आपको न केवल इस अवधि में हमने जो कुछ पाया है 
उसके बारे में बताएँगे, बल्कि आनेवाले महीनों के लिए आर्थिक एजेंडे के स्वरूप के विषय में 
अपनी सोच भी आपके सामने रखेंगे। 

पिछले नौ महीनों में मेरी सरकार ने बीमा, पूँजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिको, आवास तथा 
आधारभूत सुविधाओं जैसे विभिन्न आर्थिक मामलों में कई महत्त्वपूर्ण पहल की हैं। जो सुधार 
प्रक्रिया शुरू हुई है, वह पहले चलाए गए किसी भी कार्यक्रम की अपेक्षा अधिक व्यापक और 
गहन है। इसका बहुगुणक प्रभाव भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर लाभकारी दीर्घावधि 


असर डालेगा। 


२९ नवंबर, १९९८ को नई दिल्ली में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में उद्घाटन-भाषण। 
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हमें इस बात का गर्व भी है और संतोष भी है कि शेष एशिया तथा विश्व के कई हिस्सों में 
चल रही उथल-पुथल के माहौल में भी हमारे वृहद आर्थिक बुनियादी सिद्धांत ठोस बने रहे हैं। 
इनसे घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार के निजी निवेश के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। सकल 
घरेलू उत्पाद की पाँच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर, मुद्रास्फोति के दो अंकों से नीचे बने रहने, 
विदेशी मुद्रा का पर्याप्त सुरक्षित भंडार, कृषि में सकारात्मक वृद्धि, विनिमय दर स्थिर प्रबंध तथा 
कई क्षेत्रवार पहलों ने उचित नियंत्रण एवं संतुलनवाली उदारीकरण नीति के प्रति सरकार की 
प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया है। 
मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूँ कि सामाजिक विकास के साथ-साथ 
आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने का कोई रामबाण नुस्खा या मानक आदर्श नहीं होता। 
प्रत्येक देश को अपनी ऐसी रणनीति स्वयं बनानी पड़ती है, जो उसकी अपनी समस्याओं से सही 
ढंग से निपट सके और जो प्रगति के उसके लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक हो । 
ब्रेटन बुड्स संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों में विश्व आर्थिक ढाँचे के सुधार के बारे 
में चर्चाएँ चल रही हैं। हम इन वार्त्ताओं में रचनात्मक दृष्टिकोण से भाग लेंगे, ताकि जो सुधार 
प्रक्रिया तय हो, वह कई देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करनेवाली समस्याओं का स्थायी हल 
निकाल सके। 
ऐसी सुधार प्रक्रिया से एक नए वित्तीय ढाँचे के विकास में मदद मिलनी चाहिए, जो 
पारदर्शिता, दायित्वो में संतुलन, समता, विश्व भर में भारी मात्रा में हो रहे तीव्र पूँजी प्रवाह को 
देखते हुए कुशल प्रबंध तथा मानवता के साझे कल्याण की दृष्टि से विश्व व्यापार के सुव्यवस्थित 
विकास पर आधारित हो । अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में गरीबी उन्मूलन को केंद्रबिंदु बनाए रखना होगा। 
हमारा मानना है कि अंतरराष्ट्रीयकरण वास्तविकता भी हे और एक अवसर भी। हमारा 
-पक्का विश्वास हे कि अलग-थलग रहकर राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकते और उन्हें परस्पर हितों पर 
आधारित पूरक संबंध बनाने ही होंगे। भारत उदारीकरण की अपनी नीति को जारी रखने के लिए 
वचनबद्ध है । उदारीकरण के साथ-साथ हम प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दे 
रहे हैं। हम ऐसी नीतियाँ भी अपनाएँगे, जो अंतरराष्ट्रीयकरण से मिलनेवाले अवसरों का अधिकाधिक 
लाभ उठाने में सहायक होने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया में निहित खतरों 
को दूर करने के लिए विश्वसनीय व्यवस्थाएँ भी मौजूद हों। 
हमारा लक्ष्य भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, ताकि हम शांति, समृद्धि और सम्मान के 
साथ जी सकें। वैसे हम यह भी मानते हैं कि किसी देश को मूलत: अपनी अर्थव्यवस्था की 
मजबूती से ही शक्ति प्राप्त होती है। 
अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे, वह इस 
प्रकार से करेंगे कि उससे भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था 
को मजबूत करने के लिए हम जो कुछ करेंगे, उससे भारत की धर्मनिरपेक्ष एकता भी मजबूत होगी 
और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा धर्मनिरपेक्ष एकता को मजबूत करने के लिए हम जो कुछ 
भी करेंगे, हम सदैव इस बात को ध्यान में रखकर करेंगे कि कम-से-कम समय में गरीबी को 
प्रभावशाली ढंग से दूर किया जाए। 
इस प्रयास में, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होगा, जैसाकि इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल 
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पुरस्कार विजेता महान्‌ भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने प्रतिपादित किया है कि उदारीकरण 
और अंतरराष्ट्रीयकरण स्वीकार्य हैं, मगर सामाजिक क्षेत्र की उन्नति के लिए एक विश्वसनीय 
कार्यक्रम के साथ। 

सामाजिक क्षेत्र में हमारे कई प्रयास गरीबी की शिकार हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े 
वर्ग को पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से ही प्रेरित हैं । 

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विचारों की 
स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता, विविध धर्मों एवं रीति-रिवाजों के साथ जीने की स्वतंत्रता हमारी 
संस्कृति की जड़ें हैं। मैं मानता हूँ कि ये उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के अनिवार्य अंग हैं । 

हमारी एक और बड़ी ताकत है। हमारा सभी विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं के प्रति 
अपने वित्तीय दायित्त्वों को पूरा करने का अटूट रिकॉर्ड रहा है। हमारी विधि प्रणाली बड़ी ही 
संतुलित है, जिसमें एंग्लो-सेक्सन विधि व्यवस्था के कई सिद्धांतों को समाहित किया गया है। 

एक अरब जनसंख्यावाले हमारे जैसे देश में, जहाँ का मध्यम वर्ग यूरोप के आकार का है 
विदेशी निवेश और प्रबंध के असीमित अवसर हैं। 

मुझे उम्मीद है कि आप अपनी चर्चा में इन शक्तियों को ध्यान में रखेंगे तथा अंतरराष्ट्रीय 

निवेशों के बारे में भारत के तर्कसम्मत दावों पर विचार करेंगे। विषयांतर नहीं होगा, यदि आप 
अपने सम्मेलन में आँकडों, विशेष क्षेत्रों और परियोजनाओं पर गौर करें और अनुमान लगाएँ कि 
अगले पंद्रह वर्षों में भारत में कितना विदेशी निवेश आना चाहिए तथा ऐसा निवेश परस्पर लाभदायक 
कैसे हो सकेगा। 

हमें विश्वास है कि घरेलू बचतों को बढ़ाना होगा और विदेशी संसाधनों से इसकी पूर्ति 
करनी होगी, तब ही आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त हो सकेगी। उच्च प्रौद्योगिकी के मिलने से 
भी निवेश की उत्पादकता और उपादेयता में चमत्कारिक सुधार होता है। इस प्रक्रिया में विदेशी 
निवेश का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 

मेरी सरकार ने आधारभूत ढाँचे, विशेषकर बिजली, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों, दूरसंचार, 
सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और बीमा के क्षेत्रों में निवेश के नए और वृद्धिकारी अवसर प्रदान 
किए हैं । विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता से काम कर रहा है और उसने 
भारी संख्या में विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी 
संस्थागत निवेश दोनों ही के लिए भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल बनाना चाहेंगे। 

हम स्वीकार करते हैं कि पूँजी की विश्वव्यापी कमी के इस दौर में, देशों को विदेशी निवेश 
को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में एक-दूसरे से होड़ करनी होगी। भारत 
एक ऐसा पारदर्शी ढाँचा बनाने में किसीसे पीछे नहीं रहेगा, जिसमें ऐसा निवेश फल-फूल सके। 

हमारे लिए भारत में नब्बे के दशक की शुरुआत से ही, जब व्यापार और उद्योग पर से 
अत्यधिक सरकारी नियंत्रण ढीले होने शुरू हुए, उदारीकरण का अर्थ एक ऐसा स्थिर परंतु 
निश्चित दृष्टिकोण रहा है, जो सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए 
रखने की हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो। मैं आपसे सहमत हूँ कि परिवर्तन की गति का तेज होना 
जरूरी है और यह तेज हो भी सकती है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरी सरकार आनेवाले 
महीनों में अपने आर्थिक एजेंडे पर अधिक तेजी से और अधिक मजबूती से अमल करेगी। 
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आइए, अब मैं अपनी सरकार के मध्यावधि आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा आपके सामने 
रखता हूँ। पूर्ण उदारीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण की चुनौती का सामना करने की दृष्टि से भारत 
को तैयार करने में मेरी सरकार निम्न नीतियाँ बनाएगी-- 


१. 


कम मुद्रास्फीति और अधिक रोजगार सर्जक रणनीति के जरिए सकल घरेलू उत्पाद में 
७-८ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करेगी। 

वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करेगी, जिसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाई 
जाएगी और सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया जाएगा। 


. राजकोषीय घाटे पर व्यय नियंत्रण और अधिक राजस्व उत्पादकता जैसे उपायों से अंकुश 


रखेगी। 


. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से पुनर्गठित करेगी। 


भारत के लिए शीघ्र ही एक वास्तविक विश्वस्तरीय दूरसंचार नीति बनाएगी, जिससे 
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों को समान प्रतिस्पर्धी माहौल मिल सके। 
आधारभूत संरचनाओं से संबंधित अड़चनों को दूर करेगी और सूचना प्रौद्योगिकी को 
उच्च प्राथमिकता पर प्रोत्साहन देगी। 

कृषि तथा कृषि-प्रसंस्करण उद्योग में भारी मात्रा में निजी निवेश को प्रोत्साहन देकर 
निरंतर कृषि विकास सुनिश्चित करेगी और व्यापक ग्रामीण समृद्धि लाएगी। 


८. घरेलू बचत को सकल घरेलू उत्पाद के ३० प्रतिशत तक बढाएगी । 
९. उच्च दीर्घावधि निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी तथा विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 


१०. 


RR. 
१२. 


१३. 


बढ़ाएगी। व्यापार मंचों में व्यापारिक विवाद सुलझाने और अपने हितों को रखने के लिए 
हमारी सौदेबाजी के कौशल को बढ़ाएगी। 

लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योगों और भवन-निर्माण गतिविधियों के जरिए रोजगार के 
भारी अवसर प्रदान करेगी। 

स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे समाजिक क्षेत्रों को मजबूत करेगी। 

ऐसा वातावरण बनाएगी, जो हमारे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रं में निरंतर विदेशी और अनिवासी 
भारतीय निवेश के प्रवाह के लिए उत्प्रेरक का काम करे। 

यह विशवास दिलाकर कि आर्थिक विकास का पुल आम आदमी तक पहुँचेगा, आर्थिक 
सुधारों के लिए, विशेषकर राज्यों में, जन-समर्थन बढ़ाने की रणनीति तैयार करेगी । 


मुझे प्रसन्नता है कि इस एजेंडे के लागू करने में, मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय 


भागीदारी के दर्शन को अपनाया है । प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद्‌ और मेरे द्वारा नियुक्त 
छह महत्त्वपूर्ण कार्यबलों में अधिकांशतः बिना राजनीतिक प्रतिबद्धताओंवाले अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों 
और व्यवसायियों को शामिल किया गया È इसी प्रकार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्‌ 
में अधिकांशतः सरकार से असंबद्ध अर्थशास्त्रयों को लिया गया È | 


अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर से उस बात को दुहराना चाहता हूँ, जो 


मैंने आरंभ में कही थी। वर्तमान के राजनीतिक नाटक से अधिक प्रभावित न हों । भारत की निहित 
शक्तियों और इनसे परस्पर लाभ के उपलब्ध अवसरों पर ध्यान दें। राजनीतिक परेशानियों के 
बावजूद ये अवसर और बढ़ेंगे। 
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दुर्बल वर्जो का संरक्षण जरूरी 


सोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) की ७८वीं वार्षिक आम सभा के 

है सत्र में शामिल होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देश के आर्थिक विकास से 
संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देने का एसोचेम का बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा है । 
मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से नई सोच और नए विचार सामने आएँगे, जिनसे हमें 
महत्त्वपूर्ण एवं समसामयिक हितों के नए विषयों पर गौर करने का मौका मिलेगा। 

आज की बैठक के लिए 'मानव विकास और लोक शासन ' नाम का जो विषय चुना गया है 
वह बहुत ही उपयुक्त है। मैं इसके लिए एसोचेम को बधाई देता हूँ । हम यह बात स्वीकार करते हैं 
कि भारत ने पिछले पाँच दशकों में मजबूत आर्थिक और औद्योगिक आधार तैयार करने में 
महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। लेकिन अगर हम मानवीय विकास के विश्वस्तरीय मानकों के 
आधार पर मूल्यांकन करें तो हमारी उपलब्धियाँ निराशाजनक लगती हैं । बड़े खेद का विषय है कि 
हम इस क्षेत्र में अधिकतर देशों से पीछे हैं। 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में पाँच विशिष्ट 
लक्ष्यों को गिनाया था। मेरी सरकार राज्य सरकारों की पूरी भागीदारी और सहयोग से इन लक्ष्यों 
को प्राप्त करने क्रे प्रयास करेगी | ये लक्ष्य हैं- 

१. अगले दस वर्षो में अनाज का उत्पादन बढ़ाकर दुगुना करना और भारत को भुखमरी से पूरी 
तरह मुक्‍त करना। 

२. सामाजिक बुनियादी ढाँचे, जैसे पीने के पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का 
विस्तार तथा सुधार करके पाँच वर्ष के भीतर देश में प्रत्येक बस्ती में पीने के पानी को 
व्यवस्था करना। 

३. भौतिक आधारभूत ढाँचे, जैसे बिजली, तेल, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा के अक्षय स्रोतों, सड़कों, 
परिवहन, हवाई अड्डों, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं का तेजी से विस्तार और सुधार | 

४. पानी की बरबादी को पूरी तरह रोकने और जल-संसाधनों की सफाई के लिए "राष्ट्रीय जल 
नीति? की घोषणा। 


८. दस वर्ष के भीतर भारत को दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बड़ी ताकत तथा 


> ््पणपप्णकास्यास्ाफ्शाग > >> 
११ दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में एसोचेम की ७८वीं वार्षिक बैठक में भाषण। 
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सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक बनाना। 

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य-योजनाएँ तैयार की गई हैं । नौवीं योजना में, 
जिसके दस्तावेज को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा, इन कार्य-योजनाओं को स्पष्ट रूप से देखा 
जा सकेगा। 

अच्छी आर्थिक नीतियों के लिए विकास की संतुलित और समन्वित रणनीति अपनाने को 
जरूरत पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने कृषि और ग्रामीण विकास, खास तौर पर 
जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, देहाती इलाकों में बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रावधान बढ़ाने 
और सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। 

जो कदम उठाए गए हैं उनका कृषि क्षेत्र पर अनुकूल असर पड़ा है। इस वर्ष इस क्षेत्र की 
विकास दर तीन प्रतिशत रहेगी और इस तरह हाल के वर्षों में इसमें गिरावट का जो सिलसिला 
चल रहा था, वह अब थम गया है। 

बुनियादी ढाँचे का विकास वह आधारशिला है, जिस पर विकास के हमारे लक्ष्य टिके हुए 
हैं। हमने ऊर्जा, परिवहन और संचार के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की है । आधारभूत ढाँचे से 
संबंधित विभिन्न उद्योगों में विदेशी निवेश के मानदंडों में काफी ढील दी गई है । विद्युत्‌ उत्पादन, 
वितरण और प्रसार में सौ प्रतिशत तक विदेशी अंश पूँजी को स्वत: स्वीकृति की छूट दे दी गई है। 
स्वायत्त नियामक संस्था के रूप में ' केंद्रीय विद्युत्‌ नियामक आयोग ' का गठन किया गया È | 

बीमा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल जाने पर ग्राहकों को काफी बेहतर किस्म की 
सेवाएँ उपलब्ध होने लगेंगी। इससे बीमा सेवाओं का दायरा बढ़ेगा तथा लंबी अवधि में पूरी 
होनेवाली बुनियादी ढाँचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी, दोनों 
ही तरह के निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। 

सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का 
दिग्गज बनाने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है । सरकार ने इस कार्य-योजना पर अमल शुरू कर 
दिया है। 

मेरी यह प्रबल मान्यता है कि दूरसंचार, खास तौर पर ग्रामीण टेलीफोन सेवा का मानवीय 
विकास से घनिष्ठ संबंध है। भविष्य की सड़कों और रेलमार्गों के समतुल्य आधुनिक दूरसंचार 
नेटवर्क से बड़े पैमाने पर रोजगार और निचले स्तर पर व्यापारिक संभावनाएँ उत्पन्न होंगी। भारत 
दूरसंचार क्रांति का पूरा लाभ उठा सके, इस बात को ध्यान में रखकर मैंने उच्चाधिकार प्राप्त एक 
दल गठित किया है, जो दूरसंचार और विकास की परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही 
दूरसंचार पर नीति तैयार करेगा। 

दूरसंचार दल को इस क्षेत्र की बकाया समस्याओं का पता लगाने और उनके समाधान के 
लिए उपयुक्त सिफारिशें करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मेरी सरकार को विरासत में मिली 
इन समस्याओं को लाइसेंस जारी करने की वर्तमान स्थितियों के गलत ढाँचे के अंतर्गत सुलझाया 
नहा जा सकता | इसलिए हम दूरसंचार क्षेत्र के विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए 
बुनियादी और स्थायी समाधान खोजने में भी नहीं हिचकेंगे। 

ऊँची विकास दर को प्राप्त करने की हमारी धारणा का लक्ष्य सिर्फ अमीरों या मध्यम वर्ग 
को लाभ पहुँचाना नहीं है। इसके विपरीत, आम आदमी विकास के हमारे प्रयासों के केंद्र में है। 
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मगर हम यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर का लक्ष्य हासिल किए बिना गरीबों 
की हालत सुधारी नहीं जा सकती। सिर्फ एक प्रसारणशील अर्थव्यवस्था में ही रोजगार और 
आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। 

जब तक भारत सात से आठ प्रतिशत की तीव्र दर से विकास नहीं करता, गरीबी और 
बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता | विकास की ऊँची दर से ही गरीबों, खास तौर पर गाँवों में 
रहनेवाले गरीबों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल और सड़कों के लिए बड़े पैमाने पर 
संसाधन जुटाए जा सकेंगे। 

हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विश्व में जिस तेजी से आर्थिक बदलाव आ रहा है 
वह अभूतपूर्व है। आज राष्ट्र, व्यापार, वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक-दूसरे से 
पहले के मुकाबले अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ते जा रहे हैं । तेजी से बदलते विश्व में कोई भी राष्ट्र 
अपने आप को अलग-थलग नहीं रख सकता | इसलिए हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ी तेजी 
से पुनर्गठन करना होगा और विश्व अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक अपनी विकास संबंधी 
नीतियों को और अधिक कारगर बनाना होगा। तभो हम अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में 
सुधार कर सकेंगे । 

पिछले साल मानवीय विकास के प्रयासों को पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक संकट से एक 
बड़ा झटका लगा। हालाँकि इस बारे में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी ही कहा 
जाएगा, लेकिन लोक शासन चलाने के बारे में इसके कुछ सबक एकदम स्पष्ट हैं । इस तरह के 
संकटों को रोकने और लोगों को आर्थिक बदहाली के परिणामों से बचाने के लिए. अंतरराष्ट्रीय 
प्रयासों को मजबूत करना जरूरी है। 

हमारे समाज के ज्यादा दुर्बल वर्गो को और अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए विश्व 
अर्थव्यवस्था से तालमेल की प्रक्रिया के साथ-साथ ही विश्वसनीय ' सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ' 
बनाना अत्यावश्यक है। 

आम आदमी के संरक्षण के लिए सार्वजनिक रोजगार योजनाएँ, दुर्बल वर्गो के लिए भोजन 
की व्यवस्था, छोटे व्यवसायों और कम आमदनीवाले परिवारों के लिए ऋण को व्यवस्था और 
गरीबी में फँसे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक समूहों को सब्सिडी देने के 
कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें प्रोत्साहन और 
सहायता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और क्षेत्रीय विकास बैंकों को महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी 
निभानी होगी। 

भारतीय संदर्भ में मानवीय विकास के क्षेत्र में आज लोक शासन चलाने की क्या चुनौतियाँ 
हैं ? मेरे विचार से पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जवाबदेह और स्वच्छ सरकार उपलब्ध 
कराने का | लोक शासन की कार्यकुशलता लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने तथा इसकी जड़ें और मजबूत 
करने पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने संघीय ढाँचे को 
मजबूत करने के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखें, 
क्योंकि ये संस्थाएँ हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे को असली ताकत देती हैं। 

इतना ही नहीं, हमें सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए दृढ़ता से कार्य करना 
होगा। मुझे इस बात का अहसास है कि चुनौती भरे इस कार्य की शुरुआत राजनीतिक नेतृत्व को 
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करनी होगी। उन्हें सरकार के विभिन्न स्तरों पर उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता 
सिद्ध करनी होगी | साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व और कार्यपालिका के 
बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए, इस बारे में भी स्थायी आम सहमति होनी चाहिए। इस 
संबंध की सबसे बड़ी विशेषता वह कामकाजी माहौल है, जिसमें निष्पक्ष सलाह बिना किसी 
रोक-टोक के प्राप्त हो सके | 

सामाजिक बदलाव और आधुनिकीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण 
माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से हमारी संस्कृति और परंपरा की तमाम बुनियादी बातों की रक्षा 
करते हुए विद्यार्थियों के मन में आधुनिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति के सर्वोच्च मूल्यों को प्रतिष्ठित करना 
बहुत जरूरी है। शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उसे समन्वयकारी और मुक्तिदायी शक्ति के 
रूप में दोहरी भूमिका निभानी होगी | इस संबंध में मैं कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे बताना चाहूँगा-- 

¬ सबको प्राथमिक शिक्षा--एक ऐसा लक्ष्य है, जो अब तक हमारी पहुँच से बाहर रहा है। 
इसका मतलब यह हुआ कि हमें अन्य बातों के अलावा शिक्षा के लिए संसाधनों की उपलब्धता 
बढ़ानी होगी, ताकि यह सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत के स्तर पर पहुँच जाए। इस 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की मदद भी ली जाएगी, तभी अच्छे-से- 
अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकेंगे। 

— इतना ही महत्त्वपूर्ण दूसरा लक्ष्य है--निरक्षरता का पूरी तरह उन्मूलन। इस संबंध में सब 
लोगों, खास तौर पर नौजवानों का सहयोग लेने की राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ हम क्षेत्रीय 
और स्थानीय पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हींकी वजह से इस अभियान में बाधा 
उत्पन्न हुई है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे Ë | 

— भारत को आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, मगर समाज में उनका दर्जा बहुत ही 
नीचा है। इसलिए शिक्षा पर जोर देते समय हम स्त्री-पुरुष समानता पर सबसे ज्यादा ध्यान 
देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों के बीच अंतर अब भी करीब पच्चीस प्रतिशत है। 
इस अंतर से उत्पन्न असंतुलन को दूर करने के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे 
महिलाओं के लिए कॉलेज स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क हो जाए। इसमें व्यावसायिक शिक्षा 
भी शामिल होगी | बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाएँगी । शीघ्र ही 
हम महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से अधिकारसंपन्न बनाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाने जा रहे हैं, क्योंकि देश में लोक शासन में सुधार के लिए भी ऐसा करना बहुत जरूरी है| 

¬ सरकार समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य 
पिछड़े वर्गों और विकलांगों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देती रहेगी। 

— राष्ट्र के विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को महसूस करके इस साल के बजट में 
शिक्षा के कुल खर्च में करीब पचास प्रतिशत को बढोतरी को गई है। १९९७-९८ में शिक्षा के 
लिए ४,७१६ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो इस वर्ष के बजट में ७,०४७ करोड़ 
रुपए हो गया हे 

जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से 
एक है। हमें इस बात का पूरा खयाल है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएँ समान रूप से 
मिलें और विकास के समूचे ढाँचे में स्वास्थ्य को महत्त्वपूर्ण स्थान मिले। हमारे साम जो नई 
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चुनौतियाँ हैं और प्रौद्योगिकी में आए तेजी से deena से जो नई संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं उन्हें 
ध्यान में रखते हुए हमने १९८३ की स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करने का फैसला किया है। 

केंद्रीय संगठनों और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी 
ढाँचे के आधुनिकौकरण तथा इसमें सुधार पर भी नई स्वास्थ्य नीति में ध्यान दिया गया है। एड्स 
की बीमारी जिस तरह से उभरकर सामने आई है और जनता में इसका जिस खतरनाक तरीके से 
फैलाव हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नीति में इस बीमारी की रोकथाम को 
उचित महत्त्व दिया जाएगा। 

विकास से जुड़े सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक मसला जनसंख्या वृद्धि का है। अगर 
बेतहाशा बढ़ती आबादी पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो देश की तमाम उपलब्धियाँ, तमाम 
योजनाएँ, विशाल बिजली परियोजनाएँ, बाँध, उद्योग, शहरी बुनियादी ढाँचा और आवास परियोजनाएँ 
धरी-की-धरी रह जाएँगी। 

इस संबंध में कुछ राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है। केरल और तमिलनाडु ने सन्‌ 
२००० के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और 
पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य लक्ष्यों के काफी पास पहुँच गए हैं। मगर बिहार, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को अभी काफी कुछ करना बाकी है। इन चार राज्यों 
की जनसंख्या देश को कुल आबादी की चालीस प्रतिशत है । इन राज्यों में अलग-अलग कार्यक्रम 
लागू किए गए हैं मगर इस गंभीर समस्या के समाधान में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। 
यह समस्या हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 

हमने अपने राष्ट्रीय एजेंडे में पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि जनसंख्या नियंत्रण के 
लिए प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने के उपायों के बीच सही तालमेल कायम किया जाएगा, 
तभी इस महत्त्वपूर्ण मसले पर राष्ट्रीय वचनबद्धता कायम की जा सकेगी। इस वचनबद्धता के 
अनुरूप शीघ्र ही नई जनसंख्या नीति को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। 

लोक शासन के दायरे में निगमित क्षेत्र में प्रबंधन की गुणवत्ता भी शामिल रहती है। हमें 
शेयरधारकों और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भी चौकस रहना होगा, क्योंकि निगमित 
क्षेत्र भरोसे पर ही उनके पैसे और पूँजी का प्रबंध करता È क्या किसी कंपनी के प्रबंधन के शीर्ष 
पर आसीन लोग शेयरधारकों की संपत्ति को अधिक-से-अधिक बढ़ाने के लिए सबकुछ कर रहे 
हैं ? क्या कंपनियों के सभी प्रमुख फैसले वास्तविक व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित होते हैं 
और क्या ये पारदर्शिता की कसोटी पर खरे उतर सकते हैं ? ये बड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। 

हमारी वित्तीय संस्थाएँ अकसर विभिन्न कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भागीदार होती हैं। इन 
कंपनियों के प्रबंधन में इन संस्थाओं को शेयरधारकों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी 
चाहिए। निश्चय ही इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये संस्थाएँ कंपनियों के दिन-प्रति-दिन के 
कामकाज में दखलंदाजी करें। अच्छे निगमित प्रशासन से संबंधित मुद्दों को मेरी सरकार सबसे 
अधिक महत्त्व देगी। 

मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक के कई उपयोगी निष्कर्ष निकलेंगे और इन महत्त्वपूर्ण 
मुद्दों पर आम सहमति कायम की जा सकेगी। हमारी सरकार विकास प्रक्रिया में सहायक की 
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भूमिका निभाएगी। हम निवेशकों के हित की नीतियाँ बनाने, प्रक्रिया और बुनियादी ढाँचे संबंधी 
बाधाओं को दूर करने और तीव्र औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के भी प्रयास 
करेंगे । इसके साथ ही हम कृषि क्षेत्र के तेजी से विकास और आधारभूत ढाँचे के आधुनिकीकरण 
Ud उसमें सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। हम आम आदमियों और गरीबों, खास तौर पर गाँवों 
में रहनेवालों को विकास संबंधी अपनी सोच के केंद्र में रखेंगे। 

हम शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और आमदनी के अवसरों में वृद्धि करके उनके 
जीवन-स्तर में सुधार के प्रयास भी जारी रखेंगे। इस नीति पर दृढ़ता से अमल करके ही हम 
खुशहाल और न्यायपूर्ण समाज का सपना साकार कर सकते हें । इसीसे भारत अगली शताब्दी में 
दुनिया के तमाम देशों की बिरादरी में वह जगह हासिल कर सकेगा, जिसका वह वास्तविक 
हकदार है। 


११८ / संकल्प-काल 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


स्वदेशी एक साधना है 


झे उद्घाटन के लिए बुलाया गया है या समापन के लिए? मेरे बोलने के बाद क्या कार्यक्रम 

समाप्त होनेवाला है ? मैं आभारी हूँ मुझे स्वदेशी मेले में आमंत्रित किया गया। मेला शब्द 
मुझे प्रिय है। मेले में मिठास है, मेले में सुगंध है। एक शब्द अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए मैं जो 
पूछूँगा, एग्जीबिशन तो खुला प्रदर्शन है । उसके बारे में तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
लेकिन गाँवों में जो मेले होते हैं वे ग्रामीण परंपरा के अंग हैं | उनमें समाज के सभी वर्गों का और 
जीवन के सभी विभिन क्षेत्रों का बड़ा सरस रूप होता है। मेले में खरीद-बिक्री तो होनी ही हे । 
लेकिन कथा-वार्त्ता भी होती है, खेल-तमाशों का आयोजन किया जाता है | पहलवानों के लिए 
दंगल की भी व्यवस्था रहती है । हर एक मेले का अलग-अलग रूप होता है। या तो मेला नदी के 
किनारे जलाशय के तट पर या किसी पूजास्थल के आसपास आयोजित किया जाता है। 

मैं समझता हूँ कि स्वदेशी मेला भी इस ध्येय का पालक होगा। भारत माता को निरंतर 
सौभाग्य से मंडित करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता 
था, संयोजकों ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है उसमें इस बात का उल्लेख है। भारत फिर से सोने 
की चिड़िया बने यह हमारी महत्त्वाकांक्षा है मेले के आयोजन में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अब 
तक जो उपलब्धियाँ हुई हैं, उनका और भारत की जो क्षमता है--औद्योगिक क्षेत्र में, उनका 
प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण करने का प्रयास किया गया है । हम सबकी इच्छा हे कि भारत एक महान्‌ 
शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बने। इसके लिए स्वदेशी की भावना को निरंतर जाग्रत करना 
आवश्यक है । स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबी भारत बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना है | शक्ति 
हमें स्वयं प्रकट करनी होगी। समृद्धि भी अपने प्रयासों से लानी होगी। हम परावलंबी बनने को 
भूल नहीं कर सकते | हम परावलंबी होकर विकृत जीवन नहीं जी सकते। हमें अपने पैरों पर खड़ा 
होना है। हम अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने सहयोग से, अपनी आस्था से, राष्ट्रहित 
की निष्ठा से जिस शक्ति का अर्जन करेंगे, वह शक्ति टिकाऊ होगी। वही हमें शक्तिशाली 
बनाएगी | उधार की शक्ति से कोई शक्तिशाली नहीं होता। यह सदी समृद्धि को है | बाहरवाले हमें 
मदद दें ।-जितनी देते हैं, उतनी दें। लेकिन जितना बड़ा महान्‌ कार्य हमारे सामने है, वह केवल 
बाहर की मदद से नहीं हो सकता | उसके लिए हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इसके लिए परिश्रम भी 


२५ जनवरी, १९९९ को नई दिल्ली में स्वदेशी मेले के उद्घाटन अवसर पर भाषण। 
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बड़ा करना होगा। पारदर्शी प्रामाणिकता का परिचय देना होगा। 
हमारे यहाँ उद्योगों की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं। मुझे बताया गया है कि मेले की विशेषता 
यह है कि इसमें सभी तरह के उद्योगों का प्रतिनिधित्व है। खासकर जो नॉन-कारपोरेट सेक्टर है, + 
उसको और अधिक सहायता की आवश्यकता है, प्रचार की आवश्यकता है। हमारे पास अच्छी 
सामग्री है। सेवाएँ भी उपलब्ध हैं । लेकिन प्रचार के मैदान में हम मात खा गए हैं । इसका कोई 
उपाय निकालना पड़ेगा | हमारे छोटे और लघु उद्योगों के बारे में दुनिया कितना जानती है। वे सबसे 
अधिक रोजगार देते हैं, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाते हैं। लेकिन उनके सामने बाजार की 
समस्या है। इसलिए उन्हें संरक्षण देने का फैसला किया गया है। लेकिन उस संरक्षण को भी 
कुतरने को कोशिश होती रहती है। देश में एक ऐसी मानसिकता का विकास हुआ है और वह 
मानसिकता केवल आज को देन नहीं है, हमें बह उत्तराधिकार में मिली है, विरासत में मिली है 
इस मानसिकता में केवल बड़े उद्योगों की प्रशंसा की जाती है और छोटे उद्योग उपेक्षित रह जाते 
हें। हम इस संस्कृति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर समय मिला, सहयोग मिला तो 
हम इसे बदलकर दिखा देंगे। आज हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। 
स्वदेशी एक साधना है। इस भावना को हमें बनाए रखना पडेगा | इसके लिए यह जरूरी है 
कि हम सब राष्ट्र का सही निर्माण करने का बीड़ा उठाएँ। सचमुच में, पचास साल में जिन 
समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था और वे समस्याएँ पैदा ही नहीं होनी चाहिए थीं, गलत 
नीतियों के कारण आज पैदा हो गई हैं । हमारे पास लिखने के लिए साफ पट्टी नहीं है, ठीक स्लेट 
नहीं है, टेढ़ी-मेढ़ी इबारत से लिखी पट्टी हमें मिली है। अब हमें फिर से उसमें अक्षर लिखना है। 
सरकार की सौमाएँ हैं। आर्थिक संकट भी है। वह संकट केवल भारत तक ही सीमित नहीं है 
और देश भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। सबको मिलकर यह सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह 
का प्रयास किया। हमें किस तरह से करना था। आर्थिक संकट, जिसके कारण आज देश संकट में 
एक के बाद एक पड़ते जा रहे हैं। हमारी अनगिनत समस्याओं का समाधान हमें करना पड़ रहा 
है। वे समस्याएँ क्यों उत्पन्न हुई ? बेरोजगारी बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है और दूसरी ओर हमें 
मतभेदों को समाप्त करना है। सरकारी कारखाने बड़े उत्साह से चलाए गए थे। वे राष्ट्र की संपत्ति 
हैं। यह मानकर उन्हें प्रश्रय दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। आज उनमें से अनेक सरकारी फर्मो 
को हालत खराब है, बंद हो रहे हैं, या बंद होने के कगार पर हैं | यह स्थिति क्यों पैदा हुई ? बड़े 
उद्योगों को ओर ध्यान दिया हमने। लेकिन फिर भी बड़े उद्योग को राष्ट्र के निर्माण में जैसा 
योगदान देना चाहिए था, नहीं दे पाए। इसपर गहराई से विचार करना होगा। 
मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अलावा भी जिन क्षेत्रों में आर्थिक 
गतिविधियाँ चलती हैं, जिनका योगदान है उत्पादन में, सेवा में, उनसे सरकार का वार्तालाप होना 
चाहिए। विचार-विनिमय होना चाहिए। यह भ्रम पैदा किया गया है कि सरकार विदेशी दबाव में 
आकर काम कर रही है। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है । हम किसी दबाव में आनेवाले नहीं 
हैं। भारत अनेक दबाव के सामने दृढ़ रहने की शक्ति रखता है। अगर हम दबाव में होते तो 
पोखरण का परमाणु परीक्षण कभी नहीं करते। हमें पता था कि आर्थिक संकट का सामना करना 
होगा। हम जानते थे कि प्रतिबंध लगेंगे। हम जानते थे कि बाहर से पूँजी लेने का मार्ग कठिन 
बनेगा। लेकिन हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि समझा और सब दबावों का सामना करते हुए भी 
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सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। आर्थिक क्षेत्र में भी हम किसी दबाव में आनेवाले 
नहीं हैं। दबाव डाले जाते हैं, दबाव डाले जाएँगे। i 

दुनिया की नजर हमारे बड़े बाजार पर है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, चलो लाते 
हैं, माल बेचें। उनकी यह सहज स्वाभाविक लालसा समझ में आ सकती है | लेकिन हमें तो अपने 
हितों का रक्षण करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी नीति बनाई जाएगी, कोई भी कदम उठाए जाएँगे, वे 
राष्ट्र को कसौटी पर खरे उतरने के बाद ही उठाए जाएँगे। इसमें सबके विचारों का आदान- प्रदान 
होते रहना चाहिए, यह मैं मानता हूँ । इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसे ठीक किया जाएगा। 
लेकिन अब इस भ्रामक प्रचार में न आएँ। क्या इस क्षेत्र में सरकार जो कदम उठाती है, वे किसीके 
दबाव में आकर उठाती है। नीतियों के बारे में प्रामाणिक मतभेद हो सकता है। प्रामाणिक मतभेद 
के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। लेकिन किसीकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जाना 
चाहिए। भारत को खरीदनेवाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, और भारत को बेचनेवाला 
कोई कपूत भी भारत माता की कोख से कभी पैदा नहीं होगा। कौन इस महान्‌ देश को खरीद 
सकता है ? यह बहुत प्रचार किया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन आनेवाले हैं | कोई 
सच्चाई नहीं है इसमें । ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन आएँ, इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता उस समय 
तराजू को डंडी, राजदंड में बदल गई, तब देश बिखरा हुआ था, बँटा हुआ था। आज देश एक है। 
सौ करोड़ की जनसंख्या एक झंडे के नीचे खड़ी है। चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है । 

आज हम अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हें । कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके साथ संकट पैदा हो 
जाता है। कभी मौसम साथ नहीं देता है तो प्याज मुद्दा बन जाता है, पहले प्याज इसलिए संकट 
पैदा कर रहा था कि उसका दाम ज्यादा था, आजकल प्याज कुछ क्षेत्रों में इसलिए संकट पैदा कर 
रहा है कि उसका दाम गिर रहा है। प्याज कम हो तो संकट, प्याज ज्यादा हो तो संकट। लेकिन 
आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। और भी बढ़ेंगे। भारत का विकास स्वगुणों से होना चाहिए। 
विकासशील देश भारत की ओर देख रहे हैं । उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हम पड़ोसियों 
के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं इसीलिए आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं। 
आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो अनेक 
समस्याएँ हल हो सकती हैं। इस कारण सभी को सहयोग देना चाहिए। इस कारण सभी को 
सहायता देनी चाहिए। 

मैं स्वदेशी मंच के कार्यक्रम में जा रहा हूँ; इस बात को लेकर काफी हलचल हे । पता नहीं 
क्यों हलचल है । स्वदेशी मंच जो चला रहे हैं, वे भी मेरे मित्र हैं। में सरकार में हूँ, कोई फर्क नहीं 
पड़ता। स्वदेशी मंच अपना काम करे | हमें सलाह देता रहे हम उस सलाह का मूल्यांकन करेंगे। 
वह सलाह हमें जँची तो अपनाएँगे। नहीं जँची तो माफी माँग लेंगे कि क्षमा कीजिए हम आपके 
विचार से सहमत नहीं हैं | विचारों में विभिन्नता है | लेकिन लक्ष्य एक है और वह लक्ष्य है--एक 
महान्‌ शक्तिशाली, समृद्धशाली भारत की रचना। हमारे आदर्श समान हैं। उन आदर्शो से प्रेरणा 
लेते हुए और भारत के प्रति अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हुए हम आगे बढ़ें। 
स्वदेशी मेला उस यात्रा में सहायक बने | यही कामना है । 
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सामाजिक और सांस्कृतिक 


इक्कीसवीं सदी स्त्रियों की होगी 

९ अप्रैल, १९९८ को नई दिल्ली में दिल्ली महिला आयोग के समारोह में भाषण। 

पूर्वोत्तर के नौजवान उत्तर दें 

१५ अप्रैल, १९९८ को असम के जोगीधापा में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नर नारायण रेल-सड़क पुल के उद्घाटन 
अवसर पर पूर्वोत्तर के युवाओं के नाम अपील। 

भारतीय विज्ञान की दोहरी जिम्मेदारी 

२५ मई, १९९८ को नई दिल्ली में शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में भाषण। 

एकता के साहित्यिक योद्धा 

५ जून, १९९८ को नई दिल्ली में अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार समर्पण समारोह में भाषण। 
समाज में सदृभावनाओं का लोप 

२९ जून, १९९८ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना में उद्घाटन-भाषण। 

सर्वे सन्तु निरामया: 

१ जुलाई, १९९८ को नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महासम्मेलन के ५५वें महाधिवेशन के अवसर 
r पर उद्घाटन-भाषण। 

सरकार की उम्र उसके कार्यो से नापिए 

४ जुलाई, १९९८ को राजधानी में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर भाषण। 

विद्यार्थी परिषद्‌ की भूमिका 

९ जुलाई, १९९८ को नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ के स्वर्ण जयंती समारोह में उद्घाटन-भाषण। 
पत्रकारिता और सकारात्मक बने 

१२ जुलाई, १९९८ को गोविंदगढ़ (पंजाब) में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ११वें अधिवेशन में भाषण | 
कर्मयोगी श्री के. कामराज 

१५ जुलाई, १९९८ को संसद परिसर में श्री के. कामराज की मूर्ति अनावरण के अवसर पर श्रद्धांजलि। 
अनवरत योद्धा आचार्य रंणा 

२७ जुलाई, १९९८ को संसद परिसर में आचार्य रंगा की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर श्रद्धांजलि ! 
साक्षरता दिवस कर्मकांड न बने 

८ सितंबर, १९९८ को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में भाषण | 
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उपाध्यायजी की देन-एकात्म मानववाद 

१८ सितंबर, १९९८ को दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली में राष्ट्र न वरचना योगदान के अवसर पर भाषण। 
नागरिक प्रादेशिक सेना में भाग लें 

९ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में प्रादेशिक सेना दिवस परेड के अवसर पर सैनिकों और नागरिकों से अपील। 
पौष्टिक आहार-जन्मसिद्ध अधिकार 

१४ नवंबर, १९९८ को प्रधानमंत्री निवास पर कम कीमत के पौष्टिक आहार को जारी करते हुए शुभकामना संदेश। 
बच्चे देश के प्रति जागरूक हों 

१४ नवंबर १९९८ बाल दिवस पर बाल भवन, नई दिल्ली में बच्चों को आह्वान। 

नेतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता 

२६ नवंबर, ११९८ को नई दिल्ली में सत्यनिष्ठ व्यक्ति-सम्मान पुरस्कार समारोह में भाषण। 

सूचना स्वयं में एक शक्ति है 

१७ दिसंबर, १९९८ को क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री निवास पर संबोधन। 

कर्नाठक की कीर्ति 

१८ दिसंबर, १९९८ को कर्नाटक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में शुभकामना संदेश। 

संत गाडगे का अवदान 

२० दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में संत गाडगे बाबा पर विशेष डाक टिकट का विमोचन करते हुए श्रद्धांजलि। 
आओ फिर से दीया जलाएँ 

२५ दिसंबर, १९९८ को अपने जन्मदिन पर स्वाभिमान मार्च के बच्चों को प्रधानमंत्री निवास पर आशीर्वचन। 
धर्मनिरपेक्षता हमारी मिट्टी में है 

९ जनवरी, १९९९ को नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला को ' नेशनल फाउंडेशन 
ऑफ एमिटी' पुरस्कार अर्पण के अवसर पर भाषण | 

खेल नहीं बिगड़ने देंगे 

१५ जनवरी, १९९९ को विभिन्न खेलों के प्रतिनिधि खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री निवास में आश्वासन। 

साक्षरता को जन आंदोलन बनाएँ 

१६ जनवरी, १९९९ को इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली के अमृत जयंती समारोह में भाषण। 

यह देश वीर बालकों का है 

२३ जनवरी, १९९९ को प्रधानमंत्री निवास पर वीरता पुरस्कार प्रदान करते हुए वीर बच्चों को आह्वान। 

देश को खतरों से बचाना होणा 

२७ जनबरी, १९९९ को राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दल को प्रधानमंत्री निवास में संबोधन। 

अंग्रेजी अनिवार्यता की ओर बढ़ रही है! 

३० जनवरी, १९९९ को भारतीय भाषा सम्मेलन के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री निवास पर संबोधन । 

छात्र देश के विकास मे जुटे 

१७ फरवरी, १९९९ को हिंदू कॉलेज, दिल्ली के १००वें स्थापना दिवस पर भाषण। 
नारी को दया नहीं अधिकार चाहिए 

८ मार्च, १९९९ को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में भाषण | 
सम्मान का आयोजन क्यों? 

१० मार्च, १९९९ को दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए नागरिक अभिनंदन 
महापुरुषों के मूल्यांकन में भी मतभेद! 

१८ मार्च, १९९९ को नई दिल्ली में डॉ. केशवराम बलिराम हेडगेवार के ११०वें 
जारी करते हुए श्रद्धांजलि। 


दन के अवसर पर उद्गार | 


जन्मदिवस पर विशेष डाक टिकट 
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इक्कीसवीं सदी स्त्रियों की होगी 


एः पुरुष के नाते मैं अपने को बड़े असमंजस में पा रहा हूँ। पुरुष को स्त्रियों के विरुद्ध खडा 
किया जाए, स्त्री को पुरुष के विरुद्ध खड़ा किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
दोनों पूरक हें । अर्द्धनारी नटेश्वर की पुरानी कल्पनाएँ। इसमें दो राय नहीं है कि स्त्री को आज 
शक्तिसंपन्न और अधिकारसंपन्न करने की जरूरत È | 
यह गंभीर विचार का विषय है कि जिस देश में वेद-मंत्रों की ऋचाओं के निर्माण में 
महिलाओं का योगदान था, उसमें ऐसा काल कैसे आया कि जब नारी दासी बनकर रह गई । इसपर 
खोज करने की आवश्यकता है। अब स्थिति बदल रही है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। संविधान में 
बराबरी स्वीकार की गई है वोट का अधिकार सबको बराबर है | अब संसद में और विधानमंडलों 
में, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की तरह से स्थान सुरक्षित करने का प्रयास भी हो रहा है । राजनीतिक 
दृष्टि से हम काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में नारी समाज को बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ कैसे दूर की जाएँ, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएँ और 
उसके द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता कैसे लाई जाए-इसपर चिंतन और मनन करने की जरूरत है । 
अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि परिवार में अगर एक पुरुष काम करता है तो परिवार की 
स्थिति में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना अगर परिवार में महिला काम करती है; स्वाभाविक 
रूप से वह सबकी चिंता करती है। पुरुष इसमें कभी-कभी पटरी से हट जाते हैं। इसलिए 
महिलाओं के लिए रोजगार के प्रबंध को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ शिक्षा का सवाल 
जुड़ा हुआ है और जो शिक्षित हैं उनके लिए रोजगार का सवाल जुड़ा हुआ है। उत्पादन के तरीके 
बदल रहे हैं । लोगों की रुचि में भी परिवर्तन हो रहा है। ये अच्छा सामान देखना चाहते हैं हाथ में, 
घर में। जिस तरह की अर्थव्यवस्था है, उसमें प्रतियोगिता में ठहरना बहुत जरूरी है। इस संबंध में 
गैर सरकारी संस्थाएँ बहुत काम कर रही हैं । सरकार का उनको सहयोग È I एनजीओज कई प्रदेशों 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैंने केरल में कुटुंबश्री योजना देखी । महिलाएँ इसमें भाग ले 
रही हैं, संगठित कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएँ बड़ी संख्या में उसमें अपना योगदान दे रही हैं। 
उसके द्वारा लाभान्वित भी हो रही हैं। लिज्जत पापड़ के बारे में हम सब लोग जानते हैं । इस दिशा 
में कदम बढ़ाने की बहुत जरूरत है। सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। जो रोजगार में लगे हैं 


९ अप्रैल, १९९८ को नई दिल्ली में दिल्ली महिला आयोग के समारोह में भाषण। 
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उन्हें भी सरकार कम करने की चिंता में लगी है; कर नहीं पा रही है। लेकिन उद्योग में, व्यापार में, 
कृषि में भी रोजगार के अवसर हैं । महिलाएँ उसमें योगदान दे रही हैं; दे सकती हैं। 

यह सही है कि महिलाओं के योगदान का सही मूल्यांकन नहीं होता । इस्पात की ओर अभी 
ध्यान दिलाया गया है, जहाँ स्त्री और पुरुष बराबर काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं। 
वहाँ भी पुरुष के काम को अधिक मान्यता मिलती है और स्त्री का काम समझा जाता है कि 
सहायक का काम है; मानो वह मदद देने की भूमिका निभा रही हे, निर्णायक की भूमिका नहीं। 
यह मानसिकता बदलेगी | मिलकर इसके विरुद्ध संघर्ष करना पडेगा लेकिन गैर सरकारी संस्थाएँ 
बड़े पैमाने पर यह कार्य हाथ में लें, काम के अवसर तैयार करें और उसमें लोगों को लगाएँ, 
महिलाओं को लगाएँ। दिल्ली महिला आयोग ने अच्छा कार्यक्रम हाथ में लिया है । जिस डायरेक्टरी 
का अभी प्रकाशन किया गया है, उसकी बहुत पहले से आवश्यकता थी | कहाँ रोजगार के अवसर 
उपलब्ध हैं, किस तरह से उन्हें प्राप्त किया जाएगा। अधिकाधिक महिलाओं को पता लगे कि 
उनके लिए कहाँ काम उपलब्ध है और किस तरह का काम उपलब्ध है। इससे बड़ी सहायता 
मिलेगी। 

दिल्ली में काम करनेवाली महिलाओं की अपनी समस्याएँ हैं । दिल्ली फैली हुई है। दूर से 
आना पड़ता है। परिवहन का प्रश्‍न पैदा होता है। कानून और व्यवस्था को स्थिति भी कभी-कभी 
इसमें बाधा पैदा करती है। महिला सुरक्षित रहे, इसकी आवश्यकता है। विशवास के साथ काम 
करे, ऐसा वातावरण होना चाहिए। दायित्व शासन का है। उसे ठीक तरह से निभाने की कोशिश 
को जा रही है। समान काम के लिए समान वेतन कानून के द्वारा दिया हुआ है; मगर व्यवहार में 
नहीं आता। उसी काम के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलता है, कम मजूरी मिलती है। पुरुष 
को अधिक मजूरी मिलती है। यह विषमता है। कानून ने अपना काम कर दिया। अब चेतना के 
बिना, जागरण के बिना, संगठन के बिना यह संभव नहीं । संघर्ष की भी आवश्यकता जहाँ हो वहाँ 
संघर्ष होना चाहिए। अपने अधिकार को स्वीकृत कराने का प्रयत्न बहुत आवश्यक है। 

पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया है। थोड़ी सी धवका-मुक्की हुई थी ज्यादा “लेकिन बिल 
पेश हो गया | अब उसे पास कराना है। हम तो आशा करते हैं, सबका सहयोग मिलेगा । प्रतिपक्ष 
भी इसमें योगदान देगा। सचमुच में यह न पार्टी का मुद्दा है और न स्त्री बनाम पुरुष का मुद्दा है। 
अगर हम सारे समाज को देखते हैं तो उसका इतना महत्त्वपूर्ण हिस्सा, महिलाओं जैसा महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा पीछे रह जाए तो सारे समाज को प्रगति नहीं हो सकती सारा समाज आगे बढ़ रहा है, ऐसा 
नहीं माना जा सकता। 

इक्कोसवीं सदी हमारा दरवाजा खटखटा रही है। यह कहने में कोई संकोच नहीँ है कि वह 
सदी स्त्रियों की सदी होगी । मैं उसमें बाधक नहीं बनूँगा। लेकिन फिर हमें उसी तरह के भाषण देने 
पड़ेंगे जैसे भाषण आज आप दे रही हैं। फिर हमारे लिए आयोग के गठन होंगे। कल यह स्थिति न 
हो जाए कि हमें अपने लिए आरक्षण माँगना पड़े। लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा होगा। भारत में 
हमेशा संतुलन रहा है, समन्वय रहा है। एक रथ के दो पहिए की कल्पना रही है | उसके बिना 
गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी अच्छी तरह से चले, अपने गंतव्य तक पहुँचे, हमारा मंतव्य पूरा हो-इस 
बात की आवश्यकता है। 
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पूर्वोत्तर के नौजवान उत्तर दें 


र नारायण पुल का उद्घाटन हो गया। आज तीन महत्त्वपूर्ण प्रसंग एक साथ एकत्र हो गए-- 
रंगोली बिहू का त्योहार, नव वर्ष का शुभारंभ और नर नारायण पुल का उद्घाटन, श्री-इन- 

वन। तीन सुखद प्रसंग आज हमारे सामने उपस्थित हैं। 

पुल का काम है जोड़ना। यह पुल ब्रह्मपुत्र के दो किनारों को जोड़ेगा। यह असम के एक 
भाग को दूसरे भाग से जोड़ेगा और यह पुल असम और पूर्वोत्तर को शेष भारत के साथ जोड़ेगा। 
आज जोड़ने की बहुत जरूरत है। पुलों के द्वारा दूरी कम की जाए और ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ, 
ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाएँ, जिनसे दिलों की दूरियाँ भी कम हों। 

असमवाले कभी-कभी समझते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है । भौगोलिक दृष्टि से यह बात सच 
हो सकती है, मगर भावना की दृष्टि से नहीं । आप दिल्ली के दिल के पास हैं । इसीलिए प्रधानमंत्री 
बनने के बाद जब मुझे कई प्रदेशों का निमंत्रण मिला तो मैंने निर्णय किया कि मैं सबसे पहले 
असम जाऊँगा। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से असम और पूर्वोत्तर बड़े सुंदर भाग हैं । यहाँ प्रकृति ने 
अपना वैभव उन्मुक्त हस्त से लुटाया हे । पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वन हैं, खनिज हैं, यहाँ की धरती 
संपत्ति से भरी हुई है, संपदाओं से भरी हुई है। लेकिन इसके बाद भी असम समस्याओं से उलझ 
रहा है । विकास की कमी के कारण असंतोष पैदा होता हे और जब असंतोष ज्यादा बढ़ जाता हे, 
कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है तो फिर विकास के काम भी या तो मंद हो जाते 
हैं या रुक जाते हैं या ठप्प हो जाते हैं | जरूरी हे कि प्रदेश में शांति रहे । जो भी सवाल हैं, मिल 
बैठकर आपस की बातचीत से तय किए जाएँ। यह देश हमारा है, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा हे 
आपका दु:ख हमारा दु:ख है । देश में लोकतंत्र है हर बालिग को वोट का अधिकार हे । हमारे देश 
में तो इतना लोकतंत्र हे कि जिन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए उन्हं भी हे । 

देश में लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है। भारत के लोगों ने सरकार बदल दी। मैं 
चालीस साल से प्रतिपक्ष में बैठता था, अपोजिशन में बैठता था। अब मेरे ऊपर शासन चलाने की 
जिम्मेदारी आ गई | वोट सरकार बदल सकता है | वोट का अगर हम ठीक तरह से उपयोग करें तो 
वोट हमारी व्यवस्था भी बदल सकता है। हमारी स्थिति में भी परिवर्तन ला सकता है। 


१५ अप्रैल, १९९८ को असम के जोगीधापा में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नर नारायण रेल-सड़क पुल के उदघाटन 
अवसर पर पूर्वोत्तर के युवाओं के नाम अपील। 
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आखिर आजादी के पचास साल के बाद देश की जो तसवीर उभर रही है, वह बहुत अच्छी 
नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि पिछले पचास सालों में कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहना देश के लोगों 
के साथ अन्याय करना होगा; लेकिन यह शिकायत जरूर है कि जितना काम होना चाहिए था 
उतना नहीं हुआ और जिस ढंग का काम होना चाहिए था उस ढंग का काम नहीं हुआ। 

गरीबी की रेखा के नीचे इतने लोग क्यों हैं ? रोजगार की तलाश में नौजवान भटक रहे हैं 
रास्ता भूल जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और कोई उन्हें हथियार पकड़ा देता 
है और वे समझते हैं कि व्यवस्था हथियार से बदल जाएगी | हथियार से व्यवस्था नहीं बदली जा 
सकती । कम्युनिस्ट देशों में क्या हुआ? हमारी आँखें खुलनी चाहिए। व्यवस्था हमें बदलनी है। 
ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, जिसमें हर नौजवान के हाथ में उत्पादक रोजगार हो। लेकिन ऐसा 
हिंदुस्तान हिंसा से नहीं बन सकता। कोई हथियारों को खा नहीं सकता | हथियार से पेट नहीं भर 
सकता। ए.के.-४७ राइफल पर कोई सुख की नींद नहीं सो सकता। उसे तो उस हथियार की रक्षा 
के लिए जागना पड़ेगा, उसकी नींद उड़ जाएगी, चैन समाप्त हो जाएगा। जहाँ ठिकाना बनाया है 
वहाँ से हटकर दूसरी जगह कहाँ ठिकाना बनाया जाए, इसकी चिंता में रहेगा। यह भय का रास्ता 
है, यह रास्ता सही नहीं है। 

जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ? पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ भी कुछ लोगों ने 
गुमराह होकर पड़ोसी के इशारे पर बंदूकें उठाई थीं। हिंसा का, हत्या का खेल खेला था। उन्हे 
हथियार डालने पड़े, हथियार रखने पड़े, वे शांति के रास्ते पर वापस आए। पहले चुनाव का 
बहिष्कार किया था, फिर चुनाव में भाग लिया था और अपनी इच्छा की सरकार बनाई । 

असम के और पूर्वोत्तर के नौजवानों से मेरी अपील है कि आज नए वर्ष का आरंभ हो रहा है 
आइए हम भी अपनी जिंदगी में नए वर्ष का शुभारंभ करें। आम आदमी शांति चाहता है, विकास 
चाहता है, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है | सरकार भी यही चाहती है, हम भी यही 
चाहते हैं। मैंने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया। कुरसी की लड़ाई में मैंने कभी भाग नहीं 
लिया। चालीस साल हम अपोजिशन में बैठे रहे और इंतजार करते रहे और इंतजार खत्म हो गया। 
अब कुछ काम करके दिखाने का मौका मिला है, बहनो और भाइयो ! मैं आपका सहयोग माँगने के 
लिए आया हूं । मे आपका समर्थन माँगने के लिए आया हूँ। देश में किसी वस्तु का अभाव नहीं हे | 
यहाँ पूजी हे, प्रतिभा हे, परिश्रम है, प्राकृतिक साधन हैं, मेहनती किसान हैं, मजदर हैं, अंतरिक्ष में 
उड़ान के लिए तैयार नौजवान हैं, महिलाएँ हैं । अगर देश में कोई कमी है तो ईमानदारी की कमी 
है। अगर देश में कोई कमी है तो भारत के हित को सर्वोपरि रखकर विचार करने की कमी है। 

रेल पुल का उद्घाटन हो गया। मुझे विश्वास है कि यह बड़े अभावों की पूर्ति करगा। 
मुख्यमंत्री महोदय ने दो और रेल पुलों की माँग की है। उसपर भी विचार किया जाएगा। हम इस 
क्त्र मं इफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा-से-ज्यादा तत्काल विकास चाहते हैं, जिससे यहाँ उद्योग लग सकें 
Y4 पनप सके, लागों को रोजगार मिल सके | इसके लिए परिवहन और संचार के साधनों का 
विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्रीजी ने यह भी कहा कि इंसरजेंसी से लड़ने में उनका बड़ा खर्चा 
हुआ Cl काउंटर इंसरजेंसी मेजर्स में राज्य ने पर्याप्त धन खर्च किया है, उन्होंने माँग की है कि 
इसको भरपाई केंद्र को ओर से होनी चाहिए। मैं उनकी इस माँग से सहमत = और केंद्र उनकी 
भरपाई करेगा, यह मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर से यह दोहराना चाहता हूँ 
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और मुझसे पूर्व बोले कई मंत्रियों ने इसका उल्लेख किया है कि आखिर नर नारायण सेतु को बनाने 
में पंद्रह साल क्यों लगे ? 

राजा नर नारायण ने मार्ग बनाया था ४०० साल पहले--कूच बिहार से नारायणपुर तक । वह 
५६० किलोमीटर का लंबा महामार्ग था और वह दो वर्ष में बन गया था। इस पुल को बनाने में १५ 
साल लगे। कहीं-न-कहीं कोई कमी है। कहीं-न-कहीं विलंब है। कहीं-न-कहीं ढिलाई है। 
कहीं -न-कहीं तत्परता का अभाव हे । ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जनता पर टेक्स लगाकर हम जो 
धन प्राप्त करते हैं, वह पाई-पाई जनता के हित में खर्च होना चाहिए। अगर पाँच साल की योजना 
पंद्रह साल में पूरी होगी तो खर्चा बढ़ेगा, विकास की अन्य योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। विलंब 
नहीं अविलंब, देर नहीं तत्काल | यह चुनौती का साल है, हम एक नई शताब्दी के द्वार पर खड़े है 
दनिया में होड़ लगी है आगे जाने की। मनुष्य सितारों तक पहुँचने की बात कर रहा है और हम 
पिछड़ जाएँ | हम महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी इस दौड़ में पीछे रह जाएँ | हम ज्ञान और विज्ञान 
का समन्वय करनेवाले, जिन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी प्रभुत्व स्थापित किया हे, आधुनिक भारत के 
निर्माण में दुनिया के साथ पीछे रह जाएँ, यह ठीक नहीं है । यह चुनौती है--' इट्स ए चैलेंज ' और, 
हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। 

प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने के लिए में प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ | मुझे बताया गया है 
कि आज एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस पुल का निर्माण किया गया है। हमारे 
इंजीनियर जब काम करने पर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर काम में ढिलाई 
करने पर आ जाएँ तो ढिलाई भी करते हैं । मगर अब उद्योग का पर्व शुरू हो गया है । परिवर्तन 
रहा है देश में। हर एक अपने कर्तव्य को समझे। ईमानदारी से अपने कतंव्य का पालन कर। 
नौजवानों का मैं विशेष आह्वान करना चाहता हूँ कि आइए हम एक नूतन हिंदुस्तान बनाएँ, आइए 
हम एक नूतन असम की रचना करें। ऐसे असम की, ऐसे हिंदुस्तान की, जिसमें भय नहीं होगा 
डर नहीं होगा, हर एक व्यक्ति की जान-माल और इज्जत सुरक्षित होगी, जिसमें हर नौजवान के 
लिए रोजगार का अवसर होगा, जिसमें हमारी महिलाओं के लिए भी पुरुषों से कदम-से-कदम 
मिलाकर आगे बढने की गंजाइश होगी। पिछली बार पार्लियामेंट में महिलाओं को लोकसभा में 
विधानसभा में आरक्षण देने का विधेयक पास नहीं हो सका। हम उसका समर्थन करते थ, आरा न 
विरोध किया, लोगों ने औरों को हटा दिया। हमें बहुमत दे दिया। इसमें हमारी बहनों का भी बहुत 
बडा हाथ है । हम पार्लियामेंट के अगले सत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन देनेवाले विधेयक को पास 
करेंगे, कानून का रूप देंगे, यह हम आश्वासन देना चाहते 

भ्रष्टाचार के निवारण के लिए शीघ्र हा लोकपाल क विधेयक को कानून का रूप दिया। 
अभी तक वह इसलिए लटका हुआ था कि प्रधानमंत्री का उस कानून का गिरफ्त में, उस कानून 
की चपेट में लाया जाए कि न लाया जाए। १९७० से यह मामला लटक रहा हे । अभी तो हम पुल 
देर से बना, यही शिकायत कर रहे थे, दिल्ली में कानून भी जो जल्दी बनने चाहिए, वे बहुत दर स 
बनते हैं। अब देर नहीं होगी । वर्तमान प्रधानमंत्री को किसी कानून को चपट म॑ आने का डर नहीं 
है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और, अगर मैं चपेट में आ जाता हूँ तो मुझे सजा मिलेगी । 
भ्रष्टाचार पर परदा नहीं डाला जाएगा। जनता की गाढ़ी कमाई का पेसा-पसा इमानदारी स खच 
हो, इसका प्रबंध किया जाएगा। 

सामाजिक और सांस्कृतिक / ९२९ 
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भारतीय विज्ञान की दोहरी जिम्मेदारी 


वा भारतीय वैज्ञानिकों की इस सभा में उपस्थित होकर शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान 
दा हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । नौजवानों के साथ रहने और वे क्‍या सोचते हैं तथा 
उनके कया अरमान हैं, यह जानने में मेरी हमेशा बड़ी दिलचस्पी रहती है । लेकिन मुझे इस बात का 
बड़ा मलाल हे कि आजकल ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं । नौजवान वैज्ञानिकों से मुलाकात के 
मौके तो और भी कम हो गए हैं। मगर इस कमी से मैंने जो खोया है उसकी बड़ी अच्छी भरपाई 
आज भारतीय विज्ञान की कुछ उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं के कार्यों और उपलब्धियों को जानने के 
बाद पूरी हो गई है। 

इसलिए में भटनागर पुरस्कार प्राप्त करनेवालों को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ । यह 
भारतीय विज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस समय देश के जो अग्रणी वैज्ञानिक कई क्षेत्रों 
में कार्य कर रहे हैं, वे कभी भटनागर पुरस्कार विजेता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसी ही 
ऊँचाइयाँ छुएँगे। आपको शाबाशी देते हुए मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि भारतीय 
विज्ञान का भविष्य उदीयमान युवा वैज्ञानिकों के कंधों पर है। 

मैं अपने सहयोगी डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ उन चार जाने-माने भारतीय वैज्ञानिकों 
को भी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, जिन्हें फलो ऑफ रॉयल सोसाइटी (एफ.आर.एस. ) के लिए 
चुना गया है। आपके इन सीनियरों को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान से आपको भी उत्कृष्टता की और 
भी ऊँची मंजिलें तय करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैं डॉ. मालेश्वर को, जो हमारे साथ 
उपस्थित हैं, इस सम्मान के लिए खासतौर पर बधाई देना चाहूँगा। आप भारत के चोटी के 
वैज्ञानिक ही नहीं हैं, बल्कि विज्ञान-प्रशासक के रूप में भी आपने अपनी प्रतिभा साबित की है। 
आपके नेतृत्व में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ ने फिर से गतिशीलता और प्रतिष्ठा 
प्राप्त की है और उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 
कमर कस ली है। 

यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा कार्यक्षेत्र और मेरी पृष्ठभूमि विज्ञान से काफी अलग है। 
मगर विज्ञान और इसकी उपलब्धियों ने मुझे हमेशा मंत्रमुग्ध किया है। आम आदमी को मंत्रमुग्ध 
करने के अलावा विज्ञान उसके मन में एक और असर भी डालता हे । इससे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता 


२५ मई, १९९८ को नई दिल्ली में शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में भाषण | 
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की भावना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि विज्ञान, रसायन, 
इंजीनियरी, महासागर विज्ञान और नाभिकोय विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों से हमें बड़ा 
संतोष होता है। l 

इसलिए भारतीय विज्ञान के लिए मुझे दोहरी जिम्मेदारी दिखाई देती हे एक तरफ ता इसे 
लोगों के जीवन में सुधार के लिए जो कुछ भी बन पड़े, वह कार्य करते रहना चाहिए और भारत 
को मजबूत तथा गतिशील आर्थिक शक्ति बनाने के लिए इसके विकास में योगदान करना चाहिए | 
दसरी तरफ इसे भारतीय विज्ञान को उत्कृष्टता हासिल करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारा 
राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढे | 

भारतीय विज्ञान की इस दोहरी जिम्मेदारी की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही मैंने 
पिछले सप्ताह पोखरण में “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का नारा दिया। HA यह नारा 
अपने परमाणु वैज्ञानिकों की शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों की तारीफ के लिए नहीं दिया बल्कि 
आज पोखरण भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र का रूप देने को एक सबस बड़ी 
संभावना का प्रतीक बन गया हे । 

इस नारे में किसी मौलिकता का दावा नहीं है। मैंने तो हम सबक बड आदरणीय पूर्व 
प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्रीजी के उस नारे में दो शब्द आर जोड दिए हैं, जा उन्होंने १९६५ की 
लडाई के बाद राष्ट्र को दिया था। मगर मेरा विश्वास है कि अगर इन दो शब्दों का ठीक से मतलब 
समझकर इनपर ठीक से अमल किया जाए तो इनमें भारत को तस्वीर का बदल डालने की पूरी 
क्षमता È | 

जय विज्ञान' के इस आदर्श वाक्य पर हम किस तरह अमल करें ? इस बारे में में वैज्ञानिक 

समुदाय, उद्योग तथा सरकार के नीति-निर्माताओं के सामने कुछ सुझाव रखने की अनुमति चाहता 
g| 

पहला : हमें विज्ञान और वैज्ञानिक मनोवृत्ति को अपने राष्ट्रीय जीवन तथा अपना सस्क्रात 
का अभिन्न अंग बनाना होगा। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के जन-जन म॑ प्रसार क लिए एक आंदोलन छेड़ने 
की जरूरत का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूगा। स इस ' अभिनव आंदोलन' नाम gT i 
विज्ञान की मूल बात है--नवीनता साच म॑ नवीनता, कार्य में नवीनता | क्या हम एक राष्ट्र क रूप 
में यह संकल्प लेंगे कि हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जा कुछ भा कर रहे हें उसे बेहतर 
अधिक कुशलता के साथ, ज्यादा किफायती तरीके से और अधिक संतोषप्रद ढंग से करेंगे ? 

दसरा : जहाँ तक संस्थागत रूप में विज्ञान को बढ़ावा दन का सवाल इसके मार्ग में सबसे 
बडी बाधा पैसे की कमी की नहीं है; बल्कि वैज्ञानिक संस्थाओं में हमने जो अफसरशाहा लागू की 
है, उससे agai पैदा हो रही g I हम विज्ञान तथा वैज्ञानिकों को अपनी तमाम योजनाओं ओर 
गतिविधियों का केंद्रबिंदु बनाना होगा। प्रशासकों और सरकारी कर्मचारियों को वैज्ञानिकों का 
मालिक नहीं, बल्कि मददगार बनना होगा। उन्हे एस हालात पैदा करने होंगे, जिससे युवा वैज्ञानिकों 
को कागजी खानापूरी न करनी पड बल्कि अनुसंधान कार्य करने को बढ़ावा मिले। जब इस तरह 
का अनुकूल माहौल बनेगा, तभी भारतील विज्ञान फले-फूलेगा । विज्ञान के क्षेत्र में प्रबंध के किसी 
और तरीके से अड़चनें ही पैदा होंगी। इसक लिए विज्ञान के क्षेत्र के हमारे प्रशासकों को सोच में 


आमूल परिवर्तन करना होगा। 
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अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों, खासतौर पर युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित 
करना बेहद जरूरी है। हमें अपने वैज्ञानिकों के काम की परिस्थितियों और उन्हे मिलनेवाले 
आर्थिक लाभों में भी बढ़ोतरी करनी होगी। इसके अलावा उनकी एक और आमदनी भी बढ़ानी 
होगी, जिसे में ' बौद्धिक आमदनी या मानसिक आमदनी ' कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब इसे 
बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानते हें । 
तीसरा : यह बड़े दु:ख की बात है कि हमारी व्यवस्था में इंजीनियरों को कुछ नीचा दर्जा 
दिया जाता है। भारत की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरी प्रतिभाएँ बेहतर मौकों की तलाश में या तो विदेशों 
को चली जाती हैं या फिर देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकती रहती हैं। मुझे पता 
चला हे कि बहुत से प्रतिभाशाली नौजवान इंजीनियरी की डिग्री हासिल करके अधिक प्रतिष्ठित 
मानी जानेवाली ऐसी गैर इंजीनियरी नौकरियों में चले जाते हैं, जिनमें वेतन और भत्ते अधिक होते 
हैं । नतीजा यह हुआ कि उत्पादन, मौलिक डिजाइन, टेक्नोलॉजी के विकास और कार्यशालाओं की 
समस्याओं को सुलझाने जैसे कार्यों पर बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति में बदलाव लाने की 
जरूरत है। 
चौथा : हम अब तक उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के काम की जिस 
तरह उपेक्षा करते आए हैं, वैसा आगे नहीं कर सकते | जब मैं अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 
उद्योग, खासतौर पर निजी उद्योग के निवेश की ओर ध्यान देता हू तो मुझे बड़ी चिंता होती हे 
क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुकाबले हमारे यहाँ इस तरह का निवेश बहत ही कम है। इसका 
स्वाभाविक नतीजा यह हुआ है कि भारतीय उद्योग ऐसा कोई सामान या ब्रांड नहीं बना पाते. जो 
आज की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिका रह सके । 
हमारे उद्योगों को विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्टीय प्रयोगशालाओं 
साथ मिलकर 'टीम इंडिया' की भावना से एकजुट होकर ज्ञान की एक प्रणाली कायम करनी 
चाहए। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तीस 
अनुसधान प्रयोगशालाओं को विशाल शृंखला है । पिछले पचास वर्षों में देश ने इनमें बडे पैमाने पर 
iaaa तथा मानवीय संसाधनों के रूप में निवेश किया हुआ हे मैं उद्योगों से अनुरोध करता हूँ कि 
चे विश्व बाजार में सफल टेक्नोलॉजी के साथ प्रवेश के लिए इन प्रयोगशालाओं के साथ मजबूत 
ASERI कायम करें और फिर अग्रणी स्थिति के लिए प्रयास करें। 
मरा ता यह भो सपना हे कि इन अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से अधिकतर भविष्य में वित्तीय 
तथा कामकाजी, दोनों तरह की स्वायत्ततावाले आर्थिक दृष्टि से स्वायत्त 'ज्ञान के निगम' बनें और 
सही अर्थों में विश्व नेता बनें। 
Waal : हमें न सिर्फ सीमित वैज्ञानिक समुदाय के अंतर्गत, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय समुदाय 
म उच्च प्रतिभासंपन्न वैज्ञानिकों को और अधिक महत्त्व देना होगा। आज सारा राष्ट्र डॉ. अब्दल 
कलाम, डॉ. चिदंबरम, डॉ. काकोदकर और डॉ. संथानम के नेतृत्ववाली पोखरण टीम पर गर्व 
महसूस कर रहा हे । 
भारताय परंपरा H शासकों के मुकाबले ज्ञानियों, यानी विद्वानों को कहीं ज्यादा आदर प्रदान 
किया जाता रहा है। इसलिए अगर डॉ. अब्दुल कलाम “भारत रत्न! हैं और में सिर्फ “पद्म 
विभूषण' हूँ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय वैज्ञानिकों की अन्य 
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उपलब्धियों के लिए उन्हें भी इसी तरह का सम्मान मिले। में चाहता हूँ कि राष्ट्र का ध्यान भारतीय 
विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों पर केंद्रित हो। इस काम में जनसंचार माध्यमों की बड़ी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका हो सकती है। वे हमारी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को उचित समय और उचित स्थान देकर 
काफी मदद कर सकते हें । 

छठवाँ : हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को और अधिक व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता 
है। हमारे वैज्ञानिकों एवं सरकार और उद्योग से जुड़े लोगों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएँ पैदा हो 
सकती हैं। 

उदाहरण के लिए, अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमारे कृषि 
वैज्ञानिकों को शाबाशी दी जानी चाहिए। गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के उनके प्रयास काफी सफल 
रहे । हम इस सफलता को अन्य फसलों, खासतौर पर उन किसानों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, जो 
बारानी खेती करते हैं | कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों का आधार केसे बढ़ाया और सुधारा जा 
सकता है, ताकि न सिर्फ मूल्य संवर्द्धन हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ें ? 
चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान से स्वास्थ्य सेवा की लागत कैसे कम की जा सकती है ? ऊर्जा और 
सामग्री की किफायत के लिए हम कैसे जोरदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ें ? थोड़े ही से ज्यादा 
उत्पादन कैसे किया जाए? 

इस क्षेत्र में कुछ समस्याएँ सचमुच बड़ी नाजुक हैं और उन्हें सुलझाने में जरा भी दर नहा 

होनी चाहिए। जल संरक्षण इन्हीं में से एक है । हमारे वैज्ञानिकों तथा हमारे समाज का मिलकर इस 
समस्या का शीघ्र समाधान GoM चाहिए। 

सातवाँ : हमें सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा | मेरी सरकार 
ने व्यापक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति का प्रारूप तयार करन के लिए कार्यबल का गठन किया हे | 
यह बल राष्ट्रीय अभियान के रूप में इसे लागू करने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रणाली का भा 
सिफारिश करेगा। 

यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत थोड़े ही समय में विश्व भर म अपना दबदबा बना 
सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में हजारों नए अनुप्रयोग भा संभव जिनसे उच्च स्तर के 
रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसलिए वैज्ञानिक 
समुदाय से मेरा आग्रह है कि वे सूचना विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित अनुसंधान को चुनाती का 
तरह स्वीकार करें। आपको ऐसे सामान और सेवाओं के सूजन म॑ मदद करना चाहिए जिनसे न 
सिर्फ भारत में उत्पादकता द्विगुणित हो, बल्कि विश्व बाजार में भी जिन्हें पूरा महत्त्व मिले। 

आठवाँ : भारतीय विज्ञान को विश्वव्यापीकरण का सामना साहस आर विश्वास से करना 
चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इसका फायदा उठाना चाहिए। जैसाकि मैंने टेलीविजन 
पर राष्ट के नाम अपने पहले प्रसारण में कहा था कि विदेशियों द्वारा हलदा, नीम और बासमती क॑ 
पेटेंट लेने पर भारत की नाराजगी पूरी तरह उचित है | हम इन पटटा के खिलाफ लड़ाई लड़ा आर 
भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ ने हलदी के 
पेटेंट के खिलाफ, लड़ाई जीतकर रास्ता दिखा दिया हे । 

मगर इससे भी जरूरी यह है कि हम खुद अधिक-से-अधिक पेटेंट विकसित करें और 


उनके व्यावसायिक इस्तेमाल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। नई खोज आर बाजार क बाच जो 
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अंतर है, उसे पाटने की बड़ी आवश्यकता है । मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि ज्ञान पर 
आधारित प्रतिस्पर्धा के नए युग में बौद्धिक संपदा अधिकार अत्यंत महत्त्वपूर्ण नीतिगत औजार बन 
जाएँगे। इसलिए मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद्‌ ने पिछले सिर्फ एक साल में अमेरिका और यूरोप में नब्बे पेटेंट दर्ज कराए हैं और अपनी 
विशिष्ट टेक्नोलॉजी तथा परंपरागत ज्ञान का संरक्षण किया है। यह बड़ा अच्छा उदाहरण है 
जिसका अन्य अनुसंधान संस्थान अनुकरण कर सकते हैं। 

नौवाँ : भारतीय विज्ञान की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ाने के 
लिए में आपसे मौलिक अनुसंधान सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने 
का जोरदार अनुरोध करूँगा। इस क्षेत्र में आप विश्व स्तरीय उत्कृष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। 
भारत को विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भले ही न हो, मगर कुछ क्षेत्रं में पिछलग्गू बनकर नहीं रहना 
चाहिए; बल्कि अग्रणी देश बनना चाहिए। हमें खुद ज्ञान के नए क्षितिजों की खोज करनी चाहिए 
और यह लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए कि इनमें से कुछ अगली शताब्दी के पहले दशक में नोबेल 
पुरस्कार के योग्य होंगे। 

और आखिर में हमें अपने बच्चों पर भी अवश्य ध्यान देना होगा । हमें देश में बिज्ञान-शिक्षा 
को प्रणाली में आमूल परिवर्तन करना होगा और परीक्षा में wax याद करने की बजाय ज्ञान और 
रचनात्मकता को इसका आधार बनाना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी नई पीढ़ी मेरी पीढ़ी 
से काफी बेहतर है। वैसे यह कहने के लिए में आपसे माफी भी चाहता हूँ। आज की पीढ़ी ज्ञान 
पराप्त करने के शक्तिशाली उपकरणों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकती है। हमारी 
यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसी शैक्षिक प्रणाली कायम करें, जो हमारी युवा पीढ़ी के बौद्धिक ऊर्जा 
“के विशाल खजाने का ताला खोल सके। 

मित्रो, मेरे ये सुझाब न तो पूरे हैं और न आखिरी। मैं समूचे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय से 
जिसमें हमारे युवा और वरिष्ठ वैज्ञानिक, विज्ञान अध्यापक और विद्यार्थी, विज्ञान प्रशासक, विज्ञान 
को लोकप्रिय बनानेवाले, मीडिया, उद्योग, केंद्र तथा राज्यों के नीति निर्माता संगठन आदि सभी 
शामिल हें, आग्रह करता हूँ कि वे राष्ट्र के निर्माण में विज्ञान की क्षमता के पूर्ण उपयोग के बारे में 
विचार-विमर्श करें। 

कुछ महीनों की राष्ट्रव्यापी बहस के बाद, हमें जोरदार कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जहाँ 
तक मेरी सरकार का सवाल है मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इसे लागू करने में हमारा पूरा-पूरा और 
हार्दिक सहयोग रहेगा। में ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ. 
मुरली मनोहर जोशी एक वैज्ञानिक और अध्यापक ही नहीं हैं; बल्कि इस कार्य के प्रति उनकी 
बड़ी गहरी निजी वचनबद्धता और हार्दिक रुचि है! 

मैं एक बार फिर शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतनेवालों को शुभकामनाएँ देता हूँ। अपना 
भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह घोषणा करता हूँ कि हर वर्ष ११ मई को ' टेक्नोलॉजी दिवस ' 
के रूप में मनाने के डॉ. मुरली मनोहर जोशी के सुझाव को मैंने स्वीकार कर लिया है। 
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एकता के साहित्यिक योद्धा 


qs पहले मैं सरदार जाफरी को बधाई देता हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार इस वर्ष उन्हें प्राप्त हुआ है। 
वे हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं ज्ञानपीठ परिवार को भी बधाई देता हूँ कि 
उन्होंने मुझे यहाँ आने का सुअवसर दिया। आजकल राजनीति की जो दशा हो रही है, उसमें यह 
अच्छा ही है कि कम-से-कम थोड़ी देर के लिए साहित्य के वातावरण का लाभ उठाया जाए 
गरम लू के झौंकों से त्रस्त होकर अगर कोई व्यक्ति पेड़ों की शीतल छाया में पहुँच जाए तो उसे 
अपने लिए यह सौभाग्य की बात ही समझनी चाहिए। जनाब अली सरदार जाफरी साहब से मेरा 
बहुत पुराना परिचय है। सचमुच में हमारा जन्म स्थान एक È | उनका जन्म बलरामपुर में हुआ था 
और मेरा राजनीतिक जन्म बलरामपुर में हुआ था। १९५७ में मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव 
लड़ने के लिए बलरामपुर गया था। लखनऊ से गाड़ी पकड़नी होती थी। छोटी लाइन थी। उससे 
पहले मैं बलरामपुर कभी नहीं गया था, लेकिन फैसला हुआ लड़ना हे तो लड़ना है मुझे शाम को 
गाड़ी में बैठाकर मित्र लोग चले गए। में अकेला था, जाते-जाते वे कह गए कि सवेरा होते-होते 
बलरामपुर पहुँचोगे, सोते मत रहना। सवेरा होते-होते मेरी आँख खुल गई। मैंने सुना कि बाहर 
कौवों का बड़ा शोर हो रहा है। गाड़ी की खिड़की से बाहर झाँका, कुछ धुँधलका था, मगर हजारों 
कोवे वहाँ ened थे। मैंने पूछा, “यह कौन सा स्टेशन है ?' कहा, “यह कौवापुर है।' उसके आगे 
बलरामपुर था। अभी भी बलरामपुर कौवापुर और इटियाठौक के बीच में है। 

बलरामपुर एक छोटी सी जागीर थी। राजा कहलाते थे। अली सरदार जाफरी की कविता में 
उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का जो सबल स्वर उभरा है और जो हर एक हृदय को 
स्पर्श करता है, मुझे कभी-कभी लगता है कि बलरामपुर में बचपन में उन्होंने जो दृश्य देखे थे, 
उनकी छाया का एक अंग है। वह संघर्ष के कवि हैं इनसानियत के कवि हैं, शांति के कवि हैं। 
यद्यपि कभी-कभी जंग का आह्वान भी उनकी कविता में सुनाई पड़ता है । जंग भी शांति के लिए, 
उत्पीड़न की समाप्ति के लिए। साम्राज्यवाद से लड़ने में उन्होंने इसी वृत्ति का परिचय दिया था। 

जाफरी साहब केवल कवि नहीं हैं, आलोचक हैं कहानीकार भी हैं । जैसा डॉ. कर्ण सिंह ने 
बताया, साहित्य के भंडार को उन्होंने भरा है, प्रगतिशील परंपरा के प्रमुख लेखक हैं | उनके 
विचारों से किसीका मतभेद हो सकता हैं, लेकिन उनकी पारदर्शी प्रामाणिकता सबको प्रभावित 


RR 
५ जून, १९९८ को नई दिल्ली में अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार समर्पण समारोह में भाषण। 
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करती है और सब उसके सामने नतमस्तक हैं । उर्दू और हिंदी को जोड़ने में इस समय अली सरदार 
जाफरी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी का साहित्य 
और अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य उर्द में प्रकाशित हो और उर्दू का साहित्य भारतीय 
भाषाओं में स्थान पाए। 
अली सरदार जाफरी ने ' कुमारसंभव' का उर्दू अनुवाद किया है । एक अलग रंग, एक अलग 
रस है। कबीर के बारे में लिखा है, मीरा पर लिखा है, रूपांतरित किया है । रैदास पर उनकी लेखनी 
चली है और इस प्रकार एक बड़ा महत्त्वपूर्ण साहित्य की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कार्य उन्होंने 
अपने हाथ में लिया है । 'यह दिल्ली है ।' १५ अगस्त को जब भारत स्वाधीन हो रहा था तब उन्होंने 
जो कुछ लिखा था और जो उसी समय पढ़ा गया था, आज हम पुनरावृत्ति की प्रतीक्षा करते हैं। 
मेरी दिल्ली मेरी महबूब दिल्ली 
गालिब और मीर की सरजमीं 
अब तू कासिब शहंशाहों की दासना 
और खुतकाम जागीरदारों की लौंडी नहीं है 
गैर मुल्कों के सरमाएदारों की मंडी नहीं है 
तू हमारी उम्मीदों का मरकज है 
ख्वाबों की ताबीर है, आरजुओं की तसवीर है। 
कवि की आँखों में क्या सपने थे, इस हमारी दिल्ली के बारे में । क्या उन्होंने सोचा था, शब्दों 
को सीमित शक्ति में भी उसे बड़े प्रभावशाली ढंग से उन्होंने प्रकट किया हे । फिर उन्होंने भविष्य 
को तसवीर खींची है कि बच्चे किस तरह से खिलखिलाकर हँसेंगे, माताएँ किस तरह से भीगे हुए 
आँचलों को सुखाएँगी, देवियाँ किस तरह से माँग में सिंदूर भरेंगी, बीवियाँ किस तरह से माथे पर 
हबशा लगाएँगी, अजंता की शहजादियाँ किस तरह से नाचेंगी, एलोरा की परियाँ अपनी सदियों की 
खामोशी को तोड़कर किस तरह से गीत गाएँगी, केतकी और चंपा की कलियाँ अपनी खुशबू 
बिखेरेंगी और हिमालय की झीलों में हँसते हुए सुर्ख कमल अपनी नाजुक हथेली पर रंगीन शमाएँ 
जलाएँगी। 
अली सरदार जाफरी साहब को कमल पहले से आकर्षित करता रहा है, कोई नया आकर्षण 
नहीं है। कीचड़ में रहकर भी जो निष्कलंक है और ऐसे कमल की आवश्यकता कदम-कदम पर 
हमारे जीवन में दिखाई देती है। लेकिन बाद में जो तसवीर उभरी, देश की जो स्थिति बनी, कवि 
का मन खट्टा हो गया। पाठक के नाते सबके मन पर चोट करेगा। 
जाफरी साहब ने लिखा है-- 
गरीब सीता के घर पर कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी 
द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छिना रहेगा 
शकुंतला कब तक अंधी तकदीर के भँवर में फँसी रहेगी 
ये लखनऊ की शगुफ्तगी मकबरों में कब तक दबी रहेगी 
सरों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ कब तक गिरा करेंगे। 
आनेवाले काल की एक झलक उन्होंने इस कविता के द्वारा प्रस्तुत की थी और इसीलिए 
उन्होंने कहा कि शायरी, शायरी नहीं है नजस की आवाज बादलों की गरज है, तूफान की सदा है। 
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नजस की आवाज यानी युद्ध का आह्वान । किसके खिलाफ युद्ध का आह्वान? गरीबी के खिलाफ, 
बेकारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, सांस्कृतिक दायित्व के खिलाफ, विघटन के खिलाफ, 
विभाजन के खिलाफ आज भी उनको आवाज बुलंद है। 

मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम कभी जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। हम आत्मरक्षा 
में विश्वास करते हें । चौबीस साल तक भारत संयम से बैठा रहा, तब कोई-प्रतिबंध नहीं था, किसी 
तरह की रुकावट नहीं थी, जगह-जगह अणु परीक्षण हो रहे थे। लेकिन हमने कहा यह रास्ता 
हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन हमने एक बात और कही कि जिन्होंने एटमी हथियार इकट्ठे कर 
रखे हैं, वे उन हथियारों को खत्म करने के लिए कदम उठाएँ। किसौने सुना नहीं । हमारे चारों ओर 
असुरक्षा के बादल घिरते रहे । फिर वैज्ञानिकों से विचार-विनिमय करके एक फैसला हुआ। हमने 
स्पष्ट किया कि हम अब आगे अणु परीक्षण नहीं करेंगे। हमने जो जानकारी प्राप्त करनी थी, कर 
ली। बह आत्मरक्षा के लिए है, बचाव के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं है, हमले के लिए नहीं 
है। लेकिन जिस तरह से तालियाँ बजाने के लिए दो हाथ चाहिए उसी तरह हाथ मिलाने के लिए 
भी दो हाथ चाहिए। मुझे विश्वास है कि बुद्धिजीवियों की आवाज, संवेदनशील हृदयों का स्वर, 
विवेकशील नागरिक इस स्थिति को समझेंगे और इसके साथ अपने को जोड़ेंगे। 

मेरा उनका केवल बलरामपुर का संबंध नहीं है, लखनऊ का भी है। अभी वे याद दिला रहे 
थे कि आगरा में भी हम इकट्ठे थे। आज उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया हैं, बड़े 
आनंद का विषय है। सचमुच में जनाब अली सरदार जाफरी को सम्मानित नहीं किया गया हैं 
बल्कि उन्हें सम्मानित करके हमने स्वयं को सम्मानित किया है, अपने को सम्मानित किया है। 
जीवन भर की उनकी साधना, उनका संघर्ष, उनकी देशभक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति उनका 
समर्पण-ये सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। 

में बधाई देता हूँ, ज्ञानपीठ प्रवर समिति के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह और उनके साथियों को कि 
उन्होंने सही चुनाव किया। डाक-तार विभाग भी धन्यवाद का पात्र है, जिसने इस अवसर पर एक 
टिकट निकाला | भविष्य में वह ध्यान रखे कि अगर वे टिकट निकालते हैं तो केवल पति का 
टिकट नहीं होना चाहिए, उसमें पत्नी का भी समावेश किया जाना चाहिए, और सुपमाजी को तो 


इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
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समाज में सद्‌भावनाओं का लोप 


स महत्त्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होने को में अपना सौभाग्य समझता हूँ । यह में औपचारिकतावश 
D कह रहा हूँ। 

देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे अनेक समारोहों में भाग लेने और उद्घाटन करने के 
लिए आमंत्रित किया जाता है। इनमें से हर एक समारोह का अपना महत्त्व होता है, देश के 
सामाजिक और आर्थिक विकास पर उसका कुछ प्रभाव होता है। 

लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं, जो काफी हद तक भावनाओं से जुड़े होते हैं और उनसे 
व्यक्तिगत संतुष्टि की गहरी भावना प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता हे कि इन कार्यक्रमों की 
थोड़ी सी भी सफलता एक बच्चे के चेहरे पर मुसकराहट ले आती है, एक पीड़ित परिवार की 
खुशी का कारण बन जाती हे और समाज को उपलब्धिबोध प्रदान करती है! 

आज का कार्यक्रम ऐसा ही एक कार्यक्रम है। आज जब में ' मानसक रूप से चुनोतीवाले ' 
लोगों को परिवार और समुदाय से जोड़ने के लिए तैयार करनेवाली राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना 
का उद्घाटन कर रहा हूँ, जिसमें आरंभिक अवस्था में सहयोग करने पर जोर दिया गया है तो मेरा 
हृदय आत्मसंतोष की भावना से भर उठा है। 

यहाँ यह विश्वास है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है-एक सत्कर्म हो रहा है, जहाँ सरकार 
वास्तव में यह दिखा सकती है कि हमारे समाज के सबसे अधिक उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के 
लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की सामर्थ्य उसमें है। 

विकास को प्रक्रिया में स्वतंत्र भारत ने बहुत तरह की विकृतियाँ देखी हैं, जिनके परिणामस्वरूप 
हमारे समाज में विभिन्न प्रकार को असमानताएँ उत्पन्न हुई है । इन असमानताओं ने देश के गरीबों 
और समाज के अन्य वर्गों को हमारे राष्ट्रीय जीवन के हाशिए पर धकेल दिया है। 

परंतु जब हम अपने बीच मानसिक चुनौतियोंवाले लोगों को देखते हैं, मैंने जानबूझकर 
“मानसिक चुनौतियोंबाले' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मानसिक रूप से बाधितों के लिए 
अधिक उचित प्रयोग है तो हम पाते हैं कि ऐसे लोग समाज के हर वर्ग के किनारे पर रहते हैं । इनमें 
बे लोग भी शामिल हैं, जो स्वयं हाशिए पर हैं। कुछ खुशगबार अपवादों को छोड़कर मानसिक 
चुनोतीवाले लोग, अमीर और गरीब दोनों ही वर्गो में बहिष्कृत जीवन ही जीते हैं । इस बहिष्कार के 


२९ जून, १९९८ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रायोमिक परियोजना में उद्घाटन- भाषण। 
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साथ इनके प्रति उदासीनता एवं उपेक्षा और यहाँ तक कि निष्ठुरता भी देखने में आती है। 

मानसिक चुनौतीवाले लोगों के प्रति समाज में और परिवार में किए गए व्यवहार के बीच के 
महत्त्वपूर्ण अंतर की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। भारत में आज भी परिवार एक 
मजबूत संस्था है, हालाँकि विशेष रूप से शहरों और कस्बों में परिवार पर विपरीत दबाव पड़ते 
दिखाई दे रहे हैं । प्रेम और सहानुभूति जैसे मूल्य अभी भी पारिवारिक ढाँचे में जड़ें जमाए हुए हैं। 
अत: मानसिक चुनौतियोंवाले व्यक्तियों को अच्छा प्यार और सद्भाव मिल रहा है। 

लेकिन समाज के बारे में यही बात ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 

हमारे समाज में सद्भावना और भावनाओं का तेजी से होता हुआ लोप एक कड़वी सच्चाई 
है। सदभावना और संवेदनशीलता की यह कमी, विकलांगों को और विशेष रूप से मानसिक 
चुनौतीवाले लोगों के प्रति व्यवहार में अत्यधिक रूप से स्पष्ट होती है। 

इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य मानसिक रूप से 
चुनौतीवाले लोगों को न केवल परिवार में, बल्कि समाज में एकीकृत करने का है। यह जानकर 
विशेष प्रसन्नता हुई है कि इस परियोजना में आरंभिक स्तर पर हस्तक्षेप करने की रणनीति पर बल 
दिया गया है। जैसाकि स्वास्थ्य सुविधाओं के अन्य क्षेत्रों में होता है यहाँ भी बाद वाली अवस्था 
पर महँगे इलाज और उपचार की तुलना में निवारक दृष्टिकोण अधिक उपयोगी सिद्ध होता है । 

मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस 
उपयोगी परियोजना को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। 

उन सब लोगों को शुभकामनाएँ देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि समूचा देश इस परियोजना 
के रचनात्मक परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। 

मेरे पास यह मानने के कारण हैं कि प्रायोगिक परियोजना के परिणाम अच्छे होंगे। यह 
इसलिए. कि मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय प्रयास में स्वयंसेवी और अनुसंधान संगठनों को एक अभिन्न 
हिस्सा बनाया है । मंत्रालय ने इस क्षेत्र में केरल के सी.आई.एम.आर. द्वारा किए गए अग्रणी कार्य 
को परियोजना का आधार बनाया है | इस गैर सरकारी संगठन ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 
कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल-छह राज्यों में निचले स्तर पर अपनी गतिविधियाँ चलाकर 
शानदार सफलता अर्जित की है। 

इसी प्रकार सिकंदराबाद का ' राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान” भी मानसिक चुनौतियोंवाले 
लोगों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएँ प्रदान करने के क्षेत्र में बड़ा ही शानदार 
कार्य कर रहा है। 

आइए, इन संगठनों के अनुसंधानकर्ताओं और स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन दें। 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक रूप से चुनौतीवाले व्यक्तियों तथा 
मानसिक आघात और स्वलीनतावाले व्यक्तियों का 'राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट' स्थापित करने के 
प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। यह ट्रस्ट मानसिक चुनौतीवाले व्यक्तियों के परिवारों द्वारा दान 
में दी गई संपत्तियों का प्रबंध भी करेगा। मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि इस नेक इरादे को 
कार्यरूप में बदलें | 

मित्रो, इस अवसर पर मैं इस प्रायोगिक परियोजना पर अमल करने और मानसिक स्वास्थ्य 
तथा विकास संबंधी अपंगताओं के मामले में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कुछ सुझाव और 
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विचार रखना चाहता हूँ। 

मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन विभिन्न कोणों से जीवन को देखनेवाले एक व्यक्ति के रूप में 
समझता हूँ कि मैं कुछ उपयोगी विचार दे सकता हूँ। 

सबसे पहला : मानसिक और विकासीय विकलांगता एक ऐसा मसला है, जिसके प्रति 
सरकार नौकरशाही का रवैया तो अपना ही नहीं सकती। मानसिक चुनौतीवाले व्यक्तियों के 
एकीकरण और पुनर्वास का काम मूल रूप से एक सामाजिक कार्य है। सरकार को करना यह है 
कि जो मूल रूप से एक सामुदायिक प्रयास है, उसके लिए सुविधा उत्पन्न करे। 

यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम देखते हैं कि अब तक सरकार द्वारा किए गए 
भरसक प्रयासों के बावजूद, वह हमारे देश में शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग जनसंख्या के 
केवल थोड़े से ही प्रतिशत तक पहुँच पाई हे । दूसरे शब्दों में इस प्रयास में जुड़े सरकार के सभी 
लोगों को वैसी ही मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक जुड़ाव भावना प्रदर्शित करनी 
होगी, जैसीकि निचले स्तर पर काम करनेवाले निष्ठावान्‌ स्वयंसेवक करते हैं । 

दूसरा : अपने संवेदनशीलता अभियान में आपने प्रारंभिक हस्तक्षेप विधियों को समझने और 
उनपर अमल करने में माता-पिता की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका पर निश्चित रूप से जोर दिया 
होगा। अकसर माता-पिता की अज्ञानता विकासीय समस्या को बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका 
निभाती है, जबकि ऐसी समस्या को कामचलाऊ स्तर पर रोका जा सकता है। 

तीसरा : विकासीय अपंगताओं से पीड़ित स्त्रियों तक पहुँचने पर हमें राष्ट्रीय प्रयासों में 
विशेष ध्यान देना होगा। ऐसी स्त्रियाँ सामुदायिक बहिष्कार की गंभीर रूप से शिकार होती हैं। 
विकलांग लड़कियों और स्त्रियों के मामले में स्त्री होना ही अपने आप में सामाजिक रूप से 
हानिप्रद अवस्था होती है। 

चौथा : परिवार में मानसिक रूप से चुनौतीवाले व्यक्ति होने पर धार्मिक और सांस्कृतिक 
प्रेरणा से जितनी अधिक शक्ति मिलती है उतनी और कहीं से नहीं मिलती । ऐसे लोगों को समाज 
को धारा में शामिल करने के लिए भी धर्म और संस्कृति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हें | 
इसलिए इस राष्ट्रीय अभियान में मैं धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को सक्रिय रूप से भागीदार 
बनाने के लिए आपसे आग्रह करता हूँ, ताकि मानसिक चुनौतीवाले व्यक्ति समाज में सम्मान के 
साथ जी सकें। 

अंत में हमें इस प्रयास में टेलीविजन, प्रेस, फिल्म, संगीत, खेलकूद, साहित्य, कला और 
जनकल्याण के क्षेत्रों में लगे संगठनों को शामिल करना होगा। सरकार और गैर सरकारी संगठनों 
तथा इन संगठनों के सामूहिक प्रयास से ही विकासीय विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 
एक रचनात्मक और संवेदनशील सामाजिक परिवेश तैयार किया जा सकता हे | 

दरअसल, समाज को धारा में शामिल करना एक दृष्टिकोण का मामला है और इसलिए 
मानसिक चुनौतीवाले लोगों के प्रति समाज में जो नजरिया है, उसको बदलना ही होगा। 

इस अवसर पर मेरी आपसे यही अपील है कि आइए, हम एक सच्चे राष्ट्रीय प्रयास में जुटें 
ताकि हम अपने आपको बता सकें कि मानसिक चुनौतीवाले व्यक्ति हमारे परिवारों, हमारे समाजों 
और हमारे राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। आइए, हम यह सिद्ध करें कि हमें इन लोगों का भी ध्यान 
है और हम इनके पुनर्वास और कल्याण के लिए हर कोशिश करेंगे। 
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सर्वे सन्तु निरामयाः 


Fo सन्तु निरामयाः । यह हमारी प्राचीन प्रार्थना है। सब निरोग हों। उससे पहले कहा गया है 
कि सब सुखी हों; लेकिन अगर रोगी हैं तो सुखी कैसे होंगे ? इसलिए आगे कहा गया कि 
सब निरोग हों | बीमारी का इलाज एक बात है, आपको रोग हो जाए उसका उपचार होना चाहिए, 
लेकिन ऐसी व्यवस्था का, जीवन व्यवस्था का विकास करना, जिसमें रोग न हों, व्यक्ति स्वस्थ रहे 
और अगर किसी विकृति और विकार के कारण कोई रोग हो जाए तो फिर उसका निराकरण किया 
जाए, वह फिर से न हो, इसका प्रबंध किया जाए, उसे किसी तरह से तत्काल दबा दिया, जाए 
ऐसी प्रणाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, अपने को 
और पद्धतियों से अलग करती हैं, विशिष्टता लिए हुए हैं। 

मुझे याद है, विदेशियों को आश्चर्य होता है, जब वे किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर 
उनसे रोग का इतिहास पूछता है और इतिहास सुनने के बाद फिर परीक्षण प्रारंभ करता हैं। मुझे 
याद है, मैं एक प्रतिनिधिमंडल में न्यूयॉर्क गया था। रात में खाना खाते समय मेरे दाँतों में एक 
तिनका फँस गया। मैंने खरका का उपयोग किया, उस तिनके को निकालने की कोशिश को, मगर 
सफलता नहीं मिली। रात भर दाँत में फँसा हुआ वह तिनका मुझे परेशान करता रहा। सवेरे 
मिशनवाले मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए। बड़ी कठिनाई से समय मिला, लंबा-चौड़ा परिचय देना 
पड़ा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने कहा—Mr. Vajpayee tell me the story. 
What is the History of your problem. 

मैंने मन में कहा, ये इतिहास पूछ रहे हैं और मेरे जबड़े का भूगोल बिगड़ रहा है। मैंने उन्हे 
समझाया कि थोड़ा सा तिनका फॅसा हुआ हैं, आप उसको निकाल दीजिए और कहानी खत्म हो 
जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं-नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले तो एक्स-रे लेना पड़ेगा | 
बीमार तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन विदेश में बीमार होना बड़ा महँगा है। 

नाडी पर हाथ रखकर नाड़ी ज्ञान से व्यक्ति किन रोगों से पीड़ित है--यह जान लेने का 
चमत्कार हमारे देश में ही होता हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि और आधुनिक पद्धतियों का 
उपयोग नहीं होना चाहिए। एक्स-रे आवश्यक हो तो एक्स-रे हो सकता है । शल्य चिकित्सा का 
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जैसा अनेक वक्‍ताओं ने उल्लेख किया, समावेश हो चुका है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। 
लेकिन रोग की जड़ तक पहुँचना, केवल ओषधि देकर उसे दबाने का प्रयास न करना, उसके 
निवारण का यत्न करना-यह हमारी विशेषता है, इस विशेषता को रक्षा होनी चाहिए। 

आयुर्वेद आयुर्‌ का विज्ञान है । यह ठीक है कि कई शताब्दियों से आयुर्वेद की उपेक्षा हुई है। 
स्वतंत्र भारत में भी आयुर्वेद को जो उसका स्थान मिलना चाहिए था वह उसको नहीं मिला हे । हम 
भी ढाई महीने में आयुर्वेद के साथ न्याय नहीं कर सके हें । लेकिन, हम न्याय नहीं कर सके, यह 
हमारे मन में अनुभूति है, यह अनुभूति आगे जाकर इस कर्म को जन्म देगी कि आयुर्वेद का विकास 
हो। बजट की कमी की बात कही गई है, बजट बढ़ाया जा सकता है, उसका ठीक उपयोग होना 
चाहिए। जो स्थान रिक्‍त पडे हैं शांताजी ने उल्लेख किया, यहाँ नए अध्यक्ष त्रिगुणाजी ने चर्चा की 
और में आपको एक रहस्य को बात बता दूँ कि आजकल मैं उन्हींका इलाज करा रहा हूँ | मुझे पता 
लगा हे कि रूल्स बने नहीं, इसलिए नियुक्तियाँ नहीं हुईं। रूल्स तैयार हैं और मंत्री महोदय की 
प्रतीक्षा है और रूल्स बनाकर शीघ्र ही जितने स्थान रिक्‍त पड़े हैं उनको भर दिया जाएगा। यह मैं 
आपको आश्वासन देना चाहता हूँ । मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा। 

आयुर्वेद का भविष्य उज्ज्वल है, यह मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। यह उज्ज्वल 
भविष्य किसी शासन व्यवस्था पर निर्भर नहीं करता। शासन सहायक हो सकता है, उसे होना 
चाहिए। आखिर इस देश में हर एक व्यक्ति की चिकित्सा के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को 
छोड़कर और कौन सी व्यवस्था हो सकती है ? 

एलोपैथी का महत्त्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आयुर्वेद को बढ़ाए बिना, आयुर्वेद के विस्तार के 
बिना, उसमें नए अनुसंधान के बिना, दवाओं के मानकीकरण के बिना, जड़ी-बूटियों की रक्षा किए 
बिना--हम सबको स्वास्थ्य की गारंटी दे सकेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके लिए आयुर्वेद का 
लाभ उठाना पड़ेगा। 

गाँव-गाँव में फैले हुए हमारे जो वैद्य हैं--मुश्किल तो यह हो गई है कि जो वैद्य हैं वे अपने 
को डॉक्टर कहलाना पसंद करते हैं--उन्हें वैद्य शब्द अच्छा नहीं लगता। यह प्रभाव है, जो जीवन 
के अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता हे उस प्रभाव से भी हमें लड़ना है । किसी महानुभाव ने कहा है कि 
आयुर्वेद संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ है--वह चिंतन में 
है, कुछ मनन में है। परिवर्तन अपेक्षित है। अपनी भूमि में, अपना जल, अपनी हवा-पानी, जड़ी- 
बूटियाँ, अपनी प्रकृति, अपने तरह के रोग। यह ठीक है कि रोग सीमाएँ नहीं मानते और दवा 
किसी भी पद्धति की हो अगर लाभ पहुँचाती है तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन, 
जब हम सौ करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं तो इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता 
कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियो को बड़ी तेजी के साथ विकसित किया जाए उन्हें उनकी संभावनाओं 
को विकसित करने के अवसर दिए जाएँ और ये चिकित्सा पद्धतियाँ हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा 
पद्धतियों के रूप में विकसित हों। 

यह हमारी इच्छा है। सरकार के नाते जो भी इस संबंध में करने लायक काम होगा, जो भी 
करणीय होगा--वह हम HL | यह आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आपके प्रतिनिधिमंडल के 
साथ बातचीत करके आमने-सामने ठीक फैसले किए जाएँगे, ऐसे फैसले किए जाएँगे, जो आपको 
संतोष दे सकें। यह मैं आपको कहना चाहुँगा। 
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सरकार की उम्र उसके कार्यों से नापिए 


आः अभिनंदन के लिए मैं आभारी हूँ। थोड़ा देर में हो रहा है मगर दोष संयोजकों का नहीं 
है, मेरा है। सचमुच में अभिनंदन तो एक निमित्त है, एक बहाना है। पोद्दारजी और 
उनके मित्रों ने तय किया कि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए धन का संग्रह करेंगे तो मैंने कार्यक्रम 
को मान लिया; उसके साथ अभिनंदन भी जुड़ गया | गुप्ताजी ने भगवान्‌ राम का नामोल्लेख किया, 
भीलनी की याद दिलाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुदामा द्वारकाधीश के यहाँ आया है और यह 
द्वारकाधीश की इच्छा पर है कि सुदामा की आकांक्षा कहाँ तक पूरी होती है। 

प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है। धन बड़ी-बड़ी 
रकमों में दिया जाए यह जरूरी नहीं है, छोटी-छोटी राशियाँ भी भेजी जा सकती हैं । देश में करोड़ों 
लोग ऐसे हैं, जिन्हें राहत की आवश्यकता है। कभी-कभी प्राकृतिक आपदा, गुजरात जैसा झंझावात, 
कहीं ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, दुर्घटना, अपघात बड़ी संख्या में लोग पीड़ित होते हैं और उनकी 
थोड़ी सी भी सहायता करने के लिए धन जुटाना मुश्किल होता है। इस स्थिति को बदलने की 
जरूरत है | हम सभी लोग थोड़ा-थोड़ा देश के लिए धन देना सीखें । टेक्स के रूप में नहीं, टेक्स तो 
समय पर देना ही चाहिए, पूरा देना चाहिए; लेकिन उसके अतिरिक्त | पारिवारिक समारोह में बड़ी 
मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। उस अवसर पर आनंद होना स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर 
उस समय या त्योहारों के मौके पर थोड़ा सा धन हम समाज के लिए निकालें, जरूरी नहीं है कि 
प्रधानमंत्री सहायता कोष में भेजें, किसी गैर सरकारी संस्था को दे सकते हैं, स्वयंसेवक संगठन को 
दे सकते हैं, किसी विद्यालय के लिए, किसी अस्पताल के लिए अपना योगदान कर सकते हैं । 
लेकिन, मन में यह भावना होनी चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे का दुःख बाँटेंगे तो हमारा सुख 
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कामये दुःख तप्तानाम्‌ प्राणिनामार्त नाशनम्‌। 

हमारे पूर्वजों ने राज्य नहीं माँगा था, समृद्धि की कामना नहीं की थी, हमें उपदेश दिया था 
कि दूसरे की पीड़ा को अगर हम कम करने में सहायक हो सकें तो फिर हमारा यह जीवन सफल 
होगा। यह हमारे लिए एक बडे सौभाग्य की बात होगी । जिन देशों को हम भौतिकवादी देश कहते 
हैं, उनमें बड़ी मात्रा में लोग समाज के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, अपंगों के लिए 


४ जुलाई, १९९८ को राजधानी में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर भाषण। 
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दान देते हैं । छोटी-छोटी रकमों से अरबों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। 

पोखरण के बाद भारत का संसार में एक नया स्थान बना है | हमें अलग-थलग करने की 
कोशिशें व्यर्थ हुई हैं और सब भारत के महत्त्व को स्वीकार कर रहे हैं, करेंगे। आखिर राष्ट्र की 
रक्षा सर्वोपरि है। पिछले पचास साल की कहानी मन को ठेस पहुँचानेवाली कहानी है। हमने 
अपनी भूमि खोई है, हमारे सम्मान को चोट लगी है। फिर भी हम धेर्य धारण करते रहे । ऐसे विश्व 
को कामना करते रहे, जिसमें अणु अस्त्रों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। 

जब हमारे पड़ोस में पहली बार अणु विस्फोट हुआ था तो हमने अनेक अणु शस्त्रधारी देशों 
से सहायता माँगी थी, उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था, मगर हमें निराशा हाथ 
लगी। तब ऐसा लगा कि आज रक्षा के मामले में, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हमें अपने पैरों पर 
खड़ा होना पड़ेगा । उसके कारण हमारे ऊपर दबाव बढ़ा, कठिनाइयाँ बढ़ीं, हमारा दायित्व भी बढ़ 
हे। हम एक न्यूक्लियर देश हैं। यह सम्मान हमें किसीने दिया नहीं है यह हमने अर्जित किया है 
हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे इंजीनियरों की, टेक्नीशियंस की इसके पीछे पचास साल की साधना 
है। में अकेले इसका श्रेय नहीं लेता। लेकिन हाँ परीक्षण, जब हुआ तब मेरे हाथ में बागडोर थी 
यह संयोग था। सचमुच में परीक्षण तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब फ्रांस परीक्षण कर 
रहा था, जब चीन परीक्षण कर रहा था, जब परीक्षण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जब परीक्षण 
करना आलोचना का विषय नहीं था। तब हमारी सरकार ने परीक्षण नहो किया। क्यों नहीं किया ? 
फिर जब वातावरण बिगड़ा तो हम चुपचाप उसे देख नहीं सकते थे। हमने कहा कि हम अपना 
कर्तव्य पूरा करेंगे | 

तीसरी दुनिया के देशों में हमारे अणु परीक्षणों से एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। 
गुटनिरपेक्ष देशों में इससे यह भावना बलवती हुई है कि संसार को एक ध्रुव पर नहीं नचाया जा 
सकता। आसपास जब परमाणु अस्त्रों के अंबार लग रहे हों तो हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए जो 
आवश्यक कदम हैं वे उठाने हैं। बे हमने उठाए हैं। लेकिन, इसकी वजह से दबाव बढ़े हैं 
कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। कुछ ऋण मिलने बंद हो गए हैं, कुछ सहायता आनी रुक गई है। हम 
दबाव का भी बड़े आत्मविश्वास के साथ सामना करेंगे। दबाव के कारण हम अपनी सही नीतियों 
में परिवर्तन नहीं लाएँगे। हमने जो किया है, सोच-समझकर किया है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक्‍त 
बीतता जा रहा है लोग हमारे कदम की उपयोगिता, हमारे कदम की आवश्यकता समझ रहे हैं। 
लेकिन केवल पोखरण के कारण नहीं । 

वैसे भी जब हम आजादी की पचासवीं स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, समाप्त होने जा रही है; 
स्वर्ण जयंती पर देश की दशा को गहराई से देखना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए 
कि दुनिया की दौड़ में हम पीछे क्यों रह गए हैं ? यह ठीक है कि अनेक देशों से हमारी स्थिति 
अच्छी है, लेकिन हम जैसी स्थिति चाहते हैं वैसी नहीं है। 

चुनाव हुए, सरकार बदली; लेकिन सरकार बदली है--बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते 
हैं। इसके आगे की लाइन मैं नहीं कहता। घर की आबादी के आसार नजर आते हैं । चेहरे बदले हैं, 
अभी चाल बदलनी है और चरित्र में परिवर्तन लाना है। इस ढाँचे में कुछ ऐसी दुर्बलताएँ आ गई 
हैं, जो प्रगति के पथ पर पाँव बढ़ाने में बाधक हैं । जो अब सत्ता में नहीं हैं में उन्हें दोष नहीं दे रहा 
और उस परीक्षा में मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी परीक्षा हो रही है, मेरा भी इम्तिहान हो रहा है। क्या 
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जनता की इतनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपना काम कर सकेंगे? क्या 
कठिनाइयों की लहरों के बीच में से निकालकर हम राष्ट्र की नौका को समृद्धि के तट तक ले जा 
सकेंगे ? आरंभ हुआ है और अच्छा आरंभ हुआ है। 

गंगावतरण हमने देखा। गंगा जब आई पवित्र थी, आज गंगा को पवित्र रखने के लिए 
अभियान चलाना पड़ रहा है। हम पहले गंगा को गंदी करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं। 
यह जमुना पर भी लागू होता है। गंगा के कारण आप यह नहीं समझें कि दूर की बात कर रहे हैं। 
प्रदूषण के कारण क्या स्थिति है ? 

आजकल कभी-कभी पार्लियामेंट में बड़ा आनंद आता है। थोड़े दिन पहले प्रतिपक्ष में 
बैठकर या खड़े होकर हम जो कुछ कहते थे, वे बातें आजकल हमें सुननी पड़ रही हैं। जब से हम 
सत्ता पक्ष में आए हैं, हमारे मित्र हमारी बातें दोहरा रहे हैं और हमें कटघरे में खड़ा करने को 
कोशिश कर रहे हैं । हमने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसके लिए हम कटघरे में खड़े 
किया जा सकें। जो कुछ किया है ठीक दिशा में किया है। उसकी गति से हम भी संतुष्ट नहीं हैं 
लेकिन आरंभ अच्छा है और अंत भी अच्छा होगा। 

सरकार की उम्र वर्षो में नहीं नापी जाती, उसके कार्यो में नापी जाती है। कभी एक काम 
ऐसा होता है, जो बरसों तक याद किया जाता है। मैं आप सब भाइयों और बहनों से कहना चाहता 
हूँ कि आप सामाजिक कार्यों में रुचि लें। सरकार के साधन सीमित हैं, सरकार की क्षमता सीमित 
है, तंत्र बिगड़ा हुआ है उसको जब तक गैर सरकारी प्रयासों से ठीक नहीं किया जाएगा, सुधार 
नहीं किया जाएगा, तब तक तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने पोद्दारजी का 
प्रस्ताव मान लिया। मैं स्वार्थ से आया हूँ, लेकिन मेरा स्वार्थ सार्वजनिक स्वार्थ है। कोई व्यक्तिगत 
स्वार्थ नहीं है। मैं एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ठोस प्रयत्न किया। वे 
अपने कार्यक्रम सफलतापूर्वक करते रहें, नव-चेतना जागृत करें, सांस्कृतिक समृद्धि में हाथ 
बँटाएँ, मगर साथ-साथ, जिन लोगों को राहत की आवश्यकता है उनका भी ध्यान रखें। 
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विद्यार्थी परिषद्‌ की भूमिका 


झे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ के स्वर्ण जयंती समारोह के 
Glas के अवसर पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थी परिषद्‌ से मेरा नाता 
उसके जन्मकाल से है | किसी छात्र संगठन के लिए पचास साल अबाध गति से प्रगति करते जाना, 
अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते जाना, नई-नई योजनाएँ हाथ में लेना, चिंतन में और व्यवहार के 
क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास करना-- अपने में एक बड़ी उपलब्धि हे । मैं इसके लिए विद्यार्थी 
परिषद्‌ का अभिनंदन करना चाहता हूँ। 

मुझे याद है जब उत्तर-पूर्व की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, अब 
तो पूरा ध्यान देने का प्रयास हो रहा है; उस समय विद्यार्थी परिषद्‌ एकमात्र ऐसा युवक संगठन था, 
जिसने अंतरराज्यीय सहज जीवन का एक प्रयोग प्रारंभ किया। वहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त 
कर सकें, अच्छे वातावरण में विकसित हो सकें, इस दृष्टि से वह प्रयास प्रशंसनीय था। उत्तर-पूर्व 
के एक मुख्यमंत्री तो विद्यार्थी परिषद्‌ के साथ जुड़े रहे हैं और उन्हें अभी भी इस बात का गर्व है 
कि वह विद्यार्थी परिषद्‌ के साथ संबद्ध थे। 

विद्यार्थी परिषद्‌ एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, एक राष्ट्रवादी है, विद्यार्थियों की समस्याओं को 
डुकड़ों में नहीं समग्रता में देखता है और इसलिए विद्यार्थी के साथ शिक्षक भी आते हैं, अभिभावक 
भी आते हैं और बालक भी आते हैं। विद्यार्थी सबसे कटकर, बँटकर समाज में न तो पूरी तरह 
योगदान दे सकता है और न स्वयं अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकता है। विद्यार्थी नौजवान होते 
हैं, नागरिक होते हैं, मतदाता होते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग भी करते हैं। लेकिन 
परिषद्‌ एक ऐसा संगठन है, जो दलीय राजनीति से पृथक्‌ रहा है। अनेक दलों के मन में यह 
भावना उठती है, उठना स्वाभाविक है कि यह छात्र संगठन हमारे साथ संबद्ध क्यों नहीं हो जाता, 
लेकिन परिषद्‌ ने जो निर्णय किया है वह सही निर्णय है। राजनीति भी जीवन का एक हिस्सा है 
लेकिन जीवन के और हिस्सों की उपेक्षा करके अगर राजनीति सब पर हावी होना चाहती है 
खासकर वह राजनीति, जो आदर्शो से जुड़ी हुई नहीं है तो वह राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं 
होगी। 

विद्यार्थी परिषद्‌ ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, देश की एकता और अखंडता के लिए 
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संघर्ष किया, विद्यार्थियों ने बलिदान दिए, हिंसा के आघात को सहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद्‌ अपने 
पथ से विचलित नहीं हुई, इसका श्रेय विद्यार्थी परिषद्‌ को दिया जाना चाहिए | 

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन अपेक्षित हैं । प्रो. यशपालजी ने जो कुछ कहा वह सबके लिए एक 
विचारणीय विषय है। शिक्षा को भी हमने टुकड़ों में बाँट दिया है। जबकि शिक्षा को भी उसकी 
समग्रता में देखा जाना चाहिए। जो प्रश्‍न उठते हैं उनका दूरगामी हल खोजने का प्रयास होना 
चाहिए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुँचनेवाले छात्रों की संख्या 
बहुत कम है। कारण यह है कि हमने नींव को मजबूत करने की कोशिश नहीं की | इतनी बड़ी 
संख्या में लोगों का शिक्षा के अधिकार से और शिक्षा के अवसर से वंचित होना, यह सचमुच में 
राष्ट्र निर्माण की सही दिशा की ओर संकेत नहीं करता। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात 
थी, हो नहीं सकी है, प्रयास जारी हैं । लेकिन उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में और भी छात्र-छात्राएँ 
आगे बढ़ें, इसकी आवश्यकता है। 

आज हम नई सदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी-कभी लगता हे कि यह संक्रमणकाल बहुत 
लंबा हो गया है। लेकिन ऐसा सोचने का कारण नहीं है । इस देश में गणना मनमंतरों में होती है 
वहाँ पाँच-दस साल महत्त्वपूर्ण होते हुए भी ऐसे काल खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उससे हम 
निराश होकर वर्तमान के प्रयासों को और भविष्य की योजनाओं को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं हो 
जाने देंगे। विद्यार्थी परिषद्‌ कुछ मूल्यों के साथ प्रतिबद्ध है । 

परिवर्तन की लहर में कभी-कभी यह आशंका होती है कि जो कुछ शुभ हे श्रेष्ठ है, सत्य 
है, शिव है वह द्रोहित न हो जाए। लेकिन इस तरह का डर मन में नहीं पालना चाहिए। इस प्राचीन 
देश में इसकी संस्कृति ने हजारों वर्ष हर तरह के दौर देखे हैं। यह देश आगे बढ़ेगा। देश की 
अस्मिता जागेगी और उसके आधार पर हम एक शक्तिशाली, सुदृढ़, समृद्धशाली और स्वाबलंबी 
भारत का निर्माण करने में समर्थ होंगे। 

संकटों में चुनौतियाँ होती हैं। चुनौतियाँ हमारी परीक्षा लेती हैं। हम किस धातु के बने हैं 
इसको कसा जाता है । हम अपने लक्ष्यों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं यह भी देखा जाता है | इसलिए. 
संकटों से भागने का सवाल नहीं है। भागकर कहाँ जाएँगे! अगर हम संकटों से भागेंगे तो संकट 
हमारे पीछे भागेंगे। जो भी परिस्थिति है, उसका सफलतापूर्वक सामना करना होता है । राजनीति के 
क्षेत्र में मानदंड बिगड़े हैं। बोट की राजनीति ने सारे वातावरण को दूषित कर दिया है। इस 
वातावरण को शुद्ध करना होगा। कुछ समय के बाद लोगों की समझ में और विशेषकर नौजवानों 
की समझ में यह बात आएगी कि अगर परिवर्तन को स्थायी बनाना है, कल्याणकारी बनाना है तो 
फिर इस संकीर्ण और क्षुद्र राजनीति का परित्याग करना होगा। यह अंतरचेतना जाग रही है। इसको 
और बलशाली बनाने की जरूरत है। छात्र जीवन हमें अवसर देता है। वह चुनौती भी है और 
अवसर भी है। चुनौती को हम स्वीकार करें और अवसर का लाभ उठाएँ। 

विद्यार्थी परिषद्‌ की भूमिका बड़ी रचनात्मक भूमिका रही है | मुझे विश्वास है कि आनेवाले 
पचास साल के लिए योजना बनाकर वे विविध कार्यक्रमों को, जिनको उन्होंने हाथ में लिया है 
उनको सफल बनाएँगे और नए कार्यक्रमों की भी सृष्टि करेंगे। बड़ी मात्रा में मानवीय संसाधनों का 
उपयोग नहीं हो रहा है जनबल हमारी पूँजी है । उसको थोड़ा सा सिखाना, थोड़ा सा समझाना और 
उससे सीखते जाना परिवर्तन कौ गति को तेज कर सकता है । विद्यार्थी परिषद्‌ इस भले कार्य में 
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लगी हुई है। मैं विद्यार्थी परिषद्‌ को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ । उसके नेतृत्व का, उसके 
कार्यकताओं का, इसमें भाई-बहन सब शामिल हैं, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मुझे लगता 
है कि विद्यार्थी परिषद्‌ के रूप में एक ऐसी शक्ति खड़ी हो रही है और खड़ी होगी, यह राष्ट्रव्यापी 
संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध संगठन है, सिद्धांतों पर दृढ़ 
रहनेवाला संगठन है। आरक्षण के सवाल को लेकर जब काफी उथल-पुथल मची थी तब विद्यार्थी 
परिषद्‌ ने आरक्षण का समर्थन करके बाकी के समाज के सामने एक नई दृष्टि रखी थी, बाकी के 
समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। हमें समता भी चाहिए और समरसता भी चाहिए। समता 
कानून दे सकता है। कानून सबको बराबर घोषित कर सकता हैं, मगर सबको बराबर समझने का 
चिंतन और सबको बराबर समझकर उनके साथ समान व्यवहार करने का, यह दृष्टिकोण कहाँ से 
आएगा ? 

हर बात के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता | दरवाजा अगर खटखटाना 
है तो एक-एक नागरिक का, एक-एक परिवार का दरवाजा खटखटाना होगा. सचमुच में हृदय के 
कपाट को खोलने की आवश्यकता है और यह कार्य जैसा डॉ. लक्ष्मी मल सिंघवी ने कहा, बिना 
संवेदना के नहीं हो सकता। समाज एक चिरमान इकाई है। सुख में, दु:ख में उसके साथ खड़े 
रहकर, उसका सहयोग लेकर अगर परिवर्तन किया जाएगा तो परिवर्तन स्थायी होगा और वह 
परिवर्तन कल्याणंकारी होगा। इस दृष्टि से विद्यार्थी परिषद्‌ एक ऐतिहासिक भूमिका पूरी कर रही 
है। मैं चाहता हूँ कि और छात्र संघ भी इस तरह की समग्रता का दृष्टिकोण लेकर चलें, इस तरह 
से देश की समस्याओं के साथ अपने को जोड़ें। प्रतिस्पर्धा तो चलेगी ही। राजनीति के कारण 
प्रतिस्पर्धा और भी तेज होगी; लेकिन कैसी भी प्रतिस्पर्धा हो, भारतीय जीवन-मूल्यों की रक्षा करने 
का काम अगर नौजवान अपने हाथ में उठाते हैं और उसके अनुसार जगह-जगह आशा के, 
विश्वास के दीपक जलाते जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि जो संकट घिरता हुआ दिखाई दे रहा 
है उसमें रोशनी की किरण न फैले। यह रोशनी की किरण फैलेगी। इसके लिए नौजवान आगे 
बढेंगे, निःस्वार्थ सेवा, पारदर्शी प्रामाणिकता, राष्ट्र के बारे में चिंतन, इन्हें लेकर विद्यार्थी परिषद्‌ ने 
सफलता के पचास साल बिताए हैं | मुझे विश्वास है कि देश में जो परिस्थिति पैदा हो रही है वह 
परिस्थिति हम सबको एक नए ढंग से कर्तव्यपालन में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करेगी । सीमा पर 
खड़ा हुआ जवान अपना दायित्व निभा रहा है, किसान ने अनाज को दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर 
बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 

हमारे यहाँ ऐसे उद्योग चल रहे हैं, जो विश्व के उद्योगों से टक्कर ले सकते हैं, उनसे भी 
आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इन सब उपलब्धियों की बात नीचे दब जाती है और देश में एक हताशा 
और निराशा का भाव पैदा करने का प्रयास हो रहा है। 

आज सारे संसार की नजर भारत की ओर लगी है। पोखरण द्वितीय ने सारी दुनिया को हिला 
दिया है। लेकिन दुनिया हिल जाए और हम अपनी जगह पर Se रहें, जड़ हो जाएँ, गतिमयता 
छोड़ दें, तेजस्विता का परित्याग कर दें, यह तो उस भावना के साथ मेल नहीं खाता, जिनका 
परिचय हमारे वैज्ञानिकों ने, टैक्नीशयंस ने, इंजीनियरों ने दिया है। हम सोचते थे कि आखिर अणु 
शक्ति में हमारा देश पिछड़ा क्यों है दुनिया के अनेक देशों में अणु शक्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
कर रही है। शांतिपूर्ण कामों के लिए। जहाँ तक रक्षा का संबंध है, उसको अलग नहीं किया जा 
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सकता और अणु शक्ति विकास के काम में लगे, इसका तो प्रबंध किया जा सकता है; लेकिन 
इसके लिए कुछ देशों की जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है जो, मोनोपॉली की प्रवृत्ति है, उससे जूझना 
पड़ेगा और जूझने में कुछ कठिनाइयाँ आएँगी, आ रही हैं । हम पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही 
है। हमने जो कुछ किया सोच-समझकर किया और हम नए प्रतिबंधों की चुनौती भी स्वीकार 
करने के लिए तैयार हैं | 

आवश्यकता इस बात की है कि सब मिलकर चिंतन करें, मिलकर सोचें, मिलकर चलें, 
छोटे-छोटे स्वार्थो से ऊपर उठकर सारे राष्ट्र का, सारे विश्व का विचार करें | हम तो ऐसा विश्व 
चाहते हैं, जिसमें एटमी हथियारों की जरूरत ही न हो। क्या ऐसा विश्व बनाने की दिशा में अभी 
तक कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ? जबानी-जमाखर्च ज्यादा हुआ है। ठोस काम नहीं हुए हैं। 
मगर चिंतन की इस प्रक्रिया को भी हमने झकझोरा है और हम आशा करते हैं कि विश्व के बड़े 
राष्ट्र अपने सोचने की दिशा में परिवर्तन करेंगे । जहाँ तक हमारा सवाल है, भारत की नई पीढ़ी मेरे 
सामने बैठी है, यह नई पीढ़ी सभी संकटों का सामना करने के लिए तैयार है । राष्ट्रीय स्वाभिमान 
को जगाकर, स्वावलंबन की भावना को बढ़ाकर हम न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना कर 
सकते हैं, वरन्‌ आनेवाले सवालों के हल ढूँढ़ सकते हैं रास्ते निकाल सकते हैं। 
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पत्रकारिता और सकारात्मक बने 


मैं A 
में यूनियन को बधाई देता हूँ, उसने अपने कार्यक्रम का आयोजन महानगर का मोह छोड़कर 

गोविंदगढ़ में करने का फैसला किया। हमारे अखबार महानगरों से निकलते हैं, महानगरों 
को चिंता ज्यादा करते हैं, इसको बदलने की जरूरत है। देश में लाखों छोटे कस्ने हैं, गाँव हैं 
अखबार पढ्नेवालों को संख्या ऐसे स्थानों पर भी बढ़ रही है। गाँव में विकास के काम हो रहे हैं 
वे समाचार पत्रों में स्थान पाएँ, इस बात की आवश्यकता है। 

मैंने अपना सार्वजनिक जीवन भी एक अखबार से शुरू किया था। तब अखबार में काम 
करना एक मिशन था। देश गुलाम था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, सब्र लोग उस यज्ञ में 
अपनी आहुति देना चाहते थे। आज तो पत्रकारिता का रूप बदल गया है| वह व्यवसाय बन गया 
है। प्रोफेशनल होने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए। 
छपकर जो चीज आती है वह दिल और दिमाग पर असर डालती है। पहले यह डर था कि 
टेलीविजन आ गया है, इतने चैनल हैं, मनोरंजन के इतने साधन हैं, अखबारों की बिक्री घट 
जाएगी, नए अखबार निकलने बंद हो जाएँगे। ऐसा नहीं हुआ। नए अखबार निकल रहे हैं। यह 
ठीक है कि नए अखबार प्राण शक्ति को लेकर निकलें | इसका उल्लेख प्राणकरजी ने किया था, 
त्रिखाजी ने जिसको उद्धृत किया। 

खबरों के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सामग्री रहती है। लेकिन खबरों का चयन इस तरह 
का होना चाहिए कि जिससे समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो। कभी-कभी अखबार नकारात्मक 
रवैया अपना लेते हैं। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरकार में हूँ। बादलजी ने भी 
इसकी ओर संकेत किया था। सत्य तो सामने आना ही चाहिए, सच्चाई पर से परदा उठना चाहिए 
और इसलिए हम यह वादा कर चुके हैं कि हम ' फ्रीडम ऑफ इन्फारमेशन' के बारे में कानून 
लाएंगे और नागरिकों के लिए यह अधिकार प्रदान करेंगे कि वे जो सूचना चाहते हैं अगर वह 
सुरक्षा से संबंधित नहीं है या विदेशों से हमारे संबंध बिगाड़ती नहीं है तो ऐसी सूचना उपलब्ध की 
जानी चाहिए। जब तक सच्चाई लोगों को पता नहीं लगेगी तब तक लोग सही फैसला नहीं कर 
सकते | इसीलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता एक आधार की तरह से है। जब कोई शासक, कोई 
डिक्टेटर लोकतंत्र का गला घोंटना चाहता है, सबसे पहले अखबार पर हमला करता है। जो हिंसा 
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में विश्वास रखते हैं वे भी सच्चाई का मुँह बंद करना चाहते हैं। 

पंजाब के निवासियों को इन सारी घटनाओं से परिचित कराने की कम-से-कम मुझे आवश्यकता 
नहीं है कि किस तरह से समाचार पत्र निशाना बनाए गए। लेकिन इमरजेंसी के दौरान जैसा बादल 
साहब ने कहा पंजाब ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और केवल देश में ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी 
इस लड़ाई की गूँज सुनाई दी। हमें ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि फिर किसीको अखबारों की 
आजादी छीनने का या लोकतंत्र का गला घोंटने का साहस न हो। 

हम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं । कोई हमारे पास दुराव नहीं हे कोई छिपाव 
नहीं है। पारदर्शी प्रामाणिकता-इसके आधार पर हमने अपना कार्यक्रम बनाया। हमारे देश में 
मीडिया और शक्तिशाली होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का मुकाबला कर सके ऐसी परिस्थिति 
पैदा होनी चाहिए। इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी ने नए द्वार खोल दिए हैं। सार दश में इनसट पहुच 
सकता है। सारे संसार से हमको अब जोड़ सकता है। इस दृष्टि से एक कार्यकारी दल का गठन 
किया गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है और मुझे विश्वास है कि उस रिपोर्ट के आधार पर काम 
किया जाएगा तो जरूर हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होंगे । 

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भारत को एक महान्‌ देश बनाना हमारा एक संकल्प हैं। हमार 
पास शिक्षित नौजवान हैं, कुशल वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें सही काम दकर सही जगह 
लगाने की जरूरत है । उद्योग की कमी को भी उससे पूरा किया जा सकेगा। यह करन के लिण सारे 
देश को उन्नत करने की जरूरत है। प्रेस इसमें एक अहम रोल अदा कर सकता ह। समाज का 
मनोबल बढ़े, बुराइयाँ उजागर हों, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कुल मिलाकर प्रेस का रवेया 
ऐसा होना चाहिए, जिससे देश के बारे में देशवासियों के मन में सही तसवार उपजे आर बाहरवाले 
भी हमारे बारे में सत्य का आकलन कर सकें। इस दृष्टि से प्रयास हो रह ह। पाखरण क बाद एक 
नया क्षितिज खुला हुआ है। हमारे देश में हम अणु शक्ति से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करना 
चाहते हैं बिजली की कमी है। बिजली के बिना न खेती बढ़ सकती ह, न कारखाना का विकास 
हो सकता है | लेकिन बिजली पैदा करने के अन्य साधन सीमित हैं । अणु शक्ति का विकास करके 
हम उसे देश की समृद्धि के काम में लगाना चाहते हैं। यह उसका रचनात्मक पहलू 

हमें अपनी रक्षा करनी है, यह बात तो स्पष्ट है; लेकिन हमें वैज्ञानिकों को ऊँची-स॑-ऊचा 
प्रगति करने के लिए भी वातावरण बनाने देना ह । इसा दृष्टि से पोखरण में विस्फोट कियां गया 
हमारे ऊपर दबाव पड़ रहे हैं, लेकिन हम दबावों में झुकनेवाले नहीं ह। जा दबाव कौ कूटनीति 
अपनाना चाहते हैं वे स्वयं पुनर्विचार कर रहे हैं कि उनके सोचने का तरीका कहा तक टाक E | 

मानव के कल्याण के लिए एटमी युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की दृष्टि से हमारी 
नीतियों का निर्धारण हुआ है और हम उसके लिए लगातार प्रयत्न करत ET | जो दबाव डाल रहे 
हैं उनकी भी समझ में आएगा कि उनका प्रयास उचित नहीं है और वे अनुचित प्रयास नहीं करेंगे 

मित्रो, गोविंदगढ़ में मेरे आने का उपयोग करके हमारी सांसद बहन ने कुछ साग रखा ह। 
मुझे लगता है कि अगर मीडिया इन माँगों को बहुत जोर से उजागर करता, इनका प्रचार करता ता 
फिर ये माँगें उठाने की जरूरत नहीं पडती A मागे बजट के अधिवेशन में ही स्वीकृत हो जातीं 
लेकिन गोबिंदगढ़ में पुल नहीं है गोविंदगढ में कोई फास्ट गाड़ी रुकती नहीं है। बहुत से हमार 
पत्रकार मित्रों की दृष्टि में यह कोई खबर नहीं है। खबर एसी हाना चाहिए जो सनसनीखेज हो। 
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अगर किसीकी हत्या हो जाए तो वह खबर है। लेकिन अगर किसीकी हत्या होते हुए वे उस 
हत्यारे को पकड़ लें और वह हत्या होने से बच जाए तो वह भी छपेगी, छोटी सी छपेगी। गलत 
खबर छप जाती है, मोटे-मोटे अक्षरों में छप जाती है, जबकि खंडन कहीं छोटे से अक्षरों में, 
अखबार के कहीं भीतर छाप दिया जाता है खानापूरी कर दी जाती है। यह खेल नहीं है। 

बादल साहब पंजाब की समस्या लेकर हमेशा मिलते रहते हैं। हम मिली-जुली सरकार 
चला रहे हैं--प्रदेश में और केंद्र में। मतभेदों को आपस में बैठकर दूर करते हैं, लेकिन जब वे 
मिलकर बैठते हैं, मिलकर फैसले करते हैं, मिलकर चलते हैं वह खबर नहीं होती | खबर यह 
होती है कि अलग-अलग हो रहे हैं, मतभेद बढ़ गए हैं, नाराजगी पैदा हो रही है। आखिर अनेक 
सवाल आते हैं और सब सवालों पर एक राय बनाने में कठिनाई होती है। एक दल के भीतर भी 
मतभेद हो जाते हैं, यह तो मिली-जुली सरकार है मजबूत सरकार है। हम आशा करते हैं कि यह 
सरकार अपने पाँच साल पूरे करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दृष्टिकोण रचनात्मक होना 
चाहिए। यह अकाली और बी.जे.पी. का मिलन नहीं है, यह भाईचारे का गठबंधन है। और यह 
गठबंधन सुदृढ़ हो, सफल हो, सार्थक हो यह हमारी कामना है। 

मित्रो, में दिल्‍ली लौटते ही पहला काम यह करूँगा कि यहाँ पुल बनने में देर क्यों हुई, जब 
मंडी धन देने को तैयार है, म्युनिसपेलिटी धन देने को तैयार है तो रेलवे को क्या परेशानी है। 
कहीं-न-कहीं फाइल अटक गई होगी, दिल्ली के जंगलों में फाइलें खो जाती हैं, उसको Geax 
निकालना मुश्किल होता है; लेकिन आप भरोसा रखिए पुल के बारे में भी और फास्ट ट्रेन के 
रुकने के बारे में भी दिल्‍ली जाकर तुरंत कार्यवाही होगी। मैं बादल साहब को आमंत्रण देता हुँ कि 
दो घंटे क्‍यों चार घंटे बैठें, और सारे पंजाब के मसले हम आपस में बैठकर तय करें | इसके लिए Ñ 
उनको आमंत्रित करता हूँ। 
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कर्मयोगी श्री के. कामराज 


सः के परिसर में श्री कामराज की मूर्ति की स्थापना हुई है और उसका अनावरण कार्य हुआ 
है। श्री कामराज अब किसी एक प्रदेश के नहीं हैं, वे किसी एक पार्टी के नहीं हैं । वे हमारे 
उन राष्ट्रीय महापुरुषों में शामिल हैं, जिनसे आनेवाली पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी । विरुद नगर 
के एक छोटे से गाँव में एक गरीन घर में उच्च शिक्षा से वंचित, उपेक्षित समाज से संबद्ध एक 
बालक अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पारदर्शी प्रामाणिकता से, मिट्टी से उठकर 
भारत के सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचने में सफल हुआ। सह भारतीय गणतंत्र की 
शक्ति का परिचायक | 
बड़ा बनने के लिए ऊँचे या धनी परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं है। जरूरत इस बात को 
है कि समाज सेवा की निःस्वार्थ भावना हो, आदर्शा के लिए जूझने का संकल्प हो और सहज 
बुद्धि से काम लेकर जनता के बीच खुलकर उसे अनुप्रमाणित करते हुए आगे बढ़ा जाए श्री 
कामराज ने अपने जीवन में यही करके दिखाया । स्वतंत्रता के लिए जूझे, जेल की यातनाएँ सहां, 
घर-द्वार बसाने की चिंता नहीं की, सबकुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया, तिल-तिलकर अपने को 
होम किया। 

वे अनेक पदों पर रहे, लेकिन उन्हें पद का मद नहीं हुआ। अनेक दायित्व उन्होंने सँभाले, 
महत्त्वपूर्ण निर्णय किए, दो-दो प्रधानमंत्रियों के निर्वाचन में निर्णायक को भूमिका अदा को, 
लेकिन उन्हें अभिमान छू तक नहीं गया। मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने आधुनिक तमिलनाडु को नींव 
रखी । निर्धनता की पीड़ा को वे समझते थे और इसलिए, निर्धनता के निवारण के लिए सदैव 
प्रयत्नशील रहे। उसके लिए, समता की स्थापना के लिए, जो ऊपर है उसको नीचे लाने को 
कोशिश में उनका विश्वास नहीं था, जो नीचे हैं उन्हें उठाने में उनके प्रयास लगे À निर्धनता के 
निर्मूलन के साथ उन्होने निरक्षरता के निवारण के लिए भी ठोस प्रयास किए। 

वे शिक्षा के महत्त्व को समझते थे, इसलिए तमिलनाडु में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की । मुझे 
बताया गया है कि दोपहर में बच्चों को भोजन देने का जो कार्यक्रम है वह उन्हींको देखरेख में शुरू 
हुआ था। आज तो वह सार्वदेशिक कार्यक्रम बन गया है, मगर उस समय इस कार्यक्रम की 
कल्पना करके उन्होंने जिस दूरदर्शिता का और सहज बुद्धि का परिचय दिया. उसके लिए वे 


१५ जुलाई, १९९८ को संसद परिसर में श्री के. कामराज को मूर्ति अनावरण के अवसर पर श्रद्धांजलि। 
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प्रशंसनीय हैं। 

सामाजिक न्याय में उनकी अविचल निष्ठा भी, भेदभाव के विरुद्ध थे, संकुचित, संकीर्ण 
दृष्टिकोण उन्हें पसंद नहीं था, सांप्रदायिकता उन्हें छू तक नहीं गई थी । उन्होंने नि:स्वार्थ भावना से 
सेवा की थी। पद मिला तो लिया नहीं, मिला तो काम में जुटे रहे। उन्हें कर्मयोगी की संज्ञा दी जा 
सकती है । सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक आदर्श रखा। 

आज उनकी मूर्ति संसद के परिसर में लगाकर हम उनसे प्रेरणा लेने का संकल्प कर रहे हैं। 
उनकी मूर्ति हमारा मार्गदर्शन करती रहे, इस बात को आवश्यकता हे । कामराजजी का व्यक्तित्व 
कालजयी व्यक्तित्व हे! आज हम उस व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हें । 
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अनवरत योद्धा आचार्य रंगा 


aa भारत के एक और महारथी की प्रतिमा आज हमने संसद भवन में उसके परिसर में 
स्थापित कर, उसका अनावरण समारोह किया है। १९५७ में जब मैं लोकसभा का सदस्य 
चुनकर आया तो प्रो. रंगा की पताका आकाश में उड़ रही थी। एक संसद सदस्य के नाते, स्वतंत्रता 
सेनानी के रूप में, विचारक की दृष्टि से और किसानों के हितों के लिए अनवरत संघर्ष करनेवाले 
एक योद्धा के रूप में आचार्य रंगा उस समय जाने जाते थे। 

ऑक्सफोर्ड में उनकी शिक्षा हुई; लेकिन उन्होंने भारत की सरलता को नहीं छोड़ा। उनकी 
सफेद गांधी टोपी उनके माथे का शृंगार थी। वे अनेक विचारधाराओं के संपर्क में ore | इंग्लैंड में 
जब उनके कुछ साथी कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर झुक गए तो वे लोकतांत्रिक समाजवाद के 
साथ पूरी तरह से संबद्ध रहे भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चुना और स्वतंत्रता के 
आंदोलन में कांग्रेस के नेता के रूप में कूद पड़े। सारे देश का उन्होंने भ्रमण किया। विदेशों में 
जाकर किसानों की स्थिति का परिचय प्राप्त किया । उन्होंने किसानों की सेवा को अपने संगठन का 
मुख्य लक्ष्य बनाया था। 

पं, जवाहरलाल नेहरू उन्हें “आचार्य रंगा' कहकर याद करते थे। आचार्यजी अपनी बात 
निर्भीकता से कहते थे। विरोध करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता था। लेकिन विरोध के कारण वे 
संबंधों में कटुता पैदा नहीं होने देते थे। सच्चे मित्र के नाते उनके संबंध थे, अन्य सदस्यों को 
प्रोत्साहित करते थे। सदन में लगातार उनकी उपस्थिति हम सबके लिए एक आदर्श थी। कहीं 
तारीफ करने की आवश्यकता होती तो उसी समय तारीफ करते, ध्यान से उसे सुनते । सत्ता पक्ष में 
रहे, फिर प्रतिपक्ष में आ गए। जब उन्हें लगा कि सहकारी खेतों के नाम पर किसानों को भूमि पर 
अपनी स्वायत्ता से हाथ धोना पड़ेगा तो फिर वे मैदान में कूदे | उनकी मान्यता थी कि धरती का 
मालिक किसान होना चाहिए। किसान स्वतंत्र होना चाहिए और अगर देश का किसान स्वतंत्र है तो 
[फर देश की स्वतंत्रता पर कोई आँच आनेवाली नहीं है और जो आँच आएगी उसे किसान संगठित 
होकर, सारा देश इकट्ठा होकर उसका सामना कर लेगा। 

अपने व्यस्त जीवन में उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखीं, देखकर आश्चर्य होता है। संसद में 
उनका योगदान स्मरण किया जाएगा। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। 


२७ जुलाई, १९९८ को संसद परिसर में आचार्य रंगा की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर श्रद्धांजलि। 
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साक्षरता दिवस कर्मकांड न बने 


ज्ञा दरणीय उपराष्ट्रपतिजी, और आपके बीच में मैं ज्यादा देर खड़ा रहूँ, यह ठीक नहीं होगा। 
वैसे भी मुझे दस मिनट feu गए हैं। उमाजी को लिखा हुआ भाषण पढ़ने में कठिनाई है 
और मुझे छोटा भाषण करने में कठिनाई है । मैंने डॉ. जोशीजी से पूछा था कि जब उपराष्ट्रपतिजी 
आ रहे हैं, आप स्वयं वहाँ रहनेवाले हैं तो मेरी क्या जरूरत है। कहने लगे कि यह परंपरा है। 
प्रधानमंत्री को आना चाहिए। हम लोग बड़े परंपरावादी हैं। आजकल पितृपक्ष चल रहा È | भूत, 
वर्तमान और भविष्य-सबकी चिंता करते हैं। मुझे डर है कि कहीं साक्षरता दिवस एक कर्मकांड 
बनकर न रह जाए। 
पचास साल हो गए हमारी आजादी को, और हम सबको साक्षर नहीं कर सके । हमने इसकी 
उपेक्षा की। हमने इसपर उपयुक्त बल नहीं दिया। हमने यह नहीं सोचा कि अगर समृद्धि की ओर 
भी जाना है तो साक्षरता जरूरी है, साक्षरता उसमें सहायक है। साक्षरता और परिवार नियोजन के 
संबंध को भी हमने नहीं पहचाना। लड़की अगर साक्षर होगी, शिक्षित होगी तो पूरे परिवार का 
वातावरण बदलेगा, पूरी पीढ़ी बदलेगी, पूरा देश बदलेगा। कुछ राज्यों में इसकी महत्ता पहचानी 
गई है। उन राज्यों में गरीबी भी कम है और परिवार नियोजन भी सफलतापूर्वक चल रहा F | 
साक्षारता और दरिद्रता, इन दोनों का गहरा संबंध है। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, बड़े पैमाने पर 
सरस्वती पूजन का आयोजन होता है, शायद ही किसी और देश में ऐसा होता हो, लेकिन करोड़ों 
लोग निरक्षर हैं। हम लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, लेकिन गरीबी हटाओ, इसमें सफलता नहीं पा 
सके हैं। हम शक्ति के भी उपासक हैं । लेकिन जब पोखरण में शक्ति का विस्फोट हुआ तब बहुत 
से लोग माफी माँगते हुए नजर आए | इसको कोई आवश्यकता नहीं थी। 
हम जब तक साक्षरता को एक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, कुछ मात्रा में बनाया गया है, मैं 
यह स्वीकार करता हूँ, जो कार्यकर्ता और बहनें इसमें लगी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, तब 
तक बात नहीं बनेगी। केवल सरकार के बूते का यह काम नहीं है। केंद्र सरकार प्रयत्नशील हे 
प्रादेशिक सरकारें अपना योगदान दे रही हैं; लेकिन जब तक इसमें सारे समाज की ऊर्जा नहीं 
लगेगी, नई पीढ़ी की खासकर के, छुट्टियों में, अवकाश के दिनों में, अगर समय का उपयोग करके 
सबको साक्षर बनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो इक्कीसवीं सदी में जब हम प्रवेश करेंगे, तब 


८ सितंबर, १९९८ को नई दिल्ली मे अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में भाषण l 
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निरक्षरों की बड़ी संख्या के साथ करेंगे। मनुष्य अगर नाम नहीं लिख सकता तो फिर उसे अँगूठा 
लगाना पड़ता है | इस देश में अँगूठा लगाना पड़ता है । इस देश में अँगूठा लगाना कब तक चलेगा ? 
कोई अँगूठा दिखाए वह बात अलग है। लेकिन कागज पर नाम नहीं लिख सकते | गाँव में किसी 
घर में चिट्ठी आ जाए तो पड़ोस में पढ़वाने के लिए ले जाना पड़ता है। अगर टेलीग्राम आ जाए 
तब तो वे समझते हैं कि बड़ी भारी आपत्ति आ गई है। वह और भी कठिनाई पैदा करता है | यह 
स्थिति कभी-कभी मन में क्लेश पैदा करती है और रोष पैदा करती है। 

दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहाँ कोई निरक्षर नहीं है । शत-प्रतिशत साक्षरता है । इसलिए 
नहीं कि वे समृद्ध हैं, समृद्ध देशों में भी निरक्षरता है, मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ । उस दिन मै 
अमेरिका के राष्ट्रपति का साक्षरता दिवस के अवसर पर दिया गया संदेश पढ़ रहा था तो उन्होंने 
कहा कि हमारे यहाँ चालीस मिलियन लोग ऐसे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं | धनी देश है, लेकिन 
इस ओर ध्यान नहीं दिया गया | लाजिमी है, जो साक्षरता से वंचित रह गए हैं वे समाज में उपेक्षित 
होंगे, शोषित होंगे, न्याय से अलग होंगे। हमारे यहाँ भी कुछ मात्रा में यही स्थित है | 

लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम साक्षरता पर बल देते हैं और चाहते हैं कि 
शत-प्रतिशत साक्षरता हो। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे लोग बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, बात 
सुनने में अटपटी लगती है पर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति साक्षर न हो, मगर शिक्षित हो, शिक्षित 
हो अपने काम में, अच्छा किसान हो, अच्छा मजदूर हो। यह ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता हे । 
हमारे यहाँ जो आदिम भाई हैं या दलित बंधु या पिछड़े हुए समाज के लोग यदि विद्यालय में जाने 
का अवसर नहीं पा सकते और किसी जन आंदोलन से जुड़कर साक्षर नहीं हो सकते तो भी भला 
क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसका विवेक रखते हैं और जो परंपरागत व्यावहारिक बातें हैं 
उन्हें जानते हैं, समझते हैं । हम कल्पना करें कि अगर उन्हें साक्षरता का लाभ मिल जाए और शिक्षा 
का अवसर मिल जाए तो वे कहाँ-से-कहाँ पहुँच सकते हैं । इसलिए इस अभियान पर जोर दिया 
जा रहा है। 

जैसा मैंने कहा इसे एक जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है । लोग जुट जाएँ मतभेद 
भूलकर। और संकल्प कर लें। उस संकल्प को व्यवहार में लाने का निश्चय करें तो कोई कारण 
नहीं है कि जो लक्ष्य हमने सामने रखे हैं, उन्हें हम पा न सकें । मैं साक्षरता अभियान के साथ जुड़े 
हुए सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पुरस्कार पाए हैं, वे भी हम सबके अभिनंदन के 
अधिकारी हैं | राजस्थानवाले दो पुरस्कार ले गए। उनको बधाई है, लेकिन जिन्हें तीसरा पुरस्कार 
मिला है, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है । एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रतिस्पर्द्धा की 
भावना जरूरी है और इसे जागृत करने के लिए भी इस अभियान को तेजी से चलाना बहुत 


आवश्यक है। 
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उपाध्यायजी की देन-एकात्म मानववाद 


झे दीनदयालजी के साथ रहने का मौका मिला था, बरसों हम एक साथ रहे, मिलकर काम 
मु करते थे। किसीके साथ रहने पर उसका सही परिचय प्राप्त होता है । मुझे जब 'राष्ट्रधर्म ' का 
काम सौंपा गया, संपादन का कोई अनुभव नहीं था। दो-चार कविताएँ लिखी थीं । मान्य भावरावजी 
की योजना थी, दीनदयालजी का मार्गदर्शन था। राष्ट्रधर्म के पहले अंक का पहला संपादकीय 
उपाध्यायजी ने लिखा था, नाम हम लोगों के थे, लेखन उनका था। कुछ मामलों में यह सिलसिला 
अभी तक चल रहा है। लेकिन पत्र निकालने का फैसला हुआ था, लिखना भी शुरू हो गया। 
दीनदयालजी को भी पत्रकारिता का अनुभव नहीं था। 

उनका व्यक्तित्व विलक्षण था। वे काम करते जाते थे। सीखते जाते थे, सिखाते जाते थे 
आगे बढ़ाते जाते थे और इसके लिए शब्दों से कम, आचरण से अधिक काम लेते थे । एक दिन प्रेस 
की बिजली बंद हो गई, तब हम एक दैनिक पत्र भी निकाल रहे थे। सवेरा होनेवाला था, अगर भोर 
में पत्र नहीं पहुँचा बाजार में तो फिर कोई खरीदार न होगा। लेकिन बिजली चली गई है, मशीन 
चले कैसे ? उपाध्यायजी मशीन चलाने में जुट गए। टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था 
नानाजी घटना से परिचित हैं । समय पर अखबार निकलना चाहिए, बिजली नहीं है तो हम जुटेंगे 
और समय पर अखबार निकालेंगे। ऐसे कई प्रसंग आए। एक प्रसंग में तो वे थककर चूर हो गए 
बेहोश हो गए थे। अब उन्हें इस तरह से काम करते हुए देखकर अगर थोड़ा-बहुत आलस्य मन 
में पैदा होता था वह भी दूर भाग जाता था या भगाना पड़ता था। इस तरह का उनका व्यवहार था 

मुझे एक घटना और याद है। आज जो परिस्थिति है, उसके संदर्भ में वह घटना बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है। उसका स्मरण बहुत मूल्यवान्‌ है । संघ पर से प्रतिबंध हटा था। परम पूज्यनीय गुरुजी 
उत्तर प्रदेश का प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कई प्रमुख अधिकारी थे, दीनदयालजी भी थे 
पत्रकार के नाते में भी था। और हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रेलगाड़ी का उपयोग कर 
रहे थे। परम पूज्यनीय गुरुजी अलग डिब्बे में थे, हम लोग अलग डिब्बे में बैठे थे। बीच में परम 
पूज्यनीय गुरुजी को दीनदयालजी से बात करने की आवश्यकता हुई तो अगले स्टेशन पर उतरकर 
दीनदयालजी अपने डिब्बे से पूज्यनीय गुरुजी के डिब्बे में चले गए। वह ऊँचा दर्जा था। दीनदयालजी 
वहाँ थोड़ी देर बात करते रहे । अगले स्टेशन पर वापस आ गए। वापस आने के बाद उनकी नजर 


१८ सितंबर, १९९८ को दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली में राष्ट्र नवरचना योगदान के अवसर पर भाषण। 
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चारों तरफ दौड़ने लगी। बे कुछ बेचैन हो गए। हम लोगों ने पूछा क्या कठिनाई है, क्या हुआ 
पंडितजी । कहने लगे मैं टी.टी.ई. को ढूँढ़ रहा हूँ । मैं जिस डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वह निचले 
दर्जे का था, उसीका टिकट मेरे पास है, मगर थोड़ी देर के लिए मैं ऊँचे दर्जे में बैठा था जाकर 
पूज्यनीय गुरुजी से बात करने के लिए। तो इस बीच का जो किराया बढ़ा हुआ है, मैं उसका 
भुगतान करना चाहता हूँ। मानो व्यवहार की एक रेखा खींच दी। कुछ कहा नहीं, कहने की 
आवश्यकता भी नहीं थी। 

पारदर्शी प्रामाणिकता, आज इसकी चर्चा बहुत होती है, व्यवहार में कितनी है, हम सब लोग 
जानते हैं | बिना टिकट के यात्रा कर ली, और किसीने पकड़ा नहीं तो मानो बड़ा तीर मार लिया। 
अब वकत ऐसा पहुँच गया है। सब नागरिक अगर अपने दायित्व का इसी तरह से पालन करें; 
लेकिन इसके लिए केवल नागरिकता नहीं, प्रखर देशभक्ति का भाव चाहिए। उसके साथ सबको 
समान दृष्टि से समग्रता में समस्याओं को देखने की तैयारी भी चाहिए। वह वादों का जमाना था, 
अमेरिका पूँजीवाद का सर्वेसर्वा बना था। फिर साम्यवाद तसवीर में आया। बीच में कभी लोकतांत्रिक 
समाजवाद का स्वर भी सुनाई देता था। सबके मूल में भाव यह था कि व्यक्ति और समाज में 
परस्पर संघर्ष है। कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता था, कोई समाज की प्रभुता पर बल देता 
था। लेकिन जो समाज का नाम लेते थे, वे भी दल के आधार पर अपना प्रभुत्व चाहते थे । पूँजीवाद 
भी सारे समाज की चिंता नहीं करता था। केवल लाभ की चिंता करता था। आज भी कर रहा हे । 
हम लोग राजनीति में आए। किन परिस्थितियों में आए, उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है । 
उपाध्यायजी चिंतक थे, विचारक थे, और मौलिक विचारक थे। विरासत में जो कुछ मिला 
है, और यह पाँच हजार साल से अधिक की विरासत है; इसमें हम कुछ अभिवृद्धि करके जाएँगे, 
कुछ योगदान करके जाएँगे। यह उनका संकल्प था। वह बार-बार कहते थे कि हमें उज्ज्वल 
अतीत से प्रेरणा लेनी है, मगर उज्ज्वलतर भविष्य का निर्माण करना है। वे चेतावनी देते थे कि हमें 
भूतजीवी नहीं बनना है। दृष्टि भविष्य की ओर चाहिए। अतीत के गौरव की सारी पूँजी हमें संबल 
प्रदान करेगी। उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि कोई ऐसा शब्द तैयार करिए, जो एक या दो 
शब्द में हमारी विचारधारा को प्रकट करे। 

“एकात्म मानववाद'--यह उपाध्यायजी की देन थी। इंटेग्रल ह्यूमेनिज्म--सारी मानवता का 
विचार | टुकड़ों में विचार नहीं समग्रता में। कोई केवल शरीर की चिंता करता है, कोई केवल मन 
की चिंता करता है; लेकिन पुरुषार्थ जहाँ जीवन दर्शन के रूप में फला-फूला वहाँ जीवन के हर 
पहलू की चिंता की गई है, हर पहलू का विचार किया गया है। उसके विकास का प्रबंध किया 
गया है। अर्थ चाहिए। पहले राजनीति का समावेश भी अर्थ में होता था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र 
लिखा राजनीति शास्त्र नहीं लिखा, क्योंकि अर्थ में राजनीति आती है। आनी चाहिए। जीवनं में 
अर्थ की आवश्यकता होती है। हृदय में कामनाएँ उठती हैं । अपेक्षाएँ होती हैं। आशाएँ होती हें । 
अर्थ और काम, दोनों जीवन के अंग हैं लेकिन अर्थ को धर्म से और काम को मोक्ष से जोड़कर, 
जो तसवीर बनती है वह जिंदगी की पूरी तसवीर बनती है । वह किसी एक वाद से बँधी हुई नहीं 
है। संपूर्ण मानवता उसके चिंतन का केंद्र है। ; | 

दीनदयालजी की जन्मतिथि पर बहुत कुछ कहने के लिए है। ये पिछले पाँच-छह महीने के 
नौकरशाहों को फटकार लगाकर आगे नहीं बढे हैं । और भी दोषी लोग हैं । 


अनुभव भी हैं। नानाजी नो 
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नौकरशाही का इस रूप में विकास कैसे हुआ? आज नौकरशाही हावी होती हुई क्यों दिखाई दे 
रही है ? जो राजनीति में हैं वे किस तरह का आदर्श रख रहे हैं। अपने विचार से, अपने व्यवहार 
से ? उसका जीवन के हर क्षेत्र पर असर हो रहा है । हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते 
हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र है भी; लेकिन कुछ मामलों में निर्णय देखकर मन में यह डर पैदा होता है 
कि क्‍या अब शासन अदालत चलाएगी ? लेकिन अगर कार्यपालिका अपने दायित्व का पालन नहीं 
करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लोग उसका स्वागत करते हैं । लेकिन वह भी 
एक सीमा में होना चाहिए। समग्रता में जीवन को, चाहे वह राष्ट्र का जीवन हो, चाहे व्यक्ति का 
'जीवन हो, या विश्व की मानवता का अस्तित्व, जब तक सबको समग्रता में नहीं देखा जाएगा और 
सामंजस्य, समन्वय--ये हमारी संस्कृति के आधार हैं मगर उसका विचार नहीं किया जाएगा, 
उसका प्रयास नहीं किया जाएगा तो समाज बिखरता जाएगा, टूटता जाएगा। हम समस्याओं को 
पूरी तरह से हल नहीं कर सकेंगे। 
मुझे चित्रकूट में जाने का अवसर तो नहीं मिला, मैं जाना जरूर चाहता हूँ। दीनदयाल शोध 
संस्थान की तरफ से गोंडा में जो काम किया गया था, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी है। इस 
तरह के काम की बड़ी आवश्यकता है। दंपति मिलकर एक क्षेत्र में, समय देकर उस क्षेत्र को 
बदलने के लिए और केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से भी उसमें परिवर्तन लाने के 
लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वे अपने में स्तुत्य हैं। सरकार के भरोसे बहुत ज्यादा काम नहीं हो 
सकते। सरकार के सीमित साधन हैं और जो सीमित साधन हैं वे भी अपने को बनाए रखने पर 
खर्च हो रहे हैं। राज्य की जितनी आमदनी है उससे ज्यादा तनख्वाह में जा रही है हर महीने। 
विकास कहाँ से होगा.? किसके धन से होगा? और जो धन अगर बचा हुआ है, वह भी विकास में 
नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है ? यह एक बड़े रहस्य का विषय है। खर्चा हो रहा है, योजनाएँ 
बनी हैं। पट्टे लगे हुए हैं। किसके लिए बनी हैं ? जिनके लिए बनी हैं क्या उनको उनका लाभ 
पहुँच रहा है ? अब इसकी खोजबीन के लिए कमेटी बनाई जा सकती है और कमेटी जरा गहराई 
में जाएगी इसलिए जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकती | उसको गहरा गोता लगाना है। अगर 
उसका समय समाप्त हो जाएगा तो वे कहेंगे कि समिति की अवधि बढ़ाई जाए। फिर जो रिपोर्ट 
आएगी, उसे कोई पढ़ेगा नहीं । 
छह महीने के अनुभव अच्छे अनुभव हैं। लेकिन तसवीर इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी 
कभी-कभी बनाकर पेश की जाती है। सैकड़ों गैर सरकारी संस्थाएँ इस देश में काम कर रही हैं। 
बिना सरकार को मदद के, बिना सरकार से जुड़े हुए। छोटे-छोटे दल, छोटी-छोटी इकाइयाँ, जो 
अँधेरे में मानो दीया जलाकर बैठी हैं । क्या सारा अंधकार उस एक दीये से दूर होगा ? कभी-कभी 
मन में निराशा पैदा होना स्वाभाविक है । लेकिन जो दीया जलाकर बैठा है, उसके मन में निराशा 
नहीं है। वह छोटे से दीये की लौ केवल बाहर को प्रकाशित कर रही है, वह अभ्यंतर को 
ज्वल्यमान कर रही है, प्रकाशमान कर रही है, और लोग लगे हैं, सैकड़ों संस्थाएँ। 
नानाजी यहाँ बैठे है । दीनदयालजी के साथ अगर किसी व्यक्ति का सबसे अधिक नाम लिया 
जाता है, जो उनके संपर्क में सबसे अधिक रहा, वह आदरणीय नानाजी देशमुख हैं । उस समय जो 
स्वयंसेवक थे, बाल स्वयंसेवक थे, वे अब बड़े हो गए हैं, अपने-अपने स्थानों पर काम में लगे 
हुए हैं। लेकिन उन्हें भी यह याद दिलाते रहना जरूरी हे कि अभी सपनों का भारत बनाने में काफी 
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कसर है। काफी लंबा रास्ता है, कठिन रास्ता है। उधर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन गति धीमी हे । यह 
गति बढ़े, हम प्रेरणा जुटाकर कर्तव्य पथ पर तेजी से चलें | उपाध्यायजी ने जिस भारत की कल्पना 
कौ थी, उसकी हम रचना कर सकें | कम-से-कम उस लक्ष्य तक लगभग पहुँच सकें, इसके लिए 
सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आज की जन्मतिथि हमें इस काम के 
लिए प्रेरणा देगी। 


4a 
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नागरिक प्रादेशिक सेना में भाग लें 


आ ज आपके बीच में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई हे । जिन्हें सम्मानित किया गया है मैं 
उनका अभिनंदन करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि प्रादेशिक सेना इसी तरह से 
राष्ट्र की सुरक्षा के और सेवा के कार्य में जुटी रहेगी। हमारी सुरक्षा प्रणाली में प्रादेशिक सेना का 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारे सशस्त्र सैन्यबल राष्ट्र की रक्षा का भार सँभाले हुए हैं। प्रादेशिक 
सेना चाहे शांतिकाल हो, चाहे युद्ध का काल, शासन और प्रशासन की सहायता के लिए हरदम 
तत्पर रहती है। लोग नागरिक के नाते अपना कर्तव्य करते हुए, घर-परिवार की चिंता में समय 
और श्रम लगाते हुए स्वेच्छा से अतिरिक्त समय में प्रादेशिक सेना में भाग लेकर एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा युद्ध के काम में-- और पिछले पचास सालों में हमें तीन- 
तीन बार युद्ध का सामना करना पड़ा है, प्रादेशिक सेना के जवानों ने, अफसरों ने बड़े साहस के 
साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। शांति के काल में यदि कहीं 
उपद्रव हो जाए तो उस उपद्रव को शांत करने के लिए प्रादेशिक सेना शासन की सहायता करती 
है। संचार के साधन बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर में प्रादेशिक सेना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई | शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में भी प्रादेशिक सेना का योगदान रहा है। प्रादेशिक 
सेना अपने अनुशासन के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए जनता का धन्यवाद और शासन का 
साधुवाद प्राप्त करनेवाला संगठन है। नागरिक, नागरिक के नाते अपने कर्तव्य पालन करते हुए 
राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में और आवश्यकता पड़े तो बाहरी संकट के निवारण में जिस तरह से 
भूमिका अदा कर सकता है, प्रादेशिक सेना इसका उत्तम उदाहरण है। मैं देशवासियों से अपील 
करना चाहता हूँ कि वे अधिक-से-अधिक संख्या में प्रादेशिक सेना में भाग लें । जो निजी संगठन 
हैं, संस्थान हैं या सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके अधिकारियों को चाहिए कि अपने यहाँ जवानों को 
प्रादेशिक सेना में भरती होने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। 

में एक बार फिर आपको हदय से बधाई देता हूँ। आपकी सफलता की मंगलकामना करता 
हूँ। हमें एक अजेय, समृद्ध, शक्तिशाली भारत की रचना करनी है। इस कार्य में हम लगे हुए हैं। 
प्रादेशिक सेना इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। हम सब प्रादेशिक सेना के आभारी हैं। 
जयहिंद्‌। 


९ अक्तूबर, १९९८ को नई दिल्ली में प्रादेशिक सेना दिवस परेड के अवसर पर सैनिकों और नागरिकों से अपील। 
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पौष्टिक आहार-जन्मसिद्ध अधिकार 


बाः दिवस के आनंददायक अवसर पर यह आयोजन, जिसमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार 
उपलब्ध कराने का प्रयास इस रूप में सामने आया है, हम सबके लिए संतोष का विषय है। 
मैं बायोटेक्नोलॉजी विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। उसने इस दिशा में विचार किया और विचार 
को पौष्टिक आहार का रूप दिया। 

उन्होंने कहा कि हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जो पौष्टिक आहार से वंचित हैं 
सचमुच में कौन सा आहार पौष्टिक है और कौन सा केवल पेट की आग बुझाने के लिए काफी है 
इसका विवेक भी जाग्रत करने की जरूरत है। मंजूजी कह रही थीं कि भूखा व्यक्ति क्रोध का 
शिकार हो जाता है। इसी बात को हमारे महर्षि-मनीपियों ने दूसरे ढंग से कहा था, एक कदम आगे 
बढ़कर कहा था 'भुक्षितम किम न करोति पापम्‌'। भूखा आदमी कोन सा पाप नहीं करता। कुत्ते 
की टाँग खाने का प्रसंग हमारे यहाँ वर्णित है-पता नहीं कितना सही है । जब जठराग्नि प्रबल होती 
है तो मर्यादा के बाँध टूटते हैं। इसलिए भरपेट भोजन सबको मिले। यह केवल समृद्धि का 
परिचायक नहीं है, यह आवश्यकता है। 

अन्न का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उतना उत्पादन हम 
नहीं बढ़ा पा रहे हैं | बढ़ा हुआ उत्पादन भी समुचित मात्रा में सबको प्राप्त हो सके, यह व्यवस्था 
भी नहीं है । जो अन्न प्राप्त हो रहा है, वह पौष्टिकता को कसौटी पर कहाँ तक खरा उतरता है, इस 
दिशा में बहुत कम चिंतन हुआ है। 

आजकल वृद्धावस्था में अशक्तता के कारण काफी संख्या में लोग हमारे देश में मृत्यु का 
शिकार हो रहे हैं। किसी बीमारी के कारण नहीं, अशक्तता के कारण। वह अशक्तता एक बीमारी 
का रूप धारण कर लेती है। मन में विचार आता है कि जीवन में जो पौष्टिक आहार की कमी थी, 
कहीं उसका दुष्परिणाम तो नहीं! बच्चे समाज को, आनेवाली भविष्य को तसवीर हैं और उन 
बच्चों को पौष्टिक आहार प्राप्त हो यह नींव को मजबूत करने जैसा काम है । हम ऐसा देश चाहते 
हैं, जिसमें बच्चा शिक्षा से वंचित न हो और कोई बच्चा पौष्टिक आहार के अधिकार से वंचित न 
हो | पौष्टिक आहार प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो समृद्ध हैं वह अन्य तरीकों 
से इसे पूरा कर सकते हैं, वह करं । लेकिन उन्हें भी योगदान देना चाहिए उन बच्चों के लिए जो 
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इस तरह की सुविधाएँ नहीं जुटा सकते, इस तरह का पौष्टिक आहार घर के माध्यम से प्राप्त नहीं 
कर सकते। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। यह विस्तृत होगा 
व्यापक होगा और अधिक-से-अधिक बच्चों तक पहुँचने का प्रयास करेगा। इसमें गैर सरकारी 
संस्थाएं भी अपना योगदान दे सकती हैं, देना भी चाहिए। मैं उन्हें निमंत्रण देता हूँ। 

इस काम के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग को एक बार फिर से धन्यवाद देता हू । आज में 
सभी बच्चों को बधाई देता हूँ | उन्होंने सभी अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यद्यपि उसमें मेरी कविता 
को छोड़ा जा सकता था। लेकिन मेरी कविता गाई भी जा सकती है और उसपर नृत्य भी हो सकता 
हे, यह तो मेने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आजकल कई ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जिनकी 
पहले से कल्पना नहीं थी। यह घटना भी उनमें से एक है। बच्चों को बहुत-बहुत बधाई। 
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बच्चे देश के प्रति जागरूक हों 


बाः दिवस के आनंददायक प्रसंग पर आपके बीच में उपस्थित होने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हे । 
बच्चों के बीच में आने पर अपना बचपन याद आता है । लेकिन बचपन ऐसी अनमोल 
धरोहर है, जो जाने के बाद वापस नहीं आती। किसी बूढ़ी दादी से जो बुढ़ापे के कारण झुककर 
चल रही थी, लाठी टेकती हुई आगे बढ़ रही थी, किसीने पूछा--'' दादी तुम क्या ढूँढ़ रही हो ?'' 
दादी ने कहा--'' मैं अपना बचपन ढूँढ़ रही हूँ।'' लेकिन जैसा मैंने कहा कि बचपन जाने के बाद 
फिर रहता नहीं है और बुढ़ापा आने के बाद जमा रहता है, जाता नहीं हैं। यह अवसर है अपनी 
सारी प्रतिभाओं का विकास करने का, शरीर स्वस्थ हो, मन पर अच्छे संस्कार हों, चरित्रबल हो, 
.समाज के, राष्ट्र के और मानवता के एक उपयोगी अंग के नाते हम जीना सीखें, इसी तैयारी का 
अवसर मिलता है बचपन में। 

हम संस्कृति की बहुत बात करते हैं | संस्कृति जीवन को जीने का नाम है, अच्छे ढंग से जीने 
का नाम है | केवल जपने की चीज नहीं है, केवल पूजा की वस्तु नहीं है। हम जो करते हैं-वह 
'कृति' है, जो देखते हैं वह “प्रकृति' है, अगर करनेवाला काम अच्छा नहीं है तो वह “विकृति' हे 
अगर काम अच्छा है तो 'संस्कृति' है। भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, यह प्रकृति है, लेकिन 
अगर खाना न खाएँ और खाना खराब कर दें तो यह विकृति है। और खाना खाते हुए अगर कोई 
भूखा आ जाए, कोई मित्र आ जाए तो उसके साथ मिल-बैठकर, बाँटकर खाना यह संस्कृति E | 
संस्कृति का अर्थ है-संस्कार समुच्य। ये संस्कार घर में डाले जाते हैं, परिवार में डाले जाते हैं 
बाल भवन में, विद्यालय में । सारे संस्कारों को मिलाकर एक विरासत बनती है| जब आप शिविर 
में रहते हैं तो इस तरह से सामूहिक संस्कार बनते हैं । 

हमारा देश बड़ा विशाल देश है 'विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक जीने के ढंग हँ । 
इनमें अनेक रंग हैं। बचपन के दिन खाने के, खेलने के, पढ़ने के, पर्वत पर चढ़ने के, सागर में 
गोता लगाने के दिन हैं। ये दिन फिर नहीं आएँगे; इसलिए देश के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा 
जानकारी और उससे भी बढ़कर देश में जो लोग हैं, उसके बारे में ज्ञान, भाईचारे की भावना, उन्हें 
समझने की कोशिश करता, उनकी भावनाओं से परिचित होना, उनके दु:ख को बाँटना, उनके सुख 
में शामिल होना। दुःख ऐसी वस्तु है, जो बाँटने से घटना है और सुख ऐसा तत्त्व है, जो बाँटने से 
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बढ़ता है | शादी के अवसर पर खुशियाँ क्यों मनाई जाती हैं। और जिनकी शादी नहीं हो रही वे भी 
खुशियों में शामिल हो जाते हैं । बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी तो दूल्हे की होती है, 
दुल्हन की होती है, मगर बाकी के उसमें भाग लेते हैं तो आनंद बढ़ जाता है। किसीके मरने पर 
शोक मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जो गया वह वापस नहीं आ सकता है, परिवारवालों के 
हृदय में जो घाव लगा है वह भर नहीं सकता है; लेकिन उसकी पीड़ा कम हो जाती है--थोड़ी सी, 
जब शोक बँटाने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमें सुख भी बाँटना है और दु:ख में 
भागीदार बनना है। आपकी शिविर की योजना स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है कि सभी 
बच्चे शिविर की योजना का पूरा लाभ उठाएँगे। 

बाल दिवस के साथ पं. जवाहरलाल नेहरू की स्मृति जुड़ी हुई है । में शांतिवन से आ रहा हुँ 
उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहा हूँ । वे चाचा के रूप में जाने जाते हैं। मुझे उन्हें निकट 
से देखने का अवसर मिला है। १९५७ में जब में पार्लियामेंट में पहली बार गया, नेजरूजी प्रधानमंत्री 
थे। मुझे एक घटना याद है, में आज की तरह ही तब भी हिंदी में ही भाषण ज्यादा करता था। 
विदेश नीति पर चर्चा हो रही थी, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर बहस हो रही थी। छोटी पार्टी का 
सदस्य तब पीछे बैठता था, कभी-कभी बोलने का समय न मिलने पर वाक्‌ू-आउट कर जाता था, 
आज और करते हैं। समय की सीमा होती है, मर्यादा के भीतर रहना होता है तभी सदन की 
कार्यवाही ठीक से चलती है। फिर मुझे बोलने का अवसर मिल गया। में हिंदी में बोला। नेहरूजी 
को बहस का जवाब देना था। वे आमतौर पर अंग्रेजी में बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने मेरा हिंदी 
का भाषण सुना तो उन्होंने अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में जवाब देना शुरू कर दिया, और पहली बार 
नेहरूजी ने पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण दिया। आज मैं नेहरूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 
वे स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, बरसों तक जेल में गुजारे, आज की पीढ़ी को यह 
समझने की जरूरत है, जिस आजादी का हम उपयोग कर रहे हैं उपभोग कर रहे हैं, कुछ मात्रा में 
दुरुपयोग भी कर रहे हैं, उस आजादी के लिए लोगों ने अपनी जवानियाँ जेलों में गँवाई । क्रांतिकारी 
फाँसी के तख्ते पर चढे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लोहा लिया । उनके त्याग, बलिदान और कष्ट 
सहने से हमें आजादी मिली । इस आजादी को हमें अमर बनाना हे । देश के प्रति कर्तव्यों का पालन 
करना है। 

जो भी काम कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से करना है। काम कोई छोटा नहीं होता | काम जिस 
ढंग से किया जाता है, उसपर निर्भर करता है। योग: कर्मसु कौशलम्‌-कुशलता से किया गया 
काम हो योग है। ये संस्कार जरूरी हैं | मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बाल भवन के माध्यम से 
ये संस्कार डाले जा रहे हैं। मैं आपके प्रयासों की सफलता चाहता हूँ। श्रीमती लांबा ने यह सुझाव 
दिया कि प्रत्येक प्रदेश में एक-एक बाल भवन होना चाहिए। कुछ प्रदेशों में इस तरह की संस्थाएँ 
हें। जहाँ नहीं हैं वहाँ इस तरह की संस्थाएँ खुलें । यह हमारा प्रयास होगा। यह मैं आश्वासन देना 
चाहता हूँ। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है-सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारे संविधान में लिखा 
हुआ है। इसको हम अभी व्यवहार में नहीं ला सके हैं। साधन हमारे सीमित हैं। लेकिन प्रयास 
जारी हैं और हम देखना चाहते हैं कि भारत में सब लोग पढ़े-लिखे हों और किसीको अँगूठा 
लगाने की जरूरत न पड़े। चिट्ठी आए तार आए, तो उसको वे पढ़ सकें। और अपने दुःख-दर्द 
को बाँट सकें-इस बात की जरूरत है। 
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बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें समाज से मिलनेवाले लाभों का पूरा उपयोग करने का अवसर 
नहीं मिला। जो बंचित हैं, पीड़ित हैं, जो किसी-न-किसी अभाव से ग्रस्त हैं, उनके बारे में भी 
आज हमारा ध्यान जाता है, हम उनकी चिंता करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऐसे उपाय अपनाना 
चाहते हैं, जिनमें अगर कोई शारीरिक विकलांगता है तो उसका निराकरण किया जा सके, उसको 
कम कष्टदायक बनाया जा सके | “बाल आयोग' की घोषणा हो गई है। आयोग इसपर भी विचार 
करेगा। 

में आपके बीच में आया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और में इसका श्रेय श्रीमती 
लांबा को देता हँ मैं दरे के लिए दिल्ली से बाहर जानेवाला था, श्रीमती लांबा ने कहा आप ऐसा 
नहीं कर सकते। आपको आना होगा। मैंने कहा--आपका आदेश सिर-माथे पर। अब मैं आ गया 


हूँ और आपकी इजाजत लेकर जाना चाहुँगा। 
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नेतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता 


में a ३. 
में बड़े धर्मसंकट में हूँ। जब इस पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया जाना था, तब मैं प्रतिपक्ष में 
था। इसीलिए मैंने पुरस्कार स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री के नाते मुझे 
पुरस्कार ग्रहण करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है। एक तो प्रधानमंत्री पुरस्कार ग्रहण करे, इसके 
औचित्य का सवाल उठाया जाता है। किस पुरस्कार को ले, किसको छोड़े | ले तो उसकी कसौटी 
क्या हो, न ले तो किस आधार पर मना करे | यह श्रृंखला शुरू हो जाएगी, कठिनाइयाँ पैदा करेगी। 
दूसरी बात यह है कि ऐसे अवसरों पर जिसे पुरस्कार दिया जाना है और मैंने जब जूरी के 
नाम देखे--उसी समय देखे थे, तो वह भी एक कारण था कि मैं पुरस्कार लेने के लिए तैयार हो 
गया। लेकिन पुरस्कार समारोह में दिए जाते हैं अभिनंदन का आयोजन होता है, मानपत्र प्रस्तुत 
किया जाता है। यहाँ तो कविता भी पढ़ी गई और इस सब में प्रशंसा के इतने पुल बाँधे जाते हैं 
अतिशयोक्ति अलंकार का इतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है कि सुनकर बड़ा 
संकोच होता है। गनीमत है कि यह एक वर्ष के निष्ठा पुरुष के लिए है। मेरा एक वर्ष वह बीत 
गया है। लेकिन मैं जानता हूँ वह बीता नहीं है, इस पुरस्कार को मैं बड़े विनम्र भाव से ग्रहण कर 
रहा हूँ। मेरा प्रयास रहा है, आगे भी रहेगा कि में लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप 
खरा उतर सकूँ । 
इस देश में भौतिक संपदा पर्याप्त है। प्रकृति बड़ी उदार है। पाँच हजार साल, छह हजार 
साल को हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर हम आज भी संभावनाओं के अनुरूप, अपनी क्षमताओं 
के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका एक कारण यह भी है कि जो चोटी के लोग हैं वे 
आम आदमी के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी कहावत है कि 
धरती टिकी है-पुण्यात्माओं के बल पर | कुछ दुष्कर्म भी यहाँ होते रहे हें। आज भी हमारे देश में 
ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, जो प्रामाणिक हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करके रोटी कमाते हें 
बाँटकर खाते हैं, हमारी सारी परिवार प्रणाली, कौटुंबिक पद्धति इसी पर टिकी हुई है। हराम की 
कमाई को हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता था । ईमानदारी को बड़ी प्रशंसा होती थी। ईमानदारी 
को बड़ी कद्र थी। वक्त बदला है। लेकिन मूल्यों में होनेवाली गिरावट को हमें रोकना है | इसके 
लिए अनेकविद्‌ उपाय करने होंगे। शासन पद्धति में, प्रणाली में सुधार लाना होगा। सार्वजनिक 


२६ नवंबर, ११९८ को नई दिल्ली में सत्यनिष्ठ व्यक्ति-सम्मान पुरस्कार समारोह में भाषण। 
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जीवन को शुद्ध करना होगा। अपराधियों और राजनेताओं की बढ़ती हुई साँठ-गाँठ को तोड़ना 
होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक ऐसा वातावरण बनाना होगा, एक ऐसी हवा 
बनानी होगी कि जिसमें आदमी को काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए 
प्रोत्साहन मिले। आज ऐसा नहीं है। आठ महीने में मैने बहुत सी ऐसी बातें सीखी हैं, जो पहले 
सीखने का कभी मौका नहीं था। वे सब गलत बातें भी नहीं हैं, उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। 
लेकिन कभी-कभी ऐसी तसवीर उपस्थित हो जाती है कि देखकर बड़ा दु:ख होता है। 

यदि कोई अधिकारी मुझे आकर कहे और मेरे इस सवाल के जवाब में कहे कि तुम ठीक 
तरह से काम क्‍यों नहीं कर पा रहे और वह मुझे यह कहे कि साहब मुझे ठीक तरह से काम करने 
नहीं दिया जाता। मैं ईमानदार हूँ और इसलिए जहाँ हूँ वहाँ न रहूँ कि कहीं और चला जाऊं ये मेरे 
संगी-साथी मेरे ऊपर दबाव डालते रहते हैं। में नहीं जानता यह कहाँ तक ठीक है। लेकिन 
वातावरण अगर इस हद तक बिगड़ गया है तो समझना चाहिए कि कुछ कठोर कदम उठाने की 
आज जरूरत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है। मात्र शासन चलाने का ढंग नहीं 
है। हर बालिग को वोट का अधिकार क्यों? वोट का अधिकार बराबर क्यों ? विभिन्नताऐ हैं 
विषमताएँ हैं । लेकिन सबमें एक ही परम तत्त्व है, एक ही ईश्वर विद्यमान है और इसीलिए सब 
बराबर हैं । इसीलिए मानवाधिकारों की सार्थकता है। दुर्बल की रक्षा क्यों हो, विशेष प्रबंध क्यों 
किया जाए? 

आज भी सिर पर मैला ढोनेवाली बहनों को देखकर अंतःकरण में पीड़ा क्यों होती हे ? 
क्योंकि भीतर बैठा हुआ चैतन्य कचोटता है। पीड़ा संवेदना जगाती है, जगनी चाहिए | संवेदना मर 
न जाए यह खतरा पैदा होता है कभी-कभी, डर लगता है। लेकिन इस देश में ऐसा होगा नहीं | हम 
भले ही वैसा करने की काफी कोशिश करें, लेकिन इस देश की धरती पुण्यायी है । और जैसाकि 
मैंने कहा कि करोड़ों लोग लगे हुए हैं इस काम में, ईमानदारी से अपना काम करने के लिए, 
पड़ोसी की मदद करने के लिए। खुद नदी में डूबकर, डूबनेवाले को बचाने के लिए। क्या 
आवश्यकता है--आदमी डूबता है, डूबने दो। मैं जान खतरे में क्यों डालूँ ? लेकिन अंतर्यामी बैठा 
हुआ है। उसको चुप बैठने नहीं देता। वह छलाँग लगाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 
डूबनेवाले को बचा लाता है और खुद डूब जाता है । यह केवल भौतिकता के आधार पर नहीं है। 
इसमें कहीं नैतिकता है, आध्यात्मिकता है--अगर कोई आपत्ति न करे। देश में ईमानदारी का, 
प्रामाणिकता का वातावरण बनाने के लिए भी उसी भाव को जगाने की जरूरत है। 

आखिर मनुष्य को कितना धन चाहिए, कितना पैसा चाहिए ? में जब कुछ आँकड़े सुनता हूँ 
तो आश्‍चर्यचकित हो जाता हूँ। लोग कितना धन कमाना चाहते हैं ? वैध और अवैध, वह अलग 
सवाल है। अवैध तरीकों से ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन कितना धन, आदमी को कितना धन 
चाहिए? कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं । लाभ की कोई सीमा होनी चाहिए, कोई मर्यादा होनी 
चाहिए। और यह मर्यादा मन को बाँधनी पड़ेगी। कानून अपनी जगह है। कानून और भी कड़ा 
किया जा सकता है | उसको प्रभावी बनाने की भी कोशिश की जा रही है | लेकिन सारे देश में एक 
नैतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। en 

“सुलभ इंटरनेशनल ' अपने ढंग से बहुत अच्छा काम कर रहा È | संसद सदस्य के नाते अपने 
चुनाव क्षेत्र के लिए मुझे जो एक करोड़ रुपया मिला था, उसका मैं सबसे अच्छी तरह से विनियोग 
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कैसे करूँ, जब यह प्रश्‍न लखनऊ में पैदा हुआ तो अनेक संस्थाएँ और सरकारी संस्थाएँ भी हैं, में 
उनमें से किसीकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सबकी नजर गई--इंटरनेशनल सुलभ पर। 
इनको जो काम सौंपा जाएगा, ये ठीक करेंगे। और बाद में हमने काम की देखभाल के लिए लोग 
लगाए थे, कार्यकर्ता खड़े किए थे। सीमेंट में रेत ज्यादा हो, ईट अच्छी हो, पक्की इंट हो। 
इंजीनियर प्रमाणिकता से काम करें। और इन कसौटियों पर सुलभ इंटरनेशनल खरा उतरता È | 
यदि कहीं कार्यकर्ता को लगा कि यह काम ठीक नहीं हो रहा है तो तत्काल इनके प्रबंधकों को 
जाकर बताया। फिर उसको ठीक किया गया। बिना देरी के। अन्यथा ठेकेदार काम करते हैं, कैसा 
करते हैं उसकी चर्चा न करना ही अच्छा है। सड़क बनती है, एक बरसात में सड़क फिर बनाने 
की जरूरत पड़ती है, निर्माण का काम चलते रहना चाहिए। 

पारदर्शी प्रामाणिकता, इस देश की मुक्ति के अनेक उपायों में एक है-पारदशीं प्रामाणिकता 
दिखाई देनी चाहिए। कोई अवगुंठन नहीं, कोई प्रच्छन्नता नहीं। लोगों को जानने का हक होना 
चाहिए, क्या हो रहा हे । और जो शीर्षस्थलों पर बैठे हैं उनकी चादर साफ चाहिए में आभारी हूँ 
मुझे एक वर्ष के लिए चुना गया। मैं पुरस्कार की राशि स्वीकार नहीं करूँगा। मैं पुरस्कार सुलभ 
इंटरनेशनल को वापस कर रहा हूँ। ये पुरस्कार का जैसे उपयोग करना चाहें, करें। मुझे भरोसा है 
कि वे अच्छा उपयोग करेंगे। मेरे बारे में जो भावनाएँ व्यक्त की गई हैं, में उनके अनुरूप आगे 
आनेवाला जीवन जीने का प्रयास करूँगा। परमात्मा मुझे यह शक्ति दे। आप सब मुझे सहयोग दें 
आशीर्वाद दें। 
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सूचना स्वयं में एक शक्ति हे 


झे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है । एक पूर्व पत्रकार के नाते प्रसन्नता और भी बढ़ 
मु जाती है। मैं ' पूर्व ' कह रहा हूँ ' भूतपूर्व नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भविष्य के साथ जुड़ा 
हुआ हूँ। कभी-कभी विचार आता है कि फिर से पत्रकारिता की दुनिया में वापस चला जाऊँ। 
लेकिन जब देखता हूँ कि पत्रकार राजनीति में जाना चाहते हैं तो वापस जाने का विचार स्थगित 
कर देता हूँ। छोड़ता नहीं हूँ, स्थगित करता हूँ। 

मीडिया में बड़ी शक्ति है--प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में | सूचना अपने में एक 
ताकत है। उसका संबंध दिमाग से या दिल से है। और इसलिए उसका सही उपयोग बहुत जरूरी 
है | दो-चार बड़े-बड़े पत्र समाज की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। यह ठीक है 
कि ऐसे पत्र भी आवश्यक हें । लेकिन क्षेत्रीय पत्रों का अपना स्थान है। कोई जरूरी नहीं है कि 
पाठक एक ही अखबार पढ़े | एक से ज्यादा अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और यह और 
भी बढ़ेगी । यह स्थिति केवल शीर्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगी । क्या सामग्री है, जीवन के या 
सार्बजनिक जीवन के किस क्षेत्र को स्पर्श करती है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। 

बड़ी प्रतियोगिता है पत्रकारिता जगत्‌ में। लेकिन जो स्वयं पत्रकार हैं और पत्रकारिता को 
एक मिशन के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका काम कठिन भी है और सरल भी ह | अर्थव्यवस्था 

जो परिवर्तन हुए हैं उसमें विज्ञापन का महत्त्व बढ़ रहा हे | विज्ञापनदाता छोटी से छोटी जगह., 

तक भी पहुँचना चाहता है । लेकिन अखबार केवल विज्ञापन के भरोसे न रहें। विज्ञापन आवश्यक 
है, विज्ञापन प्राप्त होना चाहिए। सरकारी विज्ञापनों में भेदभाव न हो। और अगर होता है तो उसके 
खिलाफ आवाज भी उठनी चाहिए। लेकिन विज्ञापन के साथ-साथ सामग्री एसी होनी चाहिए, जो 
अपने पाठक तैयार करे, जो अपने पाठकों को संतुष्ट करे । क्षेत्रीय पत्र अपनी भूमिका निभा सकते 
हें। निभा रहे ह| 

आपकी कठिनाइयाँ जानने का मुझे मौका मिला है, में उनपर चर्चा करूँगा | पत्रकारिता पहले 
मिशन के रूप में स्वीकार की जाती थी। हमारे राष्ट्रीय नेता लिखते थे, पत्रकार थे, पत्र निकालते 
थे। अब तो यह व्यवसाय ह, व्यवसाय म कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से अगर 
पत्र सफल नहीं होगा तो अपने विचार भी, जिनके प्रचार के लिए वह मैदान में आना चाहता है, 
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उनका प्रचार भी नहीं कर सकेगा। लेकिन पत्रकारिता और व्यवसायों की तरह से नहीं हो सकती। 
अखबार बेचने में और साबुन बेचने में अंतर रहेगा। यद्यपि साबुन भी मैल को धोने के काम में 
आता है। पत्रकारिता भी इस उद्देश्य की एक सीमा तक पूर्ति करती है। लेकिन केवल बाजार पर 
नजर हो, आजकल बाजार का जोर है और बाजारी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें हर चीज का 
दाम लगाया जाए और हर चीज कितनी बिकती है इस आधार पर उसको कसौटी पर कसा जाए, 
यह तो ठीक नहीं है। कम-से-कम साहित्य या पत्रकारिता या जो ललित कलाएँ हैं, उनके लिए 
मापदंड अलग रहेंगे और रहने चाहिए। 
एक नई प्रवृत्ति पैदा हो रही है पत्रकार जगत्‌ में। वह है खोजी पत्रकारिता की । समाचारों को 
सनसनीपूर्ण बनाकर पेश करने को। अब रहस्योद्घाटन तो होना चाहिए। लेकिन सचमुच में उस 
उद्घाटन के पीछे कोई रहस्य जरूर होना चाहिए। मुझे याद है ग्वालियर रियासत में एक सी.आई.डी. 
के इंस्पेक्टर हुआ करते थे। जो इधर-उधर से खबरें लाकर सरकार को दिया करते थे। एक दिन 
उन्होंने कोई सनसनीखेज खबर देनी चाहिए, यह सोचकर एक खबर गढ़ी और शासन के सामने 
पेश कर दी। और खबर का आधार बनाया विश्वसनीय सूत्र | विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात हुआ है कि 
आज ऐसा-ऐसा हुआ। मगर अफसर तेज था, उसने कहा कि विश्वसनीय सूत्र को पेश किया 
जाए। विश्वसनीय सूत्र कोई पेश करने लायक थोडे ही होता है। वह तो खाली विश्वास करने 
लायक होता है । अगर आप माँग करेंगे कि उसको पेश किया जाए तो मुश्किल में डालेंगे। मगर 
वह सी.आई.डी. का अफसर उनसे भी ज्यादा तेज था। उसने कहा कि विश्वसनीय सूत्र बाहर चला 
गया है और हाल में उसके वापस आने की उम्मीद नहीं है। 
अखबारों में बहुत विश्वसनीय सूत्र से खबरें छपती रहती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता 
है। और आप पूछ भी नहीं सकते । सूत्र कया है ? यह आप नहीं पूछ सकते । पत्रकारिता का यह मंत्र 
है कि हम अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन सोर्स होना चाहिए, चाहे आप डिस्क्लोज 
करें या न करें, क्योंकि आगे भी आपको उस सोर्स से काम लेना है। मगर सोर्स होना तो चाहिए। 
मगर खबरें उड़ती हैं। और खबरें उड़ाई जाती हैं और खंडन छपते हैं मगर थोड़े में छपते हैं। जो 
मुख्य खबर है जिसका कोई आधार नहीं है, बह गाजे-बाजे के साथ छापी जाती है। अब अगर 
खबर का कोई आधार नहीं है और केवल खंडन है तो उनको छापना चाहिए। लेकिन पत्रकारों को 
अपने को तय करना है, मैं राजनेता के नाते इस मामले में दखल देना नहीं चाहता। आप छापें, 
आपके ऊपर है, न छापें आपके ऊपर है। लेकिन विश्वसनीयता का संकट जैसे जीवन के और 
कषतर A है, वैसा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। अब टेलीविजन आ गया है, कठिनाई है, वे कहते हैं 
हमने देखा था, हमने सुना था। तो अखबार की विश्वसनीयता भी उसके साथ बढ़नी चाहिए। 
हमारे अखबार आजकल राजनीति से भरे हुए रहते हैं। राजनीति काफी चटपटी है, उसमें 
अटपटी बातें लिखी जाती हैं। लेकिन जो सामाजिक पहलू है वह छूट जाता है। उनको उजागर 
करने को आवश्यकता है उसके पाठक अलग हैं | इसलिए मैंने कहा कि दो पत्र खरीदनेवाले लोग 
अब सख्या में बढ्नेवाले हैं, क्योंकि एक जो बड़ा पत्र है वह प्रातःकाल सज-धजकर आता है, वह 
सारी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पा रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि एक बड़े 
अखबार के साथ-साथ छोटे-छोटे कई पत्र लगे रहते हैं । जो अलग-अलग आवश्यकताओं से जुड़े 
हैं, जो अलग-अलग पहलुओं से संबंधित हैं और जिनका अपना स्थान है, जिनका अपना स्थान 
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बढ़नेवाला है। 

अब खेल है, मैंने ऐसे पाठक देखे हैं, जो सवेरे अखबार आते ही, हम तो अखबार में खबर 
देखते हैं कि राजनीति की खबर कौन सी है, वे अखबार उलटा देखते हैं कि खेल की खबर कौन 
सी है, अब हैं खेल के प्रेमी, उनकी भूख है, उनकी माँग है, उसको पूरा करना TST यह माँग 
बढ़नेवाली है यह भूख भी बढ़नेवाली है । इसलिए पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है पत्रकारों को 
थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा, यह संक्रमण का काल है। लेकिन अगर पत्रकारिता के प्रति 
सचमुच में प्रतिबद्धता है तो फिर कोई कारण नहीं है कि आगे जाकर सफलता न मिले। में आपकी 
सफलता की कामना करता हूँ। आप आए। आपने यहाँ आने का कष्ट किया। इसके लिए मैं 
आपका आभारी हूँ। 
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कर्नाटक की कीर्ति 


आ ज बड़े आनंद का दिन है। हम कर्नाटक राज्य की स्थापना का उत्सव मनाने के लिए 
इकट्ठे हुए हें । संसद में पिछले हफ्ते की गरमा-गरमी और हलचल के बाद आज यहाँ 
का शांत वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है । 

श्री पटेल मुझे कह रहे थे कि कर्नाटक भवन में उत्सव मनाने का यह पहला आयोजन है। 
और में समझता हूँ कि यह अच्छा आयोजन है और दिल्ली के एक अभाव की पूर्ति करेगा। 
कर्नाटक अपना विशेष महत्त्व रखता है। 

साहित्य में, कला में, गायन में, संगीत में, नृत्य में, लगभग सभी ललित कलाओं में कर्नाटक 
की कोर्ति पताका भारत के आकाश को सुशोभित करती है। यहाँ तक कि खेल में भी, क्रिकेट में 
कर्नाटक ने काफी नाम कमाया है। 

ज्ञानपीठ पुरस्कार पानेवाले साहित्यकार कर्नाटक में सबसे ज्यादा हें । मैं उनके नाम नहीं ले 
रहा, लेकिन उनके लेखन ने कन्नड भाषा को समृद्ध किया है, किंतु अनुवाद के बाद उनका साहित्य 
अन्य भारतीय भाषाओं में भी पहुँचा है और बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ पढ़ा गया है। 

पं. भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूद, गँगू बाई हंगल, बसव राज राजगुरु और अन्य अनेक 
ऐसे गायक हैं जिन्होंने सारे देश के गायन और संगीत को समृद्ध किया है। सचमुच में कर्नाटक 
संगीत, संगीत को एक अलग शैली हो गई है, एक अलग विधा हो गई है। 

कर्नाटक के मानचित्र की ओर आप अगर देखें तो कर्नाटक अनेक राज्यों के बीच, अनेक 
भाषाओं के बीच इस तरह से शोभायमान है, जैसे सबके केंद्रबिंदु में बैठा हो। एक ओर तमिल 
भाषा है दूसरी ओर तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, तुलू है, कोंकणी है और मैंने देखा कि उर्दू 
की कर्नाटक ने एक अलग शैली विकसित की है। कर्नाटक की उर्दू भी थोड़ी सी भिन्न है, उर्दू पर 
भी कर्नाटक ने अपना रंग चढ़ाया है। 

कर्नाटक भाषाई सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए 
प्रसिद्ध है । उसकी यह परंपरा निरंतर वर्धमान हो, इस बात की आवश्यकता हे | 
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संत गाडगे का अवदान 


आ” संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारा यहाँ एकत्रीकरण, उनको 
यादगार में डाक टिकट का जारी होना अपने में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । हमारे देश में 
संतों की एक महान्‌ परंपरा रही है। उस परंपरा के पवित्र जीवन और उनके ऊँचे उपदेश के बल 
पर हम अनेक तूफानों में से निकले हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ हुए हैं। 
“कामये दुःख तप्तानाम प्रणीमार्तनाय।' राज्य नहीं चाहिए; मेरे मुँह से यह कहते हुए अच्छा 
नहीं लगता है। “न तु अहम्‌ कामये राज्यम्‌, न स्वगम्‌, न पुनर्जन्म।' राज्य नहीं चाहिए, पुनर्जन्म 
नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो जो पीड़ा से दुःखी लोग हैं उनकी सेवा 
का अवसर चाहिए। देश के किसी भी भाग में आप चले जाइए, ऐसे संत आपको मिलेंगे, जिन्होंने 
शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण निःस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया है। संतों को 
एक विशेषता और है। वे हृदय में करुणा जगाते हैं, दया का दीप प्रज्वलित करते हैं, समभाव को 
शिक्षा देते हैं । और उपदेश के रूप में, कीर्तन के रूप में मानो हँसते-खेलते ऐसे संस्कार डालते हें 
जो संस्कार आपत्ति में मनुष्य का संबल बनते हैं और जो मनुष्य के हृदय में परिवर्तन लाते हैं। 
हमारे यहाँ ज्ञान की चर्चा है, कर्म का बड़ा महत्त्व है | लेकिन विद्वानों का मत है कि ज्ञान अभिमान 


पैदा करता है-एक सीमा बनकर। कर्म भी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक एहसान की भावना 
जगाता है। लेकिन प्राणीमात्र के प्रति भक्ति का भाव, यह एक ऐसी संवेदना को जाग्रत करता है 
कि जो सारे भेदों को तिरोहित कर देती है सबको समान धरातल पर खड़ा कर देती है और नर को 
नारायण के रूप में देखने लगती है। 

सचमुच में हमारा देश अनूठा है कि इसमें कोई संत मंदिर के सामने खड़ा होकर कह सकता 
है कि मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं है; ईश्वर की अगर खोज करनी है तो मंदिर के बाहर जो 
भूखा भोजन के लिए बैठा हुआ है, उसमें खोजिए। कोई विरोध नहीं è ऐसे संतों को अनीश्वरवादी 
नहीं कहते | मगर वे मूर्तिपूजा नहीं करते; क्योंकि मूर्तिपूजा तो ऐसे व्यक्ति के लिए चाहिए, जिसे 
अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन जो प्राणीमात्र से 
एकाकार हो गया है उसके लिए किसी ऐसे ठोस माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जीते-जागते 
पुरुष, जीता-जागता संसार, हर प्राणी, वह स्नेह, वह संवेदना केबल मानव सृष्टि तक सीमित नहीं 


२० दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में संत गाडगे बाबा पर विशेष डाक टिकट का विमोचन करते हुए श्रद्धांजलि। 
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रहती, उसके पार चली जाती है। इसलिए पशु-पक्षी भी उस स्नेह की सृष्टि में आ जाते हैं । हमारे 
संत, अनेक संत पशुओं के साथ जुड़े हैं। क्योंकि सर्वभूत हिताय स्ता। केवल मानव तक बात 
सीमित नहीं है। 

में ग्वालियर का हूँ । संत गाडगे महाराज से मेरा परिचय ग्वालियर में हुआ। परिचय माने दूर 
से, मै प्रत्यक्ष दर्शन का उनका दावेदार नहीं हूँ। लेकिन वहाँ कीर्तन होते थे और मराठी में फिल्म 
मैंने देखी। जब मैं लखनऊ से चुना गया, तब वहाँ मुझे पता लगा कि गोमती के किनारे गाडगे 
धर्मशाला है। मुझसे लोग मिलने के लिए आए। यहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं । इसमें भाग लेने के 
लिए चलिए। मैं गया और मैंने उस धर्मशाला को अब थोड़ा सा विस्तृत रूप दिया है, थोड़ा सा 


सुंदर रूप दिया है। एक करोड़ रुपए को जो सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलनेवाली/ * 


धनराशि है उसका थोड़ा सा उसमें सदुपयोग किया है। 

आज बड़ा सुखद संयोग है कि उनकी पुण्यतिथि है । डाक-तार विभाग ने उनकी याद में एक 
डाक टिकट जारी किया है। अमरावती विश्वविद्यालय गाडगे महाराज पर विशेष अध्ययन करा 
रहा हे, यह आनंद को बात हे । मुझे विश्‍वास है कि इस अध्ययन के अच्छे परिणाम सामने आएँगे | 
मानवता का एक उद्घोष उन्होंने किया है। अंधविश्वास पर आघात किया है । लेकिन इस तरह से 
आघात किया कि जिसमें मानव के प्रति आत्मीयता का भाव बढ़ा | किसी तरह का विग्रह पैदा नहीं 
हुआ। इसीलिए सब उनका आदर करते हैं, सब उनको श्रद्धा की ete से देखने हैं । में भी आज 
उनको स्मृति में श्रद्धा के पुष्प समर्पित करता हूँ। 
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आओ फिर से दीया जलाएँ 


मेः जन्मदिन आप इस तरह से मनाएँगे, मैंने नहीं सोचा था। एक के बाद एक साल गुजरता 
जाता है। मैं भी कभी आप की तरह से बच्चा था। ७५ साल बीत गए। जिंदगी में अनेक . 
उतार-चढ़ाव देख लिए हैं। मुझे पद मिला है, सम्मान मिला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे 
मिली है--वह आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका सहयोग है। 

प्रधानमंत्री का पद तो आज है, कल नहीं रहेगा। सत्ता आती-जाती है। में जिस मकान के 
सामने खड़ा हूँ, उसमें रहनेवाले प्रधानमंत्रियों से मिलने आया करता था। आज में प्रधानमंत्री बन 
गया हुँ, लोग मुझसे मिलने आए हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं | अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, वह 
पहले राष्ट्रपति थे, ह्वाइट हाउस में रहते थे। उनसे मिलने के लिए एक किसान आया और उसने 
ह्वाइट हाउस के बाहर किसीसे पूछा कि यह किसका मकान है, यह कया मकान हैं? जवाब 
देनेवाले ने कहा कि यह हाइट हाउस है, गेस्ट हाउस है। किसान समझा नहीं, गाँववाला समझा 
नहीं । उसने पूछा कि यह गेस्ट हाउस क्या होता है ? उसने कहा गेस्ट हाउस वह होता है जहाँ रात 
में लोग रुकते हैं और सवेरे रवाना हो जाते हैं। यह रात भर का डेरा है। लेकिन रात में भी हम 
जिएंगे तो अँधेरे से लड़ाई करते हुए जिएँगे, मुकाबला करते हुए जिएँगे। 

भरी दुपहरी में अँधियारा, 

सूरज परछाई से हारा, 


अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएँ, 
आओ फिर से दीया जलाएँ, 
आओ फिर से दीया जलाएँ। 


हम पड़ाव को समझे मंजिल, 


जिंदगी में पड़ाव आते हैं, उन्हें मंजिल नहीं समझना चाहिए, आगे जाना है, दूर जाना है 
लक्ष्य तक जाना है। 


२५ दिसंबर, १९९८ को अपने जन्मदिन पर स्वाभिमान मार्च के बच्चों को प्रधानमंत्री निवास पर आशीर्वचन। 
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हम पड़ाव को समझे मंजिल, 

लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, 

वर्तमान के मोहपाश में | 

यह प्रधानमंत्री का पद वर्तमान का एक मोहपाश है। 
वर्तमान के मोहपाश में, 

आनेवाला कल न भुलाएँ, 

आओ फिर से दीया जलाएँ, 

आओ फिर से दीया जलाएँ। 


आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, 
सपने को विघ्नो ने घेरा, 
अंतिम जय का वज्र बनाएँ, 
नव दधीचि हड्डियाँ गलाएँ, 
आओ फिर से दीया जलाएँ, 
आओ फिर से दीया जलाएँ। 


यात्रा जारी है, यात्रा को पूरा करना है। आप तो आज बड़ा लंबा मार्च करके आए हैं | छोटे 

छाट बच्च भा माचे करके आए हैं और यह मार्च स्वाभिमान का मार्च है। हमारा देश एक प्राचीन 
देश है, महान्‌ देश है। बह उठता है, गिरता है, मगर फिर खडा हो जाता हे | दुनिया के अनेक देश 
संसार के नक्शे से मिट गए मगर भारत बाकी है। भारत आगे वढ रहा हे । हमें 
जाना है। एक शक्तिशाली, समृद्धशाली और स्वाभिमानी हिंदुस्तान बनाना 
हमने एटमी हथियार किसी पर हमले के लिए नहीं बनाए। हमने इसलिए बनाए कि हमार 
ऊपर हमला करने की किसीको हिम्मत न हो। लेकिन देश को भीतर से भी मजबूत करना है । हर 
आदमा के लए, हर इनसान क लिए, हर नागरिक के लिए पेट भर भोजन, शरीर पर कपडे, सिर 
इपान के लिए छत, शिक्षा, बीमारी में दवा, जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो हर नागरिक को 
आप्त हाना चाहए। आप लोग भारत का भविष्य हैं। आनेवाले कल का परिचय देते हें । आप मुझे 
बधाई दन के लिए आए हें, में फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ । आज मेरा जन्मदिन है । मुझ 
ज्यादा नहा बालना चाहिए। पदा होनेवाला बच्चा बोलता थोड़े ही है! में आपका इस अवसर पर 
आन क लिए, मार्च करने के लिए और इस अनुशासन में बँधकर BS 
आभारी हू। आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार | 


इस आर आग ल 


रहने के लिए बहुत-बहुत 
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धर्मनिरपेक्षता हमारी मिट्टी में है 


सः पहले मैं फारुख साहब को बधाई देना चाहता हूँ। १९९८ के ' एमिटी पुरस्कार ' के लिए 
अगर कोई व्यक्ति सबसे उपयुक्त हो सकता था तो वह डॉ. फारुख अब्दुल्ला हैं। बड़ी 
कठिन परिस्थितियों में से उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति पैदा करने में सफलता पाई है 
इसका श्रेय जम्मू-कश्मीर की जनता को भी जाता है। लेकिन जब एक तेज हवा चल रही थी और 
उस तेज हवा में लोगों के पाँच उखड़ जाएँगे, यह डर पैदा हो रहा था, तब जो लोग जम्मू-कश्मीर 
में दृढता के साथ खड़े रहे, और जिन्होंने हवा के साथ उखड़ने या बहने से इनकार कर दिया, उनमें 
डॉ. फारुख अब्दुल्ला प्रमुख हैं। 

जम्मू-कश्मीर की जनता ने भी इस बात को महसूस किया कि उसे बलि का बकरा बनाया 
जा रहा है | मजहब के नाम पर अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है; लेकिन जो कोशिश 
कर रहे हैं उनका मकसद कुछ और है। 

मुझे याद है, मैं फारुख साहब के साथ जिनेवा गया था, राइट्स कमीशन की बैठक में हमारा 
पड़ोसी प्रस्ताव लानेवाला था। जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह प्रचार 
बड़े जोरों पर था। मैं प्रतिपक्ष में था, विरोधी दल में था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नर्रासम्हा 
रावजी ने तय किया कि मुझे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए। मुझे पता था कि 
प्रतिनिधिमंडल में डॉ. फारुख हैं । दुनिया मुझे देखकर--प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में, दंग रह 
गई | जम्मू-कश्मीर के सवाल पर सारा भारत एक है। सारी पार्टियाँ एक हैं। यह संदेश हमारे 
प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ पहुँचाया। मुझे याद है बेगम जो प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने जब सुना कि में 
प्रतिनिधिमंडल में जा रहा हूँ तो उन्होंने अपने विरोधी दल के नेता पर बहुत छींटाकशी की कि एक 
हिंदुस्तान है, जहाँ मुसीबत के समय सारे एक हो जाते हैं और एक हमारा मुल्क है, जहाँ विरोधी 
दलवाले मुसीबत के समय भी हमारी आलोचना करते हैं। 

इस देश में यह विशेषता है। अनेक भाषाओं का देश है, अनेक मजहब के माननेवालों का 
देश है, अनेक विविधताओं का देश है। लेकिन यह पाँच या छह हजार साल की सभ्यता और 
संस्कृति है। विविधता में एकता है और एकता में विविधता हैं। हम एकता की बात करते हैं 


९ जनवरी, १९९९ को नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला को ' नेशनल फाउंडेशन 
ऑफ एमिटी' पुरस्कार अर्पण के अवसर पर भाषण | 
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एकरूपता की बात नहीं करते। जिंदगी जीने के अलग-अलग ढंग हैं । इबादत के अलग-अलग 
तरीके रहे हैं । लेकिन इनसान के नाते, भारत के नागरिक के नाते और इस देश के निवासी के नाते 
हम मिलकर चलें, साथ-साथ चलें, यह वैदिक काल को प्रार्थना È इसलिए जब हमारा संविधान 
बना तो उसमें पहले सेक्युलर शब्द नहीं था। था तो एक अलग संदर्भ में था। लेकिन जहाँ राज्य के 
लिए कहा गया था, वहाँ डेमोक्रेटिक इंडिया की बात कही गई थी। सेक्युलर शब्द भी नहीं था, 
सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था, बाद में उसका समावेश किया गया था। प्रो. शाह ने एक संशोधन 
रखा था कि इसमें सेक्युलर शब्द होना चाहिए। मगर संविधान परिषद्‌ ने माना नहीं, उन्होंने कहा 
कि भारत तो सेक्युलर है ही, कहने की क्या जरूरत है कि हम हैं | अर्थ यह था कि सेक्युलर होना 
तो हमारी मिट्टी में है। इस मिट्टी का रंग है। यह हमारी जिंदगी का एक तरीका है। अलग- 
अलग मजहन हैं, प्रार्थना पद्धतियाँ हैं, जैसा मैंने कहा, अनेक प्रमुख धर्मो का यहाँ सूत्रपात हुआ। 
अनेक धर्मो के माननेवाले आए, कभी उत्पीडित होकर आए, परेशान होकर आए । उन्हें यहाँ कोई 
परेशानी नहीं Ss | उनका उत्पीड़न नहीं हुआ। 
मुझे याद है, भारत में पहली मसजिद केरल में बनी, हिंदू राजा की अनुमति से | बाहर से 
सौदागर आते थे। कभी-कभी बरसात के कारण वापस नहीं जा सकते थे, बरसात की वजह से, 
समुद्री तूफान की वजह से। उन्होंने सोचा कि यहाँ नमाज पढ़ने की जगह चाहिए। हिंदू राजा के 
दरबार में गए। मसजिद बनाने की जगह माँगी, जगह मिली। भेदभाव का सवाल नहीं था। भारत 
का पहला गिरजाघर भी केरल में बना था और यह भी इसी तरह से निर्मित हुआ था! 
यह देश सहिष्णुता से भरा हुआ हे । सेक्युलर का अर्थ यह नहीं हे कि हम धर्मविहीन होंगे या 
धर्म विरोधी होंगे। यह धार्मिक देश हे । लेकिन सेक्युलर का अर्थ यह जरूर है कि धर्म राज्य द्वारा 
नहीं चलाया जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की नजर में सब धर्म बराबर 
होंगे। किसीके साथ भेदभाव नहीं होगा। सचमुच में हमारा सेक्युलरिज्म पोजिटिव सेक्युलरिज्म है. 
नेगेटिव नहीं हे और इसलिए उसमें सबको साथ लेकर चलने की, मिलकर चलने की न केवल 
गुंजाइश है, वरन्‌ आवश्यकता है। 
देश में कुछ घटनाएँ ऐसी होती रहती हैं, जो बड़ा दु:ख पहुँचाती हैं, बड़ी चोट पहुँचाती हैं । 
कभी-कभी तो छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है । कानून और व्यवस्था की स्थिति उसमें और 
आहुति का काम करती है। लेकिन सावधान रहना चाहिए। ऐसे तत्त्वों से सावधान रहने की जरूरत 
है, जो बिखराव पैदा करना चाहते हैं, अलगाव पैदा करना चाहते हैं। मजहब के साथ-साथ जाति 
भी एक ऐसा तत्त्व हो गया है। वोट को राजनीति ने इस स्थिति को और बिगाड़ा है। यह भी जरूरी 
है कि विचारशील लोग निरपेक्ष ढंग से समाज में एक सही वातावरण पेदा करने में सक्रिय भूमिका 
निभाएँ। मीडिया की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। बात को न तो बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाना 
चाहिए, न बात को अनदेखा किया जाना चाहिए। 
जहाँ तक मानवीय संबंधों का सवाल है और जहाँ भावनाएँ जुड़ी हुई हैं वहाँ थोड़े से संयम 
को सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव को जाती है । सबसे यही उम्मीद की जाती है कि संयम से 
काम लेंगे, थोड़ा सद्भाव पैदा करने में मदद देंगे। में आज गुजरात जा रहा हूँ। में अपनी आँखों से 
देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है लेकिन मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि जो परिस्थिति 
है उसका आकलन अंग्रेजी मीडिया का अलग है और जो स्थानीय मीडिया है, स्थानीय भाषा है 
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गुजराती भाषा है, उसका भिन्न है, ऐसा क्यों है? में नहीं समझता | तथ्य-तथ्य है, सच्चाई-सच्चाई 
है, उसको उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मीडिया भी इसपर बँटा हुआ है तो 
गंभीर चिंता की बात है। 

शिक्षण का काम कौन करेगा, जागरण का काम कौन करेगा ? इसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका 
और भी बढ़ जाती है । यह समझने का कोई कारण नहीं है कि देश में सेक्युलरवाद खतरे में हे । यह 
समझने का कोई कारण नहीं है कि यहाँ अल्पसंख्यकों की जान-माल की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं 
हे। जो घटनाएँ हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थीं। भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास होना 
चाहिए। यह राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन इन घटनाओं से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 
निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम तो पड़ोसी देश से 
संबंध सुधारने में लगे हैं। केसा परिदृश्य है देखिए, कुछ विचित्र है, कुछ अटपटा है और कुछ 
चटपटा भी है। 

एक तो बस जा रही है लाहौर। उसका लाहौर में स्वागत हो रहा है। विरोध करनेवाले वहाँ 
भी हैं | दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। उसको बुझाना होगा। और यहाँ क्रिकेट का मैच नहीं 
होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे ? कहते हैं आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं वह मामला अलग ह 
वह मामला अपने पड़ोसी से उठा रहे हैं और आप क्रिकेट भी नहीं खेलने देंगे। कोई मैच रोकने के 
लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट की कार्यवाही रोकने के लिए भी ज्यादा लोगों 
की जरूरत नहीं पड़ती है। दस-बारह लोग कार्यवाही रोक देते हैं, बाकी के लोग बैठे रहते हैं। 
स्पीकर असहाय हो जाते हैं । पिच खोदनेवालों की चल जाती है। मगर एसर्ट करने की जरूरत है। 
मैं ऐसे नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से, सभी नागरिकों से, 
यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, यह देश के सम्मान का सवाल है। हम इसमें अलग-थलग 
दिखाई देने की गलती नहीं कर सकते। 

पड़ोसी से संबंध सुधरें, यह अच्छी बात है। वह तो कश्मीर के सिवाय.किसी पर बात करने 
के लिए भी तैयार नहीं थे। उनको समझा-बुझाकर मनाया गया कि आइए तो साथ, आइए बात तो 
करें । पहले गुफ्तगू तो हो, कुछ आप कहें, कुछ हम सुनें, आइए | अब यह सिलसिला शुरू हो गया 
है। कुछ लोगों के यह गले के नीचे नहीं उतर रहा है | यह ऐसा कैसे हो गया है | जो परिस्थिति है 
कंट्राडिक्शन से भरी पड़ी है। कोई सीधा रास्ता नहीं है। अगर मंजिल तक हमें पहुँचना है--मंजिल 
एक ही हो सकती है कि भारत को, पाकिस्तान को पड़ोसी के नाते दोस्ताना ढंग से एक-दूसरे के 
साथ मिलकर जिंदगी बसर करनी चाहिए। दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। 
हम अपने को कहाँ उठाकर ले जाएँगे। वे अपने को कहाँ उठाकर ले जाएँगे। लेकिन एक-दूसरे 
की मदद करें, एक-दूसरे के मामले में दखल न दें । हथियारों से बात नहीं बनेगी। 

लेकिन बढ़ती हुई असहिष्णुता के वातावरण में सोच-समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। 
भारत के भविष्य में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर की जनता ने तो अपना फैसला कर 
लिया है। फारुख साहब अभी थोड़े दिन पहले मुझे ले गए थे, उन्होंने मुझे दिखाया । मैंने लोगों की 
भीड़ देखी, भाषण सुनने के लिए आए लोगों का मजमा देखा | भारत माता की जय के नारे सुने । तो 
मुझे लगा कि कोई चीज है जो बहुत गहरी है और जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, 
आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। 
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खेल नहीं बिगड़ने देंगे 


प इतना बड़ी संख्या म॑ अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करने के लिए यहाँ आए, इसके 
ST लिए में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। म॒ट्ठी भर लोग जो शरारत करने पर 
आमादा हे और सार देश का खेल बिगाड़ना चाहते हैं, केवल क्रिकेट का नहीं, केवल हॉकी का 
नहा, केवल बस का नहा, जो अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, ये सारे देश का खेल 
बिगाड़नेवाली बात हे । विरोध प्रकट करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, सभ्य तरीके हो 
सकते हैं ओर मेंने कहा भी था उनसे कि आपने विरोध प्रकट कर दिया। नाउ यार पर्पज हेज बीन 
Wes | 

हम आतंकवादी गतिविधियों के बारे में अपने पड़ोसी देश से बातचीत कर रहे हैं। अफसरों 
के स्तर पर बातचीत चल रही है, राजनीतिक स्तर पर भी यह बातचीत चल Tel हे। लेकिन 
बाच म॑ दोनो देशों ने यह तय किया था कि कुछ मसले पचास साल पुरान हं. वे कोई पाँच घंटे में 
या पोच दिन में तय नहीं हो सकते | उनपर लंबी बात चलेगी मसला पर हम बातचीत जारी रखें । 
और जो काम आज हो सकते हैं और जो काम आज होने से भारत ओर पाकिस्तान के बीच में 
सद्भावना बढ़ेगी, संबंध सुधरेंगे, उन कामों को हाथ में लेना चाहिए। और इसीलिए एक-दसरे के 
देश में जो मछेरे गिरफ्तार थे वे छोड दिए गए। यह तय हुआ हे कि अब उन्हे बिना पलिस के 
सामने पेश किए, बिना अदालत में ले जाए, पुलिस ही उनके नाम वगैरह लिखकर उन्हें छोड़ 
सकती हे दोनों देशों में इस तरह की बातचीत चल रही है। वीजा दना आसान हो जाए। 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय से कहा है कि वहाँ कुछ स्टाफ बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि 
बाजा लकर आनंवालों को तादाद बढ़ गई है। और फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहे हैं । होना 
SEQ इनक बाद एसा वातावरण बनेगा कि और कठिन सवालों को भी हल करना आसान होगा; 
लेकिन यहाँ एक बखेडा खड़ा कर दिया गया है। 

जैसा मन कहा, मुट्ठी भर लोग हैं। देश चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 
खल हा. दोस्ताना खेल हों. खेल किसी भी हालत में बंद नहीं होने चाहिए, खेल चलते रहने 
चाहिए। यह खेल को खासियत है। खेल के मैदान में मिलें और जरूरत हो ता लड़ाई के मैदान में 
SE । हम तो वह भी नहीं चाहते। लेकिन देश में कितनी ताकत है, कितना जज्चा है, कितना बल 


१५ जनवरी, १९९९ को विभिन्न खेलों के प्रतिनिधि खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री निवास में आश्‍वासन । 
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है और ऐसे मौके पर सारा देश इकट्ठा होकर खड़ा हो सकता है, यह दिखानें की जरूरत है। 
इसीलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप स्वयं खिलाड़ी हैं और चाहेंगे कि 
खेल हो, अधिकांश लोग चाहते हैं कि खेल हो, गड़बड़ करने के लिए तो थोड़े लोग काफी हँ । 
लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए। खेल तो होंगे। खेल में रुकावट डालने की सारी कोशिशों पर हम 
पानी फेर देंगे, यह हमारी सरकार का फैसला है। इसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिए। अगर 
भरा हुआ स्टेडियम खेल देखने के लिए आया है और खेल का मजा लेना चाहता है खिलाड़ियों 
का हौसला बढ़ाना चाहता है, तो फिर दस, बीस, पचास, मुट्ठी भर लोग अगर वहाँ गड़बड़ करने 
की कोशिश करेंगे तो उनका भी इंतजाम हो सकता है, उनका प्रबंध किया जा सकता हैं उन्हें खेल 
बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात उनको समझ लेनी चाहिए। लेकिन रात के अँधेरे 
में क्रिकेट का पिच खोदने में कौन सी बहादुरी है। 

अगर सचमुच में आतंकवाद से लोग परेशान हैं तो सीमा पर जाएँ, वहाँ जरा सामना करें, जो 
गोलियाँ खा रहे हैं, जो गोलियों की बौछार में बसे हुए हैं उनको जरा मिलें जाकर, उनके हौसले 
बढ़ाएँ। रात के अँधेरे में पिच को खोद डालेंगे! दुनिया में भारत की इज्जत कम होती हे । हमारा 
सम्मान नहीं बढ़ता है । अभी कुछ दिन बाकी हैं, एक तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं-*होपिंग 
अगेंस्ट होप बट आई स्टिल होप। देट बेटर काउंसिल विल प्रिवेल एंड दिस गेम ऑफ क्रिएटिंग 
हर्डल इन द पाथ ऑफ आँवर प्लेयर विल नॉट बी देयर | दे विल बी रिमूव्ड ।' लेकिन अगर ऐसा 
नहीं होता है तो फिर उन्हें संदेश जाना चाहिए और आपके आने से यह संदेश सारे देश में भी 
जाएगा और जो गड़बड़ कर रहे हैं उन तक भी पहुँचेगा कि इस देश की जनता यह चाहती है कि 
भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट के, हॉकी के मैच हों। बसें चलें और खेल के द्वारा हम 
अपने संबंध सुधारें जिससे और बातें भी तय हो सकें। आखिर हम पड़ोसी हैं, हमें साथ रहना है। 
दुनियावाले तो पसंद नहीं करेंगे कि हमारी दोस्ती हो जाए। हम किसका खेल कर रहे हैं ? जो 
खेलों में गड़बड़ डालना चाहते हैं मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ कि वे किसका खेल खेल रहे 
हैं ? एक तरफ तो वे खेल बंद कर रहे हैं, मगर किसी-न-किसीका वे खेल खेल रहे हैं । यह नहीं 
होना चाहिए। दुनिया में ऐसे तत्त्व हैं जो चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती न हो। 

खेलों में किसी तरह की राजनीति नहीं आनी चाहिए। राजनीति से परे देश की सीमाओं को 
पार करते हुए खेल खेले जाते हैं । उसको, इतनी सी बात को इस तरह से देश के सामने लाया जा 
रहा है जैसे कि सारा देश इस सवाल पर बँटा हुआ È सारा देश बटा हुआ नहीं है । में फिर से आप 
लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए। और यह संदेशा लेकर जाइए, बस्तियो में 
जाइए, लोग जो मिलें उनसे कहिए कि खेल होना चाहिए, खेल चलता रहना चाहिए। हम इन 
खेलों के द्वारा सदभाव बढ़ाएँ, हम इन खेलों के द्वारा एक-दूसरे के निकट आएँ, इस बात की 
बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आप आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए यह बात 
सारे देश में जाएगी और सीमा के पार भी जाएगी कि किस तरह से लोग खेलने के लिए आतुर हें । 
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साक्षरता को जन आंदोलन बनाएँ 


मेः लिए यह बड़े आनंद का अवसर है। आपने मुझे इस समारोह में उपस्थित होने का मौका 
दिया। किसी शिक्षा संस्था के लिए जीवन के ७५ वर्ष पूरे करना एक लंबी यात्रा है। यह 
देखकर प्रसन्नता होती है कि यह यात्रा न केवल निर्विघ्न समाप्त हुई है, वरन्‌ कदम-कदम पर इस 
संस्था ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे अच्छे विद्यालय में पढ्ने का सौभाग्य सबको नहीं 
मिलता। मुझे मालूम है यहाँ प्रवेश पाने में कितनी कठिनाई होती है। 
छात्रावास को कमी से भी मैं बहुत दिनों से परिचित हूँ। लेकिन आज मैं आपके बीच में 
आया हूँ तो आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस कमी को हम दूर कर देंगे। आखिर 
प्रधानमंत्री होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि दिल्ली प्रशासन, उपराज्यपाल 
महोदय मुझे स्वयं कान में कुछ कह रहे थे, इसीके बाद मैंने जोर से यह घोषणा की है। जमीन 
चाहिए, कुछ धन की भी आवश्यकता होगी । जहाँ चाह है वहाँ राह हे । एक बार संकल्प हो गया 
` और अगर यहाँ की छात्राएँ सब मिलकर तरण ताल तैयार कर सकती हैं तो फिर छात्रावास का 
निर्माण क्यों नहीं हो सकता ? 
स्त्री शिक्षा को कितनी आवश्यकता है इसपर बल देने की जरूरत नहीं है। यह खेद का 
विषय है कि हम नारी शिक्षा की दृष्टि से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके हैं। लगभग आधी 
जनसंख्या अभी साक्षरता से, शिक्षा से वंचित है । उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। समाज का 
विकास कैसे होगा, भारत का उज्ज्वल भविष्य कैसे बनेगा ? आधी जनसंख्या को पीछे रखकर हम 
आगे बढ्ने का सपना देखते हैं तो गलती करते हैं। अभी हम प्राथमिक शिक्षा भी अनिवार्य नहीं कर 
सके हैं; जबकि संविधान निर्माताओं ने उसे अनिवार्य बनाने का संकल्प किया था। प्राइमरी 
एजूकेशन को जितनी प्राइमेसी देनी चाहिए उतनी हमने नहीं दी। विश्व के कई क्षेत्रों में हम पीछे 
रह रहे हैं, बाजी हार रहे हैं। तो उसका कारण शिक्षा का अभाव ही है। 
जिन प्रदेशों में लड़कियों की शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है, उन प्रदेशों की 
आर्थिक स्थिति पर भी उसका अच्छा परिणाम दिखाई देता है। उन प्रदेशों में जीवन स्तर ऊँचा उठाने 
का काम सरलता से बढ़ता हे। लेकिन कुछ प्रदेश इसमें पिछड़े हुए हैं। इसको दूर करना पडेगा | 
अभी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन आए थे। वे इस बात पर बल दे रहे थे कि 
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आपने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा क्यों की ? आपने स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभ से चिंता करने का 
बीड़ा क्यों नहीं उठाया ? इस कमी को हमें दूर करना है। यह केवल सरकार नहीं कर सकती | यह 
बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं सरकार में हुँ और कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 
सरकार के साधन सीमित हैं, आवश्यकता है गैर सरकारी प्रयत्नों की। एक जन आंदोलन की | हम 
यढ़ेंगे, पढ़ाएँगे, जो भी गैर पढ़ा-लिखा हमारे संपर्क में आएगा, उसको हम पढ़ाने का काम करेंगे। 
छुट्टियों में करेंगे, अवकाश में करेंगे। हँसते-खेलते यह काम हो सकता है। एक बार देश को 
संकल्प करना होगा। दुनिया में ऐसे देश हैं, जहाँ कोई निरक्षर नहीं है। क्या हम अपना देश ऐसा 
नहीं बना सकते ? हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सबको सरस्वती का ज्ञान नहीं दे पाते। 
हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन गरीबी में दबे हुए हैं कुछ लोग तो दिवाली की रात को 
दरवाजा खुला रखते हैं कि शायद लक्ष्मी प्रवेश कर जाए। वह ऐसे प्रवेश नहीं करती, लक्ष्मी के 
लिए परिश्रम चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, ईमानदारी चाहिए। लक्ष्मी से पहले सरस्वती है । लेकिन 
दुर्भाग्य है कि प्रयाग में गंगा-यमुना तो बहती है; लेकिन सरस्वती लुप्त हो गई है। शिक्षा का 
विस्तार करना होगा। ऐनी बेसेंट का नाम लिया गया। मैं उनकी एक पुस्तक देख रहा था। इसके मैं 
दो उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूँ । उस जमाने में, कितने बरस बीत गए; वह भविष्य दृष्टा 
थीं, भविष्य के परदे को चीरकर देख सकती थीं। मैं उन्हें” ऋषियों की परंपरा में मानता हूँ। में 
उद्धृत कर रहा हूँ-- 

“शिक्षा राष्ट्रीय कर्तव्य है । मेरा मानना है कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । यह 
केवल शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अथवा विभिन्‍न प्रकार के कॉलेजों या शिक्षा 
संस्थानों का कर्तव्य नहीं है। यह सभी का कर्तव्य है | शिक्षा को वास्तव में उपयोगी बनाना है तो उसे 
देश के अतीत और वर्तमान पर आधारित करना होगा। शिक्षा को हमारी प्राचीन परंपराओं, राष्ट्रीय 
आदतों के अनुरूप बनाना होगा । इसमें ऐसी नैतिक आवश्यकताओं को शामिल करना होगा कि वह 
लगातार विकसित हो रहे इस देश की हर जरूरतों को पूरा करने के योग्य बन सके ।'' 

उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में भी बहुत कुछ कहा है-- 

« भारत तब तक अपनी महानता को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ की 
महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, जब तक वह अपना जीवन पूरी तरह जी पाने में 
सक्षम नहीं होतीं। ऐसी भारतीय महिलाओं के हाथों में ही भारत का पुनरुद्धार संभव el 

उस समय कही हुई बात है । और आज हम इस विषमता में पड़े हैं कि लड़की को जन्म लेने 
दें या न लेने दें। देश के कई भागों में अभी लड़की रूप में जन्म लेना भी कठिन है । आजादी के 
पचास साल बाद। हमने ध्यान नहीं दिया। मैं किसीकी आलोचना के लिए नहीं कह रहा हू । हम 
सब गुनहगार हैं, हम सब कठघरे में खड़े हैं । 

आज सवेरे डॉ. वाटसन मुझसे मिलने के लिए आए थे। उनको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
हुआ है | कई साल पहले प्राप्त हुआ है। वे विज्ञान के क्षेत्र में भारत को प्रगति देखकर प्रसन्न हैं। 
लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता कि सोशल सेक्टर की उपेक्षा क्यों को गई। प्राथमिक शिक्षा 
नहीं है। प्राथमिक उपचार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा 
करने का संकल्प किए हुए है। मगर गैर सरकारी प्रयत्न भी चाहिए। आपसे में अपील करने के 
लिए आया हूँ। यह अवस्था एक चुनौती भी है, यह अवस्था एक अवसर भी है। 
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जिन्हें पुरस्कार मिले, जिन्हें सम्मान मिले उन्हें मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने मेहनत की है। 
लेकिन विद्यालय में मेहनत के साथ-साथ, कॉलेज में मेहनत के साथ-साथ कुछ गैर सरकारी 
प्रयासों से भी अपने को संबद्ध करना चाहिए। सामाजिक कामों से भी अपने को जोड़ना चाहिए। 
जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, कुछ उसकी ओर भी नजर डालनी चाहिए, उसके 
सुधार के लिए भी कुछ प्रयास होना चाहिए। यह नौजवान कर सकते हैं। यह उनके ऊपर हैं कुछ 
करके दिखाएँ--पढ़ाई के साथ-साथ | आखिर जो आजादी के लिए लडे और जिन्होंने गांधीजी के 
आह्वान पर सरकारी अंग्रेजी विद्यालय छोड़ दिए। बाहर जब तक ५००० साल को संस्कृति को बात 
चलती रहती है तो सब ठीक रहता है । पर उसके बाद वे पूछते हैं कि आपके यहाँ ड्राप आउट का 
रेट इतना ज्यादा क्‍यों है? बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। थोड़े दिन बाद छोड़ देता है। 
अध्यापक भी चिंता नहीं करते, घरवाले भी चिंता नहीं करते, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसका भविष्य 
कैसे बनेगा ? करोड़ों बच्चे ! इसलिए मैंने कहा आप तो सोभाग्यशाली हें । 
मुझे इंद्रप्रस्थ जैसे कॉलेज में, यह तो खैर महिलाओं का कॉलेज हे, पुरुषों को बात कर रहा 
हूँ; में तो म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल में पढ़ा था। लेकिन प्रयास किया जाए, संकल्प से आदमी 
आगे बढ़े तो अपने जीवन को भी बदल सकता है। सब मिलकर अगर प्रयास करें तो भारत को 
एक महान्‌ राष्ट्र के रूप में संसार में प्रतिष्ठित किया जा सकता है । एक शताब्दी बीत गई, दूसरी 
शताब्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। संसार का नक्शा बदल गया है। मनुष्य चंद्रमा पर 
पहुँच गया और हम ? निराश होने की आवश्यकता नहीं है । हिम्मत हार जाएँ, इसका तो सवाल ही 
पैदा नहीं होता। लेकिन मन में ठानना जरूर चाहिए। 
युवावस्था है, मन में उमंग होनी चाहिए | खेलकूद के द्वारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। समाज 
सेवा के द्वारा मन में पवित्रता आनी चाहिए। भुजाओं में बल होना चाहिए, पैरों में गति होनी चाहिए 
हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियरों ने पोखरण में अपनी क्षमता का परिचय दिया है | हम 
उनके आभारी हैं । हमने किसी पर हमला करने के लिए एटमी हथियार बनाने का फैसला नहीं 
किया। लेकिन अब हमारे ऊपर भी कोई हमला करेगा, ऐसी हिम्मत किसीकी नहीं होगी। हम 
आत्मरक्षा के प्रति सजग हैं, लेकिन इसके साथ आर्थिक शक्ति चाहिए, सामाजिक समरसता 
चाहिए। 
राधाजी ने ठीक कहा, राष्ट्रीयता चाहिए, लेकिन उसके साथ संकुचित भाव नहीं होना 
चाहिए | इस देश में मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अन्य मजहब माननेवाले 
इस देश में आए, शरण के लिए आए। भारतमाता के आँचल में सबको जगह मिली। और आज 
उस आँचल में ही कुछ लोगों के लिए कठिनाई पैदा हो गई है। बड़े दु:ख की बात है। हम इस 
स्थिति को बदलेंगे। 
मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जीवन में एक संकल्प करिए। अभी आपका अध्ययन पूरा 
नहीं हुआ है, अभी तो समारोह है कोई परीक्षा के बाद होनेवाला उपाधि वितरण का समारोह नहीं 
है। लेकिन एक संकल्प करिए। देश की सेवा प्रामाणिकता के साथ करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और 
जो भी करेंगे कुशलता से करेंगे। काम कोई छोटा नहीं होता। किस भावना से काम किया जाता हे! 
“योग: कर्मषु कोशलम्‌।' काम ऐसा किया जा सकता है जो कुशलता बन जाए और कुशलता मे 
किया गया काम ही काम है-यह मन में संकल्प करिए। 
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यह देश वीर बालकों का है 


दो दिन बाद हम गणतंत्र दिवस मनाएँगे। उससे पहले बहादुर बच्चों को पुरस्कार देने का यह 
कार्यक्रम बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। गणतंत्र को अमर बनाने के लिए हमें शोर्य की 
आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है और संकट का सफलतापूर्वक सामना करने के संकल्प 
की आवश्यकता है | बहादुर बच्चों ने इन गुणों का परिचय दिया। में उन सबका अभिनंदन करता हूँ 
और आशा करता हूँ कि जिन गुणों का उन्होंने अभी परिचय दिया है वे गुण जीवन भर उनके साथ 
रहेंगे और भारत के एक सफल नागरिक के नाते, भारत माता के सपूत और बेटियों के नाते, वे 
संकट के समय इसी तरह साहस का परिचय देते रहेंगे। 

१९५७ में इस पुरस्कार का श्रीगणेश हुआ। उसी वर्ष मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य 
बनकर आया था। "बाल कल्याण परिषद्‌' इसके लिए बधाई की पात्र है। महत्त्व की बात यह हे 
कि पुरस्कार देने के बाद परिषद्‌ बच्चों के भविष्य की भी चिंता करती हैं। उनके शिक्षण को 
अध्ययन की, वे किस तरह से अपना जीवन सफल करें, इसके लिए तरह-तरह के उपक्रम हैं और 
परिषद्‌ उनका सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। 

यह देश वीर बालकों का देश है। बच्चों ने बह चित्र देखा होगा, जिसमें छोटा सा भरत शेर 
के दाँत गिन रहा है। शेर के दाँत गिनना, शेर के मुँह में हाथ डालना, यह एक टेढ़ा काम है। 
किसीने अपने मित्र से पूछा कि आगर तुम्हें शेर दिखाई देगा तो तुम क्या करोगे ? वह डरा हुआ था, 
उसने कहा, ' मैं क्या करूँगा, जो कुछ करना है शेर करेगा।' मतलब यह कि में तो शेर का आहार 
बन जाऊँगा। शेर की खुराक बन जाऊँगा। उसने यह भी नहीं कहा कि भागूँगा। क्योंकि शायद वह 
जानता था कि शेर के सामने भाग नहीं सकते | लेकिन शेर से जान बचाई जा सकती है। शेर से भी 
दो-दो हाथ करने का हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। 

और यहाँ निर्भयता, अभय, यह सबसे बड़ा गुण है, अभय, डरना नहाँ। कभी-कभी बच्चे 
इसलिए डरते हैं कि वे अकेले हैं और कभी-कभी इसलिए डरते हैं कि कोई और है। पता नहीं 
कौन हे? डर को मन में से निकाल देना चाहिए। अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान 
बचाना, यह बड़ा पुण्य का कार्य है, महत्त्व का कार्य है। बच्चों ने इस तरह के अनेक महत्त्व के 
कार्य किए हैं, जिनका वर्णन आपने सुना होगा। 


२३ जनवरी, १९९९ को प्रधानमंत्री निवास पर वीरता पुरस्कार प्रदान करते हुए वीर बच्चों को ATA । 
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देश को खतरों से बचाना होगा 


जा Ta मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया । आज प्रात:काल मुझे 
एन.सी.सी. के नोजवानों से मिलने का अवसर मिला था। इसं समय आप मेरे मेहमान 
बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना एक बड़े 
महत्त्वपूर्ण दायित्व का पालन कर रही है । विद्यालय का संबंध ज्ञान से होता है, किताबों से होता 
है। वह भी आवश्यक है । ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ हम जिस समाज में रहते 
हैं और जिस समाज के कारण हम सब तरह की सुख-सुविधाएँ भोगते हें, उस समाज के प्रति 
हमारा भी कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को समाज में जन्म 
लेने का अबसर न मिलता तो शायद वह मनुष्य के रूप में विकसित नहीं होता। जन्म लेने के बाद 
हम मनुष्य समाज में रहते हैं तो हमारी क्षमताओं का विकास होता है। एक सामाजिक प्राणी के 
रूप में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एक भेड़िया बच्चा 
लाया गया था, वह भेड़िए का बच्चा नहीं था। वह मनुष्य का बेटा था, लेकिन छोटी उम्र में उसे 
भेड्ए उठा ले गए। उन्होंने उसको पाला। कई साल तक वह उनके साथ में रहा, उनके चंगुल में 
पड़ा रहा। छुड़ाने का प्रयास सफल नहीं हुआ। वह पैरों के साथ हाथों के बल पर चलता N बाद 
में बह पकड़ लिया गया। वह मनुष्य को तरह से बोल नहीं सकता था। भेड़िए की तरह से आवाज 
निकालता था। उसे पूरी तरह बातें सुनाई देती भी नहीं थीं । बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। शरीर 
भी टेढ़ी-मेढ़ी दिशा में विकसित हुआ था। था वह मानव का बेटा, माँ की कोख से जनमा था, 
किसी पिता का पुत्र था, लेकिन चूँकि जन्म के बाद वह समाज में नहीं रहा तो मनुष्य के नाते 
उसका विकास नहीं हुआ। यह बात सुनने में कुछ अटपटी सी लगती हो | लेकिन यह बात है सच | 
हम आज जो हैं, वह समाज की कृपा से हैं। समाज की दी गई प्रवृत्तियों से जो विकास हुआ 
हे उसके कारण हैं। इसलिए हम केवल अपने लिए जीवित नहीं ao । अपनी चिंता करना 
स्वाभाविक है। अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए। मन स्थिर होना चाहिए। बुद्धि प्रखर होनी 
चाहिए। हृदय में संवेदना होनी चाहिए। सहानुभूति होनी चाहिए। ये तो व्यक्तित्व के विकास के 
आवश्यक प्रतिमान हैं। लेकिन इसके साथ दूसरे की भी चिंता होनी चाहिए। जिस समाज में हम 


२७ जनवरी, १९९९ को राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दल को प्रधानमंत्री निवास में संबोधन। 
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जनमे हैं उसका भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए। पड़ोसी का, मित्र का, कष्ट में पडे हुए आदमी 
का, और यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। कल आपने देखा होगा कि बहादुर बच्चों को सम्मानित 
किया गया था। उनमें ऐसे बच्चे भी थे, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे बच्चे को 
बचाया | एक तो उनमें खुद मौत के मुँह में समा गया। 

मनुष्य किसी दूसरे को संकट में देखता है तो उसकी सहज प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया 
उसको बचाने के लिए भागने की होती है। कभी-कभी इसमें दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। फिर वह डर 
के मारे कभी-कभी रुक जाता है। वह बाद का संस्कार है। वह बाद में पैदा होनेवाली प्रवृत्ति है। 
लेकिन दसरे की मदद करना, समाज के लिए काम आना, यह मनुष्य समाज का ही गुण है। अपना 
ट:ख भी बाँटने से कम होता है | सुख बाँटने से बढ़ता है | हैं तो ये परस्पर विरोधी बातें। बांटने से 
एक वस्तु तो कम होती है और एक वस्तु बढ़ती है। मगर है यह सच। शादी होती है तो कोई 
अकेले शादी नहीं करता है। कोई कोर्ट में जाकर कर आए, वह बात अलग है। वे भी बाद म 
जाकर एक रिसेप्शन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आओ भाई, आओ हमने शादी कर ली E l 
ढोल बजते हैं, बारात सजती है। लगन चढती है, लोग इकट्ठे होते हं, सुख बढ़ता ह। Mel ता 
एक की होती है, मगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना | दूसरे की शादी में लोग दीवाने हो जाते 
हैं, नाचते हैं, क्योंकि सुख बढ़ता है बाँटने से। 

इसकी दूसरी तसवीर है--मौत हो जाना। अकाल मृत्यु हो जाना। लोग आते हैं। ढाढ़स 
दिलाते हें । उनमें भरोसा पैदा करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। शोक का 
झेलने की ताकत पैदा होती है शोक को ACH का बल आता हैं। इसलिए शोक मनानेवाले इकट्ठे 

होते हैं । यह बात बताती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका सुख और दु:ख, दूसरा क 

सुख और दुःख के साथ जुड़ा हुआ है । हम अलग-थलग नहीं रह सकते | बाकी के समाज को 
चिंता छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में तो इस बात को आर भी जरूरत है कि हम 
एकता से रहें और परस्पर सहयोग से जीवन बिताना सीखें | एकता को आज खतर ह | उन खतरा 
से देश को बचाना होगा। 

हमारे देश में अलग-अलग भाषाएँ हँ । अलग-अलग पूजा क तरीके हैं। अलग-अलग 
मजहब हैं। अलग-अलग रहन-सहन के भी तरीके हँ । इतना विशाल देश है। इसमें कई प्रदेश 
समाए हुए Ë I उनकी अपनी अलग भाषाएं ह, समृद्ध भाषाएँ हैं। लेकिन इसके साथ विविधता में 
एकता भी है। इस तरह के शिविर होते हैं तो उनमे वह एकता मूर्तिमान हो जाती है। जीवंत हो 
जाती है, जीती-जागती प्रकट होती है । हम साथ रहते ह, साथ चिंतन करते हैं, साथ मनन करते हैं 
क्योंकि हम एक हैँ और हमें इककीसवीं शताब्दी को चुनौतियाँ का जवाब देना है। 

सौ करोड का देश, एक महान्‌ देश है । कभी-कभी दो-चार घटनाओं के कारण मन खिन्न 
हो जाता होगा। देश को दोष देने की इच्छा पदा हाता होगी; लेकिन दोष मुट्ठी भर लोगों का है। 
वह भी ठीक होगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्वेच्छा से कार्य करनेवाले नौजवानों की 
सामाजिक कार्य करनेवाले नौजवानों की बड़ी जरूरत है। रोजगार सं अलग, नोकरा स अलग 
बाकी के समय में, छुट्टियों के वक्त में कुछ समय निकालकर पर्यटन भी हो सकता है, पेड़ लगाने 
का काम हाथ में लिया जा सकता है। रोगों के निवारण के लिए जब अभियान चलते हैं, उनमें 
नौजवान हिस्सा बँटा सकते हैं । छोटी-छोटी टोलियाँ बनाकर साक्षरता का काम अपना सकते हैं । 
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दुनिया में ऐसे देश हैं, जहाँ शत-प्रतिशत साक्षरता है । हमारे यहाँ ऐसा नहीं है । सरकार के प्रयासों 
को एक सीमा है; लेकिन स्वयं इच्छा से जो काम होता है और जो ऊर्जा. प्रकट होती हे, जो शक्ति 
जाग्रत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने - अपने क्षेत्रों में एक-दूसरे की सहायता से हम 
बाको के समाज को मदद करने के लिए तैयार हों यह बहुत आवश्यक है। 
राष्ट्रीय सेवा योजना यह काम कर भी रही है। यह काम और तेजी से बढ़े । आप इस काम ij 
सफल हों। मिलकर चलें, मिलकर उठें, मिलकर बोलें, इस तरह के संस्कार अगर जाग्रत हों तो 
देश संसार के महान्‌ राष्ट्रों की पंक्ति में आ सकता है। हमारे किसानों ने अपना काम किया है। 
हमारे मजदूर पसीना बहाने में जुटे हैं । हम उन सैनिकों के बारे में सोचें, जो हिमालय की चोटियों 
में सर्दियों में, जहाँ तापमान का कोई हिसाब नहीं है, देश की रक्षा करते हुए खडे हैं. चौबीस घंटे 


खडे हैं। वे देश के लिए खडे हैं, हमारे लिए खड़े हैं । उनके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व हे । देश 
में कोई दुर्घटना होती है, देश में कभी आपस में कलह होता हे, द्वेप होता हे तो सैनिक के घरवाले 
चिट्ठी में जब यह सब लिखते हैं और सीमा पर खड़ा हुआ जवान जब उसको पढ़ता है कि मेरे 
गाँव में गड़बड़ हो गई है, मेरे शहर में अनावश्यक रूप से कलह पैदा हो गया है तो उसके दिल पर 
क्या बीतती होगी | इसका जरा हम अनुमान लगाएँ। उसका मनोबल बना रहना चाहिए। सेना, सेना 
के पीछे देश | स्वयं सेवकों का देश, स्वेच्छा से काम करनेवालों का देश | जबरदस्ती से नहीं, दबाव 
से नहीं, अपनी इच्छा से । यह मेरा देश है, मुझे इस देश पर अभिमान है, इस धरती पर जन्म लेने के 
लिए देवता भी तरसते थे। मुझे जब जन्म मिला है तो मैं उस जन्म को सार्थक करूँगा | इस तरह की 
भावना जागनी चाहिए। 

आपने अभी जो गीत गाया, वह इसी तरह के भावों को व्यक्त करता हे । मुझे लगता है कि में 
आपसे कुछ कहूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप तो पहले से ही सही रास्ते पर जा रहे हैं। मैं 
जब पढ़ता था तब इस तरह की सुविधा प्राप्त नहीं थी। लेकिन मैं दोबारा पढ़ने के लिए नहीं जा 
सकता। लेकिन आपके साथ बैठकर अनुभव जरूर कर सकता हूँ कि मैं भी कभी जवान था। 
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अंग्रेजी अनिवार्यता की ओर बढ़ रही है ! 


GE में आज आपने ऐसा विषय उठाया है, जो मेरे मन को लगातार कुरेदता रहता है। थोड़े 
दिन पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैने 
उन्हें कहा कि जिन विषयों में अभी भी हिंदी में परीक्षा नहीं होती उनमें परीक्षा का प्रबंध होना 
चाहिए। भारतीय भाषाओं में परीक्षाएँ हों। वे अपनी कठिनाइयाँ गिना रहे थे। 

अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। यूनियन पब्लिक 
सर्विस कमीशन तो बहुत ऊँची चीज है। अब विद्यालयों में, शिक्षा संस्थाओं में पहले दर्जे से 
अंग्रेजी को अनिवार्य करने के लिए कदम उठाए गए हैं, अंग्रेजी अनिवार्य की जा रही है | दिल्ली 
में भी अनिवार्यता है | गाड़ी उलटी घूम रही है। मेरा निवेदन है कि हम इसको रोकने का प्रयास 
करें| शिक्षा कोई लेना चाहता है ले, अंग्रेजी के साथ उसको अपनी भाषा तो पढ़नी पड़ेगी। 

यह ठीक है कि बच्चे बड़े मेधावी होते हैं। बच्चे ज्यादा भाषाएँ सीख सकते हैं। भाषाएँ 
सीखने में उम्र में बड़ों को कठिनाई होती है, वह बच्चों को नहीं होती। लेकिन फिर भी कितना 
बोझ बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ | किताबों की दृष्टि से, विषयों की दृष्टि से । इसके लिए जो पालक 
वर्ग है, उसको संगठित होना पड़ेगा। अब होड़ लगी है पब्लिक स्कूल में जाने की । वहाँ तो अंग्रेजी 
है। कैसे रोकेंगे, कानून नहीं रोक सकता। किसी भाषा को पढ़ने पर हम प्रतिबंध कैसे लगा सकते 
हैं । इसीलिए में राजकाज की बात कह रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी नीति अपने लिए 
उपयुक्त समझते हैं, वह अपनाएँ। उसपर अमल करें। लेकिन राजकाज में भारतीय भाषाओं का 
प्रयोग होना चाहिए। राज्यों में तो अपनी-अपनी भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वहाँ भी जो 
अंग्रेजी जाननेवाले अफसर हैं और जिनकी एक कुशलता अच्छी टिप्पणी लिखने की है, उनके 
कारण अंग्रेजी से पिंड नहीं छूट रहा। मैं अपने मंत्रालय में देखता हूँ, अंग्रेजी धीरे-धीरे फैल रही 
है, बढ़ रही है। 

अंग्रेजी का दबदबा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले यह शर्त लगाई गई थी, अब यह शर्त नहीं है 
कि अगर हिंदी में कोई नोट लिखेगा तो फिर उसको अंग्रेजी का अनुवाद देना पड़ेगा। अब ऐसा 
नहीं है। लेकिन कर्मचारी लिखते नहीं हैं, अफसर लिखते नहीं हैं । अफसर अंग्रेजी में ढले हैं और 
उसमें उत्तर प्रदेश के अफसर में और तमिलनाडु के अफसर में कोई अंतर नहीं है। वह उनकी 
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अपनी अंग्रेजी भाषा है। इसीलिए राजकाज में हिंदी का प्रवेश कठिन हो रहा है। अब कैसे किया 
जाए? मैं चाहता हूँ कि आप हमको इस संबंध में रास्ता दिखाएँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ हो । आप 
जानते हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में बोलता 
हूँ तो उसका कारण यह है कि वहाँ पर हिंदी का कोई विरोध नहीं करता। अब मैंने देश में भी 
बदली हुई हवा देखी है । पहले दक्षिण में हिंदी में भाषण करना कठिन होता था। बैंगलोर जैसे नगर 
में जहाँ पर वहाँ की भाषा के अभिमानी एक आंदोलन करते थे कि यहाँ अगर बोलना है तो फिर 
कन्नड भाषा में ही बोलो; अब वे हिंदी में सुन रहे हैं, हिंदी में माँग कर रहे हैं। उनसे अगर पूछा 
जाए क्‍या अंग्रेजी में बोलें, अनुवाद तो करना ही पड़ेगा। वे कहते हैं आप हिंदी में ही बोलिए। तो 
हिंदी फैल रही है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। 
मैं अंडमान गया था, अंडमान में और प्रदेशों के लोग आकर बसे हैं । आप जानते हैं, अंडमान 
की भाषा हिंदी है। राजभाषा भी हिंदी ही है। लोग अपनी अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। मगर 
एक सामान्य भाषा, सबकी भाषा हिंदी है । दक्षिण में अब हिंदी का विरोध नहीं है । लेकिन यह जो 
नौकरशाही है, यह हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके लिए अब अखिल भारतीय 
परीक्षाओं का ही रूप बदल दिया जाए। इस तरह की परीक्षाएँ कब तक चलती रहेंगी। इस तरह 
अंग्रेजी का माध्यम कब तक बना रहेगा। अब कठिनाई यह हो रही है कि मातृ भाषा में लड़के- 
लड़कियाँ पढ़ रहे हैं और अचानक उन्हें जाकर अंग्रेजी का सामना करना पड़ता है। अंग्रेजी की 
प्रतियोगिता में बैठना पड़ता है। इसलिए शुरू से बच्चे को अंग्रेजी के माध्यम के स्कूल में भेजो, 
यह अब आवाज उठ रही है। गरीब भी चाहता है कि उसका बेटा अफसर बने | वह समझता है कि 
अफसर बनने का एक ही तरीका है कि उसको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी के 
विद्यालयों में जाने को होड़ लगी है । इसको बदलना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप लोग इसपर 
थोड़ा सा विचार करें। हम लोग कभी मिलकर बैठें | कुछ ठोस प्रस्ताव चाहिए। कया कुछ कदम 
उठाए जाएँ। मैं तैयार हूँ किसी भी सीमा तक जाने के लिए। बस इस काम को इस तरह से करना 
पड़ेगा कि जो अहिंदी भाषी हैं, उन्हें यह न लगे कि उनकी भाषा के अधिकार को छीना जा रहा है 
या कम किया जा रहा है। देश की एकता सर्वोपरि है यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 
इस देश को एकता अंग्रेजी से नहीं चल रही है यह बात अलग है कि कुछ राज्य ऐसे हो गए 
हैं, जो यह कहते हैं कि हमारी राजभाषा अंग्रेजी है। आपको याद होगा, एक बार लोकसभा में 
झडप हो गई थी, कोई हिंदी में बोल रहे थे। आपत्ति हुई कि आप हिंदी में मत बोलिए। यह सवाल 
अंग्रेजी में दिया गया था, इसका उत्तर भी अंग्रेजी में ही होना चाहिए मंत्री महोदय हिंदी में जवाब 
दे रहे थे। तो जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि हिंदी तो स्वदेशी भाषा है, हिंदी तो अपनी भाषा है। जो 
मेंबर थे उनहोंने कहा कि हमारे लिए तो अंग्रेजी अपनी भाषा है । हिंदी विदेशी भाषा है । प्रतिक्रिया 
में कभी-कभी ऐसी बातें कह दी जाती हैं। उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि इस 
समय देश की जो स्थिति है उसमें कब कौन सा मुद्दा विघटन को जन्म देगा, विघटन को बढ़ावा 
देगा, यह कह नहीं सकते | कब कौन सा मुद्दा बड़े भारी विवाद का रूप ले लेगा। इसीलिए हम 
सँभलकर चलें, चतुराई से चलें। मगर ठोस काम करें! यह बहुत आवश्यक है। हिंदी का प्रयोग 
बढ़ाया जा सकता है । इसमें सिद्धांत: कोई मतभेद नहीं है । कठिनाई व्यवहार की है । 
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छात्र देश के विकास में जुटें 


क अनोखा दृश्य है, एक मंच पर दो-दो प्रधानमंत्री मौजूद हैं । कहते हैं एक म्यान में दो 
ए वार नहीं रह सकतीं | लेकिन यहाँ दो प्रधानमंत्रियों के बीच में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं हे । 
क्योंकि मैं वर्तमान हूँ और चे भविष्य हैं । यहाँ कुछ भूत भी उपस्थित होंगे। मुझे आपकी पद्धति 
पसंद है । कॉलेज यूनियन के चुनाव कराने की बजाय और वे चुनाव एक आम चुनाव की तरह हो 
जाते हैं, अगर ऐसा रूप दिया जाए कि संसद के चुनाव हों और सबसे अधिक समर्थन पानेवाला 
प्रधानमंत्री बने और विरोधी पक्ष के नेता को भी उसके नेता होने का सम्मान मिले | लोकतंत्र एक 
अनूठी पद्धति है । और पद्धतियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती | कई स्थानों पर विरोध का सफाया 
करने की बात चलती है | लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता 
को भी विरोध करने के लिए सम्मानित किया जाता है। हमारी राष्ट्रीय संसद में विरोधी दल के नेता 
को विरोध व्यक्त करने के लिए वेतन दिया जाता है, तनख्त्राह दी जाती है। करो, विरोध करो । मैं 
नहीं जानता ऐसी व्यवस्था यहाँ है या नहीं। लेकिन शायद जब प्रधानमंत्री निःशुल्क काम करते हों 
तो विरोधी दल के नेता को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी ? 
लालाजी ने कहा कि राष्ट्रीय संसद के कुछ सदस्यों को हिंदू कॉलेज की पार्लियामेंट देखने 
के लिए बुलाना चाहिए, आना चाहिए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कॉलेज के छात्र 
राष्ट्रीय संसद को देखने के लिए जाएँ, इसकी मैं सिफारिश नहीं करूँगा । क्योंकि वे दु:खी होकर 
लौटेंगे, निराश होकर लौटेंगे। १९५७ से मेरा संसद से संबंध है। कभी मुझे कुएँ में कूदने की 
जरूरत नहीं पड़ी, जंपिंग ge दी बैल। अब तो यह रोजमर्रा की बात हो गई हे । वहाँ पानी नहीं है 
इसलिए कूदनेवालों को जरूर चोट लगती होगी। लेकिन अगर पानी होता तो शायद यह कूदने का 
काम भी नहीं होता। हमें संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करनी है और इसकी शिक्षा लड़कपन से, 
बालपन से मिलनी चाहिए। 
राष्ट्रीय जीवन में एक ऐसी असहिष्णुता जाग रही है, दूसरे को सहन न करने की प्रवृत्ति 
लोकतंत्र में यह प्रवृत्ति नहीं चल सकती। अभी प्रधानमंत्रीजी ने कहा चारों ओर से हवाएँ आने दो । 
हमने हमेशा चारों तरफ से आनेवाली हवाओं का स्वागत किया । इस देश के द्वार सबके लिए खुले 
रहे हैं । जब और जगह आतंक था, शोषण था, भय था, मजहब के नाम पर उत्पीड़न था, तो लोग 
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अपनी पवित्र अग्नि को जलाए हुए भारत में आए। यहाँ भारत माता के आँचल में उन्होंने विश्राम 
पाया। किसीने उनसे यह नहीं पूछा कि यहाँ कैसे आए, पराए हो यह इस देश को मिट्टी का रंग 
है, इस देश की संस्कृति का गुण है। 
हवाएँ आने दो, लेकिन गांधीजी ने और उससे पहले वेदों में भी कहा गया था कि हवाएँ 
आने दो मगर धरती पर अपने पाँव इतने मजबूत रखो कि उड़ न जाओ | आज तो ऐसा लगता है कि 
न हम हवाएँ आने देना चाहते हैं, न पैरों को भी मजबूती से जमाकर रखना चाहते हैं। इसलिए 
शिक्षा संस्थाओं के सामने बहुत बड़ा काम है। जो औपचारिक पढ़ाई है वह अपने में महत्त्व रखती 
है, वह तो चलती ही रहनी चाहिए। कॉलेज में क्लासेज लगें, अध्यापक आएँ, लड़के पढ़ें | समय 
पर परीक्षा हो, ठीक तरह से परिणाम निकलें | मैं इधर से काफी गुजरता रहा हूँ। एक बात देखकर 
मुझे बड़ा कौतूहल होता था कि जब परीक्षा आती थी तो हनुमानजी के दर्शन करनेवालों की तादात 
बढ़ जाती थी। पता नहीं दोनों का क्या संबंध है ? शायद मनोबल बढ़ता हो। 
हम ऊँची शिक्षा पर बहुत धन खर्च करते हें । फीस तो बहुत कम है । मैं फीस बढ़ाने की बात 
करने नहीं आया हूँ । अब बजट आनेवाला हे । लेकिन प्राइमरी शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए, 
हमारे पास जिस धन की आवश्यकता होनी चाहिए, वह पूर्ति नहीं होती। लेकिन उसके बाद यह 
जरूर है कि जिन्होंने ऊँची शिक्षा प्राप्त की है, जिन्हें यह अवसर मिला है, ऊँची शिक्षा प्राप्त करने 
का. वे स्वयं अपने जीवन को सफल करें और समाज और राष्ट्र के भी काम आएँ। ऊँची शिक्षा 
प्राप्त करने का अवसर एक अच्छा अवसर है। इस देश में करोड़ों लोग ऊँची शिक्षा के द्वार तक 
नहीं पहुँचते। बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं । उन्हें आकृष्ट करने के लिए दोपहर में भोजन का 
प्रबंध किया जाता है, वह भी पर्याप्त नहीं होता। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके | जिन 
राज्यों में शिक्षा अच्छी चली है, जिन राज्यों में शिक्षा का अधिक विस्तार हुआ हे, प्रसार हुआ हे, 
वहाँ आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। 
निरक्षरता और निर्धनता एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। धन की कमी है । विरोधी दल में रहते हुए 
मैं जो बहुत सी बातें कहता था, अब मैं उनपर फिर से विचार कर रहा हूँ। क्‍यों नहीं हम शिक्षा के 
क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं ? सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा हुई है विकास में भी जिन 
बातों को प्रमुखता मिलनी चाहिए थी, उनकी ओर हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पीने का शुद्ध 
पानी, प्राथमिक चिकित्सा, माध्यमिक शिक्षा तक सुविधा प्रदान करने की शासन द्वारा आवश्यकता 
है। मुझे नहीं लगता कि सरकार सारी जिम्मेदारी निभा सकती है। 
मैं उन महापुरुषों को, दिवंगत महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिन्होंने सो 
साल पहले किनारी बाजार में इस कॉलेज का शिलान्यास किया, जो कश्मीरी गेट होता हुआ आज 
यहाँ पर पहुँच गया है, यहाँ पर अवस्थित हो गया है। उस समय धन का इतना अभाव नहीं था, 
लेकिन विद्यादान बड़ा दान है। विद्यालय खोले जाएँगे, छात्रावास स्थापित किए जाएँगे। बच्चों के 
पढ़ने में सुविधा देगा--समाज, धनी सज्जन और धनी व्यक्ति। आज भी इसकी बड़ी आवश्यकता 
है, कुछ मात्रा में हो भी रहा है, लेकिन जितना बड़ा काम है उतना नहीं | मैं एक बात आपसे कहना 
चाहूँगा कि दुनिया बड़ी उत्सुकता की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भारत से लोगों को 
आशाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं। अगर हम वे अपेक्षाएँ, आशाएँ पूरी नहीं कर सकते तो हमारा दोष है। 
भारत से गए हुए लोग--भारतवंशी विदेशों में जहाँ जाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं 
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अपनी साख जमाते हैं । अभी मुझे त्रिनिदाद और टोबेगो जाने का मौका मिला। डेढ़ सौ साल पहले 
जो हिंदुस्तानी एक मजदूर के रूप में त्रिनिदाद ले जाए गए थे, वे आज त्रिनिदाद-टोबेगो में शासन 
कर रहे हैं। आज वहाँ पर हुकूमत चला रहे हैं। गन्ना पैदा करनेवाले क्रिसान। जमीम गन्ने की 
चैदावार करने के लिए ठीक थी, मगर मजदूर नहीं थे। जो स्थानीय निवासी थे, वे गन्ने की खेती 
नहीं कर सकते थे। इसलिए मजदूर जबरदस्ती भरती करके ले जाए गए। जंजीरों में जकड़कर ले 
जाए गए। गिरमिटिया मजदूर, जो गुलाम थे। रोक नहीं सकते थे । उन्होंने अपना शासन कायम कर 
लिया। लोकतंत्र का भी इसमें योगदान है। मॉरीशस में भी ऐसा ही हुआ है। 

मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि भारतीय विदेशों में जाकर अगर आसमान से तारे तोड़कर ला 
सकते हैं तो देश में रहते हुए वे किस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं ? जैसा परिश्रम और प्रामाणिकता 
वे विदेशों में दिखा सकते हैं, उसका परिचय यहाँ क्यों नहीं दे सकते ? कोई कह सकता है कि यहाँ 
के लीडर खराब हैं। अगर यह आरोप लगे मुझपर तो मैं यह आरोप स्वीकार कर लूँगा। लेकिन 
शायद हमें जिस पद्धति का विकास करना चाहिए था, वह नहीं कर सके | शायद जिन जीवन- 
मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए, उन जीवन मूल्यों को ठीक तरह से परिभाषित नहीं कर सके। 

किसी कॉलेज के जीवन में सौ साल बहुत बड़े होते हैं | व्यक्ति के जीवन में तो होते ही हैं 
हम आशीर्वाद भी देते हैं--' जीवेम शरद: शतम्‌'। जाओ सौ साल जीओ | मगर हिंदू कॉलेज को तो 
हजार साल बने रहने की बधाई देनी होगी, अभिनंदन देना होगा। तुम जीओ हजारों साल। 

मित्रो, भारत में एक महान्‌ राष्ट्र बनने के सारे गुण, सारी प्रतिभा मौजूद है । विदेशों में बसे 
हुए भारतीयों की उपलब्धि इसका छोटा सा संकेत है | देश के भीतर भी हमने जो उपलब्धियाँ प्राप्त 
की हैं दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है । दुनिया में ज्यादा हो रही है, देश में कम हो रही है। जी,- 
१५ में जिस देश का भी प्रतिनिधि आता था, भारत को बधाई देता था। कहता था कि सारे संसार में 
आर्थिक संकट है और दक्षिण एशिया के अनेक देश तो इन संकटों से गहरे घिरे हुए हैं, मगर भारत 
है, जिसने अपने को बचाने में सफलता पाई है। भारत है जो अपने को आगे बढ़ाने में प्रगति कर 
रहा है। कभी-कभी देश में निराशा का वातावरण पैदा हो जाता है। निराश होने का कोई कारण 
नहीं है | बजट आनेवाला है | मैंने आपसे कहा चिंता मत करिए | यह बजट देश की दशा सुधारने के 
लिए होगा, गरीब के हित के लिए होगा। हाँ सब्सिडीज का सवाल जरूर है और वह शिक्षा के 
क्षेत्र में भी है कि फीस कम है, मगर शिक्षा पर खर्चा ज्यादा है । यह कब तक चलेगा ? क्या, जो दे 
सकते हैं, उनको देना नहीं चाहिए? लेकिन ऐसा फैसला कर लिया जाए तो विरोध नहीं होगा ? 
केवल विरोधी दल के नेता ही नहीं प्रधानमंत्री भी प्रदर्शन करने के लिए आगे आ जाएँगे। लेकिन 
मैं चिंतन करने के लिए विचार छोड़ रहा हूँ। देश सारी कठिनाइयों पर विजय पाएगा, मुझे इस बारे 
में कोई संदेह नहीं है । यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ । मैंने कभी इस दृष्टि से 
अपने कर्तव्य की ओर नहीं देखा है। 

जिनेवा में हमारे पड़ोसी ने चेतावनी दी और मानवाधिकारों के सवाल पर हमें कठघरे में 
खड़ा करने का रवैया अपनाया तेवर अपनाया, तो किसको भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेता 
बनाकर भेजा जाए, यह प्रश्न श्री नरसिम्हा रावजी के सामने था। उन्होंने मुझे भेजने का फैसला 
किया। एक तो मेरे जाने से देश की एकता की तसवीर प्रकट होती थी कि कश्मीर के सवाल पर 
सारा देश एक है, पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का भाग है और उसके साथ-साथ सारा भारत संकट के 
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समय एक होकर खड़ा हो सकता है। आपस के मतभेदों को भुलाकर एक स्वर में बोल सकता Ši 
“संघ छद्म सवंद्धतम'। हम एक स्वर में बोलेंगे। संकट के समय, आवश्यकता पड़ने पर | भिन्नता 
रहेगी, विभेद रहेंगे। हम एकरूपता नहीं चाहते, एकता चाहते हैं । यहाँ उपासना की अनेक पद्धतियाँ 
अनक भाषाएं, अनेक पूजा के तरीके हैं; लेकिन सबके मूल में है सहिष्णुता, सबका समादर और 
एकता के आधार पर संकटों का सामना। 

नौजवान मित्रों से में कहना चाहता हुँ कि वे अपना मन बनाएँ और संकल्प करें। हमें 
परिश्रमी और प्रामाणिक लोगों की आवश्यकता है। परिश्रमी और प्रामाणिक ईमानदार | परिश्रम 
की परकाष्ठा करनेवाले लोग। सब जवानी में व्यक्तिगत जीवन के सपने देखते हैं, मैं भी देखता 
था। मगर मन प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखा था। में पत्रकार होना चाहता था, बन गया 
प्रधानमत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हें । मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले 
ही यह कर चुका हूँ। इस कर्तव्य का पालन मैं पहले ही कर चुका हूँ। 

लेकिन अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। हम पराधीन थे 
दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा नहीं थी। स्वाधीन हैं, हमारा सम्मान बढ़ा; लेकिन हम निर्धन हैं। यह बात 
भी चुभती है, यह बात हमारी बड़ाई के रूप में नहीं गिनी जाती । और इसपर विजय पाई जा सकती 
है। सकल्प को आवश्यकता हे, मिलकर साथ चलने की आवश्यकता È | 
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नारी को दया नहीं अधिकार चाहिए 


बसे पहले कार्यक्रम में देर से आने के लिए में आपसे माफी चाहता हूँ । मंत्रिमंडल की बैठक 

थी | बिहार के बारे में एक फैसला करना था। देर हो गई। आपको असुविधा हुई, मुझे इसके 
लिए खेद है। लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा कि मेरी अनुपस्थिति में, मेरी गैर हाजिरी में सब काम 
ठीक चला | इसका मतलब यह है कि महिलाओं को पुरुषों की आवश्यकता नहीं है। अगर पुरुष 
मदद दें तो अच्छा है, उन्हें देनी चाहिए। लेकिन किसी कारण पुरुष ऐसा न कर सकें तो महिलाएँ 
अपना सारा कामकाज चलाने में समर्थ हैं । यह उन्होंने दिखा दिया। 

कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इस देश में पुराने जमाने में, प्राचीन काल में महिलाओं का 
स्थान बहुत ऊँचा था। इस देश में वर्तमान परिस्थिति कैसे पैदा हुई। आज नारी के लिए कदम- 
कदम पर बाधाएँ हैं, रुकावटें हैं, रीतियाँ हैं, चलन हैं, व्यवहार हैं । लड़की शिक्षा से वंचित है। 
अगर वह परिवार बनाने का रास्ता ले, उसमें कठिनाई है । महिलाएँ बड़ी तादाद में मेहनत करती 
हैं, परिश्रम करती हैं। खेत में, खलिहान में, कारखाने में, दफतर में, पुरुष के साथ बराबरी से खड़ी 
होकर अपने दायित्व का निर्वाह करती हैं । लेकिन फिर भी वे भेदभाव का शिकार हैं। संविधान में 
समानता का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना बाकी है। जब हम 
आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो महिलाओं के वर्ग में जागृति आई। महिलाएँ घरों से निकलीं | 
संघर्ष में उन्होंने योगदान दिया | लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होने चाहिए थे, वे परिवर्तन 
या तो हुए नहीं हैं या बहुत धीमी गति से हुए। महिलाओं की जागृति के मामले में गैर सरकारी 
संगठनों ने जो काम किया है, उसके लिए मैं एन.जी.ओ. को बधाई देना चाहता हू । इसके लिए 
उन्हें धन्यवाद देना चाहता हू | 

सरकार के साधन सीमित हैं । जो भी साधन हैं उनका ठीक से उपयोग नहीं होता, निगरानी 
नहीं है। जिन लोगों के लिए धन निर्धारित किया जाता है, उन तक नहीं पहुँचता। पहुँचता है तो 
बड़ा छन-छनकर पहुँचता है। उससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। उमाजी अभी ठीक 
कह रही थीं कि अधिकार के साथ सम्मान भी चाहिए और साथ-साथ भागीदारी भी चाहिए। नारी 
को शक्तिसंपन्न कैसे बनाया जाए? यह विचार का विषय है। अनेक कदम उठाए गए हैं । देश के 
अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम भी आए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो हिलने-डुलने का नाम 
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नहीं ले रहे | वहाँ जागृति पैदा करने की जरूरत है। और यह काम गैर सरकारी संगठन कर सकते 
हैं, कर रहे हैं। उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कहीं अन्याय हो, कहीं नारी ज्यादती का शिकार 
बनाई जाए, कहीं उत्पीड़न हो, शोषण हो तो सबको संगठित होकर खड़े होना चाहिए। उसका 
विरोध करना चाहिए। 
मैंने ऐसे मामले देखे हैं, जब शिकायत होने पर महिला पुलिस में जाती है तो हमारे पुलिसवाले 
बहला देते हैं कि किस झंझट में पड़ी हो मामला रफा-दफा कर लो, मामला ठीक कर लो जैसे 
नारी असहाय हो, बेसहारा हो, दया की पात्र हो | दया तो सब प्राणियों में चाहिए। सब प्राणियों की 
चाहिए। मगर नारी को दया का पात्र बनाकर हम उसका उत्थान नहीं कर सकते | अपने अधिकारों 
की रक्षा के लिए सजग, संघर्ष के लिए उद्धत। लेकिन उस संघर्ष के लिए पुरुष भी साथ रहें, 
जरूरी है। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है । उनकी संख्या भी बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए। कुछ कदम 
उठाए गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वे पर्याप्त नहीं हैं | 
संविधान में संशोधन करके स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को साढ़े ३३ फीसदी प्रतिनिधित्व 
दिया गया है। अब जब संसद में आरक्षण की बात उठती है तो कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि एक 
गाँव में पंचायत है, उसमें सरपंच का स्थान महिला के लिए सुरक्षित है। पतिदेव पीछे से बैठकर 
काम चलाते हैं । तो इसलिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण से कोई लाभ नहीं होगा। 
उनसे जब पूछा जाए कि ऐसे कितने मामले हैं ? तो चुप्पी साध लेते हैं। एकाध कोई मामला उनके 
ध्यान में आया होगा । उसीको तलवार बनाकर, ढाल बनाकर, वे पुरुषों के प्रभुत्व की लड़ाई जीतना 
चाहते हैं । इसमें सफलता नहीं मिलेगी । लोकतंत्र एक सीखने की पद्धति है। लोकतंत्र अपने में एक 
शिक्षा है। जिसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, निकली तो लंबा सा घुँघट काढ़कर निकली, 
शिक्षा के अवसर से बंचित रही जो, वह अगर आज कानून के कारण किसी पद पर आ गई है तो 
अपना दायित्व निभाने में सफल हो, इसमें थोडा तो समय लगेगा। 
सचमुच में पार्लियामेंट में और विधानमंडलों में जाने के लिए, अपना काम ठीक तरह से 
निभाने के लिए प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में महिलाएँ हमारे पास हैं, और अगर आरक्षण का 
विधेयक पारित होता है तो फिर योग्य महिलाओं की कमी नहीं होगी । लेकिन मैं देखता हूँ कभी - 
कभी पुरुष इस विचार मात्र से कंपायमान हो जाते हैं कि इतनी महिलाएँ आ गईं तो क्या होगा? 
ऐसा कोई कारण नहीं है। क्या होगा, यह चिंता करने का कोई कारण नहीं है । ठीक होगा। ठीक 
होना चाहिए। हम ठीक करेंगे, यह संकल्प होना चाहिए। किस तरह से विधेयक पेश हुआ, यह 
आपको मालूम है। छोना-झपटी के बाद, लेकिन पेश हो गया। उमाजी कहती हैं कि जैसे पेश हो 
गया उसी तरह से पास करा दो। अब छीना-झपटी में तो पास नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे 
भी अनुरोध करूँगा कि विधेयक पेश हो गया है इसलिए आराम से मत बैठिए। जागरण का काम 
चलना चाहिए। पुरुष फिर से विचार करें। जो विरोधी हैं वे फिर से अपनी स्थिति पर पुनर्विचार 
करें। इसका प्रयास होना चाहिए। मतदाता के रूप में नारी समाज संगठित होना चाहिए। अपनी 
शक्ति दिखाने के लिए तैयार होना चाहिए। 
प्राचीन काल से हम कहते आए हैं, नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, सरस्वती है । लेकिन सरस्वती 
शिक्षा से वंचित है। लक्ष्मी शोषण का शिकार है। और शक्ति तो पुरुषों के भरोसे किसी अँधेरी 
कोठरी में मिट्टी का दीया जलाकर या तेल का दीया जलाकर भविष्य की राह देखने की कोशिश 
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कर रही है। 

मित्रो, इस स्थिति को बदलना होगा, यह हम सब के लिए चुनौती है । हम कोई स्त्री या पुरुष 
के बीच में ge के पक्षपाती नहीं हैं । पति-पत्नी में कलह ठीक नहीं है । लेकिन बेटी के साथ अच्छा 
व्यवहार हो, यह जरूरी है। कभी-कभी मैं देखता हूँ जब भोजन के बाद, भोजन के समय तो 
लड़की को बुलाया नहीं जाता, वह भोजन परोसने का काम करती है, वह साथ में बैठ सकती है 
उसको भोजन कराया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है वह बाद में भोजन कर लेगी। बचा- 
खुचा खाना, दो कदम पीछे। और लड़का भी समझता है भाई भी समझता है कि मैं पुरुष हूँ, मेरा 
रोब होना चाहिए। लड़की को डाँट-डपटकर रखना चाहिए। लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं यह कहा 
जाता है। जैसे लड़के नहीं बिगड़ते। बिगड़ना है तो कोई भी बिगड़ सकता है। अगर परिवार में 
अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छा वातावरण नहीं है, अगर ठीक शिक्षा नहीं है और बड़े अपने आचरण 
से आदर्श नहीं रखते तो उस घर में जिस तरह से बच्चे का विकास होना चाहिए, उस तरह से नहीं 
होगा। चाहे वह बच्चा लड़की हो या लड़का हो। बराबरी का युग है। लेकिन समानता के साथ, 
समता के साथ ममता भी चाहिए, स्नेह चाहिए, सेवा की भावना चाहिए। अपने कर्तव्यपालन के 
प्रति जागरूकता चाहिए। 

कितनी कठिनाइयों में काम करनेवाली हमारी बहनें आजीविका कमाती हैं। हम जानते हैं | 
जहाँ काम करती हैं वहाँ सुरक्षित हों, ऐसा नहीं है। वहाँ भी असुरक्षा का वातावरण उन्हें घेरे रहता 
है कभी-कभी हमारी बहनें सोचती हैं लड़की होना अभिशाप है | यह तो इस देश की परंपरा के 
अनुकूल नहीं है। देश की संस्कृति के अनुसार नहीं है। नारी सुरक्षित हो, नारी सम्मानित हो, नारी 
समानता का उपभोग करे, और फिर नारी समता के साथ ममता का लाभ उठाते हुए, ममता का 
संस्कार देते हुए, सारे समाज को बदलने की भूमिका अच्छी तरह से निभाए, इस बात की 
आवश्यकता है। मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हँ । आपका अभिनंदन 
करना चाहता हूँ | 

मेरी माँ ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थीं | रामायण और महाभारत की कथाएँ मुझे सुनाती रहती 
off गाँव में जनमी थीं। शादी होकर आई तो लंबा सा घुँघट काढ़ती थीं । मैंने सुना है, उस समय 
तो मैंने देखा नहीं; मेरा पदार्पण तो बाद में हुआ है। लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से पाला। घर में 
अच्छा वातावरण, अच्छे संस्कार बनाकर रखे। दोनों बातें आवश्यक हैं । हमारे यहाँ या तो हम एक 
सिरे पर चले जाते हैं या दूसरे सिरे पर चले जाते हैं नारी या तो देवी है या दासी है। अरे बीच में 
भी कोई जगह है या नहीं है। इस बीच को जगह का लोप होठा जा रहा है। हमें नारी को नारी 
रखना है। हमें नारी को कर्तव्य के प्रति जागरूक नारी के रूप में देखना है । समाज और जीवन के 
हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी, और केवल बराबर की भागीदारी नहीं, जहाँ बराबरी की भागीदारी 
से काम नहीं चलता वहाँ विशेष अवसर, वहाँ रिजर्वेशन, वहाँ उनको प्रोत्साहन देना है । यह जो 
विषमता से भरा समाज है, यह बदलना चाहिए। आज ' अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ' के अवसर पर 
हम यह संकल्प लेकर यहाँ से जाएँ, ऐसा मेरा अनुरोध है। 
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सम्मान का आयोजन क्यों? 


कि न शब्दों में इस अवसर पर मैं अपने भाव व्यक्त करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 
ch दिल्‍ली नगर निगम द्वारा सम्मानित होना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता हूँ | लेकिन 
यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि सम्मान का आयोजन क्‍यों किया जा रहा है? मैं अभी कोई रिटायर 
नहीं हो रहा हूँ। संन्यास में जाने की अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। अभी बहुत से काम करने बाकी 
हैं। अभी बहुत सी मंजिलें तय करना बाकी हैं। लेकिन मेरा सम्मान हो रहा है, मानपत्र दिया गया 
है, एक और भी भेंट मिली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कया कहुँ। 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर मैं बस लेकर लाहोर गया था। अब पाकिस्तान से 
बस आ रही हे १२ तारीख को । मैं नहीं समझता था कि बस ले जाने का इतना असर होगा। लेकिन 
रास्ते में मैंने जो कुछ देखा-सुना, जो कुछ नजर आया और सीमा पार करने के बाद लाहौर 
पहुँचकर जो दृश्य देखा, उससे मुझे लगा कि सचमुच में दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं। 
परस्पर सहयोग से रहना चाहते हैं । जीओ और जीने दो में विश्वास करते हैं, इसलिए मित्रता के 
लिए जो छोटा सा प्रयास होता है वह लोगों को आनंदित कर देता है अभिभूत कर देता है। मैं 
लाहोर पहली बार नहीं गया, जब विदेश मंत्री था, तब भी गया था, जब हाई स्कूल का छात्र था, 
तब भी गया था--पहली बार कोहाट और SH] तक गया था। इस बार जब गया तो सारी पुरानी 
बातें याद आने लगीं। 

आपने लाल किले में कार्यक्रम का आयोजन किया है। लाहौर में भी मुझे एक किले में ही 
भोजन के लिए बुलाया गया था। वह भी एक ऐतिहासिक किला हे स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे 
बहुत से नेता उस किले में नजरबंद किए गए थे। अब हम दोनों देश स्वतंत्र हैं-- अपना भाग्य 
बनाने के लिए और अगर चाहें तो उसे बिगाड़ने के लिए भी। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो 
परिवर्तन हुए हैं विश्व में, इस भूखंड में, उनसे शांति की संभावना बढ़ी है, पारस्परिक सहयोग के 
नए द्वार खुले हैं। यह बात लोगों की समझ में आ रही है कि हमें जनता के जीवन को सुखी बनाने 
के कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। 

१९७८ और ७९ में विदेश मंत्री के नाते मैंने जो काम शुरू किया था, आज प्रधानमंत्री के नाते 
उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तब भी सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सुधरे थे। 
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जब में बीजिंग को यात्रा पर गया था तो सभी पड़ोसी देशों के राजदूत मिलने के लिए आए थे। 
हमारे चीनी मित्रों को यह देखकर कुछ ताज्जुब हुआ था। पाकिस्तान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण 
संबंधों का नया दौर उस समय शुरू हुआ था। अब भारत और पाकिस्तान दोनों अणु-शक्तिसंपन्न 
देश हैं। अणु-शस्त्र लड़ाई करने के लिए नहीं हैं, लड़ाई रोकने के लिए हैं । विश्व में जब शीतयुद्ध 
हो रहा था तो वह शीतयुद्ध इसलिए शस्त्र युद्ध में नहीं बदला, क्योंकि दोनों खेमों के पास संहारक 
हथियार थे। आज तो यूरोप का नवशा ही बदल गया है। देश निकट आ रहे हैं, एक संघ बना रहे 
हैं, साझा बाजार रच रहे हैं। कस्टम के अवरोध दूर कर रहे हैं। एक मुद्रा हो रही है। बर्लिन की 
दीवार ढह गई और खंडित बर्लिन, खंडित जर्मनी फिर से अखंड हो गया है। हम अपने ही भूखंड 
में देखें, सार्क के रूप में सहयोग की नई संभावनाएँ खुली हैं । हम फिर से पड़ोसियों के साथ अपने 
संबंधों को सुदृढ़ करने में लगे हैं। 
भारत एक बड़ा देश है। क्षेत्रफल को दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से | और भी दृष्टियों से 
भारत को जिम्मेदारी ज्यादा है। हम दादागीरी में विश्वास नहीं करते। हर छोटे देश की अपनी 
अस्मिता है, हर छोटे देश का अपना अस्तित्व है। उसका अपना जीवन है । हमारा व्यवहार सबके 
साथ समानता का होता है, यही हमें हमारी संस्कृति ने सिखाया है लाहौर में जो समझौते हुए, वे 
दोनों देशों की मित्रता के मार्ग में ठोस कदम हैं । हमने शिमला समझौते में फिर से आस्था प्रकट की 
है। आज मैंने राज्यसभा में कहा था कि हम शिमला समझौते के विरोधियों में थे। यहाँ रामलीला 
मैदान में हमने शिमला समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसलिए नहीं कि हम भारत और 
पाकिस्तान को मैत्री नहीं चाहते, हमने इसलिए विरोध किया था कि बँगलादेश के युद्ध के बाद 
जम्मू-कश्मीर को समस्या को हमेशा के लिए हल करने का जो अवसर मिला था, वह हमने गँचा 
दिया। मैं उस पुरानी कहानी में नहीं जाना चाहता.। अब तो शिमला समझौते को आधार बनाकर 
हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी सवालों को बातचीत से हल करना चाहते हैं। और कोई विकल्प नहीं 
है, और कोई रास्ता नहीं है । जनता की भलाई के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, सहयोग से 
लोगों की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। 
विकास के लिए शांति चाहिए। शांति के लिए सद्भावना की आवश्यकता है | हम एक- 
दूसरे का सम्मान करें, आदर करें | किसीके घरेलू मामले में दखल न दें | मैं उस दिन लाहौर में था, 
जब राजोरी में २६-२७ लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा 
कि नरसंहार रुकना चाहिए। ये नरसंहार, ये लाशों के ढेर, यह हमारी मित्रता की बस को आगे नहीं 
बढ़ने देंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हमारे देश में, हमारे अपने-अपने देश में जो घटनाएँ होती हैं 
उनके लिए हम एक-दूसरे को दोष देते हैं। ऐसी बात नहीं है | हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों 
में दखल नहीं दे रहे हैं। वहाँ व्याप्त असंतोष का हम लाभ नहीं उठा रहे हैं, उठाना भी नहीं 
चाहिए | जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है । और उसका बहुत सा श्रेय हमारे गृहमंत्री श्री 
अडवानी को जाता है | वहाँ जाकर यह देखा जा सकता है कि लोगों का शांति में विश्वास बढ़ा है । 
लोग तंग हैं । वे सुख की नींद सोना चाहते हैं | हथियारों से लड़ाई हो सकती है। देश की रक्षा के 
लिए भी हथियार जरूरी हैं। मगर हथियारों पर कोई सो नहीं सकता। 
आज आवश्यकता इस बात की हैं कि हम सहयोग के नए रास्ते ढूँढें । देश के भीतर प्रेम से 
रहें, सदभावना से रहें छोटी-छोटी बातों को बीच में न आने दें और इस विश्व में हमारी जो 
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भूमिका है और एशिया की दृष्टि से हमें जो काम करना है, उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। 
यह बात स्पष्ट है कि विकासशील देशों के पास साधन कम हैं । पूँजी का अभाव है | उपनिवेशवाद 
के जमाने में उनका शोषण हुआ था। हम अपने ही देश को देखें, “सोने को चिड़िया' कहा जाता 
था। इसलिए भी हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा। हमारा शोषण हुआ। आजादी के पचास 
साल बाद देश की दशा देखकर कभी-कभी दु:ख होता है। यह ठीक है कि सरकार इस समय 
हमारी है। तो हर बात के लिए हम दोषी हैं । अगर प्याज की फसल असमय को वर्षा से बरबाद हो 
जाए तो प्याज उपभोक्ता की आँखों में आँसू आ सकते हैं और उसके लिए हम जिम्मेदार ठहराए 
जा सकते हैं। इस समय प्याज की फसल अच्छी हुई है मगर फिर भी प्याज आँसू ला रही है। 
पहले तो उपभोक्ताओं की आँखों में आँसू आते थे, अब किसान की आँखों में आँसू आते हैं । प्याज 
सड़ रहा है। अब उसे विदेश में भेजने के इंतजाम कर रहे हैं डर यह हे कि कहीं विदेश में प्याज 
भेज दिया और फिर यहाँ भाव बढ़ गए तो बेभाव की पड़ेगी। लेकिन देश के लिए कठोर निर्णय 
करने पड़ते हैं। और कठोर निर्णय करने में हम संकोच नहीं करेंगे। 

परमाणु परीक्षण के बाद देश को कितनी कठिनाइयों में से निकाला गया है, इसका शायद 
सबको अनुमान नहीं है। हमें अलग-थलग करने की कोशिश की गई थी। जैसे पंक्ति से बाहर 
बैठा दो। जैसे हमने कोई अपराध किया है | हमें दंडित करनेवाले कौन थे ? जो आणविक हथियारों 
के ढेर पर बेठे हैं, वे नहीं चाहते कि आणविक हथियारों पर से उनका एकाधिकार टूटे। हमने 
अपनी रक्षा की दृष्टि से फेसला किया। हम जानते थे कि पड़ोसी देश में भी परीक्षण होगा। वे भी 
तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी मित्रों ने मुझे कहा कि आपको कैसे पता लगा कि इस समय परमाणु 
परीक्षण करना चाहिए? क्योंकि आपको यह तो मालूम था कि आप करेंगे तो हम भी करेंगे 
लेकिन आपने यह समय क्यों चुना ? आपका तो विदेशी मुद्रा का भंडार भरा हुआ है, मगर हमारा 
तो खजाना खाली है। इसलिए हमें बड़ा आर्थिक संकट दिखाई देता है | मैंने कहा, हमने अपनी 
सुरक्षा की दृष्टि से किया है। देश सुरक्षित रहना चाहिए। सीमाएँ अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हर 
नागरिक को जान-माल की, इज्जत को पूरी हिफाजत होनी चाहिए। 

भारत के दृश्य को बदलने की आवश्यकता है। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी--ये चुनौतियाँ 
हैं । हमारी स्थानीय संस्थाएँ इस दृष्टि से बड़ा काम कर रही हैं । दिल्ली नगर निगम का दायित्व 
बहुत ज्यादा है। दिल्ली से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। में खारी बावली में, नया बाजार में ऊपर एक 
कमरे में रहा करता था। चाँदनी चौक में घूमने में बड़ा आनंद आता था। अब तो मैं जैसे बंदी बन 
गया। मेरे आने-जाने के कारण लोगों को इतनी परेशानी होती है कि वे कहते हैं कि यह अच्छे 
प्रधानमंत्री बने, रास्ता बंद कर रहे हैं। सुरक्षा का मामला है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं । वे 
कहते हैं कि हम बहुत भुगत चुके हैं । हमें आपकी रक्षा करनी है। मैंने कहा किससे रक्षा करनी 
है ? मैंने किसीका कुछ नहीं बिगाड़ा और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से किसीका 
बुरा न हो। 

दिल्ली देश को राजधानी के रूप में विकसित हो, दिल्ली की सारी समस्याएँ हल हों, अब 
दिल्‍ली के शासन में परिवर्तन हुआ है। राज्य एक पार्टी के हाथ में है, नगर निगम दूसरी पार्टी के 
हाथ में है। दोनों में प्रतियोगिता होनी चाहिए दोनों में होड़ होनी चाहिए। परस्पर सहयोग चाहिए। 
मिलकर काम करने की भावना चाहिए। सत्ता आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन सत्ता से हटने के 


२०२ / संकल्प-काल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बाद भी अगर लोग याद करें कि अच्छे लोग थे, जिन्होंने नि:स्वार्थ भाव से सेवा करने की कोशिश 
की तो समझना चाहिए कि लक्ष्य पूरा हो गया, उद्देश्य सफल हो गया। 

मित्रो, में फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सम्मान किया, सम्मान fear) उसमें 
तारीफों के ऐसे पुल बाँधे गए हैं कि मैं सोच रहा था कि ये बातें मेरे ही बारे में कही गई हैं या 
किसी और के बारे में ये उद्गार व्यक्त किए जा रहे हैं। हम भारतीय जब प्रशंसा करने में आते हैं 
तो ऐसा ही करते हैं । लेकिन बुराई करने पर आते हैं तब भी कमी नहीं करते हैं | जो भी करते हैं 
मन लगाकर करते हैं । भरपूर मन से करते हैं यह भी जिंदादिली है | जिंदादिली की भी कद्र होनी 
चाहिए। आपने मुझे सम्मान के लायक समझा, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। 
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महापुरुषों के मूल्यांकन में भी मतभेद! 


स 'बसे पहले मैं आपको नव वर्ष को शुभकामनाएँ देता हूँ । यह वर्ष देश के लिए मंगलमय हो, 
हम सबके के लिए आनंददायक हो । प्रभु से प्रार्थना है, इस नए वर्ष में हम नई उपलब्धियाँ 
प्राप्त करें। अनेक संवत्सर हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, अभी रज्जू भैयाजी ने उनका उल्लेख किया 
कि यह हमारे समाज की विविधता को प्रकट करता है | विविधताओं से भरा हुआ समाज, एकता 
के सूत्र में आबद्ध होकर चले, यह हमारा प्रयास रहा है, यह हमारी आकांक्षा भी है। 

आज डॉ. हेडगेवारजी के डाक टिकट का यहाँ विमोचन हुआ | जैसा आपने सुना, यह काम 
बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन पुरानी सरकारों ने कुछ अच्छे काम हमारे लिए छोड़ 
दिए थे। मैं उनको आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। महापुरुषों के 
मूल्यांकन में मतभेदों को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। 'मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना।' विचारों में 
भिन्नता हो सकती है, लेकिन उस कारण से हम महापुरुष का सही मूल्यांकन न करें, यह उचित 
नहीं है। यह राष्ट्र को स्वस्थ और सबल बनाने की दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 

डॉ. हेडगेवार महान्‌ देशभक्त थे । स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसा अभी कहा गया। प्रखर राष्ट्रवादी 
थे। सारा जीवन, जीवन का क्षण-क्षण, शरीर का कण-कण उन्होंने राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर 
दिया। वे अद्वितीय संगठनकर्ता थे। एक विशाल संगठन खड़ा किया। अनुशासन की भावना भरी, 
मिलकर काम करने का संस्कार दिया। अगर वे और जीवित रहते तो जब स्वतंत्रता आ रही थी, तब 
भी शायद उनको भूमिका राष्ट्र की अखंडता की रक्षा में सहायक होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 
उनके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। विचारधारा से मतभेद हो सकता है, जैसा मैंने 
अभी कहा। लेकिन एक-दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए। समादर की भावना होनी चाहिए। 
आज देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। विरोधी विचार को सहन करने की प्रवृत्ति घट रही है। अगर 
प्रामाणिक मतभेद हैं तो उनको आदर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सरकार के नाते हम इसका 
प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह गैर सरकारी प्रयत्नों के बिना पूर्ण होनेवाला विचार नहीं है | 

अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, लेकिन ऐसे उपायों का 
अवलंबन कि अधिक-से-अधिक लोग उसमें सहयोग दें, यह बहुत आवश्यक है | मुझे हेडगेवारजी 


१८ माच, १९९९ को नई दिल्ली में डॉ. केशवराम बलिराम हेडगेवार के ११०बें जन्मदिवस पर विशेष डाक टिकट 
जारी करते हुए श्रद्धांजलि। 


२०४ / संकल्प-काल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके बारे में जो कुछ सुना है, पढ़ा है, उससे यह 
बात स्पष्ट है कि भारत के आधुनिक काल के वे एक महापुरुष थे और उन्होंने लकीर से हटकर 
काँटों भरा पथ अपनाया। ऐसा पथ अपनाया जो भारत को एक महान्‌ राष्ट्र बनाने की दिशा में 
सहायक होता है। यह सुखद संयोग है कि आज हेडगेवारजी का जन्मदिन भी है, ११०वाँ जन्म 
दिवस | सचमुच में जब सौ वर्ष पूरे किए तभी डाक टिकट निकलना चाहिए था, लेकिन शायद 
ठीक समय को प्रतीक्षा हो रही थी और आज वह ठीक समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि 
हेडगेवारजी की स्मृति को चिरस्थायी रखने में यह छोटा सा प्रयास भी शामिल किया जाएगा। 

हम आज उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। उनके सपनों का भारत हम बनाएँ, 
यह हमारा कर्तव्य है | उनके सपने साकार करें, यह हमारे लिए चुनौती है । हम इसमें सफल होंगे, 
नया वर्ष हमारे लिए मंगलमय होगा, इस कामना के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ, मुझे जो 
कुछ कहना था, मैं समाप्त करता हूँ। 
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अंतरराष्ट्रीय 


पर्यावरण विनाश का विश्वव्यापीकरण 

१ अप्रैल, १९९८ को नई दिल्ली में विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की प्रथम महासभा बैठक में उद्घाटन-भाषण। 
सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता 

२९ जुलाई, १९९८ को कोलंबो ( श्रीलंका) में दसवें 'सार्क' शिखर सम्मेलन में भाषण। 
भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक संबंध 

३० जुलाई, १९९८ को कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर वक्तव्य | 
अफ्रीका में आर्यसमाज का योग 

१ सितंबर, १९९८ को डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में आर्य प्रतिनिधि सभा में भाषण। 

समान लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास 

३ सितंबर, १९९८ को डरबन में गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाषण। 

परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 

२४ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण। 

अप्रवासी भारतीयों की भूमिका 

२६ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित वक्तव्य । 

हिंदुत्व ज्ञान की आकाशगंगा 

२६ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में हिंदुत्व विश्वकोश हस्ताक्षर समारोह में वक्‍तव्य | 

भारतीय विद्या भवन का अवदान 

२६ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाषण | 
बीसवीं सदी का सबक : निशस्त्रीकरण 

२८ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क की एशिया सोसाइटी में दिया गया वक्‍तव्य | 

भारतीय मूल के सांसदों से अपेक्षा 

२८ नवंबर, १९९८ को संसद सौध में भारत मूल के सांसदों के सम्मेलन में स्व्ात-बक्तव्य | 
'मानवाधिकारों के प्रति भारत वचनबद्ध 

१० दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की पचासवीं जयंती के समापन 
समारोह में भाषण। 

त्रिनिदाद से प्रणाढ़ता ओर बढे 

८ फरवरी, १९९९ को पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर वक्तव्य । 
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जी-१५ शिखर सम्मेलन 

१० फरवरी, १९९९ को मांटेगो में आयोजित जी-१५ के शिखर सम्मेलन में वक्‍तव्य । 

यह बस सिर्फ बस नहीं है 

२० फरवरी, १९९९ को लाहौर में अपने सम्मान में आयोजित राजकीय भोज के अवसर पर भाषण। 
बहुत दिन दुश्मनी हो ली, अब' 


२१ फरवरी, १९९९ को लाहौर में नागरिक अभिनंदन के अवसर पर भाषण। 
परिशिष्ट 
लाहौर घोषणापत्र 
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पर्यावरण विनाश का विश्वव्यापीकरण 


fos पर्यावरण सुविधा की सभा की सर्वप्रथम बैठक के उद्घाटन के अवसर पर आप 
सबको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही हे । इस अंतरराष्ट्रीय सहकारी उपक्रम की 
सर्वप्रथम महासभा बैठक का विकासशील विश्व में और वह भी भारत में आयोजन निस्संदेह बहुत 
ही उपयुक्त है। 

बीसवीं सदी में कई प्रमुख घटनाएँ हुई हैं, जिनका न केवल मानव के जीवन पर, बल्कि 
पृथ्वी ग्रह पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। इनमें जनसंख्या और खपत में अभूतपूर्व वृद्धि, तेजी 
से बढ़ता शहरीकरण, विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली में नाटकीय परिवर्तन तथा संचार प्रौद्योगिकी में 
क्रांति को शामिल किया जा सकता है। आर्ज जब हम तीसरी सहस्राब्दी की दहलीज पर कदम 
रखने के लिए तैयार हैं, तब हमें इस बात का अधिकाधिक बोध होता जा रहा हैं कि औद्योगीकरण 
और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया के लिए समाज को, पर्यावरण को और 
हमारे अपने भविष्य को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 

एक प्रकार से यह विडंबना है कि बीसवीं सदी की कुछ उपलब्धियों ने ही इक्कोसवीं सदी 
के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। इस पृथ्वी पर करीब-करीब छह अरब लोगों के रहने और 
विश्व के सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा के तीस लाख करोड़ डॉलर तक पहुँच जाने के साथ ही 
मानव एवं आर्थिक गतिविधि, विश्व जीवन आधार प्रणालियों पर अपना दबाव बनाने लगी हैं। हर 
नाशवान्‌ प्राकृतिक संसाधनों के क्षय, जीवनदायी वनों के लगातार विनाश और संरक्षित जीव- 
जंतुओं एवं वनस्पति के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साक्षी हैं। हमारे ग्रह की जैविक संपदा का 
क्षरण जारी है तथा दुनिया भर में बढती गरमी और ग्रीन हाउस प्रभाव का खतरा बढ़ रहा है। संक्षेप 
में पर्यावरण के विनाश का तेजी से विश्वव्यापीकरण हुआ है। मानव गतिविधि पर पर्यावरणीय 
प्रभाव अब केवल मानव निर्मित राष्ट्रीय सीमाओं में ही सिमटा हुआ नहीं रह गया है। 

पर्यावरण के क्षरण की समस्याओं के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक समाधानों से ही काम 
नहीं चलेगा | इनके लिए पारंपरिक समाजों में अपनाए जानेवाले पर्यावरणीय नैतिक सिद्धांतों और 
मूल्यों को फिर से स्थापित करना होगा तथा इन मुद्दों को आर्थिक विकास का आधार बनाना 
होगा। एक पारंपरिक समाज के रूप में भारत ने सदैव ही सभी प्रकार के जीवन एवं गतिविधि के 


१ अप्रैल, १९९८ को नई दिल्ली में विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की प्रथम महासभा बैठक में उद्घाटन-भाषण। 
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लिए सर्वव्यापी शांति को अंतिम ध्येय बनाने के साथ-साथ प्रकृति की संपूर्णता और पवित्रता में 
विश्वास किया है । सहअस्तित्व का चिरकालिक चिंतन न केवल मानव जाति के सहअस्तित्व के 
लिए, बल्कि यह तो दरअसल सभी जीवित प्राणियों का तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में सद्भाव का मूलमंत्र 
है। प्रकृति का नाजुक संतुलन बहाल करना होगा, यहाँ तक कि हमें जीवन के विभिन्न स्वरूपों 
वनस्पति और जीव-जंतुओं के बीच तथा मानव एवं प्रकृति के बीच संपूरकता और सहअस्तित्व 
सुनिश्चित करना है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश--इन पंचतत्त्वों का संतुलन भी बनाए 
रखना होगा। 

विश्वव्यापी पर्यावरण के हमारे अनुभव और बोध के आधार पर आज हम यह मानते हैं कि 
राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर विकास की दिशा में अलग-थलग रहकर काम नहीं किया जा सकता। 
आज और भविष्य में राष्ट्रों का जीवन स्तर काफी हद तक उन नीतियों और कार्रवाइयों पर निर्भर 
करता है, जिनपर विश्व के साथी राष्ट्र अमल करते हैं। इस पृष्ठभूमि में नई साझेदारियाँ स्थापित 
करने की आवश्यकता है, ताकि संरक्षण और निरंतर विकास सुनिश्चित हो सके तथा साथ ही 
प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक उन्नति का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। इन साझेदारियों को 
बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रों एवं समाजों के ज्ञान, कौशल, अवधारणाओं के विविधतापूर्ण 
भंडार और परिसंपत्तियों का अधिकाधिक लाभ उठाना जरूरी है। 

जब हम प्रदूषक तत्त्वों के स्वरूप का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी 
अधिकता के लिए समृद्धि और गरीबी--दोनों ही जिम्मेदार हैं। औद्योगिक और विकसित विश्व 
की समस्याएँ, उनकी आर्थिक गतिविधियों और खपत के उच्च स्तरों से जन्म लेती हैं। जबकि 
दूसरी ओर विकासशील देशों में वनों और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का कारण मुख्यतया 
संसाधनों और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों तथा आय-अर्जन के अवसरों के अभाव को माना जा 
सकता Cl इसलिए दो अलग-अलग कारणों से निपटने के लिए विशेष रूप से भिन्न-भिन्न 
रणनीतियाँ जरूरी होंगी | संपन्न और विकसित विश्व में इन समस्याओं से निपटने का सबसे अच्छा 
तरीका उत्सर्जन संबंधी कठोर मापदंड बनाने और प्रदूषकों पर प्रतिबंध लगाने तथा इन कठोर 
मापदंडों एवं प्रतिबंधों को लागू करने का होगा। लेकिन विकासशील और अविकसित देशों के 
लिए सबसे अच्छा यही होगा कि प्रोत्साहन आधारित ढाँचा अपनाया जाए, जो संरक्षण को बढ़ावा 
दे और प्रकृति के दोहन को हतोत्साहित करे, साथ ही आर्थिक विकास ओर तेजी से गरीबी दूर 
करने के प्रयासों पर, जहाँ कोई समझौता न हो। विकासशील देशों के लिए हमें उत्पादन की 
पयावरण अनुकूल तकनीकों को सहज बनाने और उनको बढ़ावा देने के एकजुट प्रयास करने 
चाहिए तथा प्रदूषक ताकतों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और अधिक 
उपाय करने चाहिए। 

पर्यावरण क्षरण के दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने तथा निरंतर विकास को बढ़ावा देने के 
अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के सिलसिले में राष्ट्रों को मांट्रियल प्रोटोकोल, जलवायु परिवर्तन के बारे में 
ढांचागत संधि, जैव विविधता संधि, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने की संधि जैसी कई पारिस्थितिक 
संधियों करनी होंगी | हालाँकि जलवायु परिवर्तन पर विश्वव्यापी ऊष्मन और ओजोन परत पर सारा 
ध्यान केंद्रित होता लगता है, लेकिन गरीब समाजों की पर्यावरणीय समस्याओं को, चाहे वे स्वच्छ 
पेयजल की कमी की हों या खराब स्वच्छता स्थितियों की, सुलझाने पर बहुत ही कम जोर दिया 
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जा रहा है। 

मैं दोहराना चाहूँगा कि यदि हम निरंतर विकास की समस्या को और फलस्वरूप पर्यावरण 
संरक्षण की चुनौतियों का सफलता से सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो हमें इसे एक ऐसा 
अंतरराष्ट्रीय अभियान बनाना होगा, जैसाकि पहले कभी नहीं हुआ है। इसके लिए चाहे अंतरराष्ट्रीय 
संगठन, राष्ट्रीय सहकारी या गैर सरकारी संगठन हों या फिर व्यापार जगत्‌ हो तथा विकासीय 
ताकतें हों या पर्यावरणविद्‌ और संरक्षण की ताकतें हों, सभी के भागीदारों के छिटपुट प्रयासों में 
प्रभावशील ढंग से तालमेल लाना होगा। 

लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो पर्यावरण संरक्षण को एक जनांदोलन बनाने की होगी, 
जिसमें स्थानीय समुदायों, सरकारी निकायों, विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों, 
उद्योगों तथा विभिन्न आर्थिक सेवा प्रदाताओं का घनिष्ठ एवं सहभागी सहयोग प्राप्त होगा | इतिहास 
ने सिद्ध कर दिया है कि सभी अच्छे विचार, जनांदोलनों का रूप लेने के बाद ही अभीष्ट प्रभाव 
डालने में सफल हो पाते हैं। समय आ गया है जब पर्यावरण संरक्षण को एक राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय जनांदोलन बनाया जाए। सभी राष्ट्रों के अपने हित में और जिस विश्व में हम रहते हैं 
उसके व्यापक हितों में यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विश्व छोड़कर 
जाएँ। 

१९९२ के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद से कई अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेताओं ने 
व्यापारिक समुदाय को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के 
लिए प्रेरित किया है। देवियो और सज्जनो, विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की सर्वप्रथम महासभा 
बैठक में आप सबकी उपस्थिति अत्यंत ही प्रेरणादायक है तथा आज जिस मसले पर हम चर्चा कर 
रहे हैं, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता भी इसीकी परिचायक है । रियो के बाद के दौर में विश्वव्यापी 
पर्यावरण सुविधा ऐसे माध्यमों में से एक है, जो विभिन्न रियो समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए 
उभरे हैं। १९९४ में इस संगठन के पुनर्गठन से इस संस्थान की ओजस्विता और प्रतिबद्धता में 
विश्वास जगा है। चूँकि विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा, रियो के विकसित और विकासशील देशों 
के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और ब्रेटन बुड्स प्रणाली के बीच स्थापित हुई सहभागिता की एक 
अनूठी अभिव्यक्ति है, इसलिए हमारा सामूहिक प्रयास होगा कि हम इसे निरंतर विकास को 
बढ़ावा देनेवाले सहयोग के प्रभावशाली माध्यम के रूप में बनाए रखें और मजबूती प्रदान करें। 

निरंतर विकास की अनिवार्यता को देखते हुए समृद्ध तथा विकासशील देशों, दोनों ही की 
जिम्मेदारी हो गई है कि वे तत्काल तीन परियोजनाओं पर अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ 
केंद्रित करें। 

एक : बड़े पैमान पर तथा कम या तुलनीय लागत पर ऊर्जा के पुनरोपयोगी स्रोतों के दोहन 
के लिए हर संभव प्रयास | दो : नई सामग्रियों का विकास और वाणिज्यीकरण | तीन : ऊर्जा-बचत 
तकनीकों और प्रबंध पद्धतियों पर सामान्य रूप से अमल। कुछ भी हो ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का 
उत्पादन ही तो है । 

भारत सरकार द्वुत एवं निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसे हम अपने नागरिकों का 
जीवन स्तर बढ़ाने तथा अपने देश से गरीबी के अभिशाप को समाप्त करने का पक्का तरीका मानते 
हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुधार के लक्ष्य हमें एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं । हमें 
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बिलकुल भी नहीं भूलना है कि घोर गरीबी और इसके परिणाम हमारे ग्रह के पर्यावरण पर एक 
निकृष्टतम अभिशाप है। 

मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण और निरंतर विकास के बारे में विकासशील 
देशों की चिंताओं को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुखर करने में भारत हमेशा अग्रणी रहा है। 
उदाहरण के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने ही १९७२ में स्टाकहोम में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण 
शिखर सम्मेलन में इस नए एजेंडे को रखा था। तब से मेरा देश इस उद्देश्य की लगातार हिमायत 
करता आया है। 

स्वाभाविक ही है कि निरंतर विकास की अनिवार्यता की देश के भीतर भी तगड़ी गूँज सुनाई 
देने लगी है । जैसाकि हमने प्रशासन के लिए अपने राष्ट्रीय एजेंडे में कहा है कि हम आर्थिक सुधार 
जारी रखेंगे, बृहद-आर्थिक स्थायित्व को मजबूत करेंगे और आधारभूत ढाँचे, कृषि एवं शिक्षा के 
विकास पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा पक्का विश्वास है कि तीव्र आर्थिक विकास और अपने 
पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अधिक जागरूक और प्रभावशाली सामाजिक एवं 
वैधानिक ढाँचे दोनों ही के लिए अधिक बेहतर शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों 
की शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्त है। 

हम इस बात के भी कायल हैं कि शिक्षा, ग्रामीण आधारभूत ढाँचे, जल संसाधन प्रबंध और 
भू-प्रयोग के क्षेत्रों में सामाजिक व्यय, उपयुक्त प्रोत्साहनों तथा यथार्थवादी नियामक प्रणालियों को 
सरकार संयुक्‍त रूप से प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल कर सकती है और उसे ऐसा करना भी 
चाहिए, ताकि तीव्र, व्यापक आधारवाले विकास और पर्यावरण सुधारों के लक्ष्यों को एक साथ 
पूरा किया जा सके। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक प्रभावशील वैधानिक ढाँचा स्थापित 
करना चाहते हैं तथा एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाना चाहते हैं, जिससे विकास और 
पर्यावरण संबंधी माँगों में सामंजस्य स्थापित हो सके और वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं 
के बीच संतुलन कायम हो सके। 

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सभी मामलों में यह सिद्धांत मूलमंत्र होना चाहिए--गरीबी हटाना 
और आर्थिक विकास, विकासशील देशों की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ होनी ही चाहिए। विश्वव्यापी 
पर्यावरण सुविधा ने इसी सिद्धांत को आधार बनाकर अपने दायरे के भीतर निरंतर विकास के 
लक्ष्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसे हमारे पूर्ण एवं सर्वसम्मत समर्थन की जरूरत है 
जिसके लिए सभी अंशदान देनेवालों को पर्याप्त और समायोचित अंशदान के जरिए तथा प्राप्त 
करनेवालों द्वारा विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा के संसाधनों के कुशल एवं सार्थक उपयोग के जरिए 
अपना समर्थन देना होगा। 

विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा की स्थापना, इसके विकासक्रम और प्रगति में भागीदार होने 
का हमें गर्व है। प्राप्तकर्ता देशों में भारत, इस संगठन की प्रतिपूर्ति करनेवालों में सबसे बड़ा 
अंशदान प्रदाता है और इसने अन्य प्राप्तकर्तादाताओं से अधिक ही अंशदान किया है। 

महामहिम, देवियो एवं सज्जनो, मैं आप सबका नई दिल्ली में इस महासभा बैठक में स्वागत 
करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रवास अत्यंत आनंददायक होगा और अपनी यात्रा की 
सुखद स्मृतियाँ लेकर आप लौटेंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि आपमें से कुछ अतिथि भारत के 
अन्य हिस्सों की यात्रा करेंगे और हमारी संस्कृति और विरासत की समृद्धि को झलक पा सकेंगे। 
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सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता 


स्वागत और शानदार आतिथ्य के लिए मैं अपने कृपालु मेजबानों, विशेषकर अपनी 
ह मित्र श्रीलंका की राष्ट्रपति का आभारी हूँ। वास्तव में मेरे लिए बड़ी प्रसन्ना की बात है कि 
दसवें ' सार्क’ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं कोलंबो आया हूँ । प्रधानमंत्री का पद सँभालने 
के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा है और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यह यात्रा मैं पहली बार 
Cork’ शिखर सम्मेलन में भाग लेने और एक ऐसे देश श्रीलंका आने के लिए कर रहा हूँ, जिसके 
साथ प्राचीन काल से हमारे घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं | उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे समान संघर्ष 
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक ढाँचे में विकास करने के इच्छुक देशों के अपने साझे 
अनुभव से हाल के इस दौर में हमारे पारंपरिक ऐतिहासिक संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं। 

हम श्रीलंका की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में मिल रहे हैं। इससे हमारी इस बैठक का 
महत्त्व और भी बढ़ जाता है। श्रीलंका ने स्वतंत्रता के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है और गर्व 
की सच्ची भावना के साथ यहाँ के निवासी अपनी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगाँठ उमंग और 
उल्लास से मना रहे हैं। मैं आपको तथा श्रीलंका की सरकार और यहाँ के देशवासियों को इस 
आनंददायक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता X | 

आज यहाँ हमारी उपस्थिति आपके प्रति हमारे स्नेह और सम्मान का परिचायक है । अपने 
इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को आपकी व्यक्तिगत रुचि और आपके 
द्वारा सुझाई गई कई पहलों से काफी बल मिला है । वास्तव में श्रीलंका ने हमारे इस क्षेत्र में व्यापार 
और आर्थिक सहयोग के महत्त्वपूर्ण मसलों पर आम सहमति बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 
मुझे विशवास है कि आपके कुशल नेतृत्व में यह शिखर सम्मेलन भविष्य के लिए एक ठोस एवं 
दूरदृष्टिपूर्ण कार्यसूची तैयार कर सकेगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति गयूम के प्रति भी, पिछले वर्ष 
हमारी इस संस्था को उनके बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श और कुशल नेतृत्व के लिए अपना हार्दिक आभार 
व्यक्त करना चाहूँगा। 

१९८५ में 'सार्क' की स्थापना के बाद से इस संगठन ने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में योगदान 
दिया è पहले कदम सदैव ही कठिन होते हैं । इन वर्षो में 'सार्क' अनुभवी हो गया है। क्षेत्र के 
निवासी चाहने लगे हैं कि क्षेत्रीय सहयोग के लाभ उनके जीवन तक भी पहुँचें। यही एक वचन है 


२९ जुलाई, १९९८ को कोलंबो (श्रीलंका) में दसवें 'सार्क' शिखर सम्मेलन में भाषण। 
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और एक चुनौती है, जिसका हमें सामूहिक रूप से सामना करना होगा। 
आज जब हम नई शताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं तो हमें अपने क्षेत्र के भविष्य की एक 

साझी रूपरेखा बनानी होगी और ऐसी रूपरेखा का हमारे साझे मूल्यों की गहराई तक जमा रहना 
जरूरी है और यह हमारी निजी और सामूहिक शक्ति पर आधारित होनी चाहिए, ताकि दक्षिण 
एशिया आगामी शताब्दी में अपनी पूरी क्षमताओं को पहचान सके। 

~ हमारे आसपास दुनिया में बड़े-बड़े आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिनका हमारे क्षेत्र पर 
विशेष प्रभाव पड़ रहा है। विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण की दोहरी प्रवृत्तियों ने अंतरराष्ट्रीय 
आर्थिक परिवेश की गति को ही नाटकीय ढंग से बदल दिया है। आर्थिक प्रक्रियाओं के बढ़ते 
विश्वव्यापीकरण के साथ-साथ नए आर्थिक समूह उभरे हैं और मजबूत हुए हैं। पूर्वी एशिया 
समेत कई देशों में वित्तीय संकट ने अपेक्षाकृत गतिशील विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भी 
कमजोरियों को तो उजागर किया ही है, साथ-ही-साथ विश्वव्यापी वित्तीय उदारीकरण के तनावों 
और दबावों से निपटने में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को भी प्रकट 
कर दिया है। जरूरी है कि सार्क देश इन चुनौतियों को पहचानें, समझें और उनका सामना करें। 
अब तक दक्षिण एशिया में हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है। हमें 
अपने ढाँचों और नीतियों की मजबूती और कमजोरियों को पहचानना होगा, ताकि सुनिश्चित कर 
सकें कि विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण का पूरा-पूरा लाभ उठाने के साथ-साथ हम कठिनाइयों 
को दूर करें | विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण का मार्ग तो हमें अपनाना ही हे । मेरा प्रस्ताव है कि 
हमारे केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वित्त सचिव हर वर्ष मिलें और बृहद्‌ आर्थिक नीतियों पर चर्चा 
करें तथा अपने अनुभवों एवं विचारों का आदान-प्रदान करें । 

अपने आर्थिक सहयोग के ढाँचे को मजबूत करना 'सार्क' कार्यसूची का केंद्रबिंदु रहना 
चाहिए। सभी सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि ' सार्क' की प्रक्रियाओं में कोई विलंब न हो 
और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहमत समय-सारणियों का पालन किया जाए। विशेष रूप से हमें 
व्यापारिक उदारीकरण के लाभों से स्वयं को वंचित नहीं रखना हे । ऐसे उपायों से न केवल प्रगति 
होगी, बल्कि हमारे क्षेत्र में विदेशी पूँजी और संसाधन भी आएंगे और शांति एवं विकास के 
अनुकूल वातावरण भी बनेगा। 

व्यापारिक उदारीकरण के दो दौर संपन्न हो चुके हैं। इन दो दौरों में भारत अधिकतम रियायतें 
दे, जिनमें एक हजार से अधिक टैरिफ लाइनें शामिल थीं। हमने टैरिफ में सर्वाधिक कटौती की 
न्यूनतम विकसित देशों के लिए विशेष रूप से छूट दे दी है। इन प्रयासों के परिणामों को सामने 
आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि पिछले साल मार्च और दिसंबर के बीच ही ये लागू हुई थीं! 

' साप्टा' बातचीत के तीसरे दौर को पिछले साल जुलाई में बड़ी संभावनापूर्ण शुरुआत हुई। 
सभौ शिष्टमंडलों ने उत्पाद-दर-उत्पाद दृष्टिकोण से आगे जाने पर सहमति व्यक्त की और 
क्षेत्रवार या चेप्टरवार रियायतों के लिए बातचीत की। दुर्भाग्य से इन वार्त्तां को संपन्न करने में 
विलंब हुआ है । हमें मिलकर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस गति को बनाए रखा जाए और वार्त्ता 
तेजी से संपन्न हो। 

अपनी ओर से भारत व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ठोस कदम 
उठाने को तैयार है। इस अवसर पर विशेष सद्भावनास्वरूप मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत पहली 
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अगस्त १९९८ से 'सार्क' देशों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भुगतान संतुलन के कारणों से 
लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लेगा। इससे दो हजार से अधिक उत्पादों पर प्रतिबंध उठ 
जाएगा और 'सार्क' के हमारे साझेदार देशों के लिए हमारे बाजारों में पैठ के अवसर बढ़ेंगे और वे 
अपने निर्यात बढ़ा सकेंगे। हमारे वार्त्ताकारों को 'साप्टा' विचार-विमर्श के दौरान टैरिफ में काफी 
रियायतें देने के भी आदेश होंगे। 

हमने पिछले वर्ष माले में निर्णय लिया था कि मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना निर्धारित समय 
से पहले हो जाए, हमारे इस निर्णय से व्यापारी समुदाय प्रेरित हुआ है। हमें वर्ष २००१ तक 
'साप्टा' के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी और इस लक्ष्य को मूर्तरूप देने की 
दिशा में कदम उठाने होंगे। मेरा प्रस्ताव है, हम फौरन एक पृथक्‌ 'साप्टा' संधि पर बातचीत करें, 
जिसमें व्यापार को मुक्त बनाने के लिए समय-सीमाओं का ब्योरेवार वर्णन हो तथा भेदभावपूर्ण 
व्यापार पद्धतियों को समाप्त करना, गैर टैरिफ अवरोधों को हटाना तथा टैरिफ में कमी भी इसमें 
शामिल हो । इस प्रक्रिया में न्यूनतम विकसित देशों की विशेष जरूरतों को भी अवश्य ध्यान में रखा 
जाना चाहिए। इससे 'साप्टा' की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट एवं पारदर्शी मार्ग सामने आएगा और 
हमारी संस्था की विश्वसनीयता और महत्त्व बढ़ेगा। हमें इस संधि को करने और २००१ तक इसे 
लागू करने का लक्ष्य रखना होगा। 

भारत तेजी से आगे बढ़ने के इच्छुक देशों के साथ परस्पर मुक्‍त व्यापार 'समझौतों पर भी 
विचार करने के लिए तैयार RT | 

व्यापार और निवेश का चोली-दामन का साथ है । संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने से व्यापार 
की पूरकताएँ विकसित होंगी और 'सार्क' देशों में परस्पर व्यापार बढ़ेगा, जो आज चिंताजनक रूप 
से बहुत ही कम है। निवेशकों में आवश्यक विश्वास जगाने के लिए, निवेश संवर्द्धन और संरक्षण 
के परस्पर या क्षेत्रीय समझौतों के जरिए एक संस्थागत ढाँचा अत्यावश्यक है । पिछले वर्ष सितंबर 
में निवेश संवर्द्धन और संरक्षण पर प्रथम 'सार्क' बैठक में एक क्षेत्रीय निवेश समझौता प्रचारित 
किया गया था, जिस पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार दोहरे कराधान को रोकने 
और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ करनी होंगी । इस संघंध में दोहरे 
कराधान को रोकने के बारे में अगले महीने पाकिस्तान द्वारा बैठक बुलाने का हम स्वागत करते हैं। 

संस्थागत स्तर पर उठाए जानेवाले कदमों के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि निजी क्षेत्र 
वास्तविक विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करे और उन्हे लागू करे। 'सार्क' चेंबर ऑफ कॉमर्स 
एंड इंडस्ट्री द्वारा वार्षिक 'सार्क ' निवेश मंच की बैठक बुलाने का निर्णय स्वागत योग्य है। भारत में 
इसने ' सार्क' देशों में भारतीय उद्यमियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। 
इस वर्ष जनवरी में हमने ' फास्ट ट्रेक' के तहत 'सार्क' देशों में भारतीय विदेशी निवेश को सीमा 
को दोगुना कर दिया है। अब मैं और अधिक वृद्धि की घोषणा कर रहा हूँ, इससे १.५ करोड़ 
अमरीकी डॉलर मूल्य के निवेश को ' फास्ट ट्रेक' के तहत मंजूरी मिलेगी, जिससे *सार्क' देशों में 
अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 

दुनिया भर में सामूहिक स्वार्थ क्षेत्रीय सहयोग को प्रेरित करते रहते हैं। जो क्षेत्रीय समूह 
सफल हुए हैं, उनके पीछे एक साझा क्षेत्रीय आर्थिक दायरा बनाना रहा है। एक ऐसा दायरा, 
जिसमें वस्तुओं, पूँजी और सेवाओं का मुकत प्रवाह हो। हमें चाहिए कि हम ' साप्टा' से परे देखें 
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और अगली शताब्दी की शुरुआत में 'सार्क' आर्थिक समुदाय बनाने की कोशिश करें। 

हालाँकि हमारे क्षेत्र के कुछेक देशों में ऊर्जा के अछूते भंडार मौजूद हैं, फिर भी हमारे इस 
क्षेत्र में ऊर्जा की कमी है। हम इस दिशा में क्षेत्रीय सहयोग के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं 
जिनसे उत्पादनकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के आर्थिक कल्याण में मदद मिलेगी। इसे आधारभूत 
सुविधाओं, विशेषकर माल के आवागमन संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से परिवहन के 
क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे प्रयासों से हमारे बीच घनिष्ठ संपर्क कायम होंगे 
और हम आर्थिक समुदाय की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। 

यदि हमारे अधिकांश लोग भुखमरी और अस्वस्थता की स्थिति में रहें और उन्हें सिर छुपाने 
को जगह, पीने के लिए साफ पानी तथा जीवन की अन्य बुनियादी सुविधाएँ न मिलें तो आर्थिक 
प्रगति का अपने आप में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए गरीबी हटाना हमारी विकास नीति 
का केंद्रबिंदु रहना चाहिए। इसीको ध्यान में रखकर ' सार्क ने एकजुट कार्यसूची के जरिए इस क्षेत्र 
में गरीबी हटाने के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है। हमें एक-दूसरे के अनुभवों, 
सूचनाओं और आंकड़ों के आदान-प्रदान के गरीबी हटाने के 'सार्क' के त्रिस्तरीय ढाँचे का 
प्रभावशाली उपयोग करना होगा और एक-दूसरे की सफलताओं और विफलताओं से सबक लेना 
होगा। इन वर्षों में हम सबको नियोजन का अच्छा-खासा अनुभव हुआ हे | शायद हमारे नियोजक 
संगठनों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। 

'सार्क' के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी पहलों की पहचान करें और 
उन्हें लागू करें, जिनका सीधा असर हमारे गाँवों की रहन-सहन की स्थितियों को सुधारने पर पड़े, 
जहाँ हमारी अधिकांश जनसंख्या रहती है । इस संबंध में ग्रामीण दूरसंचार, पेयजल और स्वच्छता, 
पौधों की उन्नत प्रजातियों से संबंधित प्रौद्योगिकियों की बात दिमाग में आती है, भारत को ऐसा 
“सार्क' प्रौद्योगिकी मंत्रियों का विशेष सम्मेलन आयोजित करने में प्रसन्नता होगी। हम अपने 
स्वास्थ्य मंत्रियों को बैठक का भी प्रस्ताव करते हैं, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में 
सहयोग पर विचार किया जा सके, क्योंकि हमारे सभी देशों में ऐसी पद्धतियों की एक समृद्ध 
परंपरा है। 

कहाँ-कहाँ संदेह व्यक्त किया गया है कि दक्षिण एशिया के हाल के घटनाक्रम से 'सार्क' 
प्रक्रिया को धक्का लग सकता है | में कहना चाहुँगा कि ये आशंकाएँ निर्मूल हैं । 'सार्क' सहयोग 
तो सभी दक्षिण एशियाई देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने, गरीबी कम करने एवं 
उसे समाप्त करने और अपने निवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने से प्रेरित है। इसी बात को 
ध्यान में रखकर 'सार्क' के संस्थापकों ने समझ-बूझकर निर्णय लिया कि इसपर आपसी विवादों 
का बोझ न लादा जाए, जिनमें से कई अभी भी कायम हैं और 'सार्क' को विवादास्पद मुद्दों से 
बाहर रखा जाए। भारत ने ईमानदारी से 'सार्क' के चार्टर के प्रावधानों का पालन किया है। 
दरअसल ' सार्क ' हमें याद दिलाता है कि हमें उन मुद्दों को तलाशना चाहिए, जो हमें एकजुर करें 
और अपने विवादों को अलग रखना चाहिए। साथ ही हम यदि यह उम्मीद करते हैं कि अपने इस 

क्षेत्र में एक रचनात्मक ढाँचे के निर्माण से हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा तो 
हम कुछ गलत नहीं करते।- सार्क' सदस्य देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय 


` 


मुद्दों पर अलग से अनौपचारिक वार्ता के अवसर भी प्रदान करता है। ऐसे विचार-विनिमय से 
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आपसी विश्वास एवं सद्भाव निश्चित ही बढ़ता है। 
मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने 
का इच्छुक है और अपनी समानताओं तथा विकास की सारी आकांक्षाओं के आधार पर उनके 
साथ मिलकर काम करना चाहता है। मतभेदों को युक्ति संगत ढंग से शांतिपूर्ण तथा आपसी 
बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर गंभीर तथा 
निरंतर बातचीत के हमेशा पक्षधर रहे हैं। 
हमारी नीति का मुख्य तत्त्व यह रहा है कि हम विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित 
हैं तथा हमारा यह विश्वास है कि हमारी तथा शेष विश्व की सुरक्षा, परमाणु हथियारविहीन विश्व 
में ही सुनिश्चित हो सकती है। हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों और 
पहलों पर अमल करते रहेंगे। विशेष रूप से हम एक परमाणु हथियार संधि की दिशा में सक्रिय 
रूप से काम करते रहेंगे, जिसमें समयबद्ध तरीके से दुनिया भर में परमाणु हथियारों को नष्ट करने 
की व्यवस्था हो। यह कोई सपना नहीं है। रासायनिक और नैतिक हथियारों की संधि-वार्त्ताओं के 
अनुभवों से पता चलता है, सफलता का एकमात्र रास्ता ऐसी संधियाँ करना है, जिनका दायरा 
व्यापक हो, जो सब पर लागू होती हों और भेदभावपूर्ण न हों। हमें विश्वास है कि परमाणु 
हथियारों से निपटने के लिए यह दृष्टिकोण आवश्यक है | हमें विश्वास है कि सब सदस्य देश भी 
इस उद्देश्य से सहमत होंगे। 
मैं समझता हूँ कि अगले दो दिनों तक चलनेवाला हमारा विचार-विमर्श महत्त्वपूर्ण होगा। 
हमें आर्थिक और सामाजिक कार्यसूची पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसी गति से आगे बढ़ना 
होगा, जिससे हमारे इस क्षेत्र के एक अरब से अधिक लोगों को सुनिश्चित और ठोस परिणाम तथा 
लाभ मिलें, 'सार्क' में उनकी आस्था मजबूत हो और समान लक्ष्य की पूर्ति में हम सब लोगों के 
एकजुट होकर काम करने की क्षमता के प्रति विश्वास ae | 
मिल-जुलकर साथ रहने के पाँच हजार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तथा छठी सहस्त्राब्दी शुरू 
होने को है। हमने मिलकर एक लंबा रास्ता पार कर लिया है और हमें तय करना है कि कैसे और 
कहाँ हम जाना चाहते हैं । हम प्राचीन परंतु जीवंत और जीवित सभ्यताओं से जुड़े हैं तथा हमारे 
लोग प्रतिभाशाली हैं, हमारी भूमि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, फिर भी हम दुनिया के सबसे 
गरीब देश हैं। है 
हम सबने मिलकर स्वतंत्रता की एक लंबी और सफल लड़ाई लड़ी और विश्व के सर्वाधिक 
शक्तिशाली साम्राज्य को हरा दिया। स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद अब समय आ गया है कि हम 
अपने अतीत से निकलें और अपनी राष्ट्रीय विविधताओं के बावजूद अपनी परस्पर निर्भरता और 
अनिवार्य एकजुटता की घोषणा करें | मैं आपके विचारार्थ कुछ मुद्दे रखता हुँ— 
* बहुत हो चुका निष्फल चिंतन 
० बहुत हो चुका वैरपूर्ण राष्ट्रवाद 
« बहुत हो चुका धर्म और नस्ल पर आधारित टकराव 
« बहुत हो चुकी निर्धनता और पिछड़ापन 
आइए, हम मिलकर समृद्धि की दिशा में बढ़े | 
यही लोगों की मरजी है, समय की माँग है और नेताओं का कर्तव्य है। हमसे चूक न हो। 
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भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक संबंध 


झे आज यहाँ उपस्थित होकर बेहद प्रसन्नता हो रही है । यह और भी प्रसन्नता की बात है कि 
मु श्रीलंका के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। श्रीलंका के माननीय मंत्रियों 
के इस अवसर पर उपस्थित होने से हम सब प्रसन्न हैं। 

१५ अगस्त, १९९७ को कोलंबो में भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगाँठ के कार्यक्रमों 
का शुभारंभ हुआ था। उस समय महामहिम राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने कहा था--' भारत का 
एक स्वर्णिम इतिहास है और किसी-न-किसी तरह से दक्षिण एशिया के सभी देश इससे जुड़े हुए 
हैं।' हमें इसपर गर्व और प्रसन्नता दोनों हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा इतिहास एक ऐसा विषय 
है, संपूर्ण विश्व जिसकी प्रशंसा करता है, अध्ययन करता है और सम्मान करता हे। भारत केवल 
एक राज्य या देश नहीं है वह एक संपूर्ण सभ्यता है। मानवीय विरासत की एक प्रमुख उपलब्धि है। 

साझी परंपराओं के प्रति इन भावनाओं की मैं बहुत कद्र करता हूँ। भारत और श्रीलंका के 
बीच सांस्कृतिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं। विशेषज्ञ भले ही हमारे पुराणों में वर्णित श्रीलंका की 
ऐतिहासिकता और भौगोलिक स्थिति पर बहस करते रहे हों; लेकिन आम लोगों की राय में हमारे 
बीच संबंध तब से ही माने जाते हैं । हमें सबसे महान्‌ साझा विरासत और बंधन तो गौतम के रूप 
में भगवान्‌ बुद्ध से मिली है। सम्राट्‌ अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संगमित्रा 
अपने पिता के प्रतिनिधि और बौद्धधर्म के प्रचारक के रूप में इस महान्‌ धर्म को लेकर यहाँ आए। 
इतिहास आज भी उनके इस महान्‌ कार्य को याद करता है। हमारी परंपरागत कथाओं, पुराणों, 
लिखित इतिहास और पुरानी स्थापत्य कला में हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की 
प्राचीनता स्पष्टत: परिलक्षित होती है। 

आधुनिक युग में भी भारत और श्रीलंका के बीच बेहद नजदीकी, लाभदायक और परस्पर 
सहयोग के संबंध हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर श्रीलंका के भ्रमण पर आए थे। गुरुदेव ने यहाँ के 
बुद्धिजीवियों और कला पर अपना गहन प्रभाव छोड़ा था। श्रीलंका की विस्तृत हरीतिमा ने टैगोर 
का मन मोह लिया था। कोलंबो से कुछ ही दूरी पर स्थित होराना में १९३४ में एक संस्थान का 
उद्‌घाटन करते हुए गुरुदेव ने कहा था कि जिस संस्थान को आपने शुरू किया है, वह मुझे बंगाल 
में काम करने की याद दिलाता है। उन्होंने इस संस्थान को ' श्रीपाली' का नाम दिया था, जिसका 


३० जुलाई, १९९८ को कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर वक्‍तव्य । 
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अर्थ है-'वह स्थल जहाँ साक्षात्‌ सुंदरता निवास करती है।' 

टैगोर द्वारा श्रीलंका के एक युवक पर छोड़ा गया प्रभाव बहुत ही रोचक है । गुरुदेव के एक 
नाटक सम्मोचन का कोलंबो में मंचन किया गया। इस युवक ने इस नाटक की समीक्षा करने का 
काम किया। यह युवा समीक्षक कोई और नहीं, बल्कि श्री एस.डब्ल्यू. आर.डी. भंडारनायके थे, 
जो बाद में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने । श्रीलंका के संगीत में गुरुदेव टैगोर का दूरगामी प्रभाव आज 
भी परिलक्षित होता है। 

स्वामी विवेकानंद और पं. जवाहरलाल नेहरू की श्रीलंका की यात्राएँ भी हमें याद आती हैं। 
श्रीलंका और भारत दोनों में स्वामी विवेकानंद की शताब्दी समारोहों का हाल ही में आयोजन हुआ 
था। पंडित नेहरू तो अनुराधापुर में समाधिस्थ बुद्ध यानी योगासन पर विराजे भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति 
के दर्शन से अभिभूत ही हो गए थे। श्रीलंका के अनंदा कुमारस्वामी और अनंगारिका धर्मपाला जैसे 
विद्वानों ने हमारी साझा विरासत के अध्ययन में प्रारंभिक योगदान किया। 

वर्तमान समय में हमारे देशों के बीच में ये सांस्कृतिक संबंध और भी मित्रवत्‌ रूप में 
विकसित हो रहे हैं । भारतीय संगीत की दोनों प्रमुख धाराओं हिंदुस्तानी और कर्नाटक के प्रेमी यहाँ 
मिलते हैं । बहुत से लोग यहाँ भरत नाट्यम सीखते और करते हैं | हमारे देशों के कलाकारों और 
वास्तुविदों के बीच नियमित संपर्को से दोनों लाभान्वित होते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है और वह बेहद लोकप्रिय भी है। हिंदी फिल्मों के कलाकारों की 
जितनी श्रीलंका में लोकप्रियता है, भारत में उतनी ही श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ियों की है। 
निश्चय ही हम दोनों देशों के बीच बहुत सी चीजें साझा और समान हैं | विश्व के देशों के बीच 
आदान-प्रदान में संस्कृति की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है और आनेवाली शताब्दी और सहस्राब्दी 
में इसमें और भी अधिक विकास होगा। मानवता के इतिहास के इस नए दौर में दक्षिण एशिया को 
अपने आकार, जनसंख्या और महान्‌ सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप योगदान करना चाहिए। एक 
ओर दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया तथा दूसरी ओर दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड्नेवाले 
मजबूत बंधन हमें सुझाते हैं कि सार्क समुदाय संपूर्ण एशिया के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता हैं। 
मैं कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को सार्क और एशिया में सांस्कृतिक सहयोग की 
व्यापक धुरी स्थापना की दिशा में एक छोटे, लेकिन महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखना चाहता हूँ। 
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ द्वारा दक्षिण एशिया में खोला जानेवाला यह पहला केंद्र है। यह 
केंद्र एक ऐसे समय में स्थापित किया जा रहा है, जबकि भारत और श्रीलंका दोनों ही अपनी 
स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं यह तथ्य ही इस बात का प्रतीक है कि हम आनेवाले समय 
में एशिया के प्रारूप में भारत श्रीलंका के बीच संबंधों को कितना महत्त्व देते हैं । निस्संदेह भारतीय 
सांस्कृतिक केंद्र हमारे देशों को और निकट लाने के एक और केंद्र तथा मंच के रूप में काम 
करेगा। मैं इस केंद्र की सफलता की कामना करता हूँ। 
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अफ्रीका में आर्यसमाज का योग 


आ र्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित इस समारोह में शामिल होते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो 
रही है । डॉ. विश्राम राम विलास ने मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे हैं, मै इसके लिए उन्हें 
धन्यवाद देता हूँ। 

यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह करीब एक अरब की आबादीवाले उस देश का सम्मान 
है जिसके प्रतिनिधि के रूप में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ । वास्तव में यह सम्मान दक्षिण 
अफ्रीका में रहनेवाले भारत मूल के लोगों द्वारा भारतमाता का सम्मान है। 

करीब दो करोड़ बीस लाख भारतवासी भारत के बाहर विभिन देशों में रह रहे हैं। 

अलग-अलग परिस्थितियों और कारणों से वे स्वदेश छोड़कर बाहर गए। 

इनमें से बहुत से लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी विभिन्न देशों में रह रहे हैं वे वहाँ के वफादार और 
उत्पादक नागरिक हैं और बराबर अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं । विदेशों में 
जाकर बस गए भारतीय भाई-बहनों से जब भी मैं अपनी यात्राओं के दौरान मिलता हूँ तो पाता हूँ 
कि उनके भारत के साथ बहुत ही चमत्कारिक और गूढ़ संबंध हैं। 

इस अनुभूति के कारण मेरा भारत के प्रति विश्वास तथा गर्व और भी बढ़ जाता है। भारत 
और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध तो बहुत ही विशिष्ट हैं और यही विशिष्टता भारत और दक्षिण 
अफ्रीका में रहनेवाले भारत मूल के लोगों के बीच संबंधों में परिलक्षित होती है। दोनों देशों के 
बीच मजबूत संबंधों की कड़ियों में से एक महत्त्वपूर्ण कड़ी दोनों देशों में आर्यसमाज की प्रेरणा से 
किए जा रहे कार्य भी हैं। 

अपने स्कूल के दिनों में मैं भी आर्यसमाज की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ था। भारतीय 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के ढाँचे के अंतर्गत रहते हुए कट्टर राष्ट्रवादिता और 
क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के दर्शन ने मुझे बहुत प्रभावित कियां। 

मैने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है--'इन द फुट स्टेप्स ऑफ स्वामी श्रद्धानंद : द 
इंडियन साउथ अफ्रीकी एक्सपीरिएंस।' इस पुस्तक में पहली बार भारत में दक्षिण अफ्रीका में 
आर्यसमाज की स्थापना के प्रयासों के इतिहास की चर्चा की गई है। 

बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी की भारत वापसी के बहुत 


१ सितंबर, १९९८ को डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में आर्य प्रतिनिधि सभा में भाषण। 
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पहले से ही स्वामी श्रद्धानंद को महात्मा के रूप में जाना जाता था। गांधीजी हमेशा उन्हें 'बड़े भाई' 
के रूप में पुकारते थे। महान्‌ आर्यसमाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध 
संघर्ष को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी थी और हजारों लोगों को इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित 
किया था। उन्होंने अपने देश के लोगों को निर्भय बनने की शिक्षा दी थी। यह शिक्षा आज भी 
सामयिक बनी हुई है। 

यह पुस्तक गोरे शासकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के सताए हुए लोगों के संघर्ष को सही तरीके 
से चित्रित करने की दिशा में चलाए जा रहे संघर्ष में एक और महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस 
पुस्तक के दोनों संपादकों डॉ. विश्राम राम बिलास और डॉ. अश्विन देसाई को उनके गहन 
अनुसंधान और अध्ययन के लिए बधाई देता हूँ। ये दोनों ही संपादकगण डरबन वेस्टविले से 
संबंधित हैं । 

मित्रो, भारत और दक्षिण अफ्रीका न केवल गुलामी की कड़वी जंजीरों से जुड़े हुए हैं, बल्कि 
अपनी स्वतंत्रता के लिए शौर्यपूर्ण संघर्ष और देश के पुनर्निर्माण के साझा प्रयासों ने हमें बाँध रखा 
है। संपूर्ण विश्व अपनी असफलता के लिए इससे अनेक लाभदायक सबक सीख सकता है। 

आपके इस मुग्धकारी देश में आज मेरे होने का एक कारण यह भी है कि मैं कभी शोषण के 
शिकार रहे देशों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के लिए आया हूँ। औपनिवेशिक शोषण का 
हमारा साझा इतिहास रहा है। आज हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं 
जहाँ न अन्याय हो और न संघर्ष। भारत और दक्षिण अफ्रीका इस महान्‌ प्रयास में निकटतम 
सैद्धांतिक सहयोगी हैं। यह याद आना मात्र ही कि भारत की आजादी के संघर्ष के महत्त्वपूर्ण बीज 
दक्षिण अफ्रीका की धरती पर बोए गए थे, हमें मंत्रमुग्ध कर देता है | महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की 
शक्ति को सबसे पहले यहीं पहचाना। इसके अलावा हमें इस बात से भी प्रेरणा मिलती है कि 
कभी अनुबंधित श्रमिकों के रूप में यहाँ जबरन समझौते के तहत आए श्रमिकों की संतानों ने 
दक्षिण अफ्रीका की भयावह रंगभेदी व्यवस्था की कमर तोड़ने में हाथ बटाया | इतिहास रूपी वस्त्र 
का ताना-बाना साधारण लोगों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों पर निर्भर करता है। लेकिन 
इतिहास में महान्‌ परिवर्तन तभी हुए हैं, जबकि न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत समाज में से 
ही पूर्ण समर्पित लोगों का एक समूह उच्च नैतिक सिद्धांतों के लिए जीने-मरने की ठान लेता है। 
आमतौर पर इस प्रकार का संघर्ष विपरीत परिस्थितियों में ही होता है और मनुष्य की भावनाओं का 
संपूर्ण परीक्षण होता है तथा उसमें सर्वस्व न्योछावर करने तक की स्थिति भी आ सकती है। 

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष ने इस प्रकार के महान्‌ नेताओं की एक पूरी श्रृंखला को जन्म दिया। 
इनमें से अधिकतर ने राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं आगे तक देखा था। वे सभी चाहते थे कि भारत 
का चहुँमुखी पुनर्जागरण हो, जो उसकी अपनी विशिष्टता और मूल्यों पर आधारित हो। 

स्वामी दयानंद और उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाज आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को जागृति के 
मार्ग के पहले प्रकाशपुंजो में से एक है । 

अफ्रीका सौभाग्यशाली रहा कि आर्यसमाज के प्रकाशपुंजो से निकला प्रकाश जल्दी ही यहाँ 
पहुँचा। 

जबरन समझौते के तहत भारत से दक्षिण अफ्रीका में लाए गए श्रमिक अपनी रोजी-रोटी के 
लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आर्यसमाज ने उनमें गर्व और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष 
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की इच्छाशक्ति जागृत कर दी। 

आनेवाले वर्षों और दशकों में आर्यसमाज द्वारा जगाई गई इस ज्योति ने दक्षिण अफ्रीका की 
रंगभेदी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में भारतीय समाज को एकजुट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि दक्षिण अफ्रीका में आर्यसमाज द्वारा प्रेरित आर्य प्रतिनिधि 
सभा जैसे संगठन समाज सुधार की व्यापक गतिविधियों में संलग्न हैं। 

जाति और लिंग पर आधारित भेदों को दूर करने के लिए किए जा रहे कठिन प्रयासों के लिए 
मैं सभा के स्वयंसेवकों को बधाई देता हूँ। समुदाय द्वारा महिलाओं को पुजारियों के काम के लिए 
आगे लाने के प्रयास निश्चय ही प्रशंसनीय हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो न केवल भारत के 
विभिनन क्षेत्रों के लोगों को जोड़ पाने में सफल हुई है, बल्कि यह विदेशों में रहनेवाले भारतीय मूल 
के लोगों को भी एकजुट करती है। 

हिंदी और उसकी सहयोगी भाषाओं को लोकप्रिय बनाया जाना देश और विदेश में रहनेवाली 
हमारी युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आचार-विचार और रीति-नीति को बरकरार 
रखने के लिए आवश्यक है। यह जानकर मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है कि ' हिंद शिक्षा संघ' 
के स्वयंसेवक दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं । मेरी 
सरकार दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के इस तरह के प्रयासों को हर संभव सहायता देने को 
तैयार है। 

आर्यसमाज द्वारा वृद्धों और निराश्रित बच्चों को सहायता देने के लिए बनाए ' आर्य कल्याण 
गृह ' के कार्यों कौ मैं विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूँ | इसकी स्थापना करीब सत्तर वर्ष पहले 
हुई थी और आज यह पूरे दक्षिण अफ्रीका में वृद्धो और निराश्रित बच्चों को आश्रय देनेवाला देश 
का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। 

मित्रो, बीसवीं शताब्दी के अंतिम छोर पर यह विश्व आज एक चौराहे पर खड़ा है। यहाँ से 
यात्रा अगली शताब्दी में मानवता, शांति, सहयोग और सामूहिक विकास की ओर जाएगी या इस 
शताब्दी पर छाए रहे संघर्षो और सामाजिक दरारों को और गहरा बनाने की ओर बढ़ेगी ? टकराव 
के मार्ग को कैसे छोड़ा जाए? सहयोग और परस्पर समझ के मार्ग पर केसे चला जाए? 

पूरी दुनिया के लोग आज इन प्रश्नों के उत्तरों की तलाश कर रहे हैं। डरबन में हो रहा 
गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन इन प्रश्नों के उत्तर ea का प्रयास करेगा । मेरा विश्वास है कि भारत 
को प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भंडार इस दिशा में विश्व स्तर पर चल रही 
खोज की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्धांत और विचार तथा गहन दृष्टि उपलब्ध कराने में सहायक 
सिद्ध हो सकता है। भारत की आध्यात्मिक विरासत का आधारभूत सत्य यह है कि विभिन्न देशों 
और समाजों को विविधता में विश्वास करना और एकता से रहना सीखना होगा। 

' विविधता में एकता' के सिद्धांत को पूर्णत: स्वीकार किया जाना जरूरी है । दक्षिण अफीका 
और भारत जैसे विभिन्न भाषाओं, विश्वासों, जाति-धर्मोबाले समाजों में “एकता में विविधता' और 
भी जरूरी है। 

भूमंडलीकरण के तेजी से बढ़ते हुए कदमों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविधता में 
एकता के सिद्धांत की स्वीकार्यता और बढ़ रही है, क्योंकि भूमंडलीकरण के बढ़ने से विभिन्न देशों, 
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संस्कृतियों और समुदायों के बीच आदान-प्रदान और परस्पर निर्भरता कहीं ज्यादा बढ़ रही है। 

इस बारे में मुझे आप के सर्वत्र सम्मानित राष्ट्रपति डॉ. नेल्सन मंडेला द्वारा ९ जुलाई, १९९८ 
को “विश्व हिंदू सम्मेलन' में व्यक्त किए गए विचार याद आते हैं। उन्होंने कहा था, ' हिंदुत्व 
दक्षिण अफ्रीका का और विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहिष्णुता, एकता, संसाधनों के समान 
वितरण, शांति और मित्रता पर आधारित एक दृष्टिकोण है।' 

यही दृष्टिकोण महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका और अन्य जगहों पर प्रतिपादित मूल्यों में 
दिखता है। स्वामी विवेकानंद ने “शिकागो सम्मेलन' में व्यक्त किए गए अपने विश्वविख्यात 
विचारों में इसी दृष्टिकोण के मूल्यों को अभिव्यक्ति दी थी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पर इन मूल्यों 
ने व्यापक प्रभाव डाला था। इन्हीं मूल्यों ने मेरे विचारों को प्रभावित किया है। 

राष्ट्रपति मंडेला के शब्द न केवल हिंदुत्व के आधारभूत सत्य को निरूपित करते हैं; बल्कि 
वे संपूर्ण भारतीय परंपरा को भी अभिव्यक्ति देते हैं। आर्यसमाज इस परंपरा का एक महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा है। 

मैं एक बार फिर इस महान्‌ उद्देश्य के लिए कार्यरत कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और 
भविष्य में उनकी सतत सफलता की कामना करता हूँ। 
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समान लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास 


3J ध्यक्ष महोदय, गुटनिरपेक्ष देशों के इस शिखर सम्मेलन में आकर अत्यंत प्रसन्नता का 

अनुभव हो रहा है, जिसको ज्योति को पिछले तीन वर्षो से कोलंबिया के राष्ट्रपति श्री सैंपर 
पिजानो ने बड़ी सावधानीपूर्वक जलाए रखा है और जो अब आपके हाथों में आ जाएगी। 

यह सर्वथा उपयुक्त तथा गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति ने बीसवीं शताब्दी में एक 
ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, वही व्यक्ति ( श्री नेल्सन मंडेला) अब इस आंदोलन की बागडोर 
सँभालेंगे। हम अपने दक्षिण अफ्रीकी मित्रों के लिए इस आंदोलन के नेतृत्व में उनकी पूर्ण सफलता 
को कामना करते हैं और उनके इस प्रयास में अपना हरसंभव सहयोग देने का प्रस्ताव करते हैं। 
दक्षिण अफ्रीका के लिए यह हमारी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि यहीं मोहनदास करमचंद गांधी 
गुमनामी के अँधेरे से निकलकर महात्मा बनकर निकले, जो आज मानवता के लिए आशा की एक 
किरण हैं। इस शताब्दी का हमारा यह अंतिम शिखर सम्मेलन भी है--एक ऐसी शताब्दी का जो 
काफी खून-खराबे और पीड़ा-वेदनाओं की साक्षी रही है। अब यह हमारे, इस विश्व की बहुसंख्यक _ 
जनसंख्या के प्रतिनिधियों के हाथों में है कि हम सुनिश्चित करें कि अगली शताब्दी शांति और 
समृद्धिवाली हो। 

इस शताब्दी के अधिकांश भाग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यसूची में दक्षिण अफ्रीका 
छाया रहा है, क्योंकि यह राजनीतिक और सामाजिक दमन का शिकार रहा है। ठीक ही है कि 
इतिहास का चक्र पूरा घूम चुका है और अब एक बहुनस्लीय लोकतंत्र के रूप में दक्षिण अफ्रीका 
अगली शताब्दी में इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यसूची को मूर्त रूप 
देने के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ पूरा-पूरा सहयोग करेगा। इस शिखर सम्मेलन में और 
दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षतावाले आगामी वर्षों में इस आंदोलन को इक्कीसवीं शताब्दी की 
चुनौतियों का सामना करने में विकासशील देशों की समस्याओं को मुखरित करने की रणनीति पर 
ध्यान केंद्रित करना होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह सर्वोच्च 
उपलब्धि होगी। 

१९४७ में, जब से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है, निरस्त्रीकरण हमारी विदेश 
नीति का आधारस्तंभ रहा है। हमारे नेताओं ने इसे ऐसे देश के लिए एक स्वाभाविक मार्ग के रूप 
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में चुना, जहाँ 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' के आधार पर ही हमने अपने अनूठे स्वतंत्रता संग्राम का 
संचालन किया था। उनका कहना था कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व से सभी देशों की सुरक्षा 
मजबूत होगी। आज भी यह अवधारणा उतनी ही मजबूत है, जितनी १९५४ में थी, जब भारत ने 
“परमाणु हथियारों के निषेध और समाप्ति के लिए बातचीत तथा तब तक के लिए परमाणु 
हथियारों के परीक्षणों पर रोक लगाने के समझौते ' का आह्वान किया था। लक्ष्य एक ऐसा प्रतिबंध 
लगाने का था, जिससे परमाणु हथियारों के लिए अनुसंधान और विकास पर रोक लग जाती | यह 
लक्ष्य अभी भी हमारी पहुँच से बाहर लगता दिखाई देता है। १९६३ की आंशिक परमाणु हथियार 
परीक्षण संधि का परिणाम यह हुआ कि भूमिगत परीक्षण शुरू होने लगे। १९९६ की कथित 
व्यापक परमाणु अस्त्र परीक्षण निषेध संधि सी.टी.बी.टी. भी एक अन्य आंशिक परीक्षण प्रतिबंध 
संधि है, जो परमाणु हथियारसंपन्न देशों को अपने असले को परिष्कृत करने और उन्नत बनाने की 
छूट देती है। 

परमाणु अप्रसार संधि के बारे में हमारा दृष्टिकोण सर्वविदित है और पहली बार जब यह 
संधि प्रस्तावित की गई थी तब से हमारे इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह एक 
भेदभावपूर्ण संधि है और इससे परमाणु अप्रसार का उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं है, बल्कि इसने पाँच 
देशों को परमाणु हथियारों की मौजूदगी के खिलाफ सार्वभौमिक राय की अवहेलना करते हुए 
प्रसार का अधिकार दे दिया । परमाणु हथियारसंपन्न देशों द्वारा सामान्य एवं संपूर्ण निरस्त्रीकरण की 
दिशा में प्रयास करने की अपनी वचनबद्धता की पूरी तरह अवहेलना की गई है। यहाँ तक कि 
परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने के वचन का भी पालन नहीं किया गया हे । 

निरस्त्रीकरण के बारे में १९७८ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले विशेष अधिवेशन में भारत 
ने कई गुटनिरंपेक्ष देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा था कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को 
मानवता के खिलाफ एक अपराध घोषित किया जाए। १९८२ में महासभा के दूसरे विशेष अधिवेशन 
में परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने के बारे में एक संधि के मसौदे से इस अवधारणा को और 
मजबूत किया गया। आज भी पाँच परमाणु हथियारसंपन्न देशों और उनके मित्र देश संयुक्त राष्ट्र 
महासभा में इस प्रस्ताव का विरोध जारी रखे हुए È उन्होंने हाल ही मे इस भारतीय प्रस्ताव का 
भी विरोध किया कि परमाणु हथियारों के प्रयोग को प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के दायरे में आनेवाले अपराधों की सूची में शामिल किया जाए। 

१९८० के दशक के दौरान जब परमाणु हथियारों की दौड़ के फिर से सिर उठाने के बारे में 
काफी चिंता व्यक्त जा रही थी, तब स्वीडन, यूनान, मेक्सिको, अर्जेटीना और तंजानिया के साथ 
मिलकर भारत ने छह देशों की पाँच महाद्वीप पहल की शुरुआत की थी, जिससे एक बार फिर 
सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने पर जार दिया गया था। एक ऐसे प्रतिबंध की बात की 
गई थी, जो निरस्त्रीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। दो प्रमुख परमाणु शक्तियां इस 
अपील का विरोध करती रहीं | 

निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के १९८८ के तीसरे विशेष अधिवेशन में 
भारत ने एक परमाणु हथियारमुक्त और गैर हिंसापूर्ण विश्व व्यवस्था को स्थापना के लिए एक 
कार्ययोजना प्रस्तुत की थी यह एक चरणबद्ध योजना थी, जिसमें परमाणु अस्त्रों के सभी जखीरों 
को प्रमाणनीय तरीके से समाप्त करने की दिशा में क्रमबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया था। 
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लेकिन दुर्भाग्य से परमाणु हथियारसंपन्न देशों ने इसे अव्यावहारिक कहकर रदूद कर दिया। 
हममें से कई ने मैक्सिको द्वारा आंशिक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध संधि को एक 
व्यापक परीक्षण निषेध संधि (सी.टी.बी.टी.) में बदलने के लिए संशोधन की उठाई गई माँग का 
समर्थन किया था। भारत उन देशों में से एक था, जिन्होंने १९९५ में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 
समक्ष बयान देने की पहल की थी, जिसके फलस्वरूप एक वर्ष बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 
परमाणु हथियारों के खतरे या प्रयोग की अवैधता के बारे में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। 
हमने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस कथन का स्वागत किया है कि कड़े और कारगर अंतरराष्ट्रीय 
नियंत्रण में परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ईमानदारी से समझौता करने की जरूरत है। 

१९६१ के पहले शिखर सम्मेलन से अब तक हमारे इस आंदोलन को कई उल्लेखनीय 
सफलताओं का श्रेय जाता है। लेकिन विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण के मसले पर, जिसे हमारे 
नेताओं ने १९६१ में एक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया था, हमें अभी भी निर्णायक प्रगति 
करनी है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही हमें विश्वास हो चला है कि अवसरों की एक किरण 
मौजूद है, जिसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई वर्ग अब अपने 
पूर्ववर्ती दृष्टिकोणों पर फिर से विचार कर रहे हैं तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐसी 
चरणबद्ध प्रक्रिया के फायदों के बारे में संतुष्ट होते जा रहे हैं, जिसे वे १९८८ में बहुत अधिक 
आदर्शवादी मानते थे। परमाणु हथियारों की समाप्ति के बारे में कैनबरा आयोग ने घोषणा की थी 
कि ' आज ऐसे अवसर मौजूद हैं, जो शायद पहले नहीं थे और आगे भी न हों, जिनसे हम एक नया 
एवं स्पष्ट विकल्प ढूँढ़ सकते हैं, जिससे विश्व परमाणु हथियारों के बिना ही अपना काम चला 
सके।' 

कई अन्य देश महसूस कर रहे हैं कि परमाणु अप्रसार संधि प्रसार की समस्या का स्थायी एवं 
वास्तविक हल नहीं प्रदान कर सकती | इस मोड़ पर हमारे आंदोलन के लिए जरूरी है कि परमाणु 
हथियारों से मुक्‍त विश्व के लक्ष्य के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएँ और इस माहोल का 
फायदा उठाएँ | कार्टाजेना शिखर सम्मेलन द्वारा पारित दस्तावेज के आधार पर हममें से कई देशों ने 
बहुपक्षीय समझौतों को जरूरतों पर बल दिया है, जिनसे शीघ्र ही एक परमाणु हथियार संधि की 
जा सके, जिसके फलस्वरूप परमाणु हथियारों के विकास. निर्माण, परीक्षण, तैनाती, भंडारण, 
हस्तांतरण, धमकी या इस्तेमाल पर रोक लग सके और जिसमें इन हथियारों को समाप्ति का 
प्रावधान हो। 

भारत के हाल के परमाणु परीक्षण एक ऐसे भौगोलिक राजनीतिक परिवेश मे किए गए, जहाँ 
हमारी सुरक्षा को खतरा था और यह खतरा हमारे आसपास के ढके-छिपे या खुलेआम परमाणुकरण 
से और भी गंभीर हो गया था। वैसे हम पहले की तरह अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते 
कि परमाणु हथियार हमेशा बने ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि स्थापित परमाणु हथियारसंपन्न देश 
परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए राजी हो जाएँ तो हम इसमें शामिल होनेवालों में 
सर्वप्रथम होंगे। आज मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जैसा कि भारत उनसे कई बार पहले भी 
अनुरोध कर चुका है कि आइए, हमारे साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन से मिलकर एक परमाणु हथियार 
संधि करें, जिसके जरिए व्यापक जनसंहार के हथियारों की इस अंतिम श्रेणी को हम समाप्त कर 
दे। आज यह आंदोलन अपनी चिरकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप अपने भविष्य की सुरक्षा के 
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लिए एक ऐतिहासिक आह्वान कर रहा है। आइए, हम वचन लें कि २००१ में हम!जब अगले 
शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हों तो हम ऐसे सामूहिक निर्णय का स्वागत कर सके कि नई 
सहसाब्दी में परमाणु हथियारों का खतरा मौजूद नहीं होगा। 

कुछ क्षेत्रों में आशंका व्यक्त की गई है कि दक्षिण एशिया में हाल के घटनाक्रम से हथियारों 
की दौड़ की काली छाया उठ खड़ी हुई है और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है । ये आशंकाएँ निर्मूल हैं । 
भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों का इच्छुक है और उनके साथ मिलकर अपनी 
समानताओं और समान आकांक्षाओं के आधार पर काम करना चाहता है । मतभेदों को बुद्धिसंगत, 
शांतिपूर्वक और आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। मेरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के 
साथ कोलंबो में सदभावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई और हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ भी बातचीत 
जारी रखे हुए है। अपने दृष्टिकोणों के बारे में मतभेद व्यक्त करने की यह जगह नहीं है । शिमला 
समझौता, जिसकी भारत और पाकिस्तान दोनों ने पुष्टि की है, इन मतभेदों को आपस में शांतिपूर्ण 
ढंग से हल करने की एक सहमत व्यवस्था प्रदान करता है। मैं बड़े जोरदार ढंग से स्पष्ट कहना 
चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में किसी भी तीसरे पक्ष के शामिल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है 
चाहे उनका इरादा कितना भी नेक क्यों न हो। जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और 
रहेगा। वहाँ की वास्तविक समस्या सीमा पार के आतंकवाद की है। 

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जिसमें इस आंदोलन को काम करना पड़ रहा है असमानताओं और 
अनिश्चितताओं से भरी है। यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में जातीय झगडे चालू हँ । मध्य-पूर्व 
शांति प्रक्रिया में रुकावट बनी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद 
से प्रतिदिन निर्दोष व्यक्तियों की जानें जा रही हैं संरक्षणवाद, मुद्रा की सट्टेबाजी और पूँजी के 
बाहर जाने से कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएँ लड़खड़ाने लगी हैं। व्यापार, निवेश, 
विकास, सहयोग, पर्यावरण और मानवाधिकारों के बारे में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था के नए ढाँचे से 
विकासशील देशों को उपलब्ध राजनीतिक दायरा सिकुड़ता जा रहा है, परिणामस्वरूप उनपर 
दबाव बढ़ गया है । संयुक्‍त राष्ट्र की जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं लेकिन इसके वित्तीय संसाधनों 
का आधार लड़खड़ा रहा है। सुरक्षा परिषद्‌ के विस्तार और सुधारों के लिए विश्वव्यापी और गैर 
भेदभावपूर्ण मापदंड अपनाए जाने चाहिए। गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों को अकसर परिषद्‌ 
की कार्रवाइयों का निशाना बनना पड़ता है। परिषद्‌ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका 
समानता के आधार पर होनी चाहिए। अपने सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ऐसी ताकत विकसित करनी होगी, ताकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी 
संख्या एक प्रभावी आवाज बन पाए। इसे बदले हुए अंतरराष्ट्रीय परिवेश में फिर से अपना स्थान 
बनाना है। 

एक और प्राथमिकतावाला क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए एक कार्यसूची 
तय करने का है। विकसित देशों के बाजारों में संरक्षणवाद फिर से लौट आया है, व्यापार और 
निवेश का प्रयोग श्रम मानकों, बौद्धिक संपदा के अधिकारों, मानवाधिकारों और पर्यावरण के 
मामलों में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। कुछ विकासशील देशों की 
हाल की सफलताओं के खिलाफ ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हमारे आंदोलन के ये सदस्य 
अंतरराष्ट्रीय प्रगति के अग्रजों के रूप में उभरे हैं, लेकिन दूसरे देशों को विश्वव्यापीकरण ने न 
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केवल हाशिए पर ला पटका है, अपितु उनके समाजों की स्थिरता को ही खतरा उत्पन्न हो उठा है। 
स्थिति कोई भी हो, हमारी आवाज अवश्य सुनी जानी चाहिए। इसके विपरीत हमें सुनने को 
मिलता है कि हमें बाजार के जादू पर विश्वास करना चाहिए। हमने अनुभव से पाया है कि जादू 
जल्दी ही छूमंतर हो जाता है और फिर प्रत्येक देश में बाजार का नियमानुसार होना भी तो जरूरी 
है, और इस संबंध में वही देश निर्णय करे, क्योंकि वही अपने नागरिकों के कल्याण का एकमात्र 
संरक्षक है। 
लेकिन हमें बताया जाता है कि विश्व बाजार एक अराजकतापूर्ण जगह होगी, जिस पर कोई 
नियंत्रण नहीं होगा, वह एक रहस्यमय स्थान होगा, जिसमें निवेश धन के प्रबंधक जब चाहे 
अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं । हमें दक्षिण पूर्व एशियाई अनुभव से सबक सीखने को कहा 
जाता है, जिसके अनुसार विकासशील देशों में वित्तीय संस्थानों पर कड़े घरेलू नियंत्रणों का होना 
अनिवार्य है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियंत्रणों या अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रति जवाबदेही लाने या 
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं मौद्रिक प्रणाली के ढाँचे की कमियों को जाँचने या अर्थव्यवस्था के सभी 
नाजुक क्षेत्रों पर पड़नेवाले इसके विनाशक प्रभावों के लिए कोई कार्यसूची तय नहीं है। 
आंदोलन को अब तक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होना पड़ेगा। पिछले वर्ष हमने 
अर्थशास्त्रियों की जिस तदर्थ समिति का गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हाल के 
महीनों में इस संकट के परिणामों पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कई महत्त्वपूर्ण बैठकें 
हुई हैं। जैसा हाल के घटनाक्रमों ने दर्शाया है कि आर्थिक संकटों से राजनीतिक तनाव उत्पन्न होते 
हैं, ये हमारे देशों के सामाजिक ताने-बाने को तार-तार कर देते हैं । पूर्वी एशिया में जो dae शुरू 
हुआ था, वह वहीं समाप्त नहीं हो जाएगा, हम सब इसकी लपेट में आएँगे। इसलिए हमें अपने 
स्तर पर फैसले करने होंगे कि इस अनिश्‍चित विश्व में हमारे कदम क्या हों । हमें एक ऐसी प्रणाली 
बनानी ही होगी, जिसके जरिए गुटनिरपेक्ष देश आज के नाजुक आर्थिक मुद्दों पर लगातार काम 
कर सकें। यदि निरंतर ध्यान देकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को 
नहीं संवारता है तो इस उदासीनता के परिणाम हमको ही सबसे अधिक भुगतने पड़ेंगे। हमें 
राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देना पडेगा कि चाहे कितनी गंभीरता से हमें विचार-विमर्श 
करना पड़े, हम इससे उबरेंगे। हमें इस शिखर सम्मेलन में निर्णय लेने पड़ेंगे, जिनसे हमारे 
विश्लेषणात्मक संसाधनों, समझौते की क्षमता और परस्पर समर्थक कार्रवाइयों के विभिन्न तरीकों 
से मजबूती आए, जिसके लिए हमने आपस में जो प्रभावपूर्ण क्षमताएँ विकसित की हैं, उनका 
लाभ उठाना होगा। 
वर्तमान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण में सरकारी विकास सहायता, विशेषकर बहुराष्ट्रीय 
संगठनों के जरिए मिलनेवाली सहायता में कमी आती जा रही है, जो चिंता का गंभीर विषय है। 
विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की इन संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र की 
केंद्रीय भूमिका को मजबूत करना होगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार संस्थानों में निर्णय- 
प्रक्रिया को अधिक समानता आधारित बनाने और अपनी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील 
बनाने के तौर-तरीके ढूँढने होंगे। विकास पर उनके जोर देने की प्रवृत्ति को बहाल करना होगा। 
विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त सम्मेलन इस आंदोलन की एक लंबी चली आ रही माँग है, जो 
इन उद्देश्यों को पूर्ति को दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। आरंभिक प्रक्रिया में इस 
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आंदोलन के सदस्यों की कारगर भागीदारी इसकी सफलता के लिए अनिवार्य है। 

अपने अथक प्रयासों के जरिए हमारे देशों की क्षमताओं में जो शानदार वृद्धि हुई है, उससे न 
केवल हमारे लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार हुआ है, बल्कि विकासशील देशों में सहयोग की 
संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। हमें मौजूदा परस्पर पूरकताओं को आगे ही नहीं बढ़ाना होगा, 
बल्कि परस्पर निर्भरताओं की दिशा में नए प्रयास भी करने होंगे। अंतिम निष्कर्ष तो यही है कि 
आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। 

एक और क्षेत्र जिस प्रर अधिक ध्यान देना होगा, वह है अफ्रीका। इस महाद्वीप को जो 
प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कुछ महीने पहले 
एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर सुरक्षा परिषद्‌ ने गौर किया था, लेकिन संकट के कारणों पर तो 
अन्य मंचों तथा अन्य साधनों से ही विचार किया जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ 
शीघ्र ही १९९९ में अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेगी । हमारे मेजबानों के कुछ अपने 
विचार हैं तथा इसी प्रकार अन्य अफ्रीकी देशों के भी हैं। आंदोलन यदि यह सोचता हे कि 
अफ्रीकियों द्वारा की गई पहलों को वह कुछ समर्थन दे सकता है तो उनके साथ मिलकर काम 
करना चाहिए। अफ्रीका की विशेष जरूरतों के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए वे अंतरराष्ट्रीय 
सम्मेलन या संयुक्‍त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन की उपादेयता पर विचार कर सकते हैं । 

हमारे लिए विकास का संपूर्ण उद्देश्य अपने नागरिकों को फिर से वे मानवाधिकार दिलाना 
है, जिन्हें उपनिवेशवाद ने रौंद डाला था। गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन और जाति एवं अन्य प्रकार 
के भेदभावों से इन अधिकारों को अभी भी खतरा बना हुआ है। इसलिए विडंबना है कि कभी- 
कभी गुटनिरपेक्ष देश भी मानवाधिकारों के मामले में रक्षात्मक मुद्रा में दिखते हैं। शायद ऐसा 
इसलिए है कि हम ऐसे आंशिक तथा स्वार्थी दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो इन 
अधिकारों की, विशेषकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पूर्ण रूपेण प्राप्ति के 
लिए जरूरी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और कर्तव्यों की अनदेखी करते हों | मानवाधिकारों की सार्वभौमिक 
घोषणा के इस पचासवें वर्ष में यह जरूरी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहयोग के परस्पर संबंधों 
को गहराई से समझने की दिशा में कार्य करे। 

आतंकवाद का विषधर अपने पंजे फैला रहा है और इसे सीमाओं की कोई परवाह नहीं है। 
एक महीने पहले नैरोबी और दार-ए-सलाम में अत्यंत घृणित हिंसक घटनाओं में कई निर्दोष जानें 
गईं। आतंकवाद की ये घटनाएँ सुर्खियाँ बनीं, लेकिन हममें से कई देशों के लिए, आतंकवादी 
हिंसा में लोगों के मारे जाने की रोज की घटनाएँ कोई नई बात नहीं है, जिनपर शेष विश्व या तो 
मौन रहता है या फिर उदासीन और राजनीतिक सुविधा या अन्य निकृष्ट कारणों से ईमानदारी से 
की गई आतंकवाद की परिभाषा को मानने से इनकार कर देता है। कुछ अपनी नाक के नीचे न 
देखने के अक्खड़पन में लोकतंत्र को उन आतंकवादियों के बराबर रखकर देखने को ही तैयार हैं 
जो खुले समाजों में अपने आतंक से लोगों का जीना मुहाल करते रहते हैं। आतंकवाद मानवता पर 
और सभ्य समाजों के जीवन मूल्यों पर सीधा-साधा खुल्लम-खुल्ला आक्रमण ह| यदि हम गांधी 
की विरासत का और मादिबा के उदाहरण का सम्मान करते हैं तो गुटनिरपेक्ष देशों को नैतिक 
समकक्षता के खोखले दावे को नकार देना चाहिए। बुराई को अच्छाई के बराबर का दर्जा नहीं 
दिया जा सकता। अधर्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ न्यायसंगत लड़ाई है, जो लड़ी ही जानी 
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चाहिए। यह इकतरफा या चयनात्मक कार्रवाई से नहीं हो सकता। इसके लिए एकजुट अंतरराष्ट्रीय 
जरूरी है। इस खतरे तथा सामूहिक कार्रवाई से इसके विरुद्ध लड़ने और इसपर काबू पाने 
पर विचार करने और फैसला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का समय आ 
हमें अंतिम दस्तावेज की बारीकियों पर बहस करने में हो समय बरबाद नहीं करना है 
निर्धनता एक सच्चाई है, भेदभाव वास्तविकता है, हिंसा सत्य है; ये ऐसी वास्तविकताएँ हैं 4 
हमारे नागरिकों की जानें ले रही हैं। आंदोलन को इन वास्तविकताओं से जूझना होगा आर 
परिभाषाओं पर अनुपयोगी बहस में उलझकर नहीं रह जाना होगा। सबके भले के लिए सामूहिक 
कार्रवाई के लिए ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। आपकी अध्यक्षता में हमें दही 
है। हम T आशा करते हैं कि डरबन शिखर सम्मेलन अफ्रीकी पुनर्जागरण की एक शुरुआत 
होगी, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपना योगदान होगा और जो आंदोलन को मजबूत बनाओ l 
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परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 


gp महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की इस तिरपनवीं महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं 
आपको बधाई देता हूँ। हम संयुक्त रूप से कामना करते हैं कि आप संयुक्‍त राष्ट्र संघ में 
अपने दायित्वों का भलीभाँति निर्वाह करें तथा इसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। हम पूर्व 
अध्यक्ष को भी उनकी प्रतिबद्धता और योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा पिछले वर्ष किए गए 
उनके कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। 

मुझे सबसे पहली बार संयुक्‍त राष्ट्र संघ की इस महासभा को संबोधित करने का अवसर 
१९७७ में मिला था, जब मैं विदेश मंत्री था। तब से मुझे कई वर्षों तक महासभा के अधिवेशनों में 
आने का मौका मिला, परंतु उस समय मैं किसी मंत्री के पद पर आसीन नहीं था। मैं उन प्रधानमंत्रियों 
के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझमें विश्वास जताया। मेरे लिए इसका महत्त्व इसलिए, 
भी हे कि इससे राष्ट्रीय हितों और भारत की विदेश नीति के विषय में आम सहमति का पता 
चलता है। जब मैंने १९७७ में महासभा को संबोधित किया तब वह कई अर्थों में भारत के इतिहास 
में एक युगांतकारी मोड़ था। जनता सरकार कई दलों का एक मिला-जुला रूप था, जो लोकतंत्र में 
जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए एकत्र हुए थे। तब से लेकर अब तक हमारे यहाँ कई 
सरकारें आई और गई, परंतु लोगों की राजनीतिक जागरूकता और हमारी संवैधानिक प्रणाली को 
कायम रखनेवाली संस्थाओं में उनका विश्वास हमेशा अडिग रहा है। आज जब मैं प्रधानमंत्री को 
हैसियत से यहाँ आया हूँ तब भी मैं एक मिली-जुली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। भारत ने 
यह दिखा दिया है कि विकासशील देश में भी लोकतंत्र अपनी HS जमा सकता है | मुझे विश्वास 
है कि भारत के अनुभवों से यह साबित हो जाएगा कि लोकतंत्र विकासशील देशों में स्थायी और 
दीर्घकालिक आर्थिक विकास का आधार भी बन सकता है। इसी मार्ग को भारत के लोगों ने चुना 
है और आज मैं आपके सामने इसी नए उभरते भारत के प्रतीक के रूप में खड़ा हॅ । 

१९७० के दशक की बातें अब इतिहास बन चुकी हैं । शीतयुद्ध की बाधा समाप्त हो गई हैं। 
पिछले दो दशकों की विशिष्ट बात यह रही हैं कि सारी दुनिया में लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। 
उदाहरण के लिए, हम उन देशों में से एक हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कायम रखा है। इसी आधार 
पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ का भी लोकतंत्रीकरण देखना चाहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, जो 


२४ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण। 
अंतरराष्ट्रीय / २३१ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बदलती हुई अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं को न तो प्रतिबिंबित करती है और न ही उनके अनुरूप 
बदलती है, निश्चित रूप से विश्वास खो देगी। इसलिए हम एक पुनर्गठित और प्रभावी सं 
राष्ट्र संघ का समर्थन करते हैं, जो अपने अधिकांश सदस्य देशों की चिंताओं के प्रति पहले से 
अधिक जिम्मेदार हो और इक्कीसवीं शताब्दी में हमारे समक्ष आनेवाली चुनौतियों का सामना करने 
के लिए पूरी तरह से तैयार हो। 

सुरक्षा परिषद्‌ समसामयिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती; यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों 
में प्रजातंत्र का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती | शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद इसे कार्रवाई करने की 
स्वतंत्रता तो मिल गई है, किंतु अनुभवों से पता चलता है कि परिषद्‌ ने तभी कार्रवाई की है, जब 
ऐसा करना इसके स्थायी सदस्यों के लिए सुविधाजनक रहा। सोमालिया में जो कुछ हुआ, बह 
सुरक्षा परिषद्‌ की गरिमा के अनुकूल नहीं था। इसके अलावा और भी उदाहरण गिनाए जा सकते 
हैं। शांति कायम रखने हेतु किए जानेवाले कार्यों को स्थायी सदस्यों के भौगोलिक एवं राजनीतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। शांति बहाली के कार्यक्रमों को बाह्य 
राजनीतिक प्राथमिकताओं तथा धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 

इसका एक ही समाधान है--सुरक्षा परिषद्‌ में नए सदस्यों को शामिल करना ! सुरक्षा परिषद्‌ 
को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। विकासशील देशों को 
इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह वह अधिकार है, जिसके विकासशील देश हकदार 
हं । यदि सुरक्षा परिषद्‌ को सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है तो कुछ विकासशील 
देशों को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता | विशेषकर तब, जब 
हम यह देखते हैं कि सुरक्षा परिषद्‌ केवल विकासशील देशों में ही कार्रवाई करती है। यह 
स्वाभाविक ही है कि विकासशील देशों को प्रभावित करनेवाले निर्णयों पर ये देश समान आधार 
पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्य उपायों के साथ-साथ सुरक्षा परिषद्‌ का भी पुनर्गठन कर इसकी 
अस्थायी सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए, तांक और विकासशील देश भी इसे अपना 
सहयोग दे सकें। केवल इतना हौ पर्याप्त नही है, क्योंकि जब तक सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकार 
स्थायी सदस्यों के हाथ में रहेंगे, तब तक विकासशोल देशों के हितों की न तो सुरक्षा हो सकती है 
और न ही उनको बढ़ावा मिल सकता है। ऐसा तभी होगा, जब उन्हें भी वर्तमान स्थायी सदस्यों की 
भाँति सदस्यता मिलेगी। ऐसा होने पर हो सुरक्षा परिषद्‌ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को वर्तमान एवं भावी 
चुनौतियों का सामना करने योग्य एक प्रभावी संगठन बन पाएगी । हाँ, यह जरूरी है कि नए स्थायी 
सदस्यों में इस उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। हममें यह क्षप्तता हे और हम 
मानते हैं कि जेसाकि हमने इस मंच से पहले भी कहा है, भारत स्थायी सदस्य*के उत्तरदायित्व को 
निभाने के लिए तैयार है और हम इसके लिए सक्षम हैं। a 

वह दिन महत्त्वपूर्ण होगा, जब लोकतंत्र सार्वभौमिक मानदंड बन जाएगा और जब संयुक्त 
राष्ट्र संघ लोकतंत्र को अपनी संस्थाओं और कार्यकलापों में शामिल कर लेगा। त्तथापि लोकतांत्रिक 
देशों में आतंकवाद से जूझना काफी कठिन कार्य है। मेरे देश और अन्य लोकतांत्रिक देशों के 
समक्ष अपना लोकतंत्र बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और आतंकवादियों पर 
नियंत्रण पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझसे पहले अनेकुंः्वक्‍्ता्‌आं ने जिक्र किया है कि आतंकवादियों 
ने लोकतांत्रिक देशों की विशेषताओं का लाभ उठाते-हुए विश्व भर में भयंकर तबाही मचाई है। 


२३२ / संकल्प-काल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मुझे याद है कि लगभग दो दशक पूर्व जी-७ देशों के शिखर सम्मेलन ने आतंकवाद को सभ्य देशों 
के लिए सर्वाधिक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद से एयर इंडिया के 
कनिष्क विमान, लोकेरबी में पैन-एम एयरलाइंस में हुए विस्फोट से लेकर नैरोबी और दार-ए- 
सलाम में हाल में हुए विस्फोट की घटनाओं ने इस बात की पुष्टि की है। 

आतंकवाद एक ऐसा खतरा है, जो हम सभी को समान रूप से चुनौती दे रहा है । आतंकवाद 
के कारण विश्व भर में रोजाना मौतें होती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय अपराधों में से सर्वाधिक दुर्दम्य, 
व्यापक और जघन्य अपराध है; इससे समाज में पुरुषों और महिलाओं के जीवन तथा अंतरराष्ट्रीय 
शांति और सुरक्षा के लिए भारी खतरा है। भारत में हमें लगभग दो दशकों से आतंकवाद से जूझना 
पड़ रहा है, जिसे हमारे एक पड़ोसी देश द्वारा मदद देकर भड़काया जा रहा है। हमने इसका 
काफी सहनशीलता से सामना किया है, लेकिन इस चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए 
किसीको भी हमारी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए | इसकी जड़ें विश्व भर में फैल चुकी हैं । 
आज नशीली दवाओं, हथियारों तथा धन के अवैध व्यापार से इसके संबंध हैं । आतंकवाद आज 
विश्व स्तर पर खतरा बन चुका है, जिसका मुकाबला एक संगठित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई से ही 
किया जा सकता है। 

हम सबको अपने मन-मस्तिष्क में यह बात हमेशा के लिए बैठा लेनी चाहिए कि आतंकवाद 
मानवता के प्रति एक अपराध है | एक खुले समाज में एकतरफा उपायों को शायद ही मान्यता मिल 
सकती है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति पाना तो और भी कठिन है । अत: विश्व के सभी खुले 
और सर्वसंग्राहक समुदायों का यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि वे इस खतरे से निपटने के लिए 
सामूहिक उपाय ai | डरबन में हुई शिखर बैठक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे सामूहिक उपाय 
विकसित करने के लिए १९९९ में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया है। हमारा 
आग्रह है कि १९९९ में सम्मेलन में एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए बातचीत करने की प्रक्रिया 
शुरू की जाए, ताकि उन देशों और संगठनों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की जा सके, जो 
आतंकवाद की पहल करते हैं, उसमें मदद देते हैं तथा उसे बढ़ावा देते हैं | 
मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की इस पचासवीं वर्षगाँठ पर इस बात की बहुत 
ही आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक 
अधिकार एक ही ताने-बाने में जुड़े हों। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा हाल के 
वर्षो में किए गए विश्लेषणों से इस दुष्चक्र का पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन होता 
है arta विकासं की रिपोर्ट में अपनी विषय-वस्तु निर्धारित करने में विकासशील देशों के लिए 
आर्थिक मानदंड को कम महत्त्व दिया जाता है और विकासशील देशों के लिए विकास के 
अधिकार/्के EA का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है | अत: यह चिंता का विषय है कि 
मानव अधिकरो.क संवर्द्धन में एक पक्ष की वकालत अकसर विकास के अधिकार की कीमत पर 


होती है। _ 

भारत नें आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अनुबंध तथा नागरिक और 
राजनीतिक अधिकारों के अनुबंध, दोनों को ही अपना स्भर्थन दिया है | हमारे देश में अन्य संस्थाएँ 
जैसे--राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक स्वतंत्र मीडिया, एक स्वतंत्र न्यायपालिका--सभी इस 
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आश्वासन के साथ अपना-अपना कार्य करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों से संबंधित 
कानूनों का सभी नागरिक लाभ उठाएँ। हमें इस बात का यकीन रहा है कि जब तक विकास के 
अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की दिशा में प्रगति नहीं कर ली 
, जाती, विश्व को अंतरराष्ट्रीय संघर्ष से निजात नहीं मिल पाएगी और फलस्वरूप प्रवासन, लोगों के 
विस्थापन तथा मानवाधिकारों के हनन जैसी बुराइयाँ उठ खड़ी होंगी। 
बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने दूसरी प्राथमिकता परमाणु 
निरस्त्रीकरण की चुनौती है। हमने हाल के दशकों में रासायनिक और जैविक हथियारों पर 
सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। वर्तमान शताब्दी में परमाणु अस्त्रो का विकास और उनका 
विध्वंसकारी प्रयोग हुआ है । हमें यह सुनिश्चित करना है कि महाविनाश के इस अस्त्र के इस्तेमाल 
को परंपरा अगली शताब्दी में न रहे। 
पिछले पचास वर्षों से भारत विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शाति और सभी 
के लिए समान एवं न्यायोचित सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत रूप से लगा 
हुआ है। ये अबधारणाएँ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों में निहित हें । भारत ने पिछले 
कुछ वर्षो में इस उद्देश्य के लिए विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देकर अपनी 
राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की कोशिश की है कि परमाणु अस्त्रों से मुक्त विश्व में न केवल 
भू-मंडलीय सुरक्षा, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मजबूती आएगी। 
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर बातचीत आखिरकार १९९३ में 
इस जनादेश से शुरू हुई कि ऐसी संधि "परमाणु अस्त्रों के अप्रसार, परमाणु निरस्त्रीकरण की 
प्रक्रिया तथा इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की इस दिशा में सभी पहलुओं पर प्रभावी 
ढंग से अपना योगदान देगी।' भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय और रचनात्मक ढंग से हिस्सा लिया 
और दुनिया के समस्त परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव 
करके इस संधि को निरस्त्रीकरण के ढाँचे में ढालने की माँग जाहिर की। 
यह पुरानी बात है कि भारत के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। जिस रूप में यह संघि 
सामने आई उसे भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्वीकार नहीं किया। हमने अपनी 
आपत्ति जता दी और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देने के बावजूद संधि के कार्यान्वयन के लिए 
भारत के हस्ताक्षर और स्वीकृति को पूर्व शर्त बना दिया गया। 
सुरक्षा वातावरण में आए बिगाड़ को ध्यान में रखते हुए हमें १९९६ में सी.टी.बी.टी. से दूर 
रहने पर मजबूर होना पड़ा और फिर भारत ने ११ और १३ मई, १९९८ को पाँच सीमित भूमिगत 
परमाणु परीक्षण किए। ये परीक्षण निकट भविष्य में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय 
परमाणु प्रतिरोधक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे | 
इन परीक्षणों का यह अर्थ नहीं है कि विश्वव्यापी परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत 
को प्रतिबद्धता में कोई ढील आई है। तदनुसार इस सीमित परीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद 
भारत ने भविष्य में और भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर एक स्वैच्छिक रोक लगाने की 
घोषणा को। हमने इस वचनबद्धता को कानूनी जामा पहनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की । 
परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगाकर भारत ने पहले ही सी.टी.बी.टी. की बुनियादी जिम्मेदारी 
स्वीकार कर ली है। १९९६ में भारत इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर सका होगा, क्योंकि 
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इससे हमारी क्षमता कुंठित रहती तथा हमें राष्ट्रीय सुरक्षा में समझौता करना पड़ता। 

भारत अपनी राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा संबंधी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर सहयोग करने का इच्छुक है तथा सी.टी.बी.टी. सहित विभिन्न 
मुद्दों पर मुख्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। हम इन चर्चाओं को एक सफल निष्कर्ष तक 
ले जाना चाहते हैं, ताकि सी.टी.बी.टी. में शामिल होने में सितंबर १९९९ के बाद विलंब न हो। 
हमें उम्मीद है जैसाकि सी.टी.बी.टी. के अनुच्छेद-१६ में दर्शाया गया है, अन्य देश इस संधि को 
बिना शर्त मंजूर करेंगे। 

लंबी चर्चाओं के बाद जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन अब अप्रसार संधि पर बातचीत 
प्रारंभ करने की स्थिति में है, जो परमाणु हथियारों अथवा अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के 
लिए विखंडन सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएगा। हमें पुन: इस बात की जानकारी है कि 
यह एक आंशिक कदम है। ऐसी संधि जब कभी पूर्ण एवं प्रवृत्त होगी, उससे वर्तमान परमाणु 
हथियार समाप्त नहीं होंगे। फिर भी हम ऐसी संधि, जो भेदभावपूर्ण न हो और भारत की सुरक्षा की 
जरूरतों को पूरा करती हो, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छी भावना के साथ इस विचार- 
विमर्श में भाग लेंगे। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में अन्य किसी भी 
बहुपक्षीय पहल पर गंभीरता से ध्यान देगा। 

परमाणु अप्रसार के प्रति वचनबद्ध एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने यह निर्णय लिया 
है कि वह इन हथियारों अथवा इससे संबंधित जानकारी को अन्य देशों को हस्तांतरित नहीं करेगा। 
परमाणु शक्तिसंपन्न भारत के संदर्भ में हमारे पास निर्यात नियंत्रण की एक कारगर प्रणाली हे और 
जहाँ कहीं आवश्यक होगा इसे और अधिक कड़ा बनाया जाएगा | इसमें उपकरणों और प्रौद्योगिकी 
की नियंत्रण सूची का विस्तार शामिल है, ताकि इनको समकालिक और प्रभावी बनाया जा सके। 
इसके साथ-साथ एक विकासशील देश होने के नाते हम इस बात के प्रति भी जागरूक हैं कि 
परमाणु प्रौद्योगिकी के अनेक शांतिपूर्ण प्रयोग हैं और हम अपने अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को 
ध्यान में रखते हुए इस संबंध में अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप में सहयोग जारी रखेंगे। 

कुछ सप्ताह पहले डरबन में हुए निर्गुट शिखर सम्मेलन में भारत ने प्रस्ताव रखा था और 
निर्गुट आंदोलन इसपर सहमत भी हुआ था कि सभी परमाणु अस्त्रों को चरणबद्ध कार्यक्रम के 
तहत पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक समझौता करने के उद्देश्य से इस शताब्दी के समाप्त 
होने से पहले, बल्कि १९९९ में ही एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए मैं 
विश्व समुदाय के सभी सदस्यों, विशेष रूप से परमाणु शक्तिसंपन्‍न देशों का आह्वान करता हूँ कि 
वे इस अभियान में साथ दें। आइए, हम प्रतिज्ञा करें कि जब हम नई शताब्दी में एकत्र हों तो हम 
इस वचनबद्धता का स्वागत करने के लिए हों कि मानव जाति फिर कभी भी परमाणु अस्त्रो के 
प्रयोग की धमकी अथवा प्रयोग से आशंकित नहीं होगी। 

१९९० का दशक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा और यह बात कहीं भी उतनी स्पष्ट नहीं 
है, जितनी विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य में विजय की उस भावना, जिसने विश्वव्यापी पूँजीवाद 
को जन्म दिया, की जगह आज सावधानी और यथार्थवाद का आविर्भाव हो रहा है। आरंभ में जिसे 
“एशियाई फ्लू' कहा गया, अब वह अन्य महाद्वीपों में भी फैलता दिखाई दे रहा है। 

यह अनुमान कि मुक्‍त पूँजी के प्रभाव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा विश्वव्यापी 
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वित्तीय बाजार विनिमय दरों को समायोजित कर सकेंगे, गलत साबित हुआ है। केवल बड़ी मात्रा 
में ' अप्रत्यक्ष धनराशि' की वृद्धि हुई है, जो उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के कारण सृजित नहीं 
हुई है। परंतु ' अप्रत्यक्ष धनराशि' की शक्ति ही वास्तविक हो गई है, जो इस बात से स्पष्ट है कि 
राष्ट्रीय विनियामक प्रणाली मुद्राओं के तीव्र आंतरिक और बाह्य लेन-देन के प्रभाव का सामना 
करने में अक्षम है। अल्पावधि में इसकी अस्थिरता आर्थिक नियमों का अनुपालन नहीं करती, 
बल्कि अफवाहों और भावनाओं पर आधारित होती है, जिसके परिणाम और गंभीर हो जाएँगे। 
विकासशील देशों में और पश्चिमी वित्तीय पूँजी बाजारों में अब इस बात को व्यापक तौर पर 
स्वीकार किया जा रहा है कि पूँजी बाजारों का समय पूर्व उदारीकरण वर्तमान संकट का मुख्य 
कारण रहा है। 
कया इसका अर्थ यह है कि विश्व को भू-मंडलीकरण से मुँह मोड़ लेना चाहिए? हमारा 
स्पष्ट उत्तर है--' नहीं ।' एक-दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता द्वारा जनित 
एक घटना है | लेकिन हमें परिवर्तन के अनुरूप व्यवस्था करना सीखना होगा। भारत उतना अधिक 
प्रभावित नहीं हुआ है, जितना अन्य देश प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हमने मुख्य तौर पर उन नीतियों 
को भी अपनाया, जो अधिक विवेकपूर्ण थीं। लेकिन एक वर्ष में वस्तुओं के मूल्य में ३०% की 
गिरावट और नए उभरते बाजारों में निवल पूँजी के प्रवाह में ५०% की कमी का विकसित देशों 
सहित किसी भी राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 
मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि भारत जैसे खुले विकासशील देशों में लोकतांत्रिक रूप 
से निर्वाचित नेतृत्व को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है । हम अनियंत्रित मुक्त बाजार 
प्रणाली को वर्तमान आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते। 
हमें असमानताओं को कम करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत है, जिससे भविष्य में 
एक अधिक स्थायी माहौल बन सकेगा। ऐसी नीतियाँ जवाबदेह लोकतंत्रों में जरूरी होती हैं और 
किसी भी प्रकार से ये व्यवस्थित उदारीकरण के प्रति असंगत नहीं होतीं । 
अब समय आ गया है कि हम विश्वव्यापी और परस्पर-निर्भर अर्थव्यवस्था के भविष्य के 
बारे में एक नई अंतरराष्ट्रीय बातचीत का सूत्रपात करें। यह महासभा का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
सभी संप्रभुत्वसंपन्न राष्ट्रों का कार्य है और इसे केवल एक अनियमित बाजार की परिवर्तनशीलता 
पर नहीं छोड़ा जा सकता। 
जब मैं यह कहता हूँ कि हम एक नए युग में प्रवेश करनेवाले हैं तो मैं ऐसा सबके लिए 
कहता हूँ। ऐसा हम बहुत बार पहले कह चुके हैं, परंतु हम सब इस बात से अवगत हैं कि हम 
एक नए रोमांचकारी विश्व में पदार्पण करनेवाले हैं। कई शताब्दियों पहले आइसॅक न्यूटन ने 
अपनी वैज्ञानिक खोजों को समुद्र तट पर बिखरे हुए पत्थरों को तरह बताया, जबकि सत्य का समुद्र 
अज्ञात ही रहा। यह उस महान्‌ वैज्ञानिक की विनम्रता थी कि उसने अपनी खोजों का वर्णन इस 
प्रकार किया, परंतु मेरा विश्वास है कि हम वास्तव में सत्य के समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। हमने 
आश्चर्यजनक खोजें की हैं तथा हम और भी खोजें करेंगे, जिनसे मानव जाति प्रगति और विकास 
के पथ पर अग्रसर होगी। 
परंतु फिर भी लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है, जो ठीक नहीं है पूरा विश्व अपने आप में 
परेशान है। विश्व के लगभग सभी हिस्सों में ऊपरी शांति के नीचे शक्तियों के बुलबुले बन रहे हैं 
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जिनसे पिछली शताब्दी की हमारी उपलब्धियाँ खतरे में पड़ गई हैं तथा जिनका उद्देश्य विश्व को 
कट्टरता, हिंसा और अस्वस्थ एकांतिकता की ओर ले जाना है। 
भारत को एक संदेश देना है, यह कोई नया संदेश नहीं है, क्योंकि लगभग सभी धर्मों ने इस 
चिंतन को पहले भी व्यक्त किया है। परंतु हमने अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्रता, समानता और 
सहिष्णुता के सिद्धांतों को सँजोकर रखा है। यदि इक्कोसवीं शताब्दी में विश्व को अब तक के 
विश्व से अच्छा बनना है तो इन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। इतिहास भी साक्षी है कि इन मूल्यों 
को अनपाने का उपदेश देना तो आसान है, परंतु इनपर अमल करना मुश्किल है। लेकिन अब 
जबकि हमारी परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका कोई विकल्प नहीं है । विश्व और उसके नेताओं 
को पूरी इच्छाशक्ति के साथ समय की माँग को देखते हुए नए युग में एक नए दृष्टिकोण के साथ 
प्रवेश करना चाहिए। हमारे सामने यही कार्य है और मैं घोषणा करता हूँ कि भारत आनेवाली 
परीक्षा की घड़ी में अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। 
अंत में, मैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में हजारों वर्ष पहले ' ऋग्वेद ' में लिखे एक 
श्लोक के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ-- 
स्वस्तिर्मानुषेभ्य: | 
ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्‌। 
शं नो अस्तु द्विपदे। 
शं चतुष्पदे। 
ओं शांतिः शांतिः शांति॥ 
भावार्थ-- 
सभी मनुष्य समृद्ध हों, 
सभी वनस्पतियाँ और जीव-जंतु जो सभी प्राणियों 
के जीवन का आधार हैं, फलें-फूलें, 
सभी मनुष्यों में सदभावना हो, 
सभी पशुओं में परस्पर प्रेम हो, 
हर तरफ शांति, शांति और शांति ही रहे। 
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अप्रवासी भारतीयों की भूमिका 


आ सामने आज शाम उपस्थित होने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 
मैं घर से दूर होने के बावजूद घर में हूँ। 

मुझे आज केवल अपने भाइयों से ही मिलने का अवसर नहीं मिला है; मैं संयुक्त राज्य 
अमेरिका में रहनेवाले भारतीयों के शिखर प्रतिनिधियों से मिल रहा हूँ | ये वे लोग हैं, जो अपने 
कठिन परिश्रम और कुशाग्र बुद्धि के कारण अपने व्यवसाय के शिखर पर पहुँचने में सफल हुए हैं। 

मुझे बताया गया है कि यह समारोह मुझे सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। 
लेकिन मैं इस समारोह को आप सबको सम्मानित करने के कार्यक्रम के रूप में देखता हूँ। ऐसा 
करने के लिए मेरे लिए अनेक कारण हैं । 

जब भी में विदेशों में रहने और काम करनेवाले भारतीयों से मिलता हूँ तो मुझे बहुत गर्व 
होता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य में मेरा विश्वास और भी मजबूत हो आता है। दुनिया भर में 
आपकी उपलब्धियाँ यह प्रदर्शित करती हैं कि भारतीय कितने दक्ष और सक्षम हैं। 

व्यवसाय हो या प्रबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान हो या चिकित्सा या तकनीकी योग्यताओं और 
क्षमता पर आधारित उद्योग हो, जिस भी देश में भारतीयों ने काम करने का फैसला किया, वहीं पर 
ख्याति अर्जित करने में सफलता प्राप्त की। 

ऐसा करके आपने अपने और अपने परिवार के लिए धनोपांजन किया। आप स्वदेश के 
विकास के लिए महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा कमाकर लाए। हाल ही में भारत द्वारा जारी किए गए 
' रिसरजेंट इंडिया बांड' की आशातीत सफलता आवश्यकता पड़ने पर भारत के विदेशी भंडार को 
भरने में सहायता करने की आपकी इच्छा प्रदर्शित करती है। इससे आपकी राष्ट्रभक्ति प्रतिबिंबित 
होती है। ऐसा करके आपने इस देश में अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाने में सहायता दी हैं। 

आपको व्यावसायिक दक्षता, आपकी रचनात्मक कार्य में संलग्नता, बिना अपनी सांस्कृतिक 
पहचान खोए किसी भी समाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण में स्वयं को समरस करने को क्षमता ने 
विभिन्न समुदायों के बीच आपके सम्मान को बढ़ाया है। आज हम जिस विश्वव्यापी गाँव में रहते 
हैं, वहाँ बहुसंस्कृतिवाद सतत विकास का एक प्रमुख अवयव बन गया È | 

मै आपका सम्मान एक और कारण से करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के इस 


२६ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित वक्तव्य । 
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समारोह में अमेरिका में रहनेवाले भारतीयों की एसोसिएशनों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इस 
समारोह में उपस्थित लोगों की विविधता भारतीय समाज की विविधता की पहचान को प्रतिबिंबित 
करती है। 

लेकिन आप केवल भारत को विविधता को ही प्रतिबिंबित नहीं करते, आप उसमें समाहित 
और अटूट एकता के भी साक्षात्‌ बिंब हैं। आप भारत के विभिन क्षेत्रों के हैं। अलग-अलग धर्मों 
को मानते हैं। आपकी मातृभाषा अलग-अलग है। संभवत: आपके राजनीतिक विचार भी अलग 
हों! 

लेकिन जब आपको भारत का प्रतिनिधित्व करना होता है तो ये सब मतभेद कभी भी रास्ते 
में नहीं आते। 

मुझे गत मई में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणीं के बाद आप सबसे मिले मजबूत 
समर्थन को याद करके प्रसन्नता होती है। हमारा फैसला हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं 
के अनुरूप था। इसके अलावा हम इसे विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के मार्ग में एक 
उत्प्रेरक के रूप में भी देखते हैं। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और आगे भी शांति एवं नए 
आत्मविश्वास से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता रहेगा। 

यह जानकर हमें प्रसन्नता होती है कि प्रारंभिक आपत्तियों के बाद अब अमेरिका और अन्य 
पश्चिमी देशों के ज्यादा लोग भारतीय दृष्टिकोण को समझने लगे हैं। मैं मानता हूँ कि भारत द्वारा 
प्राप्त की गई नई परमाणु क्षमता के बारे में पूरे विश्व और विशेष रूप से अमेरिका के दृष्टिकोण को 
परिवर्तित करने में आप सबने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । आज के युग में विभिन्न देशों के 
बीच मित्रवत संबंध बनाने में आप लोगों के बीच व्यक्तिगत स्तर की राजनयिकता बहुत महत्त्वपूर्ण 
बन गई है । आप भारत के गैर सरकारी राजदूत के रूप में विदेशों में भारत का बहुत अच्छी तरह से 
प्रतिनिधित्व कर रहे हें । 

राजदूत के रूप में आप भी विश्व के अन्य देशों की तरह यह जानने को बहुत उत्सुक होंगे 
कि भारत में क्या हो रहा है। 

मित्रो, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से परिवर्तन 
हो रहे हैं । ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। मैं भी भारतीय समाज और राजनीति में हो रहे परिवर्तनों 
का प्रतीक और रचना हूँ । मैं अपने देश के केंद्र में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार का प्रमुख हूँ। 
भारतीय जनता पार्टी केंद्र की साझा सरकार का नेतृत्व करती है; लेकिन बहुत से राजनीतिक दल 
सत्ता के साथ उसके साझीदार हैं। 

भारतीय राजनीति में यह बिलकुल एक नया परीक्षण है। लेकिन इसे भारतीय लोकतंत्र की 
एक विशेषता ही माना जाएगा कि हाल के वर्षों में वहाँ जितने भी परीक्षण हुए वे सभी पूरी तरह 
शांतिपूर्ण और भारतीय संविधान के ढाँचे के तहत ही हुए। हम उग्रवाद प्रभावित जम्मू और कश्मीर 
राज्य में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित लोकप्रिय सरकार को बहाल करने में 
सफल रहे हैं । इससे भारतीय लोकतंत्र का गांभीर्य परिलक्षित होता है | मेरा आपसे आग्रह है कि इस 
लक्ष्य को प्रभावकारी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को अवगत कराने का प्रयास करें। 

एक और तथ्य है, जिससे आप और अमेरिकी समाज के सभी घटकों को अवगत होना 
चाहिए। यह तथ्य है कि भारत और मेरी सरकार धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है । भारत 
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हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था है और रहेगा। जहाँ सभी धर्मों को समान सम्मति और समान दृष्टि से 
देखा जाता है। और राष्ट्र का संचालन किसी भी धर्म की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलाया जाता। 

सर्व पंथ समभाव के हमारे विचार का अर्थ यही है। हमारा राष्ट्रवाद सभी धर्मों को अपनाता 
है, क्योंकि हमारी संस्कृति सभी धर्मों को अपनाती है। 

मैं हमेशा यह कहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता को जिस रूप में भारत में समझा और माना जाता है 
वह समझ हमें माँ के दूध के साथ घुट्टी में मिलती है। मेरी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव और 
अल्पसंख्यकों के हितों को पूर्णत: सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है। इस बारे में किसीको कोई 
संदेह नहीं होना चाहिए और न इस बारे में कोई अनर्गल प्रचार करना चाहिए । इसी प्रकार भारत 
को आर्थिक सुधारों के बारे में वचनबद्धता सरकारें बदलने से नहीं बदलती । इन्हें वापस नहीं लिया 
जा सकता। मेरी सरकार इन्हें और बढ़ाने तथा सुधारों को प्रक्रिया को और आगे बढाने के लिए 
वचनबद्ध है। हम निजी क्षेत्र को एक मूल्यवान्‌ सहयोगी की दृष्टि से देखते हें । मेरी सरकार सकल 
घरेलू उत्पाद को सात से आठ प्रतिशत तक की दर से बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक 
प्रक्रिया की गति को तेज करने और सुगम बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। आपको 
ज्ञात होगा, हाल ही में हमने सरकार के सर्वोच्च स्तर पर ऐसे मंचों का गठन किया है, जहाँ नीति 
निर्धारक और उद्योग तथा व्यापार के प्रमुख प्रतिनिधि गहन एवं सतत विचार-विमर्श कर सकें। 

यह पहल सरकार द्वारा विश्व को यह ठोस संदेश देने के लिए की जानेवाली पहलों का 
हिस्सा है कि भारत विनियोजन और व्यापार के लिए एक अच्छा देश है। 

में यहाँ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि सुधार प्रक्रिया को जारी रखते समय दो प्रमुख तथ्यों को 
हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम ऐसा विकास चाहते हैं, जहाँ रोजगार और समानता हो। हमें 
बेरोजगारी और अमीर एवं गरीब के बीच खाई को बढ़ानेवाला रोजगार नहीं चाहिए। 

भारत पर शासन करनेवाली किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी ऐतिहासिक चुनौती यह 
है कि सबसे गरीब, सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा वंचित भारतीय का भी भविष्य बदले और 
वह भी सबसे कम संभव समय में । मेरी सरकार के सामने यही सबसे बड़ा और प्रमुख लक्ष्य है। 

दूसरा, यद्यपि हम भारी मात्रा में विदेशी विनियोजन का स्वागत करते हैं । विश्व अर्थव्यवस्था 
के साथ अधिकाधिक जुड़ने के उत्सुक हैं; लेकिन वैसा करते समय हम अपने राष्ट्रीय हितों का 
ध्यान रखेंगे। आपको ज्ञात ही होगा कि भारत उन थोड़े से देशों में है, जो हाल ही में हुए 
विश्वव्यापी आर्थिक उतार-चढ़ाव में ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ जबकि एशिया के अनेक देशों की 
अर्थव्यवस्थाएँ पूरी तरह चरमरा गईं। 

एशियाई देशों में आए वित्तीय संकट का प्रभाव दूसरे देशों में भी दिख रहा है। यह स्थिति 
साफ तोर पर इस बात का संकेत देती है कि विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्था के व्यापक सुधार की 
आवश्यकता है। में चाहूँगा कि सुधार प्रक्रिया को सुधारने के विश्वव्यापी प्रयासों में भारत के 
अनुभव रचनात्मक योगदान देने में सफल हों। 

मित्रो, भारत द्वारा अपने आर्थिक परिवर्तन के लिए शुरू किए गए महायज्ञ में, मैं अप्रवासी 
भारतीयों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका मानता हूँ। 

हम आपके अनुभव, आपकी विशेषज्ञता, आपके ज्ञान, आपके अधीन विनियोजन योग्य 
संसाधनों को भारत के सबसे कीमती राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखते हैं । हम भारत में आपके 
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लिए ऐसी सहायक परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहते हैं, जिनसे प्रेरित होकर आप इन संसाधनों 
को परस्पर लाभ की दृष्टि से भारत में ला सकें। हम नियमों और प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी 
बनाएँगे। हम होनेवाले विलंब को कम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सफल हों। 

आखिर जब आप दूसरे देश में शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो आज वैसी ही 
सफलता अपनी मातृभूमि में क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। 

मित्रो, मुझे पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी सफलताओं का एक प्रमुख क्षेत्र 
सूचना तकनीक और अन्य जानकारी पर आधारित संगठन है। हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा देने का फैसला किया है जिसका मुख्य उद्देश्य आगे चलकर भारत को 
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की एक महाशवित बनाना है । इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय दल का 
गठन किया गया है। इस दल ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में की गई 
सिफारिशों के अनुरूप हम सॉफ्टवेयर निर्माण, हार्डवेयर डिजाइन और उत्पादन, संचार के आधारभूत 
ढाँचे में सुधार, ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने की सुविधाएँ देने, कंप्यूटर 
शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। 

विभिन्‍न राज्यों और शहरों के बीच अपने-अपने यहाँ नए-नए विनियोजन और व्यवसायों 
को आकर्षित करने के लिए लगभग प्रतियोगिता हो रही है। मेरे विचार में अमेरिका में कार्यरत 
सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापारियों के लिए यह सही मौका है जबकि वे इन अवसरों का लाभ 
उठाएँ। 

संभवत: आप सब लोग भारत द्वारा सभी को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए शुरू किए गए 
' ऑपरेशन नॉलेज' के क्रियान्वयन में खास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि आप लोग 
अपने-अपने गाँव या शहर को गोद लेकर वहाँ कंप्यूटर उपलब्ध कराने या कंप्यूटर शिक्षा की 
सुविधा उपलब्ध कराने का काम करें तो हम सबको कंप्यूटर साक्षर बनाने का लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त 
कर सकते हैं। यह कार्य आप स्वयं कर सकते हैं या भारत में सक्रिय स्वयंसेवी संगठनों की इस 
काम में मदद ले सकते हैं। 

मित्रो, जैसाकि मैंने कहा, यहाँ आकर आपने मुझे घर से दूर होकर भी अपने घर जैसा 
अनुभव करने का अवसर दिया। मैंने कहा कि आपने मुझे भारत के उज्ज्वल भविष्य और अधिक 
विश्वास की अनुभूति दी। आज मैं एक ऐसे देश की भूमि पर खड़ा होकर आपको संबोधित कर 
रहा हूँ, जो इस शताब्दी में छाया रहा हो, लेकिन स्पष्टत: मैं यह देख पा रहा हूँ कि अगली शताब्दी 
में भारत का बहुत अच्छा भविष्य है। हमारा देश प्रगति-पथ पर अग्रसर है। हममें एक मजबूत 
समूह और उदार विश्व शक्ति बनने की आर्थिक क्षमता और संसाधन हैं । 

यह सही है कि हमारे देश के सामने अनेक बड़ी चुनौतियाँ हैं और मैं आपके सामने केवल 
एक खूबसूरत चित्र प्रस्तुत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। हम एक होकर इन चुनौतियों पर 
विजय प्राप्त कर सकते हैं । इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय प्रयास में मैं अमेरिका और अन्य देशों में 


रहनेवाले अपने भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि वे हमारी एकता और दृढ़निश्चय को 


मजबूत बनाने में हाथ बँटाएँ। 
निश्चय ही हम सब मिलकर सफल होंगे। 


अंतरराष्ट्रीय / २४१ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हिंदुत्व ज्ञान की आकाशगंगा 


हिऽ विश्वकोश तैयार करने के लिए होनेवाले हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर आज शाम 
यहाँ उपस्थित होने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक विशाल परियोजना el 

इस महान्‌ कार्य को हम ज्ञान यज्ञ को संज्ञा दे सकते हैं। जिन विद्वानों और मनीषियों ने इस 
यज्ञ को सफलता के लिए अपने ज्ञान, समय और विद्वत्ता की आहुति दो हे वे निश्चय ही हमारे 
हार्दिक धन्यवाद के अधिकारी हैं। 

आपके प्रयास को तीसरी सहस्रान्दि की परियोजना कहा जाना उचित हे। मेरे विचार में 
इसके दो कारण हैं। 

हिंदुत्व पर विश्वकोश बनाना एक बार का कार्य नहीं है। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं 
में विश्वकोश को ज्ञानकोश कहा जाता है हिदुत्व तो ज्ञान को आकाशगंगा हे | इसे किसी प्रकार से 
वर्गो और विवरणों की सीमाओं में कभी पूरी तरह बाँधा नहीं जा सकता । 

हिंदुत्व की असंख्य शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं । हर एक का अपना धवल इतिहास है और 
उन्हाने एक-दूसरे को परस्पर प्रभावित किया है। इन सबका विश्लेषण करना आकाशगंगा में 
सितारों के अध्ययन के समान है। इस कार्य में समय तो लगेगा हो ओर इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी 
रखना होगा। 

अतः मेरे विचार मे हिंदुत्व पर विश्वकोश तैयार करने के लिए जानकारियों को एकत्रित 
करने का कार्य कई दशक तो क्या कई शताब्दियों तक चल सकता है। 

इस परियोजना का दृष्टिकोण सहस्रान्दिक होने का एक कारण और भी है। हिंदत्व ने 
अभ्युदय के एक नए युग में प्रवेश किया है और आनेवाली सहस्नाब्दि में बह एक सर्वाधिक 
आकषक धर्म के रूप में उदित होने जा रहा है। 

अहा पर H डॉ. एस. राधाकृष्णन्‌ द्वारा लिखित पुस्तक ' हिंदू वे ऑफ लाइफ' से एक उद्धरण 
प्रस्तुत करना चाहूगा--' कुछ शताब्दियों के शीतकाल के बाद आज हम हिंदत्व के संरचनात्मक 
काल स गुजर रहे हैं। हम अपने इस प्राचीन धर्म को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। 

हम वैश्वीकरण के युग में निवास कर रहे हैं । विश्‍व आज 'सिकुड़कर एक गाँव के रूप में बन 
गया हैं। भूतल पर निवास करनेवाली विभिन्न प्रकार की जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को आज 


२६ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में हिंदुत्व विश्वकोश हस्ताक्षर समारोह में वक्‍तव्य । 


२४२ / संकल्प-काल 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हजारों नए-नए तरीकों से एक-दूसरे से मिलने और विचार-विमर्श के अवसर उपलब्ध हुए हैं। 

यदि इस आदान-प्रदान और अंतर प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सहजता सें जारी रखना है तो हमें 
एक ऐसा मार्ग Gor होगा, जो सर्वाधिक सहिष्णु हो, विविधता को एकाकार करने में सक्षम हो और 
स्वभावतः सर्वाधिक समन्वय करनेवाला हो | हमें एक ऐसा ढाँचा ढूँढ़ना होगा, जो वैज्ञानिक भी हो, 
क्योंकि वर्तमान युग में प्रश्न पूछने और जानने की इच्छा और भावना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण È | 

दूसरे शब्दों में कल के विश्व को भावना वही होगी जो हमेशा से हिंदुत्व का आधार रहा है। 
हिंदुत्व किस प्रकार से विज्ञान और धर्म की दुनिया के बीच संपर्क का काम कर सकेगा इसके, 
लिए मैं महर्षि अरविंद के प्रेरक शब्दों को उद्धृत करने से बेहतर क्या कर सकता हूँ । उन्होंने कहा 
था-- 

' हिंदुत्व विज्ञान और धर्म दोनों को समाहित करता है । यह सर्वाधिक संसयी है और सबसे 
ज्यादा सभी (धर्मो) पर विश्वास करनेवाला है । यह सबसे संसयी है क्योंकि इसने सबको जाँचा- 
परखा है। यह सर्वाधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसने बहुत गहराई से अनुभव किया है। इसमें 
विविध प्रकार के रचनात्मक अध्यात्म का ज्ञान है। हिंदुत्व अपने विशद रूप में मताग्रहता या 
मताग्रहता का समूह नहीं है। यह तो जीवन का नियम है। यह सामाजिक ढाँचा नहीं है, बल्कि भूत 
और भविष्य के सामाजिक विकास की आत्मा है। यह किसीको भी अस्वीकार नहीं करता, बल्कि 
हर एक का परीक्षण और अनुभव करने पर जोर देना चाहता है। परीक्षण और अनुभव के बाद उसे 
आत्मा के लिए उपयोगी बना देता है। इस प्रकार हिंदुत्व हमें भविष्य के विश्व धर्म का आधार 
प्रदान करता है ।' 

इस प्रकार इस विश्वकोश को तैयार करनेवाले दल के सामने मुख्य लक्ष्य यह है कि वे 
हिंदुत्व के गर्भ में छिपे विज्ञान और अध्यात्म के भंडारों का खनन करें। 

यह एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास है। यह कठिन और जटिल दोनों है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 
कि इस मार्ग में अनेक समस्याएँ और बाधाएँ हैं | इनके बीच से मार्ग बनाया जाना है। कभी अपने 
उच्च आदर्शों के लिए पहचाना जानेवाला हिंदू समाज आज काफी गिर चुका है। इसके अनेक 
वाह्य और आंतरिक कारण हैं | 

हिंदू समाज की बहुचर्चित विविधता कई बार आंतरिक मतभेदों का कारण बन जाती है। 
सहृदयता और सद्भावना की कमी व्यथित करनेवाली प्रवृत्ति है। 

हम जानते हैं कि कई बार हिंदू समाज के कुछ वर्ग असहिष्णुता, संकोर्ण हृदयता के शिकार 
बन जाते हैं पिछले कुछ समय में विद्वानों और बुद्धिजीवियों को इस धर्मांधता के रोष का सामना 
करना पड़ा है। 

इस विश्वकोश के संपादकों से सभी को आशा रहेगी कि वे सर्वोच्च स्तर की वस्तुनिष्ठा 
बनाए रखें; लेकिन विवरणों और व्यापकता के साथ कोई समझौता नहीं करें | मुझे आशा ही नहीं 
पूर्ण विश्वास है कि इस परियोजना पर काम करनेवाले विद्वानों का दल सभी की आशाओं और 
आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। 

इस विश्वकोश परियोजना का नेतृत्व डॉ. विद्यानिवास मिश्र, डॉ. के.एल. शेषगिरी राव जैसे 
विद्वान्‌ कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए भारत और विश्व के अन्य भागों के १२५० से भी 
अधिक अन्य विद्वान्‌ शामिल किए गए हैं। दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 
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बीच सहयोग से संचालित की जानेवाली अपनी किस्म की यह अनोखी परियोजना है। 

इस दल को स्वामी चिदानंद सरस्वती ' मुनिजी' और संत श्रीराम ओझा का योग्य निर्देशन 
प्राप्त है। ये सभी अपने इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए हमारे हार्दिक साधुवाद के पात्र हैं । 

में निश्चय ही इस महँगी परियोजना को सहायतार्थ आगे आनेवालों की प्रशंसा करना चाहुँगा। 
हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि 'ज्ञान दान' ही सर्वोच्च दान है। धनवान्‌ हमेशा ज्ञान दान की 
स्थिति में नहीं होता है। हमारे अपने इतिहास में इसके अनेक अपवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन 
चे हमेशा धन दान कर सकते हैं, जिससे कि ज्ञानी समाज को ज्ञान दान दे सकें । अत: यह एक ऐसी 
परियोजना है जहाँ लक्ष्मी सरस्वती की सहायता के लिए आगे आई है। में आप सबके साथ इस 
उल्लेखनीय कार्य के लिए आर्थिक सहायता देनेवालों की उदार हृदयता के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रदर्शित करना चाहता हँ । मुझे भी भारत और विश्व के लाखों लोगों की ही तरह इस कोष के प्रथम 
खंड के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा रहेगी। 
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भारतीय विद्या भवन का अवदान 


पा विद्या भवन के न्यूयॉर्क केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच 
आकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है । १९७१ में इंग्लैंड में, विदेशों में अपने पहले केंद्र 
की स्थापना के बाद से ही भारतीय विद्या भवन पूरी दुनिया में भारत के विवेक और ज्ञान का 
विदेशों में प्रचार-प्रसार करने में व्यस्त है। भारत के बाहर भारतीय विद्या भवन के सात केंद्र 
सप्तऋषि की तरह वैदिक संस्कृति की “वसुधैव कुटुंबकम्‌”, संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है, की 
अवधारणा का आलोक प्रकाशित कर रहे हैं। 

प्रो. रॉबर्ट गोहीन को न्यूयॉर्क केंद्र का अध्यक्ष बनाया जाना सर्वथा उचित हे । जैसाकि आप 
जानते हैं कि वे भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। वे आज भी राजदूत के कार्यों का ही 
एक काम कर रहे हैं। हाँ उनकी भूमिका में एक रोचक परिवर्तन जरूर आ गया है। वे भवन के 
न्यूयॉर्क केंद्र के प्रमुख के रूप में अमेरिका में भारतीय संस्कृति के दूत हैं । 

भारतीय विद्या भवन से मेरा एक लंबा और नजदीकी संबंध रहा है। मित्रो, पिछले सप्ताह 
यह संबंध और निकटवर्ती बन गया। मेरे पिताजी की स्मृति में बनाए गए ' कृष्ण बिहारी वाजपेयी 
न्यास' की ओर से मेरे गृह-नगर ग्वालियर में २१ सितंबर को एक कंप्यूटर केंद्र खोला गया है । यह 
केंद्र समाज के गरीब वर्ग के परिवारों के छात्रों के लिए होगा। यह कंप्यूटर केंद्र भारतीय विद्या 
भवन के 'गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर एजूकेशन एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी ' के सहयोग से 
स्थापित हुआ। 

कुछ लोगों को शायद इस बात पर आश्चर्य होगा कि भारतीय विद्या भवन या महात्मा गांधी 
के नाम का सूचना प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है । मेरे विचार में सूचना प्रौद्योगिकी भवन के उद्देश्यों 
के कुछ प्रमुख अवयवों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी | ग्वालियर के समारोह में 
भवन के अध्यक्ष भारतरत्न श्री जी. सुब्रह्मण्यम ने इस दृष्टिकोण को बहुत ही अच्छी तरह से 
प्रतिपादित किया था। 

श्री सुब्रह्मण्यम ने स्पष्ट किया था कि गांधीजी आर्थिक गतिविधियों, प्रशासनिक व्यवस्था 
और सामाजिक जीवन के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे। आज के इस औद्योगिक युग में ऐसा 


कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि औद्योगिक सभ्यता निश्चय ही केंद्रीयकरण और शक्तियों तथा 


२६ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क में भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाषण। 
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संसाधनों के संकेंद्रण का मार्ग प्रशस्त करती है। सूचना क्रांति के आनेवाले युग की तकनीक स्वयं 
ही विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण को संभव बनाएगी । मित्रो, हमें यह स्वीकार कर लेने की 
गलती नहीं करनी चाहिए कि केवल प्रौद्योगिकी ही मानवमात्र की रक्षक बन सकती है। प्रौद्योगिकी 
और सूचना प्रौद्योगिकी भी ज्यादा-से-ज्यादा प्रगतिशील परिवर्तन के लिए केवल एक औजार बन 
सकती है। 

लेकिन औजार के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार हाथों की आवश्यकता होती है । इन हाथों को 
चलाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण दिमाग जरूरी है, जिससे कि उसका सही उपयोग हो सके। भारतीय 
विद्या भवन के मूल उद्देश्यों की समसामयिकता यहीं पर परिलक्षित होती है। 

भवन के मूल उद्देश्य का मुख्य शब्द है ' विद्या' । विद्या केवल सूचना नहीं है । यह ज्ञान से 
भी कहीं आगे है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस शब्द की बेहद अच्छी तरह से व्याख्या की है। 
उनके विचार में शिक्षा वही है, जो विमुक्त करे। 

२१वीं सदी के द्वार पर दस्तक दे रहे विश्व को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो विमुक्त 
करनेवाली हो। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक डॉ. के.एम. मुंशी ने इन शब्दों को बहुत 
प्रशंसनीय तरीके से व्याख्यायित किया है। 

उन्होंने स्वयं ही प्रश्‍न किया था कि भारतीय विद्या का अर्थ क्या है? वे स्वयं ही उत्तर देते 
हे 

' भारतीय शिक्षा सूचनात्मक से ज्यादा निर्धारक होनी चाहिए। लेकिन इसका लक्ष्य केवल 
ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह सकता | इसका युक्तिसंगत क्षेत्र केवल प्राकृतिक क्षमता और 
योग्यता का विकास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें इस योग्य बनाना है, जिससे कि वे 
भारतीय विद्या के आधारभूत मूल्यों को ग्रहण और अभिव्यक्ति प्रदान कर सकें। 

' भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल छात्रों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही नहीं होना 
चाहिए, बल्कि उसके संबंधों की संपूर्णता को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसकी परिधि में 
इस बात को भी शामिल किया जाना चाहिए कि उनकी क्षमताओं के सर्वोच्च स्तर तक के विकास 
का मार्ग प्रशस्त हो सके।' 

दूसरे शब्दों में सच्ची शिक्षा वह है, जो मस्तिष्क को सतत सीखने के लिए प्रेरित करती है। 
भवन के आदर्श वाक्य में इसी विचार को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया हे--' उच्च विचार 
सभी मार्गों से हम तक आएँ।' 

यह तथ्य सभी को समझ आ जाना चाहिए कि आज के युग में शिक्षा के बारे में इस 
उच्चस्तरीय समझ को व्यापक सामयिकता है। 

इस प्रकार को शिक्षा ही अंततः मानवता को भौतिकवादिता, उग्रराष्ट्रवादिता, कट्टरपंथता 
और हिंसा से विमुक्त कर सकती है । जैसे-जैसे दुनिया एक विश्व-ग्राम का रूप धारण करती जा 
रही है हमें भारतीय विद्या भवन जैसे गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता होगी. जो 
भारतीय सभ्यता की मूल अवधारणाओं का प्रचार-प्रसार कर सकें; क्योंकि यही कल की वैश्विक 
सभ्यता को संरक्षण दे पाने में समर्थ है। 

में एक बार फिर भारतीय विद्या भवन के न्यूयॉर्क केंद्र द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यो 
के लिए बधाई देता हूँ और आगामी योजनाओं की सफलता की कामना करता i 
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बीसवीं सदी का सबक : निशस्त्रीकरण 


स ख्याति प्राप्त संस्थान को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने से मैं गौरवान्वित 
ए कर रहा हूँ। इस संगठन द्वारा अर्जित किए गए नाम के पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका के 
श्रेष्ठ मनीषियों द्वारा वर्षो तक की गई सतत और समर्पित सेवा है। 

एशिया सोसाइटी ने पूर्व और पश्चिम के मिलनस्थल के रूप में काम किया है। इस मंच ने 
अनेक बार अमेरिका और भारत को मिलने का अवसर उपलब्ध कराया है। 

हम सबको अपने अनुभवों से अच्छी तरह पता है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण 
चर्चाएँ अकसर राजनयिक और शिखर सम्मेलनों के दायरे के बाहर ही होती हें । जब दो या अधिक 
देशों के राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी और नीति-निर्धारक अनौपचारिक और मित्रवत्‌ माहौल में मिलते 
और बातचीत करते हैं तब उनके बीच विश्वास उपजता हैं और आपसी समझ गहराती है । इसलिए 
सबसे पहले मैं लोकप्रिय राजनयिकता कहे जानेवाले क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए 
एशिया सोसाइटी को बधाई देना चाहूँगा। 

मित्रो, भारत के प्रधानमंत्री का पद सँभालने के बाद यह अमेरिका की मेरी पहली यात्रा है। 
इस वर्ष मार्च में हमने विश्व के इतिहास के सबसे बड़े कहे जानेवाले चुनावों को पूरा किया है । इस 
मतदान के लिए साठ करोड़ मतदाता थे। आज के भारतवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की 
आजादी के बाद जनमा है। लोकतंत्र उनके लिए स्वाभाविक और उन्हें स्वीकारणीय सरकार का 
एक मात्र साधन है। यह तथ्य स्वतः ही भारत द्वारा पिछले पचास वर्षों में की गई यात्रा की 
उल्लेखनीयता को चित्रित करता है। इस यात्रा के दौरान भारत सदा अपने मूल्यों के प्रति समर्पित 
बना रहा। इस दौरान भारत ने अपनी विभिन्‍नताओं को मजबूत, संयत और बहुवादी समाज बनाने 
में सफलता प्राप्त की है। 

सरकारें बदलते रहने के बावजूद राजनीतिक प्रणाली उल्लेखनीय रूप से स्थिर बनी रही | यह 
भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं की अंतरनिहित शक्ति और स्थायित्व का परिचायक है| मैं जिस 
सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ वह भारत की लोकतांत्रिक बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक 
है। मेरी सरकार एक साझा सरकार हैं जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है | हमने एक 


साझा कार्यक्रम बनाया हैं जो सरकार का राष्ट्रीय एजेंडा है। हमारा विश्वास है कि इस मोड़ पर 


Mme मकर 
२८ सितंबर, १९९८ को न्यूयॉर्क की एशिया सोसाइटी म दिया गया वक्तव्य | 
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भारत को सहभागिता की राजनीति की मजबूती की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट हे 
भारत को एक मजबूत, समृद्धशाली, आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र बनाना, जिसे विभिन्न राष्ट्रों के 
बीच एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। हमें पता है कि अपने सकल उत्पाद में प्रतिवर्ष सात से 
आठ प्रतिशत वृद्धि के लिए भारत को क्‍या चाहिए और उसके पास क्या है? भारत को बड़े 
उत्पादक, व्यापारिक और शक्तिशाली नियोजक के रूप में उभरने के लिए लागत और गुणवत्ता में 
विश्व स्तर प्राप्त करना होगा । हमें यह भी पता है कि हमारे समाज के पिछड़ेपन और बेरोजगारी की 
समस्या को हल करने के लिए तेज आर्थिक विकास ही एकमात्र रास्ता है। हम इन लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के रास्ते में आनेवाली समस्याओं से भी अवगत हैं । हमें इस बात का विश्वास है कि यदि हम 
सभी मामलों में राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखकर काम करें तो इन समस्याओं से निपट सकते हैं। 
मैंने हमेशा राष्ट्रहित को निजी हित और पार्टी के हित से ऊपर रखा है। १५ अगस्त को मैंने 
भारत को जनता को यही वचन दिया था। उस दिन भारत की स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे होने के 
अवसर पर आयोजित समारोहों का समापन हुआ था। में अपने इस वचन को पूरा करने के लिए 
दृढ्प्रतिज्ञ हूँ । 
आज इस सम्मानित सदन के समक्ष मैं इक्कीसवीं सदी के मुहाने पर खड़े भारत और विश्व 
की चर्चा करना चाहूँगा। मेरी यह चर्चा भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगी, लेकिन मेरा यह 
दृढ़ विश्वास है कि भारतीय दृष्टिकोण इतना विशाल है कि उसे अमेरिका और पूरे विश्व के 
प्रगतिशील विचारों में सम्मानित स्थान प्राप्त हो सकता है। बीसवीं शताब्दी ऐसे परिवर्तनों को 
शताब्दी रही है, जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इस शताब्दी में जितने व्यापक और जितनी 
तरह के नए-नए परिवर्तन हुए हैं उतने मानवता के इतिहास में कभी नहीं हुए। इस शताब्दी के 
बारे में वास्तव में यह कहा जा सकता है कि इस दौरान 'सबसे अच्छा हुआ और सबसे बुरा भी 
हुआ।' यह शताब्दी विश्वयुद्धों और टकरावों की रही । इस दौरान व्यापक विनाश के हथियारों का 
भंडारण हुआ। यह साम्राज्यवाद, अन्य राज्यों पर प्रभुत्व फैलाने, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरतावाद 
को शताब्दी रही। 
इसके साथ ही यह शताब्दी स्वतंत्रता, सापेक्षता, शांति, समृद्धता और लोकतंत्र की प्रगति की 
रही है। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उल्लेखनीय प्रगति की । सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 
के क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति का तो कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इस शताब्दी 
में दुनिया के देशों में सहयोग में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी 
चुनौती यह है कि इस शताब्दी की सबसे बड़ी बुराइयों को कैसे रोका जाए, कैसे उन्हें वापस किया 
जाए और कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि वे फिर अपना सिर नहीं उठा सकें ? हमारे सामने यह 
भी चुनौती है कि बीसवीं शताब्दी की श्रेष्ठ विशेषताओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, जिससे 
उनका लाभ संपूर्ण मानवता को प्राप्त हो सके, न कि केवल कुछ चुनिंदा विशेषाधिकार प्राप्त राष्ट्रों 
और वर्गों को मिले, जैसाकि अब तक होता रहा है। 
क्या नई शताब्दी वास्तव में मानवता के लिए नई शताब्दी होगी या उसमें भी आज के समय 
को ही तरह पुरानी समस्याएँ, आहें और कराहें तथा संघर्ष जारी रहेंगे। क्या विश्व निर्णायक रूप से 
शांति और निशस्त्रीकरण को ओर बढ़ेगा ? कया व्यापक गरीबी, कुपोषणता और भूख समाप्त हो 
जाएगी ? कया विश्व की अर्थव्यवस्था कम उतार-चढ़ाववाली और अधिक पूर्व कथकीय बन 
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जाएगी ? और क्या न्यायपूर्ण और बराबरीवाली विश्व अर्थव्यवस्था होगी? क्या हम आनेवाली 
शताब्दी में आतंकवाद, जातिगत संघर्ष और धार्मिक कट्टरता पर विजय प्राप्त कर सकेंगे ? 

बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विश्व के नेताओं के सामने इसी तरह के कुछ प्रश्‍न हैं। 
नेताओं से मेरा अर्थ केवल शासन प्रमुखों तक नहीं है। इतिहास की ये चुनौतियाँ सभी नेताओं के 
समक्ष प्रस्तुत हैं चाहे वे सरकार में हों या राजनीति में, व्यापार में हों या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में 
शिक्षण संस्थाओं में हों या संचार माध्यमों या सांस्कृतिक संगठनों में हों। क्या हम इन चुनौतियों का 
सामना कर सकेंगे ? 

आज भारत, अमेरिका और सारा विश्व इतिहास के एक अनोखे मोड़ पर खड़ा है। जब हम 
भविष्य में झाँकने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि वह बहुत दूर नहीं रह गया है। पाँच सौ 
से भी कम दिनों में हम बीसवीं शताब्दी और दूसरी सहस्राब्दी को पीछे छोड़ जाएँगे और हम एक 
नई शताब्दी और नई सहस्राब्दी में प्रवेश करेंगे। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया 
के कंप्यूटर विशेषज्ञ वाईटूके के नाम से आनेवाली समस्या से जूझने का प्रयास कर रहे हैं। यह 
समस्या मूलत: सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से दोबारा प्रोग्राम करने की है कि कंप्यूटर को यह पता 
चल जाए कि सन्‌ २००० आ गया है। यदि वाईटूके समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 
कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पाएँगे। 

कंप्यूटर की इसी भाषा के माध्यम से में कुछ प्रश्‍न उठाना चाहता हूँ। क्या हम विश्व के 
राजनेताओं, शासनाध्यक्षों, नीति-निर्धारकों और बुद्धिजीवियों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक 
विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन लाने की शुरुआत कर दी है, जो इस बात को स्वीकार कर सके 
कि जल्दी ही हम सब एक नए युग में प्रवेश करनेवाले हैं। मैं इसे पीईवाईटूके सन्‌ २००० की 
आर्थिक राजनीतिक समस्या का नाम देता हूँ। 

मित्रो, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए विश्व के नेताओं को एक नई सोच की 
आवश्यकता होगी | यह सोच विश्व के निर्वहन के लिए आवश्यक होगी | इक्कीसवीं शताब्दी की 
यह माँग है कि हम सब इस शताब्दी से पहला सबक लें कि शांति सर्वोच्च आदर्श है । बीसवीं 
शताब्दी को दो विश्वयुद्धों की विभीषिका का सामना करना पड़ा। दोनों इसके पहले के युद्धों से 
कहीं ज्यादा विध्वंशक À इन दो विश्वयुद्धों से मानवता को हुई क्षति इतनी भयावह है कि आज 
विश्व के सामने स्थित बिलकुल साफ है। एक और विश्वयुद्ध, जिसमें परमाणु हथियारों का 
उपयोग होगा | परिणाम महाविनाश | पिछले पचास वर्षा में विश्व शांति परमाणु निवारण के सारहीन 
सिद्धांत के सहारे टिकी रही है, लेकिन यह शांति का स्थायी आधार नहीं बना रह सकता | मानवता 
के अंतर्करण की माँग है कि विश्व निवारण सें हटकर निशस्त्रीकरण करे। 

दुर्भाग्यवश परंपरागत परमाणुसंपन्न शक्तियों ने सबकी इस माँग की ओर कभी भी ध्यान 
नहीं दिया। पहले उन्होंने शीतयुद्ध को नई महँगी हथियारों की दौड़ का आधार बनाया। अब जब 
कि शीतयुद्ध समाप्त हो गया है तो वे पक्षपातपूर्ण अप्रसार संधियों के माध्यम से इस आधिपत्य को 
जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास असफल रहेंगे। इस पाखंडपूर्ण और आधिपत्यपूर्ण 
विचार के ही कारण भारत को हाल ही में अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर 
होना पड़ा। आप सबको यह अच्छी तरह से विदित है कि पिछले पचास वर्षों से लगातार और पूर्ण 
विश्वास के साथ शांति और निशस्त्रीकरण के लिए मेँ प्रयासरत रहा हूँ । 
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हमने अपनी ओर से और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों की ओर से सदैव हर 
बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंच पर निशस्त्रीकरण के लिए आवाज उठाई है । हमारी माँग को ओर 
कभी ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि हमारे परमाणु विकल्प को खुले रखने के संप्रभु अधिकार को 
सीमित करने का प्रयास किया गया। इन परिस्थितियों में हमें अपने परमाणु विकल्प का उपयोग 
करने के लिए मजबूर होना पड़ा | हमने ऐसा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों और परमाणु रंगभेद 
की नीति पर चलनेवालों को एक सशक्त चुनौती देने के उद्देश्य से किया। हमने अपनी इस कड़ी 
कार्रवाई से परमाणु क्लब को याद दिलाया है कि मानवता के छठवें भाग की आवाज को अनसुना 
नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार बीसवीं सदी के अंतिम भाग का सबक बड़ा आसान है--निशस्त्रीकरण, जो 
वास्तविक हो, स्पष्टतः दिखाई दे और जाँचा-परखा जा सके। इस प्रकार का निशस्त्रीकरण ही 
विश्व में परमाणु अप्रसार का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। 
आज अमेरिका के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार और उन्हें लक्ष्य तक पहुँचाने के साधन 
हैं। अतः विश्व में शांति बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की है । मैं आशा करता हूँ 
कि अमरीकी नेतृत्व आनेवाले वर्षो में इस ओर सही कदम उठाएगा। 
इस बात को लेकर आशंकाएँ हैं कि पिछले पचास वर्षो में भारत और पाकिस्तान के बीच 
तीन बार युद्ध हुआ, लेकिन वे यह बताना भूल जाते हैं कि इन पचास वर्षों से पिछले पच्चीस वर्षो 
में कोई युद्ध नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि सन्‌ १९७२ में भारत और पाकिस्तान के बीच 
द्विपक्षीय शिमला समझौता हो गया। कोई माने या नहीं माने, द्विपक्षवाद काम करता है; बल्कि 
तीसरे पक्ष द्वारा को गई घुसपैठ, भले ही वह कितने ही अच्छे इरादे से की गई हो, स्थिति को 
उलझा देती है। 
निशस्त्रीकरण की माँग है कि विश्व व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक बने। यह हमें बीसवीं 
शताब्दी से लिये जानेवाले दूसरे सबक के समक्ष लाता है। यह शताब्दी वास्तव में लोकतंत्र की 
शताब्दी रही है। इस दौरान अधिक-से-अधिक देशों ने लोकतंत्र को अपनाया, भले ही स्थानीय 
परिस्थितियों के कारण उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। लेकिन यहाँ पर हमें एक विचित्र द्विभाजन 
देखने को मिलता है। इस दौरान लोकतंत्र ने एक प्रशासनिक प्रणाली के रूप में जितनी प्रगति की, 
विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के ढाँचे के रूप में लोकतंत्र का उतना 
विकास नहीं हुआ। धनी और शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थो के अनुरूप नियमों को 
बनाया और तोड़ा। 
अब जबकि विश्व इक्कोसवीं शताब्दी को ओर बढ़ रहा हे, यह स्थिति नहीं बनी रह 
सकती। कोई भी राष्ट्र चाहे वह कितना भी धनी और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली क्यों न हो, वह 
a हितों 3 Ta समय तक नहीं चलता रह सकता, यदि उसके हित विश्व समुदाय के हितों 
पिछली कई शताब्दियों का अभिशाप रहा साम्राज्यवाद अन See 
हो गया है। उस युग को प्रमुखता, असमान क क अक ONS कच 
oe ee अस्थिरता को गंभीर खतरा 
उत्पन्न किए बिना कभी भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता | 
मैं आशा करता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मूल्यवान्‌ समझनेवाली भूमि अमेरिका विश्व 
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व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत 
विश्व व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण से हो सकती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ 
व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण से हो सकंती है। 

मित्रो, हम भारत में रहनेवालों का विश्वास-है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का 
आज समानता के आधार पर पुनर्गठन विश्व व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के मार्ग की कला की 
व्यवस्था के पुनर्गठन में एक महत्त्वपूर्ण अवयव बन सकता है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि दोनों 
देशों के बीच संबंधों के वर्तमान असंतोषजनक स्तर से मैं स्वयं भी स्तंभित हूँ । 

हम विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं । हमारी राजनीतिक संस्कृति समान है। हमारे यहाँ 
स्वतंत्र प्रेस है और हम कानून के शासन में विश्वास करते हैं । दोनों देशों में निजी उद्योग और 
स्वतंत्र बाजार की व्यवस्थाओं की लंबी परंपरा रही है। 

मुझे निकट भविष्य में दोनों देशों के हितों में कोई मतभेद नहीं दिखाई देता। इसके बावजूद 
यहाँ उपस्थित हम सब इस बात से सहमत होंगे कि पिछले पचास वर्षो में हम अपने संबंधों की 
पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने में असफल रहे हैं । अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने के लिए 
की गई क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ जहाँ भारत की सुरक्षा एवं अन्य हित भी जुड़े हुए हैं या एशिया प्रशांत 
क्षेत्र में सहयोगी व्यवस्थाएँ किए जाने का सवाल हो, जहाँ स्पष्टत: हमें रचनात्मक, संयमित और 
स्थायित्व प्रदान करनेवाली भूमिका निभानी है या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ जैसे विश्व स्तर का 
संगठन हो या पक्षपातपूर्ण अप्रसार संधि का सवाल हो, अमेरिका ने इन सभी मामलों में न तो भारत 
का पक्ष समझा और न ही कभी भारतीय हितों और चिंताओं को स्थान देने का प्रयास किया। 

दूसरे, हमारी आजादी के समय से ही लगभग हमें तकनीक की दृष्टि से वंचित रखने का 
प्रयास किया गया। हमारी अपनी निर्यात नियंत्रण की व्यवस्थाएँ बहुत कठोर हैं। भारत से कभी 
कोई तकनीक और संयंत्र लीक होकर नहीं गई | इसके बावजूद हम पाते हैं कि अमेरिका तकनीकी 
स्थानांतरण की दृष्टि से कभी भी हमें साथ लेने का इच्छुक नहीं रहा | इसी प्रकार दक्षिण एशिया के 
मामले में जहाँ हमारे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित शामिल हैं, हम पाते हैं कि अमेरिका का दृष्टिकोण 
हमारी मूल न्यूनतम सुरक्षा का विरोधी है। 

हमारे लिए अति संवेदनशील मुद्दों पर, जिस प्रकार अमेरिका के नेता सार्वजनिक बयान देते 
हैं, उन्हें भारत में समझ पाना एक और गंभीर मामला है । राष्ट्रपति क्लिंटन की चीन यात्रा के दौरान 
दक्षिण-पूर्व एशिया के बारे में जारी किया गया बयान और अमेरिका द्वारा भारत के साथ रक्षा और 
वैज्ञानिक सहयोग को समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डाला जाना, हाल ही में हुई इस प्रकार 
की दो कार्रवाइयाँ हैं । अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की इच्छा रखनेवाली हमारी जैसी लोकतांत्रिक 
सरकारों के लिए इस प्रकार के सार्वजनिक बयानों के कारण आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो 
जाता हे | 

मित्रो, मै भारत-अमेरिका संबंधों को सुधारने के पक्ष में केवल इसलिए तर्क नहीं दे रहा हूँ 
कि इससे भारत को लाभ होगा, इसका लाभ अमेरिका को भी मिलेगा। मैंने जो कुछ पहले कहा 
उसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। समानता और परस्पर हितों पर आधारित भारत-अमेरिका 
के संबंध कल की स्थायी और लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का आधार CTT | 

मित्रो, अब तक लगभग सभी ने यह स्वीकार कर लिया है कि लोकतंत्र का आधार आर्थिक 
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लोकतंत्र है। यह घरेलू मामलों के लिए हो या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के के लिए हो, लेकिन द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद जिस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभरकर आईं, उसने खुद को लोकतांत्रिक 
के अलावा सबकुछ सिद्ध किया। 
इस व्यवस्था की मूलभूत असमानताओं को केवल यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा 
सकता कि वे बाजार व्यवस्था का परिणाम हैं, जिनपर कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। 
साम्यवाद के विचार के कारण बीसवीं शताब्दी को भारी कोमत चुकानी पड़ी है। 
दुनिया आज एक और विचार की भारी कीमत चुका रही है। यह विचार है बाजार की 
शक्तियों का अदृश्य हाथ | हमने देखा है कि बाजारों में किस प्रकार से अकारण उतार-चढ़ाव आ 
रहा है। हमने यह भी देखा हे कि किस प्रकार विश्व के किसी एक भाग के बाजार में अस्थिरता 
का प्रभाव भूकंप की तरंगों की तरह विश्व वित्तीय व्यवस्था के रास्ते अन्य देशों तक पहुँच गया। 
बाजार की अस्थिरता के साथ भावात्मक और राजनीतिक अस्थिरता आती हे । रातोरात आम 
लोगों की बचत किस प्रकार हवा में उड़ जाती है। नियोजक अपना बाजार खो बैठते हैं और देशों 
की मुद्राओं की कीमत गिर जाती है। 
निस्संदेह जो देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं का ठीक से संचालन नहीं करते उन्हें इस व्यवस्था 
से सजा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन उन्हें और उनके निर्दोष लोगों को बेरोजगारी और महँगाई 
के रूप में इसकी कोमत चुकानी पड़ती है, जबकि उनको कोई अपनी गलती नहीं होती। 
यह कहा जाना उचित ही है कि वैश्वीकरण के युग में सभी उत्पादों, सेवाओं, विनियोजन, 
मानव श्रम के लिए विश्व बाजार एक समान है और उसी प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता 
जिस प्रकार जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे घेरे हुए पर्यावरण को विभाजित नहीं किया जा 
सकता | पर्यावरण के किसी एक भाग को कहीं होनेवाली क्षति का कुप्रभाव पूरी पृथ्वी पर रहनेवाले 
मानव मात्र पर पड़ता है। 
पश्चिमी गोलाड के धनी देशों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस समय एशियाई 
देशों के बाजारों को प्रभावित कर रहे संकट से वे अप्रभावित रहेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार 
के लिए तत्काल विश्व स्तर पर सामूहिक कार्रवाई किए जाने की नितांत आवश्यकता हे, जिससे 
कि इसे मानव मात्र को आवश्यकताओं को पूर्ति पर सकेंद्रित किया जा सके। 
हमने भारत में वैश्वीकरण के प्रति एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाया है। यह दृष्टिकोण है 
सतर्कतापूर्ण आवश्यकता के अनुरूप और स्थिर एकीकरण का। हमारा यह दृष्टिकोण हमारे 
राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखने में काफी सफल रहा है। हम एशियाई बाजारों में हुई उथल-पुथल से 
काफी हद तक अप्रभावित रहे हैं। 
हमें ज्ञात है कि हमें अभी बहुत से आंतरिक और बाह्य सुधार अपनाने हैं, जिससे कि हम 
अपनी अर्थव्यवस्था को पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकें | हम निश्चित ही ऐसा करेंगे | इस बीच 
हम विश्व अर्थव्यवस्था मे क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाने के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे, 
क्योंकि वही इक्कोसवी सदी में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने की मुख्य गारंटी हो सकती है। 
बीसवीं सदी से चौथा महत्त्वपूर्ण सबक हम यह ले सकते हैं कि हम किस प्रकार विविधताओं 
को सहेज सकते हैं। इस पृथ्वी पर रहनेवाले हम सभी लोग विभिन्न नस्लो, क्षेत्रों, संस्कृतियों और 
ाष्ट्रीयताओं के हैं। हम अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। राजनीति और जीवन के बारे में हमारे 
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विचार अलग-अलग हैं, लेकिन हम सब एक ही घर के साझीदार हैं | हम सब एक ही मानवीय 
परिवार के सदस्य हैं। 

भारतीय वैदिक ऋषियों ने इन मूल्यों को इस प्रकार से स्पष्ट किया था कि सत्य एक है, 
लेकिन विद्वान्‌ उसे अलग-अलग प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं--' एकम्‌ सद विप्र: वहुधा वदन्ति।' 

यह हमेशा सत्य रहा है, लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में, जहाँ आदान-प्रदान, परस्पर 
निर्भरता एक नियम है न कि अपवाद, 'एकता में विविधता और विविधता में एकता' को स्वीकार 
करना कोई विकल्प नहीं है। यह एक ऐसी आवश्यकता है, जिससे बचा नहीं जा सकता | इस 
सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाना दु:खद है, क्योंकि आज के विश्व के विभिन क्षेत्रों में हो रही 
हिंसा और टकराव की जड़ यही है। जब इस असमावेशीवाद और असहनीयता को सीमित 
राजनीतिक लक्ष्यों से मिला दिया जाता है तो इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। मित्रो, 
आतंकवाद आज के सभ्य समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस 
दृष्टि से भी भारत और अमेरिका दोनों ही इसके शिकार रहे हैं । नैरोबी और दारे-एस-सलाम स्थित 
अमरीकी दूतावासों में हाल ही में हुए विस्फोटों के दौरान बड़ी संख्या में निर्दोष अमरीकी और 
अफ्रीकी नागरिकों के हताहत होने से हमें गहरा सदमा लगा और हम दहलकर रह गए। 

हम इससे होनेवाली आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकते हैं। इस प्रकार के कायराना 
हमले करनेवाली अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की शक्तियाँ हमारे क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। भारत निर्मम 
आतंकवादी हिंसा का लक्ष्य रहा है। आपके यहाँ लाकरबी होता है, हमारे यहाँ कनिष्क हुआ। 
आपके यहाँ विश्व व्यापार केंद्र हुआ, हमारे यहाँ बँधाभा हुआ। 

इसको WS एक ही स्रोत तक जाती हैं । यह घृणित है कि इसे हमारी सीमा के पार से समर्थन 
मिल रहा है। इसे उकसाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र का एक देश रूढ़िवाद का शिकार बन चुका है। 
अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संक्रमणता को फलने से रोकने के लिए दृढतापूर्वक कार्य करना 
चाहिए। 

अब जबकि विश्व इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने जा रहा है, हमें बहुसंस्कृतिता को स्वीकार 
करना चाहिए और विविधता को जीवन के एक अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मुझे यहाँ 
पर यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अमेरिका और भारत दोनों को ही इन विविधताओं को 
शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने का पर्याप्त अनुभव है और हम दोनों मानवता के कल्याण के 
लिए इस क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। 

मित्रो, आज हमारे समक्ष उपस्थित इन सभी चुनौतियों के बारे में मेरा विश्वास है कि पूरी 
दुनिया के प्रगतिशील लोगों के विचारों में काफी हद तक समानता आ चुकी हे । भारत और 
अमेरिका के दूरद्रष्टा नेताओं, नीति-निर्धारकों और बुद्धिजीवियों के बीच यह समानता मुझे विशेष 
रूप से दिखाई दे रही है। 

यह एकमतता, चिंताओं में एकरूपता और रिश्ता मेरे इस विचार को बल देता है कि 
इक्कीसवीं सदी में विशव का भविष्य बनाने के प्रयासों में भारत और अमेरिका स्वभावत: सहयोगी 
हैं। 

गैर सरकारी और एशिया सोसाइटी जैसे निष्पक्ष संस्थानों द्वारा की जानेवाली इन पहलों से 
मुझे विश्वास है कि आनेवाले वर्षो में हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे। 
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अंत में भारत-अमरीकी संबंधों को अभिव्यक्ति देनेवाले आधुनिक युग के एक महान्‌ भारतीय 
संत स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा। इस कविता का नाम है-'टू द 
फोर्थ ऑफ जुलाई' (४ जुलाई के प्रति) । यह कविता सौ वर्ष पूर्व ४ जुलाई, १८९८ को, उस 
समय लिखी गई थी, जब वे अपने कुछ अमरीकी शिष्यों के साथ कश्मीर के जंगलों में विचरण 
कर रहे थे। 

ओ भगवन्‌ आप अपने विरोधहीन मार्ग पर तब तक विचरित होते रहिए 

जब तक कि आपके आलोक से सारा विश्व जगमगा न उठे 

जब तक संपूर्ण पृथ्वी आपके आलोक से आवलोकित न हो जाए 

जब तक कि सभी स्त्री और पुरुष अपना सिर उठाकर न खड़े हो जाएँ 

उन्हें जकड़नेवाली अपनी बेडियाँ न तोड़ दें 

और वे यह जानकर प्रसन्न नहीं हो जाएँ कि 

उनका जीवन नवीन बन गया है। 
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भारतीय मूल के सांसदों से अपेक्षा 


मैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए सभी भारतीय मूल के सांसदों का भारत की ओर 
से स्वागत करता हूँ । 

भारत में रहनेवालों के लिए आज का दिन बेहद खुशी का दिन है । यह सम्मेलन भारतीय 
संसद के सौध में आयोजित किया जाना, लोकतंत्र के आदर्शो के प्रति हम सब की वचनबद्धता का 
प्रतीक है। लोकतंत्र हमारे लिए केवल राजनीतिक प्रणाली नहीं है । यह भारतीय संस्कृति और 
विचार का महत्त्वपूर्ण अंग है। भारत न केवल स्वयं एक परिपक्व और गतिमान लोकतंत्र है, बल्कि 
भारत मूल के लोग दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हैं वहाँ भी इसके विकास को बढ़ावा देने का 
प्रयास कर रहे हैं। आपका यह सम्मेलन इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। 

मुझे आपका यहाँ स्वागत करते हुए अतिरिक्त हर्ष इसलिए भी हो रहा है क्‍योंकि मैं भी 
आपको ही तरह एक सांसद हूँ । मैंने भारतीय संसद की चार दशकों से भी अधिक से सेवा की है। 
विदेशों में रहनेवाले और काम करनेवाले भारतीय मूल के भाइयों और बहनों से मेरा निकट का 
संपर्क रहा है। इन संपर्कों के दौरान व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान-और विकास के क्षेत्र में उनकी 
उपलब्धियों के बारे में जानकर मैं हमेशा आश्‍चर्यचकित होता रहा हूँ। 

लेकिन आज मैं एक नए तरह के लोगों से मिल रहा हूँ। ये वे भारतीय हैं जिन्होंने अपने- 
अपने देशों की संसदीय प्रणाली पर अपनी छाप छोड़ी है। आप लोग हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट 
६, क्योंकि आप सब भारत माँ के वे सपूत हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन अपने-अपने देशों 
के नागरिकों का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं । मित्रो, मुझे वास्तव में आप पर बहुत गर्व है। 

यह कौन सोच सकता था कि हमारे पूर्वजों के बेटे-बेटियाँ, नाती-पोते, जो भारत छोड़कर 
सात समुद्र पार कड़ी मेहनत करने गए थे, आज वहाँ के सांसद और विधायक बन जाएँगे ? किसने 
यह कल्पना की होगी कि एक-दूसरे से अलग-अलग इतने देशों में भारतीय मूल के लोग एक दिन 
चुनावों में खड़े होंगे और उन्हें जीतेंगे। 

आपने इसकी कल्पना की और उसे मूर्त रूप दिया। सांसद बनने के लिए आपने कठोर श्रम 
किया। आपके मतदाता विभिन्न राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और धर्मो के हैं। इसके बावजूद उन्होंने 
आपको अपना नेता चुनने का फैसला किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि वे मानते हैं कि 


२८ नवंबर, १९९८ को संसद सौध में भारत मूल के सांसदों के सम्मेलन में स्वागत-वक्तव्य। 
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आप उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं । 
सच में आपकी सफलता की कहानी तो ऐसी है, जिसका कि कोई उदाहरण नहीं मिलता। 
बहुत से देशों के लोग अन्य देशों में जाकर बसे हैं; लेकिन यह भारत मूल के लोगों की विशेषता है 
कि वे पहले तो पृथ्वी के लगभग सभी देशों में जाकर बस गए; दूसरे लगभग हर व्यवसाय को 
सँभाला: तीसरे जो भी काम किया उसमें आशातीत सफलता अर्जित को। इन उपलब्धियों के 
बावजूद अपनी मातृभूमि ' भारत' के साथ अपना भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपर्क 
बरकरार रखा। 
भारत मूल के लोग जहाँ भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं; उसमें इतने श्रेष्ठ क्यों हैं ? ऐसा 
इसलिए है, क्योंकि किसीके भी साथ घुल-मिल जाना भारतीयों में स्वभावत: È हमारे पुराणों ने 
हमें वसुधैव कुटुंबकम्‌ की अवधारणा सिखाई है । इसका अर्थ यह है कि हम विदेश में कहीं भी 
रहते हों, लेकिन हमारी जड़ें बरकरार हें । हम अन्य संस्कृतियों और धर्मो के लोगों को स्वीकार 
करने और उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 
हमारी संस्कृति और पुराण हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं । इसलिए भारतीय ज्ञान 
पर आधारित उद्योगों में इतनी प्रगति कर रहे हैं। 
कंप्यूटर, विज्ञान, प्रबंध, कानून, दवा एवं अन्य सभी उद्योगों में भारत मूल के लोगों ने अपने 
लिए और भारत के लिए बड़ा नाम कमाया है। हमारी संस्कृति कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता 
पर बल देती है। भारत के योग्य निर्माता, मैकेनिक, बढ़ई और तकनीशियन की दुनिया के विभिन्न 
देशों में भारी माँग है। खाड़ी के देशों में तो उन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया है। भारत द्वारा 
कमाई जानेवाली विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्त्रोत विदेशों में काम करनेवाले भारतीय मूल के 
श्रमिकों से मिलता है। 
चाहे ज्ञान पर आधारित व्यवसाय हो, व्यापार हो या कारोबार, तकनीकी रूप से दक्षता का 
कार्य हो या सांसद हो, इन क्षेत्रों में आप सबको सफलता का राज क्या है ? कठोर श्रम। आपमें से 
हर व्यक्ति जहाँ भी पहुँचा है उसका कारण यह है कि आपने दूसरों की तुलना में अधिक कठोर 
परिश्रम किया है। 
भारतीयों को आज पूरी दुनिया के व्यवसायियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे कुशल व्यापारी 
और कड़ा परिश्रम करनेवाले प्रवासियों के रूप में पहचाने जाते हैं। अब विश्व को यह भी स्वीकार 
करना होगा कि भारत के सपूत राजनीति और सामाजिक जीवन का नेतृत्व भी सँभाल रहे हैं । 
इस बारे में उपलब्ध आंकडे ही सबकुछ कह देते हैं । इस समय १९ देशों में भारत मूल के 
२०० सांसद हैं। इनमें से ६८ मंत्री हैं। ४ अपनी राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष और सभापति हैं। २ 
प्रधानमंत्री हैं गुयाना के डॉ. छेदी जगन, मॉरीशस के शिवसागर राम गुलाम एवं डॉ. अनिरुद्ध 
जगन्नाथ और त्रिनिदाद के मुहम्मद हसनासी अपने नेतृत्व के गुणों के कारण अपने देश के सर्वोच्च 
पदों पर आसीन हो सके हैं। 
भारतीय मूल के सांसदों की इस बढ़ती संख्या के अनेक स्थानीय कारण हैं लेकिन उनका 
भारत मूल का होना ही अपने आप में एक विशेष कारण हे । किसी मामले पर आम सहमति प्राप्त 
करने का प्रयास करना, विभिन्न प्रकार के विचारों को स्वीकार करना और उनमें सामंजस्य स्थापित 
करने का प्रयास करना और दूसरों पर अपने विचार थोपने की कभी भी कोशिश नहीं करना 
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भारतीय मूल के लोगों को स्वभावत: प्राप्त है। पचास वर्ष के सार्वजनिक जीवन में मैंने जो भी 
उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, उनका कारण भी ये ही मूल्य रहे हैं। 

प्यारे भाइयो और बहनो, आप अलग-अलग देशों में रहते हैं | सांसदों के रूप में आप अपने- 
अपने देशों में जनमत बनानेवाले प्रभावकारी लोगों में हैं । इस अवसर पर में आपको भारत के बारे 
में कुछ महत्त्वपूर्ण सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूँ । में चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से जाएँ 
तो अपने मतदाताओं को भी इनसे अवगत कराएँ। मेरी सरकार आर्थिक सुधारों को और अधिक 
बढ़ाने और उसकी गति को और तेज करने के लिए वचनबद्ध है। विभिन्न समस्याओं और 
नियंत्रणों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन काफी अच्छी तरह से कर पाने में 
सफलता प्राप्त की है। आज जबकि एशिया और अय क्षेत्रों में बहुत से देश वित्तीय उथल-पुथल 
के परिणामों के कारण संकट के दौर से गुजर रहे हैं; भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थायित्व और 
परिस्थितियों से निपट पाने में अपनी स्पष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया है। 

अर्थव्यवस्था में आया वर्तमान धीमापन जल्दी ही खत्म हो जानेवाला एक दौर है । विदेशियों 
और विशेष रूप से भारत मूल के लोगों के लिए भारत में निवेश और व्यापार के बहुत से अवसर 
उपलब्ध हैं। 

भारत मूल के लोगों ने जिस प्रकार हाल ही में जारी किए गए ' रिसर्जेट इंडिया ais’ का 
स्वागत किया उसके लिए मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ | इन बांडों के द्वारा 
हम चार बिलियन डॉलर से भी अधिक रकम जुटा पाने में सफल हुए। मुझे विश्वास है कि भविष्य 
में भी जब हम विदेशों में रहनेवाले भारतीयों के विनियोग के लिए इसी तरह के अवसर उपलब्ध 
कराने का फैसला करेंगे, आप उनका भी इसी तरह उत्साहपूर्वक स्वागत करेंगे। इसी तरह से में 
चाहता हुँ कि आप अपने-अपने देशों के नियोजकों और व्यवसायियों में, भारत में उपलब्ध 
अवसरों के बारे में जागृति लाने में सहयोग दें। 

में एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे की यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। ग्यारह मई को भारत ने 
परमाणु परीक्षण किए और वह परमाणु शक्तिसंपनन राष्ट्र बन गया । हमने यह कदम अपनी राष्ट्रीय 
सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया। हमारा यह कदम इसलिए भी था कि हम विश्व में 
परमाणु निशस्त्रीकरण की स्थापना की दिशा में अधिक शक्ति के साथ काम कर सकें। 

हम हमेशा की ही तरह आज भी विश्व शांति के आदर्शो के प्रति वचनबद्ध हैं । हम स्पष्ट 
घोषणा कर चुके हैं कि हमारे परमाणु हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए हैं। हम उन हथियारों के 
उपयोग की पहल नहीं करेंगे। हम उनका इस्तेमाल उन राष्ट्रों के खिलाफ नहीं करेंगे, जो परमाणु 
हथियारों से सन्नद्ध नहीं हैं। 

कुछ देशों ने हमारे इस कदम की आलोचना की है और हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। 
भारत ने दिखा दिया है कि वह किसी दबाव या प्रतिबंध से नहीं झुकेगा। समय के साथ हमारे 
आलोचक भी हमारे फैसले को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं । निशस्त्रीकरण के बारे में हमारी 
अवधारणा को वे आज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। 

अभी भी भारत के परमाणु मुद्दे पर विचारों से, विदेशों में रहनेवाले लोगों और विशेष रूप 
से राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को अवगत कराने की 
बहुत आवश्यकता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि विचारों के आदान-प्रदान और लोगों को 
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इस बारे में बताने के हमारे इन प्रयासों में शामिल हों। 

मैं इस अवसर पर विश्व में भारत द्वारा आम सहमति बनाने और शांति स्थापना की दिशा में 
किए गए प्रयासों की चर्चा करना चाहता हूँ। पाँचवें दशक में कोरिया और वियतनाम में; नौवें 
दशक में कंबोडिया और इराक में शांति स्थापना में भारतीयों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । बोसानिया 
और सोमालिया में भारत की शांति सेनाओं ने उल्लेखनीय योगदान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 
अकसर भारतीयों से संवेदनशील पदों पर काम करने का आग्रह किया है । बोसानिया और हरजगोबिना 
` में बहुराष्ट्रीय सेना का पहला कमांडर इनचीफ एक भारतीय को बनाया गया। इराक में तनाव कम 
करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक भारतीय प्रतिनिधि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

इन तथ्यों से मेरे इस विचार को और भी बल मिलता है कि जहाँ भी विभिन्‍न प्रकार की 
पृष्ठभूमिवाले लोगों का सवाल हो, भारत मूल के लोग सफलतापूर्वक उनका नेतृत्व करने में सक्षम 
होते हैं। 

मित्रो, हम सब भारत माता की संतानें हैं। अपने-अपने देशों में आपके द्वारा अर्जित की गई 
उपलब्धियों को हम स्वीकार करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं । 

मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने-अपने देशों में अपने काम को और बेहतर तरीके से 
करके और अधिक सम्मान अर्जित करेंगे, जिससे आपकी मातृभूमि और भारतमाता का सम्मान 
बढ़ेगा। आप जितने अधिक सफल होंगे, आप भारत के लिए उतनी ही अधिक सद्भावना के दूत 
बनेंगे। 

मैं आप और आपके परिवारों के भारत प्रवास के सुखद होने की कामना करता हूँ । इन शब्दों 
के साथ में इस सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ। 
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मानवाधिकारों के प्रति भारत वचनबद्ध 


गग. की सार्वभौम घोषणा की पचासवीं जयंती के अवसर पर, मैं आप सबका तथा 
विश्व भर के प्रत्येक भाई एवं बहन का अभिनंदन करता हूँ । आज के दिन पचास वर्ष पूर्व 
संयुक्‍त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने उस घोषणा को अंगीकार किया था, जिसे एलीनोर रूजवेल्ट ने 
अत्यंत भावप्रवण होकर 'विश्व भर के व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा' कहा था। 

दूसरे विश्वयुद्ध में आदमी के खिलाफ आदमी की पाशविकता का रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
नजारा, इस घोषणा की पृष्ठभूमि थी। इस शताब्दी के उन कष्टकारी वर्षों के दौरान गरिमा और 
स्वतंत्रता के व्यक्ति के अहरणीय अधिकार को बुरी तरह कुचला गया था। 

यह माना गया था कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा विश्वयुद्ध की नृशंसताओं को 
पुनरावृत्ति के खिलाफ एहतियात का काम करेगी और मानवाधिकारों की अक्षुण्ण सर्वोच्चता को 
बनाए रखेगी | इस महान्‌ उद्देश्य को 'वियना घोषणा' ने रेखांकित किया, जिसमें जोर देकर कहा 
गया था--'सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर संबद्ध और परस्पर निर्भर हैं ।' 

लेकिन मानवाधिकारों के अस्तित्व और अक्षुण्ण एवं अविभाज्य होने के इन अधिकारों के 
विशेष गुणों का न तो १९४८ में ही पता लगा था और न ही तब इनकी रचना की गई थी। ये 
अधिकार तो आदमी और औरत के प्रादुर्भाव काल से ही मौजूद रहे हैं। ये अधिकार सभी जातियों 
और धर्मों से ऊपर उठकर सबको एक समान दर्जा देनेवाली समानता की शुरुआत से ही मौजूद हैं । 
दरअसल, मानवाधिकार मानव समाज के विकासक्रम से बड़ी गहराई से जुड़े हैं। 

प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों ने मानवाधिकारों के महत्त्व को समझा था। ऋग्वेद में कहा 
गया है--' हमारे समाज के सदस्यों के समान लक्ष्य हों। हमारे हृदय एक-दूसरे के प्रति प्रेम से 
पूरित हों और हम एक चिंतन में जुड़े हों। संयुक्त रूप से अपने व्यक्तिगत प्रयासों से हम साझा 
लक्ष्य को प्राप्त करें।' एक प्रकार से यही मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का आधार है। 

यह हमारे संविधान का भी आधार है, जो न केवल भारत के प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक 
और नागरिक स्वतंत्रताओं को उनकी जाति, वंश या आस्था के भेदभाव के बिना संरक्षित करता है 
बल्कि चिंतन और वाणी की विविधताओं के सदभावपूर्ण सहअस्तित्व को भी रेखांकित करता है । 


१० दिसंबर, १९९८ को नई दिल्ली में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की पचासवीं जयंती के समापन समारोह 
में भाषण। 
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जिन्होंने हमारे गणराज्य की नींव रखी, उन्हें दमन, अलगाव और नागरिक अधिकारों के न मिलने 
का प्रत्यक्ष अनुभव तो था ही, वे राजनीतिक स्वतंत्रता को भी भलीभाँति जानते थे। इसी अनुभव ने 

` एक ऐसी लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की पक्की नींव रखने के उनके इरादे 
को और मजबूत किया होगा। क्योंकि, जैसाकि आज हमारा विश्वास है, वे भी लोकतंत्र को 
मानवाधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में मानते थे। 

हाल के वर्षो में, हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से संविधान की इन गारंटियों 
को और पुष्ट किया È भारत को गर्व है कि वह एकमात्र ऐसा एशियाई देश है, जिसमें मानवाधिकारों 
और उनके उल्लंघनों पर निगाह रखने के लिए एक अधिकारसंपन्न संगठन कार्यरत है। 

लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी अनिवार्य होते हैं। 
नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार, नागरिकों का भी 
कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि इन अधिकारों का राज्य के अहित में दुरुपयोग न करें | राज्य 
और व्यक्ति दोनों पर ही एक पुनीत दायित्व है, एक ऐसा दायित्व, जिसकी पवित्रता को भंग नहीं 
किया जा सकता। 

आतंकवाद के आतंक से परेशान देश अपने आपको एक कठिन स्थिति में पाते हैं । मानवाधिकारों 
के संरक्षण के दायित्व का बोझ तो उनपर होता ही है, वे आतंकवादियों द्वारा मानवाधिकारों के 
उल्लंघन को भी झेलते हैं। भारत ने इस कठिन स्थिति में स्वयं को अच्छी तरह सँभाला है। 

लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आतंकवादियों की हिमायत करते हैं कि 
आतंकवाद मानवाधिकारों का हनन है। कल के निरंकुश तानाशाहों और आज के आतंकवादियों 
को खून को प्यास में कोई खास फर्क नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ देश अलग होकर कार्रवाई 
नहीं कर सकते। उन्हें कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनानी ही होगी। इसीलिए भारत ऐसी व्यवस्था 
की औपचारिकताएँ तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने पर जोर दे रहा है। 

और तीन सप्ताह बाद हम इस सहस्राब्दी के अंतिम वर्ष में प्रवेश करेंगे । हम एक महत्त्वपूर्ण 
शताब्दी और उथल-पुथल भरी सहस्राब्दी का पटाक्षेप करने जा रहे हैं । मानवाधिकारों की सार्वभौम 
घोषणा के पचास वर्ष बाद, समय आ गया है, जब हम आज के मौजूदा हालातों पर नए सिरे से 
नजर डालें। पागल तानाशाहों के आतंक का खतरा बेशक अब नहीं रहा है, लेकिन एक बिलकुल 
अलग तरह का खतरा आज मौजूद है, जिसकी पचास साल पहले कल्पना तक करना असंभव था। 

यदि हम यह चाहते हैं कि मानवाधिकार मानव को पराधीनता, बंधन और मृत्यु के भय से 
मुक्त करने में सहायक बनें तो हम पाएंगे कि उन अधिकारों को आज जनसंहार के हथियारों से 
गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हम अपने इस दृष्टिकोण में अटल हैं कि इन हथियारों का खात्मा 
होना ही चाहिए और कल की तलवारें आज हल के रूप में ढल जानी चाहिए। 

हमारी तथा जनसंहार के हथियारों के खिलाफ रुख अपनानेवाले अन्य देशों की आवाज, 
महाशक्तियों की होड़ में दबकर रह गई है। लेकिन इससे हमारा इरादा कमजोर नहीं हुआ है। 
आज एक बार फिर मैं भारत की स्थिति को दोहराना चाहता हूँ कि जनसंहार के हथियारों का नाश 
होना चाहिए। इन घातक हथियारों के जखीरे का विश्व स्तर पर खात्मा करने में अब विलंब नहीं 
किया जाना चाहिए। आइए, हम एक समय-सीमा तय करें और आइए, विश्व को परमाणु विध्वंस 
के इस खतरे से मुक्त करें। 
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एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि घोर गरीबी तथा भोजन, रोजगार, आश्रय और शिक्षा 
जैसी बुनियादी सुविधाओं के न मिल पाने के कारण विश्व भर में करोड़ों लोगों को उनके अधिकार 
नहीं मिल पा रहे हैं । जब कोई शिशु जन्म लेते ही या पाँच साल का होते-होते मर जाता है तो उस 
शिशु को जीने का अधिकार नहीं मिल पाता | इसी प्रकार जब कोई बच्चा निरक्षरता के अंधेरे विश्व 
में पलता-बढ़ता है तो बच्चे के अपने अधिकार उसे नहीं दिए जाते। जब कोई व्यक्ति बुनियादी 
स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर जाता है तो उस व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखा 
जाता है। 

हमें उस शिशु, उस बच्चे और उस व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रण लेना होगा। मेरी सरकार 
ने इन अभिन्न अधिकारों के संरक्षण तथा अधिकारविहीनों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कई 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं । कई अभी भी उठाए जाने हैं। ऐसा करने का मेरा इरादा पक्का है। 

एक आखिरी बात। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार करने के पचास साल 
बाद, आज दुनिया अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील, धन-धान्य की असीम प्रचुरता 
और हृदय विदारक निपट दरिद्रता में बँटी हुई है। यदि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 
भावना को बनाए रखना है और उसके हितकारी मिशन को पूरा करना है तो इन असमानताओं को 
न्यूनतम करने की कोशिश करनी होगी। यदि इन लक्ष्यों को, जिन्हें विश्व ने पचास वर्ष पूर्व तय 
किया था, उनकी संपूर्णता में पूरा करना है तो हमें एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनानी 
होगी और उसे अंगीकार करना होगा। 

आइए हम सब मिलकर अगले पचास वर्षों के बारे में सोचें और पिछले पचास वर्षों की 
असफलताओं से बचने का प्रयास करें । आइए “विशव भर के व्यक्तियों के इस अंतरराष्ट्रीय मैग्ना 
कार्ट” को उसके शाब्दिक एवं भावरूप में क्रियान्वित करें । 

और, अपने भाषण का समापन मैं गुरु ग्रंथ साहिब से उद्धूत पंक्तियों में करता हूँ--' गर्भ में 
कोई वंशावली या सामाजिक हैसियत नहीं होती। सभी परमात्मा के बीज से उत्पन्न होते हैं।' 
आइए, हम सब इस कथन पर विचार करें। 
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त्रिनिदाद से प्रगाढ़ता और बढे 


धानमंत्री श्री वासदेव पांडेय और मित्रो, आपने मेरे बारे में जो अच्छी बातें कहीं हैं उनके लिए 
पः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहुँगा। खूबसूरत शहर पोर्ट ऑफ स्पेन में आप सबने मेरे 
और मेरे प्रतिनिधिमंडल के स्वागत और प्रवास के लिए जो शानदार व्यवस्थाएँ कीं उसके लिए हम 
सब आपके आभारी हैं। 

भारत और आपके खूबसूरत देश के बीच संबंधों का सिलसिला १८५४ से शुरू होता है, जब 
भारत से जबरन किए समझौते के तहत लाए गए दो सौ पच्चीस श्रमिकों को लेकर पहला समुद्री 
जहाज फतेलरजाक यहाँ पहुँचा था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत के लिए नहीं था। बह 
संघर्ष तो औपनिवेशिक बेड्यों से जकडे सभी लोगों के लिए था। इसी भावना के साथ स्वतंत्रता 
प्राप्त करने के पहले हमने आपके देश के साथ १९४८ में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। 

भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच प्रगाढ संबंध हैं । इन संबंधों का कारण है हमारी 
साझा विरासत। इन संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 
१९९५ में यहाँ दौरे पर आए थे। दोनों देशों में विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, जातियों और धर्मों के 
लोग शांति और सद्भावना के साथ रहते हैं। हम समान लोकतांत्रिक आदर्शो के साझीदार हैं 
भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच की भौगोलिक दूरी को हमने सहयोग, मित्रता, विश्वास 
और समझ से भर दिया है। 

जनवरी '९७ में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत की 
ऐतिहासिक यात्रा से हमारे संबंधों में एक नए युग की शुरुआत हुई है। इसके परिणामस्वरूप हमारे 
बीच नए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों सरकारों द्वारा इन समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए 
किए गए प्रयासों से हमारे संबंधों का और विकास हुआ है | उसमें विविधता आई है | हमारे बीच 
परस्पर हितों के सहयोग की संभावनाएँ अपार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से परस्पर 
विश्वास और मित्रता पर आधारित हमारे संबंध और भी प्रगाढ होंगे। 

आज दिन में मेरी राष्ट्रपति रॉबिंसन के साथ बहुत ही उपयोगी वार्त्ता हुई है | परस्पर हित के 
विभिन्न मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण समान था। मैंने विपक्ष के नेता श्री पैट्रिक मेनिंग और विभिन्न 
सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। इस बातचीत से मुझे इस 


८ फरवरी, १९९९ को पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर वक्तव्य । 


२६२ / संकल्प-काल | 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानने-समझने का अवसर प्राप्त हुआ। 

मान्यवर, आज हमने “महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान' के भवन की आधारशिला 
रखी है। निर्माण पूरा होने के बाद यह भवन हमारे चिरकालीन संबंधों का जीवंत प्रतीक बनेगा। 
वास्तव में यह संस्थान पिछली जनवरी से आपकी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए एक अस्थायी 
भवन में काम कर रहा है। इस समय इस संस्थान में भारतीय शिक्षक संगीत, नृत्य और हिंदी भाषा 
की शिक्षा दे रहे हैं। यह केवल भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण देनेवाला भक्ति केंद्र नहीं है । इसे 
एक ऐसे सामंजस्यता के केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार है, जहाँ विभिन्न जातियों और 
धर्मो के लोग एकत्रित होकर एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान और समझ सकें और एक-दूसरे 
का सम्मान करना सीख सकें | संस्कृति कभी भेद उत्पन्न करनेवाली शक्ति नहीं होती, यह तो सभी 
को एक मंच पर लाने का साधन मात्र होती है। 

हमारे सांस्कृतिक संबंध तो बहुत मजबूत और प्रगाढ़ हैं लेकिन हमारे आर्थिक-व्यावसायिक 
संबंधों की अभी शैशवावस्था है, लेकिन इनका विकास हो रहा È | हमारे बीच भौगोलिक दूरी 
बहुत है, लेकिन दूरसंचार के आधुनिक युग में इस दूरी को हम कुछ नहीं करने के कारण के रूप 
में निरूपित नहीं कर सकते। हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि त्रिनिदाद-टोबेगो का तेजी से 
आर्थिक विकास हो रहा है । आपका देश पूरे कैरीबियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा और औद्योगिक दृष्टि 
से सर्वाधिक विकसित देश है। 

मान्यवर, आपका छोटा सा देश प्राकृतिक संपदा से भरा-पूरा है। यहाँ के लोगों का कठिन 
परिश्रम करनेवाला और दृढ्प्रतिज्ञ होना बहुत महत्त्व रखता है। भारत आपके साथ हाइड्रो-कार्बन 
के क्षेत्र में सहयोग करने का इच्छुक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस क्षेत्र में त्रिनिदाद और 
टोबेगो के साथ सहयोग करके यहाँ के उत्पादन को अधिकतम बनाने में मदद कर सकता है | वह 
यहाँ की रिफाइनरियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ईधन एवं अन्य संसाधनों की खपत 
को कम करने में मदद दे सकता है। बह यहाँ की रिफाइनरियों को अपने उत्पादनों को लाने-ले 
जाने और उनके वितरण में सुरक्षा एवं खर्च में कमी करने के उपाय सुझा पाने में भी समर्थ है। 

इसी प्रकार दोनों सरकारें हमारे आर्थिक संबंधों को और मजबूतं बनाने के लिए अनेक कदम 
उठा सकती हैं और उठा रही हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
कदम के रूप में आप की अंगोस्ट्रा बिटर्स को अधिक पहुँच के अवसर देने की आपकी लंबे समय 
से चली आ रही माँग को पूरा किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच 
दोहरे कराधान से बचने के आज हस्ताक्षरित हुए समझौते से निजी पूँजी के विनियोजन का मार्ग 
और प्रशस्त होगा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके देश ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 
लोगों की तकनीकी दक्षता में सुधार के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक कार्यक्रम को 
उपयोगी पाया है | मान्यवर, हम सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में आपके मानव संसाधनों के 
विकास के क्षेत्र में हर संभव सहायता देने को तैयार हैं। 

मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि दोनों देशों को सरकारों के बीच आवास विकास के 
aa में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए ह । पोर्ट ऑफ स्पेन में कल “निम्न आय आवास विकास 
the’ का उद्घाटन किया जाएगा | यह केद्र भारत द्वारा विकासशील देशों को तकनीक के ज्ञान के 
हस्तांतरण की बचनवद्धता और विकासशील देशों के निवासियों के लाभ के लिए तथा उनके ब्रीच 
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सहयोग का प्रतीक होगा। यहाँ से मैं जमैका के मांटेगो में होनेवाले जी-१५ देशों के शिखर 
सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूँ। इस सम्मेलन में हम विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रति 
अपनी वचनबद्धता को दोहराएँगे। 

विभिन्न देशों के बीच और सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को हमेशा सराहा 
जाता है। हम विकासशील देशों के हितों के लिए सतत प्रयासरत रहे हें । त्रिनिदाद-टोबेगो और 
भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग किया है। हम आशा करते हैं कि विकासशील देशों के 
हितों के संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हमारे बीच 
सहयोग और बढ़ेगा। 

महामहिम, आपका राष्ट्र कैरीबियाई देशों की एसोसिएशन के सदस्य और कैरीकाम के 
माध्यम से इस क्षेत्र में बेहतर सहयोग करने और यहाँ के विभिन्न देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार को 
बढ़ावा देने के मार्ग में सबसे आगे रहा है मान्यवर, हमने देखा है कि इस क्षेत्र के देशों में आपके 
विचारों का सम्मान किया जाता है। कैरीबियाई देश आपकी राय मानते हैं। हमारे क्षेत्र में भी 
“सार्क' के माध्यम से विभिन्न देश मिलकर काम कर रहे हैं। भारत क्षेत्रीय सहयोग के लिए 
वचनबद्ध है। 

मान्यवर, आपने जिस गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया है हम उसके लिए आपको एक बार 
फिर हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं त्रिनिदाद और टोबेगो की मेरी छोटी, लेकिन बेहद लाभदायक 
यात्रा को बहुत सी मीठी यादें मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मान्यवर, मैं आपके साथ मिलकर 
परस्पर हित के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए, मिलकर कार्य करने को तत्पर रहूँगा। 
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जी-१५ शिखर सम्मेलन 


3T ध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपने प्रतिनिधिमंडल की ओर से आपको 

और आपके देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ हमारे 
स्वागत और आदर-सत्कार की व्यवस्था की। आपका खूबसूरत देश और यहाँ के मैत्रीभाव से 
ओत-प्रोत लोग हमारे समूह की बैठक के लिए आदर्श स्थल के रूप में सामने आए हें । मुझे 
विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में हम सब लाभदायक बातचीत करेंगे, जिसके परिणाम फलदायी 
होंगे। 

इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो अनिश्चितता और कुछ 
हद तक अस्थिरता की स्थिति से गुजर रही है। हाल ही.में हुई घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि 
किसी देश में भारी मात्रा में विदेशी पूँजी का आना एक वरदान साबित होता है, लेकिन यदि वह 
अप्रत्याशित रूप से बाहर निकल जाए तो वह एक अभिशाप साबित हो सकता है। हमने पूर्वी 
एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, रूस और हाल ही में ब्राजील में अलग-अलग स्तर पर ऐसा होते 
देखा है। 

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आधारभूत तथ्यों या उसकी आर्थिक मौद्रिक नीतियों में 
बदलाव की आशंका से ही बाजारों में उतार-चढ़ाव का होना असामान्य नहीं है, बल्कि मुद्रा के 
मूल्यों में अचानक भारी उतार-चढ़ाव होने से विदेशी विनियोजकों का विश्वास घटता है। एक बार 
यदि कोई अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में उलझ जाती है तो उसे उबरने में बहुत देर लगती है। ऐसा 
भी नहीं है कि इन परिस्थितियों से केवल देश विशेष की अर्थव्यवस्थाओं पर ही बुरा प्रभाव पड़ता 
है। दुनिया के विभिन्‍न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर निर्भरता के कारण इन प्रभावों का क्षेत्र 
विश्वव्यापी बन जाता है और कोई भी देश इन प्रभावों से बच नहीं पाता। ये परिस्थितियाँ उभरती 
हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं--जहाँ के बाजार, संस्थान, नियम 
एवं व्यवस्थाएँ अभी शैशवकाल में ही हैं। 

भारत इस संकट से अप्रभावित नहीं रह सका। हमारे विदेशी व्यापार, विदेशी पूँजी के प्रत्यक्ष 
निवेश और शेयर बाजार में विदेशी पूँजी के विनियोजन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके 
बावजूद हम आर्थिक उदारीकरण की अपनी राह पर चलने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन उसकी 


१० फरवरी, १९९९ को मांटेगो में आयोजित जी-१५ के शिखर सम्मेलन में वक्तव्य । 
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गति और प्रक्रिया ऐसी रखी जाएगी, जिसे कि हम अपनी आवश्यकताओं के सर्वाधिक अनुरूप 
समझेंगे। इस वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था के पाँच से छह प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने की 
आशा है। आनेवाले वर्षों में प्रगति की इस गति को बढ़ाकर सात से आठ प्रतिशत तक प्राप्त करने 
का हमारा लक्ष्य है। 
हम आत्मसंतृष्ट नहीं बने रह सकते। सौभाग्यवश आज सब लोग यह बेहतर तरीक से 
समझने लगे हैं कि विश्वव्यापी वित्त व्यवस्था में परिवर्तन की नितांत आवश्यकता हे | इसी प्रकार 
पूँजीखाते में परिवर्तनीयता जैसे विषयों पर विश्व मुद्रा कोष सहित सभी अन्य क्षेत्रों में यह स्वीकार 
किया जा रहा है कि हर तरह के विषयों में अधिक सतर्कता बरतने का आवश्यकता ह। सुधारा क 
विषय पर विचार करने के लिए व्यापक संस्थागत ढाँचे के अभाव में यह आवश्यक हो गया हे कि 
जी -१५ जैसे मंच विभिन्न विकल्पों पर विचार करें। 
हमने इस बारे में कुछ विचार किए हैं । हमारी राय में इस तरह के सुधारों को निर्देशित करने 
के लिए कुछ मूल सिद्धांतों के प्रतिपादन की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में सक्रिय सभी वर्गो में चाहे 
वे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी, विकासशील हों या विकसित, पारदर्शिता का होना सबसे महत्त्वपूर्ण 
अवयव है। हमें नियमों पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था का विकास करना होगा, जिससे कि 
विश्वव्यापी वित्त बाजारों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सके | जिससे कि यदि किसी देश 
में कोई संकट उत्पन्न हो तो तुरंत उस देश की मदद की जा सके और अन्य देशों पर इसका प्रभाव 
पड़ने से रोका जा सके | इस प्रकार के संकट से पड़नेवाले सामाजिक प्रभावों को रोकने के लिए भी 
विशेष सहायता उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ऐसे विचार हैं, जिनपर 
चर्चा हो सकती है। 
अब मैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा करना चाहता हूँ। उरुग्वे दौर की वार्त्ताओं से उत्पन्न 
आशाएँ दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो सकी हैं। वस्त्र और स्थापत्य जैसे, जिनमें से केवल दो का में 
उल्लेख कर रहा हूँ, बाजारों में वास्तविक पहुँच अभी तक नहीं मिल पाई है। हमें ऐसा लगता है 
कि बाजारों में अधिक पहुँच के अवसर देने की बजाय एंटी डंपिंग ड्यूटी और इसी तरह की अन्य 
कार्यवाहियों से संरक्षणवाद को फिर एक बार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह के एकतरफा 
व्यापारिक कदम उठाए गए हैं, जिनसे हमें क्षति हो रही है। 
सेवाओं के क्षेत्र में विचार-विमर्श के लिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि विकासशील 
देशों के हितों का ज्यादा ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे मानव संसाधनों के 
आवागमन को बेहतर अवसर देने के बारे में होनी चाहिए। हमने ' विश्व व्यापार संघ' के मंत्रियों 
की बैठक के पहले एक तैयारी बैठक के आयोजन का प्रस्ताव किया है | इस प्रस्तावति बैठक में 
ऊपर सुझाए गए मुद्दों और इनसे जुड़े पहलुओं पर चर्चा होगी। 
मान्यजन, वैश्वीकरण की प्रवृत्ति का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह है कि विकास में सहयोग 
को प्राथमिकताएँ काफी हद तक पीछे रह गई हैं। विकासशील देशों की ढाँचागत कमियाँ आज 
भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रही हैं। जी-१५ विश्व के एजेंडे में विकास के लिए सहयोग के 
महत्त्व को सामने लाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता हे । बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने 
के लिए विश्वव्यापी नीति तैयार करने के लिए हम ' विश्‍व श्रमिक संगठन' की नई पहल का 
स्वागत करते हैं। 
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अपने सदस्यों के बीच सहयोग को अधिकाधिक बढ़ाना हमेशा हमारा एक प्रमुख उद्देश्य 
रहा है। भारत सौर ऊर्जा, जीन बैंक, लघु उद्योगों, कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं 
को पूरी सक्रियता से लागू कर रहा है। हम अपने इन प्रयासों को आगे भी जारी रखेंगे। हम अन्य 
सदस्य देशों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में भी शामिल होते रहे हैं fava बाजार के संचालन 
में विशेषज्ञता की शक्तियों का महत्त्व बढ़ रहा है । हमारे लिए कुछ ऐसे बेहद महत्त्व के क्षेत्र हैं, जो 
अन्य क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बढ़ाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हें । इसी 
कारण हमने बायोटेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढाँचे के क्षेत्र में जी - १५ 
के सदस्य देशों के बीच सहयोग को गहन बनाने के लिए नए प्रयास करने का प्रस्ताव किया है | 
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी पहल को समर्थन मिला है। विज्ञान आज नए 
उत्पाद और समस्याओं के समाधान के लिए नए-नए मार्ग उपलब्ध करा सकता है। आनेवाले 
समय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति विश्व की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव 
डालनेवाला अवयव बनेगी | इससे उत्पादकता बढ़ेगी, पूँजी निवेश से मिलनेवाला लाभ बढ़ेगा और 
अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ेगी। इंजीनियरिंग और इंफोमोटिवस के क्षेत्र में तेज 
गति से मिलकर आज बायोटेवनोलॉजी जीवन के बारे में आधारभूत सिद्धांतों को तेजी से परिवर्तित 
कर रही है। 

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इक्कीसवीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी 
के विज्ञान में प्रगति के रूप में पहचाना जाएगा। विकासशील देशों को इन क्रांतिकारी परिवर्तन 
लानेवाली प्रौद्योगिकी से लाभ प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए | हमारे बीच इन 
क्षेत्रों में सहयोग के स्पष्ट कार्यक्रमों को यदि सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाए तो वे हमारे 
नागरिकों के हित और कल्याण करने के मार्ग में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 
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यह बस सिर्फ बस नहीं है 


ST] ज जब हम यहाँ एक-दूसरे से रूबरू हैं, एक नई सदी और एक नया युग हमारे दरवाजे 
पर दस्तक दे रहा है । हमारी आजादी के पचास साल गुजर गए | जहाँ हमें इस पर फख है 
वहाँ अफसोस भी है। फख इसलिए, क्योंकि दोनों मुल्क अपनी-अपनी आजादी को बरकरार 
रखने में कामयाब हुए हैं । लेकिन, अफसोस इसलिए कि पचास साल के बाद भी हम गरीबी और 
बेरोजगारी से निजात नहीं पा सके हैं। 

मैं वजीरे आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस तवारीखी जगह पर मेरे लिए 
दावत का इंतजाम किया है। यह वह शानदार किला है, जिसकी गोद में शाहजहाँ ने जन्म लिया 
था। जहाँ अकबर ने अपनी जिंदगी के दस से भी ज्यादा साल गुजारे थे। 

आपने जिस गर्मजोशी के साथ खैर-मकदम और मेहमान नवाजी की है, उससे मुझे और मेरे 
डेलीगेशन को बहुत खुशी हुई है। 

जनाब वजीरे आजम साहब, आप इस तवारीखी किले और शहर लाहौर की रवायात को पूरी 
तरह कायम रखे हुए हैं। इस मौके पर ग्याहरवीं सदी के शायर मसूद बिन साद बिन सलमान के 
इस शेर को याद करना मुनासिब होगा-- 

“शुद दार गम ' लोहुर' रवानम यारब! 

ana | कि दार आरजू-ए-अनाम यारब |”! 

प्रधानमंत्री महोदय, पिछले दस सालों में हिंदुस्तान के किसी वजीरे आजम का यह पहला 
दौरा है। मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई है। जिस वक्‍त मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का 
मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा देखा, उस वक्त मेरे दिल में 
मिले-जुले जज्बात उठे। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं इक्कीस साल के बाद फिर से 
अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। लेकिन, अफसोस इसलिए था कि 
हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कडुवाहट में बिता दिया। भारत ओर पाकिस्तान जैसे दो 
महान्‌ देशों के बीच पचास सालों तक आपसी मनमुटाव चलते रहना हमें शोभा नहीं देता। 

जब मैं आपके बीच विदेश मंत्री के नाते आया था तब मैं अकेला आया था, आज मेरे साथ 
हिंदुस्तान के सभी तबकों के जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे आए हैं। 


२० फरवरी, १९९९ को लाहौर में अपने सम्मान में आयोजित राजकीय भोज के अवसर पर भाषण। 
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लाहौर और दिल्ली के बीच बस का चलना सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही को 
आसान बनाना नहीं है। दोनों देशों के बीच दौड़ती और उन्हें एक-दूसरे से जोड़ती यह बस दोनों 
मुल्कों के लोगों की इस चाह को प्रकट करती है कि हमारे संबंध सुधरें और हम मिल-जुलकर 
रहें। अगर बस सिर्फ बस होती, अगर बस लोहे और इस्पात की बनी सिर्फ एक गाड़ी होती तो 
दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों में ही नहीं, लगभग सारी दुनिया में इतनी हलचल और उम्मीदें पैदा 
नहीं करती। 

जनाब वजीरे आजम, हमारा यह फर्ज है कि हम अपने लोगों की आशाओं और इच्छाओं के 
अनुसार भरोसा और भाईचारा पैदा करें तथा दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत ढाँचा खड़ा 
करें | हाल ही के कुछ महीनों में हमारी बातचीत में ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, जिनसे सीधा 
लोगों को फायदा पहुँचेगा। दोनों मुल्क इस मिली-जुली बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं 
ताकि यह तय हो सके कि इनसानियत से जुड़े हुए मुद्दों को जल्दी हल किया जाए, चीनी और 
बिजली की खरीद जैसे आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं कां पता लगाकर उनपर 
कार्रवाई की जाए, आपसी यकीन पैदा करने के तरीकों पर बातचीत की जाए और उनपर आम राय 
बने। यह एक शुरुआती कदम है। मुझे यकीन है कि हम जो कुछ भी मिल-जुलकर करना चाहते 
हैं उसपर अमल करने के लिए अपने-अपने अफसरों को हिदायत देंगे। 

हमने अपने रिश्तों के उन पहलुओं पर भी बातचीत की है, जिनपर हम एक राय नहीं हो रहे 
हैं । उनपर बातचीत जरूरी भी है | चूँकि हम मसलों को हल करना चाहते हैं इसलिए हमें इस बात 
का खयाल रखना होगा कि ऐसा कोई सवाल नहीं है, जिसे सीधी बातचीत के जरिए सुलझाया न 
जा सके | दरअसल, यही एक रास्ता È | 

आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसका हल हिंसा और खूनखराबे से 
निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ-सुथरे माहौल में और एक 
संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपनाकर ही किया जा सकता है। जो लोग हिंसा की 
वकालत करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं उनसे मुझे एक ही बात 
कहनी है--वे अमन और समझ-बूझ के रास्ते की सच्चाई को समझें। यही वजह है कि हम 
कंपोजिट डायलॉग के सिलसिले में सभी बकाया मुद्दों पर, जिनमें जम्मू-कश्मीर शामिल है 
बातचीत का स्वागत करते हैं | जैसे-जैसे हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, भविष्य हमें दावत 
दे रहा है, हमें पुकार रहा है, सचमुच हमसे माँग कर रहा है कि हम अपने बच्चों के बच्चों और 
उनके बच्चों और आनेवाली नई पीढ़ियों की भलाई के बारे में सोचें । 

हिंदुस्तान से मैं एक ही संदेशा लाया K I हम एक ऐसा रास्ता बनाकर जाएँ जिससे बेएतबारी 
दूर हो, विरोध एवं आपसी मतभेद मिटे तथा पुख्ता अमन-चेन कायम हो, दोस्ती, भाईचारे तथा 
कोऑपरेशन का माहौल बने | मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इकट्ठी कोशिशों के जरिए ऐसा करने में 
कामयाब होंगे। 

मैं प्रधानमंत्री महोदय तथा बेगम साहिबा को तहेदिल से भारत आने की दावत देता हॅ । भारत 
में आपके आने का इंतजार है। आपने हमारा जिस गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है हम भी उसी 
तरह आपका स्वागत करेंगे। मैं आपकी खुशहाली और तरक्की, भारत और पाकिस्तान के बीच 
अमन-चैन तथा सहयोग की कामना करता X | 
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बहुत दिन दुश्मनी हो ली, अब" 


क ल आए थे, आज जा रहे हैं, दुनिया का यही तरीका है । लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। 
ch आया भी अकेला नहीं था। मेरे साथ एक प्रतिनिधिमंडल आया है, एक डेलीगेशन आया 
है। भारत के चुने हुए लोग। अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमानेवाले मेरे साथ आए हैं । मुझे चौबीस 
घंटे मिले । लेकिन इन चौबीस घंटों में मुझे ऐसा लगता हे कि दिल्ली और लाहौर की दूरी कुछ कम 
हो गई है। हम कुछ नजदीक आ गए हैं। कुछ भरोसा बढ़ गया है। साथ मिलकर चलने के लिए 
कदमों में कुछ तेजी आ गई है। 

जैसा मैंने कल कहा, में जानबूझकर बस से आना चाहता था। पहले इरादा वाघा की सीमा से 
मियाँ साहब से मिलकर वापस जाने का था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, दरवाजे से लौट 
जाएँ, यह भी कोई बात हुई। घर के भीतर तक आना चाहिए। 

लाहौर की कई यादें मेरे दिमाग में हैं । में पहली बार नहीं आया हूँ और आखिरी बार भी नहीं 
आया हूँ। पहली दफा जब मैं आया, अंग्रेजों का राज था। मैं कोहाट बन्नू तक गया था। हाई स्कूल 
का विद्यार्थी था। उस समय अनारकली देखी थी । बाद में वजीरे खारजा बनने के बाद आया तो रात 
में पंजाब के गवर्नर साहब से मैंने कहा था कि मेरा जो ऑफिशियल प्रोग्राम है, उसमें अनारकली 
जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती, मगर अनारकली जाए बिना मैं कैसे दिल्‍ली वापस जा सकता 
हूँ। और रात में मेरे लिए अनारकली जाने का खास इंतजाम किया गया था। इस बार मैं नहीं गया, 
क्योंकि और कलियाँ नई खिल गई थीं। 

चौबीस घंटे के भीतर हमने कुछ फैसले किए हैं, अच्छे फैसले किए हैं। मुझे भरोसा है 
आपको पसंद आएंगे । दुनिया हैरान है और हम भी कभी-कभी सोच-सोचकर संकोच से गड़ जाते 
हैं कि आखिर हम दौड़ में पिछड़ क्यों रहे हैं ? कल मियाँ साहब ने भी यह सवाल उठाया था। यह 
सवाल हम सबको कुरेदता है। दुनिया कहाँ-से-कहाँ पहुँच गई हे । साम्राज्यवाद समाप्त हो गया । 
कहते हैं वह ऐसा राज था, जिसमें सूरज नहीं डूबता था। मगर सूरज के देखते-देखते वह राज डूब 
गया | Sisal टूर गईं। हथकड़ियाँ छूट गई। जब तक हम पराधीन थे, गुलाम थे, यह कहकर 
अपना मन बहला लिया करते थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। हर बात के 
लिए हम कोई-न-कोई बहाना Se लेते थे। 


२१ फरवरी, १९९९ को लाहौर में नागरिक अभिनंदन के अवसर पर भाषण। 
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आज दुनिया कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारा मन भी नया बहाना गढ़ने को 
तैयार नहीं है। भगवान्‌ का दिया सबकुछ है | प्रकृति ने दौलत लुटाई हे यहाँ। इतनी बड़ी आबादी 
है, जनबल है। मेहनती किसान है, पसीना बहानेवाला मजदूर है। थोड़ी सी आमदनी में घर को 
कुशलता से चलानेवाली गृहिणी है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर प्रभुत्व जमानेवाले नौजवान हैं । 
फिर हम पिछड़ क्यों रहे हैं ? कल प्रधानमंत्रीजी ने मेरी कविता की कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें 
उद्धृत कीं। 'जंग न होने देंगे'। यह कविता वजीर बनने के बाद नहीं लिखी गई है, पहले लिखी 
गई थी। 

भारत-पाकिस्तान पड़ोसी साथ-साथ रहना है। 

प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 

तीन बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महँगा सौदा है। 

रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक ही बहना है। 

जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, 

जंग न होने देंगे। 

मगर इसके भीतर का एक छंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या हमें जंग रोकनी है ? 
कया हमें ऐसे हालात पैदा करने हैं, जिनमें जंग न हो। अमन हो, शांति बनी रहे | हथियारों पर खर्च 
भी न हो, जितनी जरूरत है, उतना ही हो। 

उस समय मैंने लिखा था : 

हमें चाहिए शांति, 

जिंदगी हमको प्यारी | 

इस दुनिया में जिंदगी से बढ़कर क्या नियामत हो सकती है जिंदगी से बढ़कर और वरदान 
कया हो सकता है | कभी-कभी जब हम जिंदा हैं तो शायद यह नहीं समझते कि जिंदगी की कितनी 
कीमत है | जिंदगी कितनी अनमोल चीज है। 

हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, 

हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी । (सृजन माइने निर्माण) 

हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी । सृजन की है तैयारी | 

हमने छेड़ी जंग, भूख से, बीमारी से। 

ऐसा नहीं कि हम निठल्ले बैठे हैं । निठल्ले बैठना भी नहीं चाहिए। जूझेंगे भी हम, लेकिन 
किससे जूझेंगे। पड़ोसी से नहीं, आपस में नहीं, 

हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, 

आगे आकर हाथ बँटाए दुनिया सारी। 

हम दुनिया को दावत दे रहे हैं आइए, हमारी मदद करिए, साथ मिलकर चलिए | हम जानते 
हैं कि हमें अपना विकास आप करना होगा। अपने पैरों पर आप खड़े रहना पड़ेगा। मगर दुनिया 
इतनी छोटी हो गई है कि हम अपने को टापू नहीं बना सकते। एक-दूसरे की मदद लेनी चाहिए। 
एक-दूसरे की सहायता से आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। हम दुनिया को दावत दे रहे हैं 
कि आइए-- 

हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी। 
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हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, 

हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से। 

आगे आकर हाथ बॅटाए दुनिया सारी। 

हरी-भरी धरती को खूनी रंग न रँगने देंगे। 

जंग न होने देंगे। 

आपमें से कोई पूछ सकता है, जब आपने ऐसी कविता लिखी, जंग न होने देंगे यह ऐलान 
कर दिया तो फिर पोखरण में परमाणु विस्फोट करने को क्या जरूरत थी ? यह सवाल उठ सकता 
है, उठना चाहिए। इसपर खुले दिल से बातें होनी चाहिए। 

हमने पोखरण विस्फोट हमले के लिए नहीं किया, बचाव के लिए किया है। हम तीन बार 
लड़ाइयों में फँस चुके हैं। हम हमेशा के लिए लड़ाई रोकना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के 
जमाने में परमाणु विस्फोट हुआ था। उसके बाद भारत इंतजार करता रहा। हम उम्मीद करते रहे 
कि ये हथियार दुनिया में समाप्त कर दिए जाएँगे; लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया न्यूक्लियर 
डिसआर्मामेंट की ओर नहीं बढ़ी। हथियार और संगीन होते गए, धारें और पैनी होती गईं। कुछ 
लोग इस काम में लगे रहे । हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ सोचने की जरूरत है । अणु शक्ति का 
शांति के लिए उपयोग हो, यह बहुत जरूरी है। लेकिन विनाश के लिए इसका कोई उपयोग न कर 
पाए इसकी रोकथाम भी जरूरी है। 

हमने विस्फोट करने के बाद ऐलान कर दिया कि अब हम विस्फोट नहीं करेंगे। हमने यह 
भी ऐलान कर दिया कि हम एटमी हथियारों का उपयोग करनेवाले पहले देश नहीं होंगे। खुद 
उपयोग नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे। हमने यह भी कहा कि जिनके पास एटमी हथियार नहीं 
हैं, उनके खिलाफ हम एटमी हथियार काम में नहीं लाएँगे। 'नैम' के सदस्य के नाते, जिसकी 
अभी दक्षिण अफ्रीका में बैठक हुई थी, हमने फिर इस बात को दोहराया है कि एक वक्त का ढाँचा 
बनाकर सारे एटमी हथियारों को खत्म करने का काम शुरू होना चाहिए। जरूरत कया है एटमी 
हथियारों को। किसी जमाने में इन हथियारों ने, एटमी हथियारों ने एक रोल अदा किया होगा 
बेलेंस ऑफ टेरर का। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना खर्चा हो रहा है। होड़ लगी है। 
आज इस सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात हुई है हमने तय किया है कि हम अपने 
खयालात का तबादला करते रहेंगे। भारत FA कर रहा है, पाकिस्तान कया कर रहा है। यह आपस 
में पता नहीं है। अगर पता लग रहा है तो दूसरों से लग रहा है। क्या आपको मालूम नहीं है कि 
आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। इस हालत को बदलने की जरूरत है। 

विश्व में जनमत बनाना पड़ेगा। यह जरूरी है कि इस संबंध में भारत और पाकिस्तान 
मिलकर काम करें। दोनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अमन के सिवा कोई रास्ता नही है। अब 
चिनगारी का खेल नहीं चलेगा। छोटी सी चिनगारी आग में बदल सकती है और आग सबकुछ 
जलाकर खाक कर सकती है | चिनगारी को रोकना होगा। और ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी-- 
इनके निराकरण की ओर लगाना पड़ेगा। किस तरह से हम पिछड़ रहे हैं ? किस तरह से ? लोगों 
को जिस तरह की जिंदगी जीना चाहिए, उस तरह की जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं । इसके लिए शांति 
चाहिए। शांति के लिए जो मसले हैं उनको हल करने को जरूरत है । मसले हल करने के लिए 
भरोसे को हवा पैदा करने की जरूरत है, विश्वास का वातावरण पैदा करने की जरूरत हे । 
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सवेरे यह सवाल उठा कि मुझे मीनारे पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए । प्रोग्राम 
बन गया! मैं जाना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों की राय थी कि अगर में वहाँ गया तो फिर 
पाकिस्तान के ऊपर मेरी मोहर लग जाएगी। मैंने कहा क्या मतलब है इसका ? क्या पाकिस्तान मेरी 
मोहर से चलता है | पाकिस्तान की अपनी मोहर हे और वह चल रही हे । लेकिन शक इतना गहरा 
हे और हो सकता है कि मैं वापस जाऊँ और मुझसे सवाल किए जाएँ कि आप गए थे ऑफिशियल 
विजिट पर, मीनारे पाकिस्तान जाने की कया जरूरत। में जवाब दूँगा। मेरे जवाब से लोग संतुष्ट 
होंगे, में यह भी जानता हूँ। लेकिन कुछ नहीं होंगे, यह भी में जानता हूँ। लेकिन मुझे मीनारे 
पाकिस्तान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह भी बहस का एक Yaar बन गया हे । यह 
ठीक है हम बँटवारा नहीं चाहते थे। मैंने आपसे कहा, जब में यहाँ आया तब सारा हिंदुस्तान एक 
था, अंग्रेज राज कर रहे थे। मैं कोहाट बन्नू तक गया था। वह हिंदुस्तान हमारी आँखों में हे । देश 
का बँटवारा हुआ। देश अलग-अलग राज्यों में बँटा, अलग-अलग राष्ट्रों में बँटा। हमारे दिल में 
घाव लगा। घाव भर गया है | दाग जरूर बाकी है | लेकिन वह दाग हमें इस बात को याद दिलाता 
है कि हमें मिलकर साथ रहना है और साथ रहने के लिए मिलकर चलना जरूरी 

पाकिस्तान फले-फूले हम चाहते हैं। और हम फलें-फूलें यह आप भी चाहते होंगे। इतिहास 
बदला जा सकता है, मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता | ज्योग्राफी नहीं बदली जा सकती । आप 
दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते | तो अच्छे पड़ोसी के नाते रह | १९७७-७८ H भा 
हमने शुरुआत की थी, आपको याद होगा। दोनों देशों के बीच आना-जाना आसान कर दिया था। 
लोग अभी तक उस बात को याद करते हैं । हम फिर वह काम करने जा रहे हैं। आज कुछ फैसले 
हुए हैं । में एकतरफा उनका ऐलान नहीं करूँगा। ववत आने पर उनका ऐलान होगा। परिवारवालों 
से मिलने नहीं जा सकते | हाई कमीशन में भीड़ लगी है। दरवाजे वक्त पर खुलते हैं, वकत पर बंद 
होते हैं । और अगर बेववत कोई मुसीबत आ जाए तो! और आती है मुसीबत, खबर दकर थाड 
आती है। मिलने के लिए जा नहीं सकते हें । अगर पहुँच भी गए तो भी एक शहर का वीजा बनाया 
हे, दसरे शहर जाना है तो फिर पुलिस तसवीर में आ जाती है । और पुलिस के साथ क्या-क्या आ 
जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जो पुलिसवाले मेरी बात सुन रह हा व बुरा न मान। जा 

यहाँ मौजूद हैं, में उनके लिए नहीं कह रहा। म एक सिस्टम की बात कह रहा हूँ पर इस चीज के 


बारे में भी सोचा जाना चाहिए। 
लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। समुद्र में गलत भटक जाते हैं। हवालात में पहुंच 


जाते Ë । मछली पकड़ने के बजाय खुद पकड़ में आ जाते ह। हमने तय किया है कि ऐसे लोगों को 
तत्काल छोड़ देना चाहिए | लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों के तय करने मात्र से बात नहीं बनेगी । यह में 
साल भर प्रधानमंत्री बने रहने के बाद समझ पाया हूँ। इसके लिए कुछ ओर करना पड़गा। लेकिन 
हम करेंगे, यह हमने तय किया है | हमारा फैसला है | स्थिति बदलनी afew | हवा में और दूसरी 

तरह की रँगत आनी चाहिए। दोस्ती को जरूरत है, दोस्ता क 'लिए भरोसे की जरूरत है | मैं चाहता 
था कि सरदार जाफरी साहब मेरे साथ आते। मगर बह आ न सके। उनका एक शेर आज मेंने यहाँ 
के एक अंग्रेजी अखबार म॑ देखा | 

तुम आओ गुलशने लाहोर से चमन बरदाश | 

हम आएँ सुब्ह बनारस को रोशनी लेकर । 
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फिर उसके बाद यह पूछें कि कौन दुश्मन है ।' 
बहुत दिन दुश्मनी हो ली। अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। बहनों और 
भाइयो, हमने पाकिस्तान के साथ, सभी पड़ोसी देशों के साथ, संबंध सुधारने की कोशिश की है। 
अभी श्रीलंका के साथ हमारा समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड के बारे में, बँगलादेश के साथ हमने नहरी 
पानी का समझौता किया है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि दिल्ली रो लाहौर बस चल रही है तो 
अब ढाका से कलकत्ता तक भी बस चलनेवाली है । एक बस नहीं है। बस करो यह भी नहीं है। 
अभी तो शुरुआत है। दोस्ती से कभी जी नहीं भरता। हाँ दुश्मनी में ऐसा मुकाम आ जाता है कि 
जब दिल करता है कि अरे सब छोड़ो। हमारे आर्थिक संबंधों का विकास हो रहा है। हम 
पाकिस्तान के साथ भी व्यापार के आर्थिक संबंधों में विस्तार के कदम उठाना चाहते हैं। जो 
आपके पास बिजली ज्यादा है उसे हम खरीदना चाहेंगे। जरा भाव ठीक होना चाहिए। बाढ़ और 
तूफान के बावजूद हमारी गेहूँ की फसल अच्छी हुई है । हमने मियाँ साहब से कहा कि हमने सुना 
है कि आप बहुत दूर से गंदम ला रहे हैं। हम आपके दरवाजे पर गंदम पहुँचा देते हें । मैं अलग- 
अलग चीजें नहीं गिना रहा हूँ। 
मसले हल होंगे। मसले ठीक होने के लिए ठीक वातावरण बनाना चाहिए। कुछ कदम 
हिम्मत के साथ उठाने पड़ेंगे। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, जहाँ तक हिम्मत के साथ 
कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे और मेरे साथियों को कमजोर नहीं पाएँगे। पीछे हटते 
हुए नहीं पाएँगे। जब पोखरण में एटमी विस्फोट करने का फैसला हुआ तो मुझे लोगों ने मेरी ही 
कविता याद दिलाई थी। मैं हिरोशिमा गया था। मैंने नागासाकी का दृश्य देखा था। वहाँ बम 
चलाया जाता, उसकी जरूरत नहीं थी। वहाँ लड़ाई खत्म हो गई थी। मित्र देश जीत गए थे। वह 
आत्मरक्षा के लिए चलाया गया एटमी हथियार नहीं था। आज वे लोग भुगत रहे हैं । 
मेरी कविता का शीर्षक था-हिरोशिमा की कविता। एक शायर के दिल को पीड़ा थी। 
इसलिए जब एक गंभीर फैसला किया गया तब भी मेरा दिमाग साफ था और आज भी दिमाग 
साफ है। हमें मिलकर एटमी वेपंस फ्री वर्ल्ड का निर्माण करना है। हम अपने एटमी हथियारों को 
काम में लाएँ इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके लिए दोस्ती का माहौल चाहिए। 
में उम्मीद करता हूँ कि मेरी चौबीस घंटे की यात्रा इस तरह का माहौल बनाने में मदद करेगी । मैंने 
कहा कि दिल्ली और लाहौर की दूरी थोड़ी सी कम हो गई है। यह दूरी हमें और कम करनी है। 
और केवल लाहौर की ही नहीं सारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच नजदीकी लानी है। मुझे 
विश्वास है कि इन सब में पाकिस्तान के वजीरे आजम का सहयोग और उनके साथियों का 
सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम का सहयोग मिलेगा और हम मिलकर कदम-से-कदम 
` मिलाकर आगे बढ़ेंगे। 
आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का जो स्वागत किया उसके लिए में आपका बहुत-बहुत 
आभारी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन में जो आशाएँ जगी हैं उन आशाओं को हम लोग 
मिलकर पूरा कर सकें और साउथ एशिया में एक नया वातावरण और नई हवा पैदा कर सकें । 
बहुत-बहुत शुक्रिया। हे 
नमस्कार । 
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परिशिष्ट 


लाहौर घोषणापत्र 


भा रत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का समान दृष्टिकोण है कि वे दोनों देशों के बीच शांति 

और स्थिरता चाहते हैं । वे चाहते हैं कि दोनों देशों के लोग प्रगति करें और समृद्ध बनें | इस 
बात से एकमत हैं कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, सौहार्द और मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास 
से दोनों देशों के निवासियों के प्रमुख हितों की पूर्ति होगी और वे उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने 
संसाधनों का उपयोग कर पाने में सफल होंगे। वे मानते हैं कि दोनों देशों के सुरक्षा वातावरण में 
परमाणु पहलू शामिल हो जाने के बाद से दोनों देशों की यह जिम्मेदारी है कि उनके बीच टकराव 
की स्थिति नहीं आए। 

संयुक्‍त राष्ट्र घोषणापत्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सर्वमान्य 
सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं। 

दोहराते हैं कि वे शिमला समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने के लिए वचनबद्ध 
हैं। संपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण और अप्रसार के उददेश्यों के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध हैं। 

इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा पर्यावरण में सुधार के लिए परस्पर सहमति से विश्वास 
जाग्रत करनेवाले कदम उठाए जाना महत्त्वपूर्ण है। 

२३ सितंबर, १९९८ को दोनों के बीच हुए समझौते को याद करते हुए स्वीकार करते हैं कि 
शांति और सुरक्षा का वातावरण दोनों पक्षों के सर्वोच्च राष्ट्र हित में है बे मानते हैं कि इसके लिए 
जम्मू-कश्मीर सहित सभी बकाया मसलों का हल किया जाना जरूरी है | वे इस बात से सहमत हैं 
कि दोनों देशों की सरकारें-- 

-- जम्मू-कश्मीर की समस्यासहित सभी मुद्दों को हल करने के अपने प्रयास और तेज 

करेंगे। 

-- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचेंगे। 

_ परस्पर सहमतिवाला द्विपक्षीय विस्तृत और व्यापक एजेंडा तैयार करने के लिए दोनों देश 

व्यापक बातचीत का प्रयास और तेज करेंगे। 

_ तत्काल ऐसे कदम उठाएँगे, जिससे कि परमाणु हथियारों का दुर्घटनावश या अवैध 

उपयोग होने का खतरा कम किया जा सके | बातचीत के द्वारा ऐसे सिद्धांत और व्यवस्थाएँ 
विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि परमाणु और परंपरागत दोनों ही क्षेत्रों में 


टकराव होने से रोका जा सके | 
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= सार्क के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं। इस 
बात का प्रयास करेंगे कि साकं द्वारा सन्‌ २००० और उसके बाद के लिए निर्धारित 
लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके | इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों का हित होगा। तीव्र 
आर्थिक विराम, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के द्वारा उनके जीवन स्तर में 
सुधार लाया जा सके। इस बात को दोहराते हैं कि वह सभी प्रकार की आतंकवादी 
कार्रवाइयों को निंदा करते हैं और इससे सख्ती से निपटने के लिए वचनबद्ध हैं | मानव 
अधिकारों और आधारभूत स्वतंत्रता को अक्षुण रखेंगे और बढ़ावा देंगे। 


२१ फरवरी, १९९९ को लाहोर में हस्ताक्षरित। 


हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
मुहम्मद नवाज शरीफ अटल निहारी वाजपेयी 
पाकिस्तान इसलामी गणतंत्र के प्रधानमंत्री भारत गणतंत्र के प्रधानमंत्री 
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संसद में 


हमें सदन का विश्वास चाहिए 

२७ मार्च, १९९८ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भाषण। 
हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं 

२८ मार्च, १९९८ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर। 

न देन्यम्‌ न पलायनम्‌ 

३१ मार्च, १९९८ को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा का उत्तर 
राष्ट्रीय एजेंडा के मूल में एक मानस है 

२ अप्रैल, १९९८ को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर 

भारत परमाणु क्षमता संपन्न 

२७ मई, १९९८ को संसद में परमाणु परीक्षण के औचित्य पर वक्तव्य 

पोखरण समय की माँग थी 

२९ मई, १९९८ को लोकसभा में परमाणु परीक्षण पर हुई चर्चा का उत्तर 

भारत के खिलाफ छदूम युद्ध थोपा गया 

२९ मई, १९९८ को राज्यसभा में परमाणु विस्फोटों पर हुई चर्चा का उत्तर 

परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 
प्रस्ताव की सदन को जानकारी देते हुए वक्तव्य 
राममंदिर पर फैसला हमें मान्य होगा 
१९९८ को राज्यसभा में अयोध्या में राममंदिर के निर्माण पर हुई चर्चा का उत्तर 
देश प्रतिबंधों का दंश सह लेगा 

१० जुलाई, १९९८ को राज्यसभा में बिदेश मंत्रालय पर चर्चा का उत्तर। 
सदन में कल जो हुआ, शर्मनाक हुआ 

भा में महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान हुई टीका-टिप्पणी पर प्रतिक्रिया । 
लोकपाल विधेयक की परिधि 

२ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में लोकपाल विधेयक के समर्थन में वक्‍तव्य । 
सार्क और मेरी कोलंबो यात्रा 

३ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में सार्क सम्मेलन पर वक्तव्य | 


८ जून, १९९८ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद्‌ में पारित प्र 


१० जून, 


१४ जुलाई, १९९८ को लोकस 
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सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 

४ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में विदेश नीति और प्रधानमंत्री की कोलंबो यात्रा पर चर्चा का उत्तर। 
हमारी नीति के प्रमुख मुद्दे 

१५ दिसंबर, १९९८ को भारत-अमेरिका संबंधों पर सदन में वक्‍तव्य | 

इराक पर हमारी नजर है 

१७ दिसंबर, १९९८ को इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति पर सदन में वक्‍तव्य । 
वाद-विवाद नहीं, संवाद चाहिए 

१० मार्च, १९९९ को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा का उत्तर। 
अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण 

१५ मार्च, १९९९ को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद-प्रस्ताव चर्चा में हस्तक्षेप । 
प्रतिपक्ष हमारा विकल्प तो बताए 


१५ अप्रैल, १९९९ को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताब की प्रस्तुति और १७ अप्रैल को प्रस्ताव पर हुई बहस का 
उत्तर । 
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हमें सदन का विश्वास चाहिए 


अ महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ--'यह सभा मंत्रि-परिषद्‌ में अपना विश्वास व्यक्त 
करती है।' 

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पेश करते हुए मेरे हृदय में मिली-जुली भावनाएँ हैं । बरबस 
मेरा ध्यान २८ मई, १९९६ की ओर जाता है। उस दिन, इसी सदन में, इसी स्थान से, मैंने उस 
समय की अपनी सरकार के लिए विश्वास मत की माँग की थी। तब से अब तक नदियों में बहुत 
सा पानी बह गया है। लोकतंत्र की सरिता अबाध गति से बहती रहे, यह आवश्यक है। लेकिन 
कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह सरिता अविश्वास के भँवर में फँसकर अपना प्रवाह खो रही है। 
तब मैंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि मैं अल्पमत में था और अंपायर मुझे कहते कि आप मैदान से 
बाहर चले जाइए, उससे पहले ही मैंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो घटनाचक्र चला, 
उसपर इस देश को गंभीरता से विचार करना होगा। १९८९ से विश्वास मत के भँवर में पड़े हुए 
लोकतंत्र का चित्र हमें चिंतित करता है। 

२१ दिसंबर, १९८९ को विश्वास मत हुआ था। सरकार केवल ग्यारह महीने चली। ७ 
नवंबर, १९९० को पुनः विश्वास मत हुआ। १९९० में नए प्रधानमंत्री ने विश्वास मत लिया, किंतु 
पाँच वर्ष सरकार चलने की बजाय पाँच महीने सरकार चली | लोकसभा भंग हो गई। १९९१ के 
चुनाव में किसीको बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की अल्पमत की सरकार बनी । प्रारंभ में हमने उसे 
सहयोग दिया। बाद में बह अल्पमत बहुमत में कैसे बदला, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। 
मामला अदालत में है। वह सरकार अस्थिरता के भँवर में तो नहीं थी, लेकिन उस सरकार की नाव 
को भ्रष्टाचार के मगरमच्छों ने क्षत-विक्षत कर fear इसीलिए कांग्रेस चुनाव में हारी। कांग्रेस की 
ऐसी पराजय पहले कभी नहीं हुई off | १९७७ में इमर्जेसी के अपराधों के कारण कांग्रेस को सत्ता 
से हाथ धोना पड़ा था, फिर भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। लेकिन उस समय 
सबसे बड़ा दल होने का स्थान कांग्रेस ने खो दिया। भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए जन-विश्वास 
के आधार पर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की 
पराजय के बाद फिर एक अस्थिरता का दौर चला। संख्या कम होने के कारण हमने अपने- 
आपको अलग कर लिया। लेकिन २८ मई, १९९६ को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था 
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कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएँगे और आज हम फिर यहाँ उपस्थित हैं। 
उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। इस 
बीच अस्पृश्यता की राजनीति विफल हो गई और अलग-थलग करने के प्रयासों पर पानी फिर 
गया। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और अपने मित्र दलों के सहयोग से हम सबसे बड़े 
गठबंधन के रूप में उभरे हैं । बहुमत से थोड़ा कम है। हमने इस बात पर परदा नहीं डाला। हम 
राष्ट्रपतिजी के पास दावा पेश करने के लिए नहीं गए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें स्वयं विचार- 
विमर्श के लिए बुलाया और हमने उनसे कहा कि संख्या थोड़ी कम है। उन्होंने कहा--मैं और 
दलों से विचार-विमर्श करूँगा और उन्होंने विचार-विमर्श किया। हमारे साथ जो दल थे, जिन 
दलों के समर्थन का हम दावा कर रहे थे, उनके बारे में राष्ट्रपति महोदय ने दस्तावेज माँगे। 
अलग-अलग बातें कीं तेलुगुदेशम के नेताओं से उनकी चर्चा हुई और वे इस परिणाम पर पहुँचे। 
कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के संसदीय 
दल की नेत्री, श्रीमती सोनिया गांधी भी राष्ट्रपतिजी से मिलने गई थीं और श्रीमती सोनिया गांधी ने 
उनसे कहा कि हम दावा नहीं कर रहे हैं । संयुक्त मोर्चा दावा करता, इसका तो सवाल ही नहीं था। 
चुनाव में सबसे ज्यादा चोट उन्हें ही लगी है। 
कांग्रेस का भी एक सदस्य बढ़ा है। संयुक्‍त मोर्चा की संख्या तो आधी रह गई है । उन्होंने भी 
कहा है, हम सरकार बनाने में रुचि नहीं रखते | तब राष्ट्रपति महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए 
कहा। एक समय-सीमा निर्धारित को और वह समय-सीमा २९ तारीख को समाप्त हो रही है। में 
विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए आपके सामने खड़ा Ñ | 
मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि विश्वास मत प्राप्त करने का सिलसिला 
एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, यह कब तक चलेगा ? विश्वास का मत मुझे प्राप्त करना है 
इसलिए मैं यह प्रश्‍न खड़ा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज हर देशवासी के मन में, हर लोकतंत्र 
प्रेमी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए कि आखिर देश राजनीतिक 
अस्थिरता के भँवर में क्यों ha गया है? जैसा मैंने कहा, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। हम 
आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो-टूक फैसला होगा। यह ठीक है कि आज जनादेश किसीके 
पक्ष में है तो वह भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में है। कांग्रेस और संयुक्त 
मोर्चा के पक्ष में तो बिलकुल नहीं है। हमारे विरोधी दल आपस में भी लड़कर आए थे, इसलिए 
मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा था कि आप और दलों को बुलाकर पूछ लीजिए जिम्मेदारी लेने से 
पहले हम चाहते हैं कि और दलों को आप मौका दें। कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। 
आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ। अगर हमारे विरुद्ध सब दल इकट्ठे होते हैं और स्थिर 
सरकार देने में सफल होते हैं तो आगे आएँ। इकट्ठे तो पिछली बार भी हो गए थे। कांग्रेस पार्टी 
बाहर से समर्थन दे रही थी। कुछ महीने समर्थन दिया, फिर समर्थन वापस ले लिया और देवगौड़ाजी 
मुश्किल में फँस गए। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते 
थे । में नहीं जानता कि इसमें सच्चाई क्या है ? फिर मेरे मित्र श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने 
और कांग्रेस पार्टी ने थोड़े महीने बाद फिर समर्थन वापस ले लिया | अब कांग्रेस पर भरोसा कौन 
करेगा ? लेकिन अब अगर नए विशवास को सृष्टि हुई है और कुछ नई शुरुआत की आकांक्षा है तो 
मैं कहूँगा कि देश को स्थिर सरकार की आवश्यकता है। ईमानदार सरकार की आवशयकता है। 
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और इस आवश्यकता को, इस सरकार की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। 
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतिजी ने जब हमें बुलाया तो उनके सामने दो कसौटियाँ थीं । उन्होंने 
दो बातों पर गंभीरता से विचार किया--भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी 
और भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों का गठबंधन सबसे शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन 
एक और विशेषता थी कि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ था, चुनाव के बाद नहीं। हम इस 
गठबंधन को लेकर मतदाता के पास गए थे। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं, उनमें विचारों की 
समानता होती है । इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव के पूर्व गठबंधन के तथ्य को अधिमान दिया 
और हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया | चुनाव में हम जनता के सामने दो प्रमुख लक्ष्य लेकर गए 
थे। देश को राजनीतिक स्थिरता देना और देश को स्वच्छ शासन एवं प्रशासन देना। यह गठबंधन 
चुनाव के पूर्व था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। 
लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी स्वाभाविक है, आवश्यक है, लेकिन चुनाव-पूर्व गठबंधन में और 
चुनाव के बाद के गठबंधन में जो गुणात्मक परिवर्तन है उसको समझा जाना चाहिए राष्ट्रपति 
महोदय ने समझा और उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। 
अध्यक्ष महोदय, जिस तरह ये चुनाव परिणाम आए हैं, उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना 
चाहता हूँ | तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के नेतृत्व में ए.आई.ए,डी.एम.के. की वापसी ने चुनाव 
दृश्य के पर्यवेक्षकों को आश्चर्य में डाल दिया। कर्नाटक में श्री हेगड़े के नेतृत्व में लोकशक्ति के 
साथ हमारा गठबंधन परिणाम लाया है | उड़ीसा में श्रद्धेय बीजू बाबू के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक 
ने बीजू जनता दल का उदय करके राजनीति की तसवीर ही बदल दी। पश्चिम बंगाल में ममताजी 
के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दलों को मूल से हिला दिया। 
गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुनः हमें अपना विश्वास दिया। 
कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलताओं के कारणों पर 
गहराई से विचार कर रहे हैं। कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं 
हुआ, इससे पहले भी हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हें । अकाली 
दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बँटवारे के लिए नहीं है। पंजाब में 
सैकड़ों साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है, उसे मजबूत करने के 
लिए है। 
अब पंजाब में सरसों की पीली फसल के ऊपर रक्‍त के लाल धब्बे नहीं दिखाई देंगे | पंजाब 
` की शामों में गिद्धा सुनाई देता है। अभी बैसाखी का त्योहार आ रहा है। पूरा पंजाब मस्ती में 
झूमेगा | पंजाब में आतंकवाद को परास्त करने का कांग्रेस श्रेय लेती है, लेकिन जनता इस दावे को 
स्वीकार नहीं करती | अगर स्वीकार करती तो पंजाब में कांग्रेस की पराजय क्यों होती ? हिमाचल 
प्रदेश में हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं...(व्यवधान) हरियाणा में 
भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी को मिली-जुली सरकार चल रही है। अब 
हरियाणा और पंजाब के बीच में पारस्परिक सहयोग की चर्चा होती है, विवाद के मसले नहीं 
उलझाए जा रहे | जहाँ-जहाँ हमारी सरकारें हैं. भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ दारू बंद कर दी गई 
है | जनता की माँग पर उसपर पुनर्विचार किया जा रहा है क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार हे । और 
प्रदेशों में भी यह दारूबंदी का प्रयोग कई रूपों में से निकला है। लोग एक प्रयोग करते हैं, फिर 
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उससे-सीखते हैं, फिर दूसरी नीति बनाते हैं लेकिन जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनका विचार 
करके सरकार अगर नीति में परिवर्तन करे तो फिर उसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। मुझे 
विश्वास है, भजनलालजी जरूर इसके लिए वाहवाही कर रहे होंगे। 

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि बहुमत प्राप्त करने में कमी रहने के कारण 
हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था, लेकिन आज हम सदन में बहुमत में हैं और अपना 
बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि बहुमत और अल्पमत, यह 
लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या लोकतंत्रीय पद्धति बहुमत और अल्पमत के खेल में 
अटककर रह जाएगी ? क्या अस्थिरता का कभी न समाप्त होनेवाला दौर चलता रहेगा? पिछले 
१८ महीने की अनिश्चितता ने, अस्थिरता ने, किस तरह से देश को कठिनाइयों में डाला है 
विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर, उसका उल्लेख मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा कर चुके 
हैं । उन्होंने स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है । स्थिति चिंताजनक है। १८ महीने की अनिश्‍चितता 
के कारण, अदूरदर्शी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई हे । खाद्यान्न का 
उत्पादन घटा है, निर्यात घटा है, सरकारी आमदनी घटी है, वित्तीय घाटा बढ़ा है । इसे रोकने के 
उपाय करने पड़ेंगे। उसके लिए केंद्र में स्थिर, सक्षम और ईमानदार सरकार की जरूरत है। अगली 
शताब्दी की चुनौतियों का सबको सामना करना पड़ेगा। 

यह अकेले एक दल का या अनेक दलों के गठबंधन का सवाल नहीं है । आप जब इधर थे, 
तब आपकी कठिनाइयाँ हम देख रहे थे। और जब-जब उन कठिनाइयों से निकलने के लिए हमारी 
सहायता की आवश्यकता हुई, हमने कभी इनकार नहीं किया, हमने कभी अस्वीकार नहीं किया। 
आखिर दल देश के लिए है, राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन 
राजनीतिक अस्थिरता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को आहत कर रही है, बल्कि सबसे बडे 
लोकतंत्र के नाते वह विश्व में हमारी छवि को भी धूमिल कर रही है। 

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और 
उसकी नीतियों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अगर किसीका मतभेद है 
तो वह मतभेद कहाँ है और क्यों है, हम इसपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं । हमारा कार्यक्रम राष्ट्र 
के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। यह सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है। यह देश के सभी भागों और 
समाज के सभी अंगों के उत्थान के लिए है। इसलिए हमने इसे न्यूनतम कार्यक्रम कहा है। हमने 
इसे ' राष्ट्रीय एजेंडा' का नाम दिया है। हम चाहेंगे कि वह गंभीर चर्चा का विषय बने | इस एजेंडा 
में हम जन-आकांक्षाओं और सरकार की करनी के बीच जो फासला बढ़ा है, उसे कम करना 
चाहते हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इसपर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता 
को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। स्वाधीनता के बाद ऐतिहासिक कारणों से केंद्र में और 
राज्यों में भी एक दल का वर्चस्व रहा, जिसके कारण अनेक विकृतियाँ आईं। कुछ लाभ भी हुए 
थे। लेकिन स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री केंद्र से नामजद होने लगे। प्रदेशों की 
स्वायत्तता व्यवहार में घटने लगी। क्षेत्रीय अपेक्षा और आवश्यकताओं के प्रकटीकरण का उचित 
माध्यम नहीं मिला। आज यह बडी प्रसन्नता की बात है कि अलग-अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल सत्ता 
को बागडोर संभाल रहे हैं और राष्ट्र के विकास में अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करते हुए 
योगदान दे रहे हैं। ये सब हमारी बधाई के अधिकारी हैं, हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं। 
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शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य इनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम चाहेंगे कि राज्यों 
को और अधिक स्वायत्तता मिले। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री छोटी सी बात के लिए, थोड़ा सा 
अनुदान लेने के लिए, छोटी सी योजना पूरी कराने के लिए नई दिल्ली तक दौड़ लगाने का 
सिलसिला बंद कर दें। साधनों का बँटवारा इस तरह से होना चाहिए कि राज्य अपने पैरों पर खड़े 
हो सकें, विकास की जिम्मेदारियाँ निभा सकें। मित्रो, इसके लिए राजनीति में जो नकारात्मकता आ 
गई है, जो एक छुआछूत को भावना आ गई है, उसे दूर करने की जरूरत है। पिछली बार केवल 
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए जो गठबंधन बना, वह गठबंधन टूट गया, 
बिखर गया। 

अध्यक्ष महोदय, देश के सामने नए चुनाव की चुनौती आ गई | अब क्या फिर वही परिदृश्य 
दोहराया जाएगा ? पुराने राजनीतिक दल पहले जहाँ खड़े थे, भले ही वहाँ खड़े हों, लेकिन जनता 
आगे बढ़ गई और हमारे साथ काम करनेवालों की संख्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज सारे 
देश का प्रतिनिधित्व इधर है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश में 
अनेक विभिन्नताएँ हैं । बहुदलीय होने के साथ-साथ यह देश बहुभाषी और बहुधर्मी भी है। इस 
देश में अलग-अलग जनजातियों का निवास है। वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के 
बारे में चिंतित हैं। कभी-कभी उत्तर-पूर्व में बसे हुए लोग न केवल भौगोलिक दूरी अनुभव करते 
हैं, बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी अपने को उपेक्षित पाते हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और 
हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन यह काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छी तरह 
हो सकता है, केवल सरकार के भरोसे नहीं। विविधता हमारी संस्कृति की समृद्धि का परिचायक 
है, हमारी दुर्बलता की देन नहीं। सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन कीजिए, तो कहीं-न- 
कहीं एक स्वर की खनक सुनाई देती है, एक झलक दिखाई देती है । अनेक कारणों से जो संख्या 
में कम हैं भाषा के कारण, धर्म के कारण या अपनी नस्ल के कारण, वैसे तो हम सभी एक ही 
नस्ल के हैं, उनके मन में आशंकाएँ पैदा होती हैं। हम उन आशंकाओं से परिचित हैं और उन 
आशंकाओं के निराकरण के लिए पूरी कोशिश'करेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलना चाहता। अनेक मसले हैं 
जिनपर चर्चा होगी । मुझे उत्तर में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। कुछ प्रश्नों पर इस देश में 
हमेशा सहमति रही है और व्यापक आम सहमति रही है। मैं खासतौर से विदेश नीति के क्षेत्र का 
उल्लेख करना चाहुँगा। जब जिनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे 
पड़ोसी देश ने उठाने का फैसला किया, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की नजर मेरे 
ऊपर गई कि मैं वहाँ जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूँ। इसपर हमारे पड़ोसी देश के लोगों को 
बड़ा आश्चर्य हुआ, वहाँ के नेताओं को बड़ा ताज्जुन हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का 
लोकतंत्र बड़ा विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए, 
जिनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है, जो देश के अंदर ही ऐसी कठिनाइयाँ पैदा 
करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। 

लोगों ने कहा कि नरसिम्हा रावजी सरल आदमी नहीं हैं, बडे चतुर आदमी हैं । यह मत 
समझिए कि वे केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए आपको भेज रहे हैं, बल्कि उनके 
मन में यह भी हो सकता है कि अगर जिनेवा में बात नहीं बनी और हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो 
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गया तो दोष में हिस्सा बँटाने के लिए वाजपेयीजी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। 
मैंने इसपर विश्वास नहीं किया। हम एक-दूसरे की सदाशयता पर भरोसा करते हैं। 

मेरे मित्र श्री गुजराल यहाँ बैठे हैं। जब मैं थोड़ी देर के लिए विदेश मंत्री बना था तब वे 
मास्को में हमारे राजदूत थे--हमारे मायने मेरे नहीं, देश के राजदूत थे। उस समय से हम एक- 
दूसरे को जानते हैं। १९७७ में भी इमर्जेसी के बाद, देश में एक परिवर्तन आया था, आमूल 
परिवर्तन आया था। बड़े-बड़े स्तंभ ढह गए थे। तंबू उखड़ गए थे। बरसों से सत्तारूढ़ दल लोगों 
का विश्वास खो चुका था। उस समय भी विदेश नीति आम सहमति के आधार पर चली थी। 

मुझसे एक विदेशी राजनीतिज्ञ ने पूछा कि विदेश मंत्री महोदय, आप जहाँ बैठते हैं, वहाँ क्या 
परिवर्तन हुआ है, साउथ ब्लॉक में क्या परिवर्तन होनेवाला है? मैंने कहा कि मंत्री बदल गया है 
और कोई परिवर्तन होनेवाला नहीं है । कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे । साउथ ब्लॉक में 
नेहरूजी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते-जाते देखता था। नेहरूजी के साथ सदन में नोक- 
झोंक भी हुआ करती थी। में नया था और पीछे बैठता था। कभी-कभी तो बोलने के लिए मुझे 
वाक्‌आउट करना पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने जगह बनाई । में आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश 
मंत्री बन गया, तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टँगा हुआ नेहरूजी का फोटो गायब है। मैंने 
कहा कि वह चित्र कहाँ गया ? कोई उत्तर नहीं मिला। वह चित्र वहाँ फिर से लगा दिया गया। क्‍या 
इस भावना की कद्र है? क्या देश में यह भावना पनपे ? 

ऐसा नहीं है कि नेहरूजी से मेरे मतभेद नहीं थे। मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर 
सामने आते थे। मैंने एक बार पंडितजी से कह दिया कि आपका एक मिला-जुला व्यक्तित्व है 
और आप चर्चिल भी हैं, चेंबरलिन भी हैं। वह नाराज नहीं हुए। शाम को किसी ade में 
मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हँसते हुए चले गए। 
आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक 
राष्ट्र के नेता, हम आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नेता, हम सब 
आनेबाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? 

एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप 
कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी;-लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं 
उस प्रयोग को आप सफल होने दें, यह मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूँ । 

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उत्तर के रूप में जवाब SM धन्यवाद । 
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हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं 


Goh महोदय, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था, उसपर हुई चर्चा अब समाप्त होने जा रही है। 
जैसा मैंने प्रारंभ में स्पष्ट किया था, राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार मुझे सदन में अपना 
बहुमत सिद्ध करना है। 

जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया है, उनको में धन्यवाद देना चाहता हूँ । 
जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और जो चुप होकर चर्चा सुनते रहे, वे भी हमारे धन्यवाद के 
अधिकारी हैं। 

इससे पहले कि मैं चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से कुछ का उत्तर दूँ, मैं यह जरूर 
कहना चाहुँगा कि सदन को हमें थोड़ी और गंभीरता से चलाना होगा। कभी-कभी उत्तेजना समझ 
में आ सकती है, तुर्की-बतुर्की जवाब, यह संसद का एक अभिन्न अंग है। जंग और विरोध के 
लिए काफी गुंजाइश है; लेकिन सदन को देखनेवालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके चुने 
हुए प्रतिनिधि शिष्ट और शालीन ढंग से बरताव नहीं कर रहे। दुनिया इस सदन को देख रही है 
और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है | मैं नहीं जानता कि सदन के चलने का, इस सदन में 
सदस्यों के आचरण का और चुनावों के परिणामों का क्या संबंध है। लेकिन इतना जरूर है कि 
५४३ के सदन में जो मेंबर ११वीं लोकसभा के बाद पुनः चुनकर आए हैं, उनको संख्या केवल 
२५१ है, २८८ नए सदस्य चुनकर आए हैं । कहीँ ऐसा तो नहीं कि यहाँ हमारे व्यबहार से या हमारी 
कथनी से मतदाताओं का विश्वास इस सीमा तक पहुँच जाता है कि वे हमें दोबारा इस सदन में 
भेजने लायक नहीं समझ पाते। 

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं । विरोध पक्ष के नेता ने, और भी अनेक 
सम्मानित सदस्यों ने, यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का कोई हिडन एजेंडा है--मैं नहीं 
जानता, उनका क्या अभिप्राय है। हमारा एजेंडा जगजाहिर है, उजागर है। वह नेशनल एजेंडा है 
हम उससे da हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, और किसी एजेंडे से हमारा संबंध नहीं है। 

जब तक यह सरकार रहेगी और जब तक मैं इसका प्रधानमंत्री रहूँगा, मैं आपको आश्वासन 
देता हूँ, इसी नेशनल एजेंडा के हिसाब से सरकार चलेगी। सभी दल और सत्ता पक्ष के गठबंधन में 
शामिल दल भी अलग-अलग घोषणापत्रों पर चुनाव लड़े। यह कोई नई बात नहीं है, कोई 


२८ मार्च, १९९८ को लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर। 
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अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़े थे, यह भी सत्य है। मिलकर चुनाव के 
मैदान में कूदे थे, मिलकर जनता के पास गए थे, मिलकर उनसे समर्थन की आशा की थी, अनुरोध 
किया था। 

जब हमारी संख्या इतनी हो गई कि हम सरकार बनाने को स्थिति में आ रहे हैं, ऐसा हमें 
लगा तो फिर हमने एक मिला-जुला कार्यक्रम तैयार किया। क्या संयुक्‍त मोर्चा के समय में ऐसा 
नहीं हुआ था? उस समय हमने किसी हिडन एजेंडा की बात नहीं को। १९७७ में भी, किसी 
माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख किया था, जब कई राजनीतिक दल साथ आए, क्योंकि इमर्जेसी 
के चंगुल से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, सब दलों ने अपने-अपने कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण 
अंगों को छोड़ा, अंशों को छोड़ा। में अलग-अलग दलों का नाम लेकर कि उन्होंने क्या छोड़ा, 
इसमें जाना नहीं चाहता। 

भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम का निर्माण करना चाहिए, यह बात हम पहले से 
'कहते रहे हैं। लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक मिली-जुली सरकार बनी तो 
फिर एटम बम के मामले में मतभेद था, हमने उसे छोड़ दिया। और भी दलों ने अपने कुछ 
कार्यक्रमों के पूर्व अंश छोड़े वह सरकार नहीं चली, तो किसी कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर नहीं 
चली, ऐसा नहीं हुआ। वह सरकार और कारणों से नहीं चली। इस समय भी यह नेशनल एजेंडा 
तैयार हुआ है, इसकी आलोचना हो, इसके विविध पहलुओं पर टिप्पणियाँ की जाएँ, हमें इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। सचमुच में जो एजेंडा बना है, वह सब दलों को 
राय से बना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमने अपनी राय को थोपा नहीं 
है। हम अकेले फैसले नहीं करते, मिलकर फैसले करते हैं । सामूहिक सूझबूझ से निर्णय लिए जाते 
हैं। इसके बारे में किसीके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। 

जो मुद्दे छूट गए, विभिन्न दलों ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया, उन मुद्दों का सवाल 
उठाकर, मुझे आश्चर्य है कि उन मुद्दों से आजकल हमारे उधर बैठे हुए मित्रों को बड़ा प्रेम हो 
गया है। जब हम धारा ३७० की बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि आप धारा ३७० की बात 
क्यों कर रहे हैं? और जब आज हम बात नहीं कर रहे तो हमको उलाहना दिया जा रहा है कि 
आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। “चित भी मेरी, पर भी मेरी और आटा मेरे बाप का।' हमारी नीति 
दोहरी नीति नहीं है। जैसे भी हो, आलोचना करना, निशाना बनाना, यह नीति दोहरी नीति है । अब 
हमारे जोगीजी दिखाई नहीं देते। वह गंगा जल की पवित्रता का, तीर्थ स्थानों की महानता का इस 
तरह से स्मरण कर रहे थे जैसे सचमुच में बह नाम के जोगी नहीं हैं, वास्तव में जोगी हैं । 

यह सदन सर्वोपरि है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यह ठीक है कि जिस जनता ने हमें 
चुनकर भेजा है, हम उनसे संपर्क रखते हैं, उनका परामर्श लेते रहते हैं; लेकिन जो भी निर्णय होते 
हैं, वे हमारे अपने निर्णय होते हैं । निर्णय कोई थोपे नहीं जाते और न किसीका निर्णय थोपा जाना 
हम पसंद करेंगे, इस बारे में किसीके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 

चर्चा में यह भी कहा गया है कि दोहरी नीतियाँ हैं । इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि 
सत्ता के दो केंद्र हैं । क्या दो केंद्र इतने पास-पास होते हैं। आडवाणीजी जब हमारे दल के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष थे, जोशीजी ने इसका उल्लेख किया है तो पार्टी का प्रधानमंत्री-पद के लिए उम्मीदवार 
कौन होना चाहिए, इस बारे में पार्टी में चर्चा होने से पहले, कोई फैसला होने के पहले, आडवाणीजी 
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ने ऐलान कर दिया मेरे नाम का। यह मुंबई की घटना है। बाद में पार्टी ने उसकी पुष्टि की | कोई 
मुझे मुखौटा बनाकर मेरा उपयोग करे, यह तो मेरे आज तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के साथ 
मेल नहीं खाता है। लेकिन कोई मुझे मुखौटा बनाकर उपयोग करना भी नहीं चाहता है । इस तरह 
का कोई प्रयास नहीं है। और फिर मेरे और आडवाणीजी के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश 
करना, यह जो प्रयास है, इतना सरल नहीं है । इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप यह विचार अपने 
मन में से निकाल दें। 

हमारे गठबंधन में छोटे-छोटे दल हैं । संगमाजी ने ठीक कहा, एक-एक व्यक्ति का भी''' 

बहुत सी बातें उन्होंने अच्छी कही हैं | मेरी उनकी खूब पटरी जमती थी। मैं उनकी इस बात 
से सहमत नहीं हूँ कि छोटी-छोटी पार्टियाँ और इनके कारण लोकतंत्र के विकास में बाधा हो रही 
है। हमें राजनीति के इस दौर से गुजरना था। यह राजनीति का स्थायी चित्र नहीं है। यह स्थायी 
भाव नहीं है। लेकिन इसमें से बिना गुजरे भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह संक्रमण- 
काल है और संक्रमण-काल में जहाँ नए गठबंधन हो रहे हैं, वहाँ बिखराव भी हो रहे हैं। कुछ 
समय के बाद राजनीति अपना खोया हुआ संतुलन पा लेगी--ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शर्त 
यह है कि हम लोगों ने, जिनपर बड़ी जिम्मेदारी है और जो बड़े दलों से जुड़े हैं और जिन्होंने इस 
देश का लंबा कालखंड देखा है, वे अगर छोटे दलों का शोषण करने के बजाय उन्हें नए समीकरणों 
से रास्ते पर ला सकें तो देश की तसवीर बदल सकती है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक दल 
के लगातार रहनेवाले वर्चस्व के कारण कई क्षेत्रों में यह भावना पैदा हुई है कि उनकी कोई 
सुननेवाला नहीं है। यह बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है और बहुजातीय देश है। छोटी-छोटी 
इकाइयाँ भी अपना अस्तित्व रखना चाहती हैं, जड़ों की तलाश हो रही है। अभी मॉरीशस के 
प्रधानमंत्रीजी यहाँ आए थे। वे आजमगढ़ भी गए। अपने पुरखों का गाँव ढूँढ़ने के लिए, अपने 
पुरखों की जन्मस्थली को तलाश करने के लिए। जब वे आजमगढ़ पहुँचे तो उनकी आँखों में आँसू 
आ गए। मॉरीशस के प्रधानमंत्री के पूर्वज बरसों पहले वहाँ गए थे। लेकिन इस धरती को देखने 
की उनकी आकांक्षा थी कि किस वातावरण में उनके पुरखे रहते थे, किस वातावरण में वे जनमे 
थे। इस भावना की कद्र होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि यह आना-जाना और बढे । १९७७ में 
जब विदेश मंत्री के नाते मुझे अवसर मिला था तो मैंने पासपोर्ट देने के नियम सरल कर दिए थे। 
विदेश यात्रा को और भी सरल बना दिया था। अभी खाड़ी देशों में हम एक प्रतिनिधिमंडल के रूप 
में गए थे। ३० लाख भारतीय खाड़ी देशों में हैं जो अधिकांश मुसलिम देश हैं, वहाँ भारतीय काम 
कर रहे हैं । वे पैसा कमा रहे हैं, वहाँ की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं और कमाकर थोड़ा सा अपने 
घर भेज रहे हैं, जिससे उनके घर को भी थोड़ा लाभ पहुँच रहा है। हम चाहते हैं कि यह आना- 
जाना बढ़ना चाहिए। जनता के स्तर पर हमारे संबंध और विकसित होने चाहिए। श्री गुजराल इस 
दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं । यद्यपि जिस तरह का उत्तर मिलना चाहिए उस तरह का उत्तर नहीं 
मिला, फिर भी हम लगातार प्रयास करते रहे । 

महोदय, मैंने एक बार पाकिस्तान के एक नेता से कहा था कि हम इतिहास से झगड़ा कर 
सकते थे, मगर भूगोल नहीं बदल सकते। रहेंगे तो हम साथ ही साथ | हाँ, हम यही कर सकते हैं 
कि दोस्ती से रहें या दुश्मनी से रहें। फिर हम दोस्ती क्यों न करें, दुश्मनी की क्या जरूरत है। 
लेकिन उस विषय पर मैं यहाँ विस्तार से नहीं जा रहा। किसी सदस्य ने श्री जॉर्ज फर्नांडीज के 
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भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि क्‍या चीन और तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नीमि 
बदल गई है? कोई नीति नहीं बदली | सरकारें बदलने से राष्ट्रहितों में परिवर्तन नहीं होते हैं । कुछ 
नीतियाँ ऐसी हैं, जो एक सरकार को दूसरी सरकार से उत्तराधिकार में मिलती हें । विदेश मंत्री के 
नाते मैं सबसे पहले चीन से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए गया 
था। उस समय मेरा विरोध हुआ था और हमारे पड़ोसी ने भी गलती की कि वियतनाम से बखेड़ा 
मोल ले लिया। इसलिए मुझे अपनी यात्रा जल्दी खत्म करके वापस आना पड़ा था। लेकिन उस 
समय जो समझौता हुआ, कि सीमा के सवाल पर बातचीत चलेगी, मगर बॉर्डर पर ट्रिनक्वैलिटी 
मेनटेन की जाएगी, वह अभी तक मेनटेन हो रही है । आज भी चीन से सीमा के बारे में जो प्रश्‍न हैं 
उनके बारे में बातचीत हो रही है । बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही है और अन्य क्षेत्रों में हमारे 
संबंधों का विकास हो, इस बात की कोशिश भी हो रही है। हमने तो पाकिस्तान को भी सुझाव 
दिया था। अभी प्रधानमंत्री के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते दिया था कि आप कश्मीर के 
मसले को थोड़े दिन के लिए अलग रख दीजिए तथा अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में 
मिलकर काम करने के लिए दरवाजे खोल दीजिए। कुछ सामान हम पैदा करते हैं, जिसकी 
पाकिस्तान में जरूरत है और कुछ सामान पाकिस्तान में है, जो हमारे लिए आवश्यक है। हम 
एक-दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं--चाहे वह बिजली की आवश्यकता हो, अनाज 
को आवश्यकता हो। लेकिन अभी वह वातावरण नहीं बना है | वातावरण बनेगा, मुझे ऐसा भरोसा 
है। में पहले भी दोहरा चुका हूँ और आज फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा। 

जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, उसमें सरकार बदलने से न कोई परिवर्तन हुए 
हैं, न परिवर्तन होंगे। श्री गुजराल साहब विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के नाते लगातार प्रतिपक्ष से 
संपर्क रखते रहते थे। आखिर सी.टी.बी.टी. के सवाल पर जो सारे देश की एकता प्रकट हुई, 
उसके मूल में यही था। इसी तरह से संपर्क करके, आपस में विचार-विमर्श का रास्ता बनाया 
गया। इसका दुनिया भर में असर होता है। यह सवाल पार्टी का सवाल नहीं है, इसलिए मैं सहयोग 
का आमंत्रण करता हूँ। जब मैं आम सहमति की बात करता हूँ तो किसी कमजोरी के कारण नहीं 
करता, किसी मजबूरी के कारण नहीं करता। हमारी संख्या कम है, सरकार कैसे चलेगी, इस 
कारण नहीं करता। सरकार चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी | ४० साल हमने बिना 
सरकार के गुजारे हैं। लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में थे तब भी हम आम सहमति पर जोर देते थे। 
आज सत्ता पक्ष में हैं तो आम सहमति की धारणा को हम व्यवहार में लाना चाहते हैं। 

अध्यक्षजी, यह इतना बड़ा देश है, इतना प्राचीन देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी 
विविधताएँ हैं तो क्या यह देश बिना आम सहमति के चल सकता है? नहीं बढ़ सकता। मुद्दों पर 
मतभेद होंगे और मतभेद लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं । चुनाव हो गए, अब हम क्या करें ? 
किसको जनादेश मिला, इसपर बहस हो रही है। मैंने कल भी कहा था कि यदि कोई जनादेश का 
दावा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि हमें जनादेश मिल गया, आपकी 
अब जरूरत नहीं है। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता | यदि स्पष्ट बहुमत मिलता तब भी, और मैं 
तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ कि यदि दो-तिहाई बहुमत मिल जाए तब भी इस देश को आम 
सहमति के आधार पर चलाना पड़ेगा। जिनके हाथ में पहले सत्ता थी, वे भी चलाते रहे। यह 
व्याघात कब पड़ा, उसमें में जाना नहीं चाहता, लेकिन व्याघात पड़ा। वह सिलसिला चलना 
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चाहिए, वह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और सहयोग के वातावरण में देश की समस्याओं को 
gr नंझाने का प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास में लगातार करता रहूँगा--मैं आपको यह आश्वासन 
देना चाहता हूँ hr 

अध्यक्ष महोदय, एजेंडा के कुछ मुद्दों को लेकर टीका-टिप्पणियाँ हुई हैं। मेरे मित्र श्री 
चिदंबरम्‌ ने कहा कि एजेंडा है, लेकिन प्रोग्राम नहीं È में दोनों का इतना बारीक अंतर नहीं समझ 
सकता। में कहना चाहता हूँ कि एजेंडा में प्रोग्राम का समावेश भी È कौन से कानून बनेंगे, इसका 
उल्लेख है, क्या हमारी प्राथमिकताएँ होंगी, इनका निर्देश है। उन्होंने एक उदाहरण दिया--रिवर 
वाटर के बारे में। 

उन्होंने कहा कि यह तो जनरल बात है कि वाटर-पॉलिसी बनेगी । लेकिन आप करेंगे क्या, 
यह तो आपने बताया नहीं। हमने इसमें बताया है कि मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी कैसे होना 
चाहिए। अब शायद उनकी मंशा यह थी कि कावेरी का जो विवाद चल रहा है और जिसपर 
गतिरोध पैदा हो गया हे, उसके बारे में हम सत्ता में आते ही ऐलान कर देते। उसका कया नतीजा 
होता? बरसों तक क्यों ऐलान नहीं हुआ? जो पहली सरकारें थीं, वे जरूर किसी कठिनाई का 
अनुभव कर रही थीं। इसलिए ऐसे सवालों पर नीति की बात हो सकती है | जहाँ तक व्यवहार का 
सवाल है, वह सबको मिलकर नीति बनानी होगी । इससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रभावित 
हैं। सबको एक रास्ता निकालना पडेगा | अभी एवार्ड पर अमल नहीं हुआ È मैं सत्ता सँभालते ही 
यह घोषित नहीं कर सकता कि हमारी सरकार एवार्ड को लागू करेगी। पानी में भी आग लग 
सकती है। पानी का मामला और टेढ़ा होनेवाला है। पानी की समस्या केवल भारत तक सीमित 
नहीं है। यह विश्व की समस्या बन गई है | हो सकता है कि अगला विश्व तनाव पेट्रोल पर न हो, 
पानी को लेकर हो। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। जल की मात्रा घट रही है। जल का धरातल नीचे 
जा रहा है। हमें अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में इसकी अनुभूति होती है । लोगों की कठिनाइयाँ देखकर 
परेशानी होती है । संगमाजी, हमने यह आश्वासन नहीं दिया है कि हम हर बात पाँच साल में कर 
देंगे। केवल पानी के संबंध में हमारा आश्वासन है कि पाँच साल के भीतर हर जगह अच्छा पानी 
पीने के लिए मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन और भी मामलों में हमने अपनी दिशा का 
संकेत दिया है। 

हमारे नेशनल एजेंडा में एक सुझाव है कि संविधान का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन 
बनाया जाएगा। इसपर कठोर टिप्पणी हुई है। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रों ने इसकी कड़ी 
आलोचना की है | यह सुझाव देनेवाले हम पहले नहीं हैं। बरसों से इस संबंध में मंथन चल रहा 
है, बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं और अपनी राय का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। वे बुद्धिजीवी 
किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या प्रेरित हों, ऐसा भी नहीं है । डॉ. कर्ण सिंह, डॉ. एल. एम. 
सिंघवी, श्री सोली सोराबजी, प्रो. रशीदुद्दीन खाँ, श्री बी.के. नेहरू, श्री एस.एल. शकधर, प्रो. 
मधु दंडवते, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस खन्ना, जनरल के.वी. कृष्ण राव-ये सब 
इस विचार को व्यक्त कर चुके हैं कि आखिर हमारे संविधान को ५० साल हो गए हैं, इसपर एक 
बार दूसरी नजर डालने की जरूरत है | नया संविधान लिखने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम 
यह मानकर चलें कि संशोधन तो होते रहे हैं कल कहा गया कि संशोधन अलग हे, रिव्यू अलग 
है। संशोधन तो अमल में लाना पड़ता है । रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसपर हम अमल करें 
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या न करें, यह हमारे लिए खुला हुआ होगा, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जिनपर फिर से विचार 
करने की जरूरत है। . 

हमने चुनाव की एक विशेष पद्धति अपनाई है। क्या यह ठीक है ? अभी सुझाव आ रहा है 
और संसद के सदस्य इस बात से सहमत होंगे, अगर यह बात मान ली जाए तो एक बार चुनी हुई 
संसद पाँच साल तक रहेगी, सरकार आए या जाए, मगर लोकसभा नहीं जाएगी | ऐसा कई देशों में 
है। आडवाणीजी कह रहे हैं, संगमाजी ने भी शायद कहा था कि अभी जो चुनाव की पद्धति है, 
उसमें एक विचित्रता है। कभी वोट बढ़ जाते हैं और सीटें घट जाती हैं और कभी सीटें बढ़ जाती 
हैं और वोट घट जाते हैं, मगर गाड़ी चल रही है। यह भी सुझाव आया है कि ५०% से कम वोट 
मिलें तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। वह जनता का सचमुच में अपने को प्रतिनिधि घोषित 
नहीं कर सकता। १५% वोट मिलें तो आप कहेंगे कि आपको भी कम मिले हैं। अगर परिवर्तन 
होगा तो वह हम पर भी लागू होगा। 

ऐसे भी देश हैं जो कहते हैं कि अगर फर्स्ट बैलट में न हो तो आप दूसरा बैलट करिए। 
अधिक रिप्रेजेंटेटिब, चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। यह खर्चे का सवाल है। और भी कई प्रश्‍न हैं। 
मैं उन सबमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। अगर विशेषज्ञों की कोई समिति बनती है, निष्पक्ष लोगों 
की समिति बनती है, जिसमें पुराने राष्ट्रपति वेंकटरमनजी का भी नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिए 
हैं, उसमें नानी पालखीवाला हैं, डॉ. फारुख अब्दुल्ला हैं, सबकी सलाह है कि इस तरह का 
कमीशन बना दिया जाए, वह देख ले कि क्या संशोधन होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हम 
संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या नए संविधान की रचना करने जा रहे हैं, इस तरह का अर्थ 
निकालने की आवश्यकता नहीं है। ; 

अध्यक्ष महोदय, श्री संगमाजी ने शिक्षा के बारे में एक मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि 
जी.डी.पी. का ६% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए--यह निर्णय तो बहुत पहले हो चुका है, आप 
इसमें ग्रैजुअली क्यों जोड़ रहे हैं निर्णय बहुत पहले हुआ था, मगर उसपर अमल नहीं हुआ। आज 
जो खर्च हो रहा है, वह ३% से ज्यादा नहीं है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं । तीन से एकदम छह 
की छलाँग लगाने में थोड़ी सी कठिनाई है और इसलिए ग्रैजुअली की बात कही गई है। लेकिन 
ग्रैजुअली का मतलब उसको लटकाना नहीं है, जल्दी-से-जल्दी ६% के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 
उन्होने ट्राइबल्स का मामला भी उठाया था। वह मामला दिल्ली से संबंधित है । दिल्ली में जब 
कांग्रेस का शासन था, तब भी ट्राइबल्स का कोई शेड्यूल नहीं बना। दिल्ली में ट्राइब्ज होंगे, मगर 
शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची तैयार करनी पड़ेगी । वह सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन इस 
दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और दिल्ली में जो ट्राइब्ज रहते हैं, या ट्राइब्ज से संबंधित लोग रहते 
हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार से बात 
करूँगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। 

अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्व की ओर हमारी सभी सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। उत्तर- 
पूर्व को स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। 

पैकेज घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन अमल में नहीं आते। कमेटी बनती है, लक्ष्मीचंद जैन 
कमेटी बनी थी, उसके बाद शुक्ला कमेटी बनी, मगर किसीकी सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। 
अब जो नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल है, उसका अध्यक्ष पहले गवर्नर हुआ करता था, अब प्लानिंग 
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कमीशन का वाइस-चेयरमैन उसका अध्यक्ष होगा और मैं उसे यह विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा हुँ 
कि इस संबंध में उत्तर-पूर्व की सहायता के लिए जितनी घोषणाएँ हुई हैं, उन सब घोषणाओं पर 
जल्दी-से-जल्दी अमल करने की कोशिश करें | अगर साधनों की कमी है तो वह केंद्र सरकार के 
पास आएँ। हम अधिकाधिक साधन जुटाने का प्रयास उनके लिए करेंगे। 
अध्यक्ष महोदय, हम इस तात्त्विक चर्चा में तो बहुत रुचि लेते हैं कि विदेशी सहायता मिलनी 
चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो किन शर्तों पर मिलनी चाहिए। लेकिन जब 
सहायता मिल जाती है, सस्ता कर्जा मिल जाता है तो हम उसे अमल में लाने में विफल रहते हैं। 
इस देश की सबसे बड़ी विफलता इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पर है। अच्छे-अच्छे विचारों की कमी 
नहीं है । कागज पर आकर्षक योजनाओं का अभाव नहीं है और शासन-तंत्र में आपको ऐसे पुराने 
अफसर मिल जाएँगे, जिनको सुनकर लगेगा कि इनसे अधिक तो और कोई इस विषय का ज्ञाता 
नहीं है, और कुछ मात्रा में वे ज्ञाता होते भी हैं, लेकिन व्यवहार ? यह देश बदल क्यों नहीं रहा है? 
'परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोग, कम संख्यावाले लोग, अल्पसंख्यकों 
की स्थिति में ठोस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है साधनों की कमी एक कारण हो सकता है। मगर 
कई केस मैंने ऐसे देखे हैं और अभी तीन-चार दिन में ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला है कि 
केंद्र से रुपया दे दिया गया, पावर्टी एलीविएशन के लिए रुपया दे दिया गया, करोड़ों रुपया दे दिया 
गया, हजारों करोड़ रुपया। परिणाम क्या हुआ ? 
यह स्थिति है, इस स्थिति को बदलना होगा। कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। जिम्मेदारी 
व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएगी, उसकी निगरानी होगी और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा 
उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। इस देश की पूँजी के साथ खिलवाड़ नही हो सकती। 
संसद सदस्यों के नाते हमें एक करोड़ रुपया मिलता है, बड़ी रकम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है 
कि अगर वह रकम ठीक तरह से खर्च की जाए, ठेकेदार के हाथ में न जाए, अफसर को जेब में 
न जाए, कोई देखनेवाला हो, इसमें गैर सरकारी संस्थाएँ योगदान दे सकती हैं, अगर एक करोड़ में 
मैं लखनऊ में इतने काम करा सकता हूँ तो फिर हजारों करोड़ रुपए से इस देश की बुनियादी 
समस्याएँ क्यों नहीं हल की जा सकतीं, यह मैं समझने में असमर्थ हूँ। 
एक छोटी सी घटना मेरे ध्यान में लाई गई है। १९९४-९५ में “नेशनल टी.बी. कंट्रोल 
प्रोजेक्ट' बना था। यह पायलट प्रोजेक्ट था। १९९७ से प्रोजेक्ट काम करने लगा। वर्ल्ड बैंक से 
इसके लिए ७५० करोड़ का कर्जा आना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टी.बी. का उन्मूलन था। मगर 
इस प्रोजेक्ट में इतनी देर लगाई गई है, इतनी लंबी लालफीताशाही चली है कि प्रोजेक्ट पर अमल 
नहीं हुआ और टी.बी. वापस आ रही है। टी.बी. के उन्मूलन के लिए जो प्रोजेक्ट बना था हम 
उसपर भी अमल नहीं कर सके, हम उसे भी व्यबहार में नहीं ला सके | कोई सरकार इस स्थिति 
को कैसे बरदाश्त कर सकती है, और समाज को भी बरदाश्त नहीं करना चाहिए। 
धन अगर गाँव में जाता है, धन अगर जिला परिषद्‌ में जाता है तो वह केवल वहाँ के 
अधिकारी या वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी जानकारी सारे 
गाँ को होनी चाहिए, सब लोगों को होनी चाहिए। किस तरह से यह धन खर्च किया जा रहा है, 
इसपर नजर रखनी चाहिए। देश में लूट का वातावरण पैदा हो गया है । इस वातावरण को बदलना 
होगा। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो ऊपर तक ईमानदारी होनी ही चाहिए। जनता के जो 
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राहत के काम हैं--आवास योजना, बहुत अच्छी योजना है; रोजगार योजना, बहुत अच्छी योजना 
है; लाखों की तादाद में छोटे-छोटे मकान बनाए जा सकते हैं, धन निकाला जा सकता है। बड़े - 
बड़े शहरों में जो सरकारी जमीन है उसपर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके फ्लैट 
बना-बनाकर लोगो को बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं । सरकारी अफसर उनके साथ मिले हुए हैं 
ओर लोगो क पास झुग्गी -ऑर्पाड्यों में सिर छिपाने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इसे तो 
बदलना पडेगा । इसलिए आवश्यक होगा तो हम कानून में संशोधन करेंगे, आवश्यक होगा तो नया 
कानून लाएँगे। लेकिन सरकारी जमीन पर, जो सार्वजनिक जमीन है, उसपर किसी भू-माफिया को 
या अनुचित मुनाफा कमानेवालों को कब्जा करने की we नहीं दी जाएगी। 

यह कैसे रोका जाए, यह कठिन समस्या जरूर है, लेकिन देश जिन समस्याओं में उलझा 
हुआ है, सबके सहयोग से ये समस्याएँ हल को जा सकती हैं, इस बात का मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ। 

में अपने वादों पर अमल करने के लिए आपसे समर्थन माँगता हूँ। आप मेरे प्रस्ताव के 
समर्थन में मत दें, ऐसी अपील करते हुए मैं समाप्त करता हूँ । 
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न दैन्यम्‌ न पलायनम्‌ 


Co महोदय, महामहिम राष्ट्रपतिजी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का जो 
दायित्व निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपनी भावनाएँ प्रकट करना 
चाहते हैं । यह चर्चा, विश्वास मत के ऊपर हुई चर्चा के लगभग तुरंत बाद की गई है, इसलिए कुछ 
पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन सदस्यों ने जिस उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया और अभी 
भी बहुत से सदस्य ऐसे हैं, जो भाग लेने से वंचित रह गए हैं, उससे सदस्यों की भागीदारी का 
प्रमाण मिलता है। सत्ता पक्ष की ओर से भी बलरामजी जाखड़ ने चर्चा का प्रारंभ किया 
था।""(व्यवधान) 

कुछ माननीय सदस्य : विपक्ष को ओर से प्रारंभ हुआ था। 

श्री वाजपेयी : हाँ, विपक्ष की ओर से। अध्यक्षजी, आदत जाते-जाते जाएगी। उन्होंने, मेरे 
मित्र श्री जनार्दन रेड्डी ने और कुछ सदस्यों ने भी यह टिप्पणी की है कि जिस राष्ट्रीय एजेंडा के 
आधार पर सरकार गठित हुई है और सरकार काम करेगी, उसमें सब्जबाग ज्यादा दिखाए गए हैं 
हवाई बातें अधिक की गई हैं, स्वर्ग को धरती पर उतारकर लाने को कोशिश को गई है | कम-से- 
कम वादा तो किया ही गया है। और फिर हमारे माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह 
मतदाताओं को धोखे में डालने के लिए किया गया है। ऐसा कहना भारत के प्रबुद्ध मतदाता के 
साथ न्याय करना नहीं है । 

अभी बारहवीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। लोगों को भले ही शिक्षा का अवसर न मिला 
हो, लोग भले ही बड़ा ऊँचा जीवन स्तर गुजारनेवाले न हों, लेकिन भारत का आम आदमी, आम 
मतदाता, उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, देश के क्या हित में है, क्या अहित में है, इसको 
पूरी समझ रखता है और उसने इस समझ का हमेशा ही परिचय दिया है। जब थोड़े से कालखंड 
के लिए लोकतंत्र तिरोहित हो गया था, देश एक बड़े जेलखाने में बदल दिया गया था, तब भी 
जनता जागरूक थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही और जब उस समय चुनाव हुए उसके 
परिणाम, उसकी जागरूकता का परिचय देनेवाले थे। क्या भारत के मतदाता को हरे बाग दिखाकर 
बहकाया जा सकता है, क्या वह वादों को कसौटी पर नहीं कस सकता ? 

हमने कोई आसमान के तारे तोड़कर लाने का वचन नहीं दिया। हर गाँव में पीने का साफ 


३१ मार्च, १९९८ को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताब के दौरान हुई चर्चा का उत्तर | 
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पानी पहुँचाने का वादा किया है--क्या यह हवाई वादा है ? यह जमीन से जुड़ा वादा है। यह हर 
आम आदमी की प्यास को बुझाने का वादा है। अगर हम इसे पूरा नहीं कर सके तो यह राष्ट्रीय 
विफलता है। अगर हम इसे पूरा करके दिखाएँगे तो वह पार्टी या सरकार की सफलता नहीं होगी, 
सारे राष्ट्र की सफलता होगी | हमने जो भी वायदे किए हैं, हम ठोस रूप में उन्हें परिवर्तित करना 
चाहते हैं। मै फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि साधनों की इतनी 
कमी नहीं है, साधना यत्र-तत्र बिखरे हैं। उन साधनों को जुटाकर, अगर तंत्र को एक लक्ष्य के 
लिए समर्पित करने के लिए तैयार किया जाए और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये वायदे पूरे हो 
सकते हैं, इन वादों पर अमल किया जा सकता है। मैं इस काम में सदन का सहयोग चाहता हूँ। मैं 
इस छोटे से काम के लिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन गया है, कठिन काम बन गया है 
सबके सहयोग की कामना करता हूँ। अगर हमने जनता के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं किए तो 
क्या फिर हमें जनता के पास नहीं जाना होगा ? क्या उस समय जनता नहीं पूछेगी ? क्या आप उस 
समय जनता से नहीं कहेंगे कि इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए थे, उनपर अमल नहीं किया, अब ये 
वोट के हकदार नहीं हैं। भारत का प्रबुद्ध मतदाता हमें हटा देगा। आखिर लोगों पर कुछ तो भरोसा 
रखना होगा। इस देश को जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। अंग्रेजी में कहावत है कि थोड़े 
दिनों के लिए, थोड़े लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत समय के लिए 
गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए गुमराह नहीं किया जा 
सकता। क्या हम उसको तैयारी करके बेठे हैं मेरा निवेदन है कि यह हमारे साथ न्याय नहीं है। 
जो भी वादे हैं, हम उन्हें अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसमें आपका सहयोग चाहेंगे। 
इस तरह के रचनात्मक कामों में कभी हमने असहयोग नहीं किया। यह बात अलग है कि इस 
तरह का राष्ट्रीय कार्यक्रम कभी नहीं रखा गया। यह बात भी अलग है उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को 
पूरा करने के लिए सारे देश को जुटाने की बात नहीं की गई। जहाँ की गई, जितनी की गई, उसमें 
सफलता मिली। हम राजनीतिक बिखराव को इस सीमा तक न जाने दें कि इस देश में मिलकर 
काम करना और बुनियादी सवालों पर मिलकर काम करना असंभव हो जाए। 
मुझे आश्चर्य हुआ, जब श्री नटवर सिंहजी ने विदेश नीति का उल्लेख किया और कहा कि 
कया विदेश नीति बदली जा रही है? मैं जब प्रतिपक्ष में था और विदेश नीति पर भाषण दिया करता 
था, आज मैं किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, नटवर सिंहजी मुझे बधाई दिया करते थे। 
अगर मैं प्रतिपक्ष में रहकर विदेश नीति का समर्थक था और जो हमारी विदेश नीति का निचोड़ रहा 
हे, स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति, क्षमता, यही गुटनिरपेक्षता है। आज गुट तो नहीं है, मगर एक 
महाशक्ति उभर रही है। अनेक विकासशील देश हैं । वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भी सदस्य हैं । वे 
हमारी ओर देख रहे हैं । वे हमसे कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अंकित शर्ते 
मानते गए, आपने अपनी जनता के हितों की रक्षा नहीं की, इतने बड़े होकर अगर आप इस तरह 
को चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते तो हम छोटे देश क्‍या करेंगे पहले भी नेहरूजी के नेतृत्व 
में हमने उनका मार्गदर्शन किया था। मैं उस कोटि में अपने को नहीं रखता, लेकिन आज सारा 
भारत अपनी संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए इकट्ठा खड़ा होगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं 
होना चाहिए। आर्थिक मामलों में या सुरक्षा के मामलों में हम किसीके दबाव में नहीं आएँगे। जो 
निर्णय होंगे, हमारे अपने निर्णय होंगे, देश के हित में होंगे और इन निर्णयों में आप सबकी 
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भागीदारी हो, यह मैं चाहता हूँ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि विदेश नीति कोई जड़ नीति नहीं हो 
सकती, गतिहीन नीति नहीं हो सकती। परिस्थिति बदलती है तो उसके अनुरूप अपने को उसे 
ढालना पड़ता है; लेकिन जो आधारभूत बात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह मैं विश्वास 
दिलाना चाहता हूँ। 

संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात बड़े विवाद की बात बन गई 
है। जिन्होंने इस तरह की समीक्षा का समर्थन किया, वे सब दलों के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं । उनकी 
नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। उनके बारे में यह आशंका प्रकट नहीं की जा सकती कि वह 
डॉ. अंबेडकर के सब किए-धरे पर पानी फेरना चाहते हैं । लेकिन हमारे संविधान को पचास साल 
हो गए और हमने उसमें स्वयं कई बार संशोधन किया है। संशोधन की व्यवस्था हमारे संविधान 
निर्माताओं ने स्वयं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, वह कोई 
जड़ दस्तावेज नहीं है। वह देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है और आवश्यकता 
हुई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। किए जाने का रास्ता उन्होंने खोला था, लेकिन संशोधन 
बहुत कड़ा बना दिया था--दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता निश्चित कर दी गई थी। अब यह 
जो प्रस्तावित कमीशन है, इसमें एक तो ऐसे लोग लिए जाएँगे, जिनकी निष्पक्षता में, जिनकी 
विद्वत्ता में, जिनकी विधि के बारे में योग्यता में कोई संदेह नहीं होगा, और दूसरे, वे केवल 
सिफारिश करेंगे। वह कमीशन इस देश के ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं देगा। वह सिफारिश संसद 
के सामने रखी जाएगी और संसद में हमारा बहुमत जरूरी है, मगर कितना बहुमत है, यह आपको 
मालूम है। तो इस तरह का एक हौवा खड़ा करना गलत है कि कमीशन बैठाना गलत है और इस 
कमीशन बैठाने के पीछे इनकी नीयत यह है कि ये सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। भारत ने 
लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। यह कभी राजतंत्र नहीं बनेगा। आरिफ साहब हमें यह चेतावनी 
देने की जरूरत न समझें। भारत कभी मजहबी राज्य नहीं बनेगा, यह भी हमारी ओर से बार-बार 
कहा जाता रहा है। अस्पृश्यता फिर से कानूनी नहीं होगी, जो व्यवहार में है, उसे भी हम खत्म 
करना चाहते हैं । बात सत्ता के विकेंद्रीकरण की हो रही है। दिल्ली में बैठी हुई सत्ता थोड़ा अपने ' 
अधिकार, थोड़ा अपने साधन छोड़े, राज्यों को अधिक अधिकार मिलें, राज्यों को अधिक वित्तीय 
साधन मिलें, यह हमारी नीति है । इसमें सबकुछ केंद्रित हो जाएगा और उस केंद्रीयकरण के कारण 
देश का जीवन बदल जाएगा, लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, इस तरह से विचार करने का कोई 
आधार नहीं है। 

मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी कोई छिपी हुई मंशा नहीं है । यह मुझे बार-बार 
कहना पड़ता है, यह भी सचमुच में मुझे पीड़ा देनेवाली बात है। लेकिन एक-दूसरे पर भरोसा 
करके ही ह्म आगे चल सकते हैं, विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं | ईमानदारी से काम करते 
हुए गलतियाँ हो सकती हैं, मगर अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास 
दिलाना चाहता हूँ | भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बचपन में 
सबसे पहले आर्यसमाज के संपर्क में आया था, 'आर्य कुमार सभा' का सदस्य था और आर्य 
कुमार सभा का सदस्य होने के नाते पाखंड खंडिनी पताका फहराता था। तर्क की कसौटी पर तथ्य 
को कसने की तैयारी यह मेरा बचपन का संस्कार है मतभेद को भी गंभीरता के साथ प्रकट करना, 
निर्भीकता के साथ प्रकट करना, लेकिन प्रतिपक्षी की नीयत पर शक न करना और न उसे अपनी 
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नीयत पर शक करने का मौका देना । उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो मेरा स्टूडेंट फेडरेशन 
ऑफ इंडिया से संपर्क था, क्योंकि मैं छात्र आंदोलन में पहले से रुचि लेता था, चुनाव लड़ता था, 
जीतता था, निर्विरोध निर्वाचित होता था। वह एक छात्र संगठन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा 
हुआ था। कम्युनिस्ट विचारधारा ने मुझे आकृष्ट किया था, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मजहब 
के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और उसे आत्मनिर्णय का नाम दिया तो फिर 
मुझे लगा कि इस पार्टी से मेरा नाता नहीं हो सकता। 
आर्थिक समता, शोषण की समाप्ति, ऐसे विश्व की रचना, जिसमें कोई किसीके ऊपर प्र भुत्व 
नहीं जमाएगा, कोई किसीका शोषण नहीं करेगा--यह विचारधारा उस समय बलवती थी l 
सोवियत संघ--जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे--उनके लिए आकर्षण का केंद्र था। वहाँ 
व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं हे. व्यक्तिगत स्वाधीनता को वहाँ समाप्त कर दिया गया हे, यह बात 
बहुत बाद में प्रकाश में आई । पहले सोवियत संघ का जो आकर्षक पक्ष था, वही लोगों के सामने 
था और वह नई पीढ़ी को--अगर साम्यवाद नहीं तो लोकतांत्रिक समाजवाद--जरूर प्रेरणा देता 
था। जो क्रांतिकारी थे वे कम्युनिस्ट भी थे और समाजवादी भी थे, जिन्होंने देश के लिए बड़े-से - 
बड़ा बलिदान किया। जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन में था तभी मेरा संपर्क आर एस. एस. से हो गया था. 
वह अच्छा संगठन है, अनुशासन की शिक्षा देता है, देश के लिए प्रतिदिन कुछ करो, इसकी प्रेरणा 
देता है। उसके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन अनेक सदस्यों को यह याद नहीं 
होगा कि जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरूजी प्रधानमंत्री थे. २६ 
जनवरी आ गई. गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तेनात था, 
सुरक्षा के कारण उसे वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होनी चाहिए, इसलिए जो 
थोड़ी-बहुत सेना उपलब्ध थी, पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। 
फिर पंडितजी को किसीने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए। 
आज जब देश की सीमाएँ संकटापन्न हैं तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए। उसमें आर.एस.एस. 
को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है कि नेहरूजी के इस कदम का कांग्रेस पाटो को 
मीटिंग में विरोध हुआ था, लेकिन नेहरूजी ने कहा कि आर.एस.एस. से हमारे मतभेद हो सकते 
हैं, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है तो वे मतभेद हमें भुलाने चाहिए और सबको 
मिलकर खड़े होना चाहिए। 
फिर जब देश पर हमला हुआ, सेना को कमी थी, पुलिस की कमी थी, उस समय हमारे 
अभानमत्रों श्री लालबहादुर शास्त्रीजी थे। उस समय यह कठिनाई आई कि दिल्ली में ट्रैफिक 
पुलिस का प्रबंध कौन करे ? इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की कमी पड़ रही थी। यह 
काम फिर हमें सौंपा गया और उस समय मैंने कहा था-- 
“दु:ख में सुमिरन सब करें, सुख में कर न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे, तो दु:ख काहे को होय॥' 
अध्यक्ष महोदय, में इस विवाद में इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं अपने का सारो 
अच्छाइयों का आगार पाता हूँ, लेकिन हमने ४८ साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया हे ओर 
हम आशा करते हैं अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, वे बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत देर रहेंगे, 
वे भी अपने धर्म का पालन करें। ' धर्मम्‌ चर' अर्थात्‌ धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो, इसकी 
२९६ / संकल्प-काल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


व्याख्या नहीं की गई है, इसे इंगित नहीं किया गया है। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म क्या है 
यह आप तय करें। मेरा धर्म यह है कि मैं आपको संबोधित करूँ और अच्छी बातें कहूँ, और 
आपका धर्म यह है कि आप शांति से सुनें । जब सैकुलर का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है तो भ्रम 
पैदा होता है। अगर 'सैकुलर' शब्द का अनुवाद ' पंथनिरपेक्ष' किया जाता, ' संप्रदाय निरपेक्ष' 
किया जाता, क्योंकि कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धर्म सापेक्ष होते हैं तो इतनी गलतफहमी 
पैदा नहीं होती, लेकिन अब उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि 
हम सैकुलरवादी हैं, देश सैकुलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए और हम इसपर अमल करके 
दिखाएँगे, व्यवहार में लाकर दिखाएँगे। जो गलतफहमियाँ जानबूझकर या अनजाने में करवाई गईं 
हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उनका निराकरण कर देंगे। 

अध्यक्ष महोदय, श्री जनार्दन रेड्डी ने एक और महत्त्वपूर्ण मामला उठाया। आंध्र प्रदेश में 
कपास की खेती करनेवाले हमारे किसान भाई बडी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं | यह मामला 
चुनाव में भी उठाया। आंध्र प्रदेश की सरकार से भी मैंने इस प्रश्‍न की चर्चा की है । यह तो सचमुच 
में एक गहरी बीमारी का लक्ष्ण है। लेकिन नौबत यहाँ तक आ गई है कि किस तरह का रसायन, 
किस तरह का खाद, काम में लाया जाए, कितना काम में लाया जाए, किसान के लिए कर्जे की 
कितनी व्यवस्था हो, केसे व्यवस्था हो और अगर वह कर्जा देने की स्थिति में न हो तो क्या जान 
देने की स्थिति तक पहुँच जाए--ये सारे प्रश्न हैं, जो हमारे हृदय में मंथन कर रहे हैं और हमें इन 
प्रश्नों पर विचार करना होगा | जनार्दन रेड्डी तो स्वयं आंध्र प्रदेश से आते हैं । में इस संबंध में शीघ्र 
ही कुछ कदम उठाऊँगा, ऐसा में सदन में आश्वासन देना चाहता हूँ। 

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन को बहुत शक्ति देने की आवश्यकता हे | कुछ प्रदेशों 
में सहकारी समितियाँ सफल होती हैं और कुछ प्रदेशों में जितनी सफल होनी चाहिए उतनी सफल 
नहीं होती हें. लेकिन सहकारी समाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं हे । 

लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी ? भागीदारी कोई निर्गुण चीज नहीं है । यह निराकार वस्तु 
नहीं हे । यह सगुण है, साकार है। कहाँ भागीदारी हो, किस रूप में हो ? एक सरकारी तंत्र है और 
दुसरा उद्योगपतियों का, धनपतियों का अपना तंत्र है। हमें एक तीसरा क्षेत्र विकसित करना चाहिए, 
जो कुछ मात्रा में हुआ भी है, मगर इसकी ओर अधिक ध्यान देने को आवश्यकता हे । 

सहकारिता आंदोलन में जो दोष आ गए हैं, उनका हम निराकरण करें। उसे जीवंत बनाएँ, 
उसे जागरूक बनाएँ। जिसके हितों की रक्षा के लिए वह सहकारी समिति गठित होती है या 
आंदोलन चलता है, उनकी रक्षा वास्तव में होनी चाहिए। सहकारिता के मामले में ऐसा भी दिखाई 
देता है कि जो अधिक साधनसंपन्न हैं, वे सहकारी समितियों पर कब्जा कर लेते हैं । वे उसका 
राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। दलबंदी से उसे अलग रखना पड़ेगा! लेकिन यह 
सहकारिता का जाल पूरे देश में फैले, इस बात की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना हमारे लिए 


जरूरी होगा। 
निषादजी यहाँ बैठे हैं। में उनके द्वारा रखे गए अच्छे सुझावों का उल्लेख करना चाहँगा। 


उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय-पत्र मिलना चाहिए! हम लोग बरसों से 
इसकी माँग करते रहे हैं । इसका आरंभ भी कर दिया गया, लेकिन वह मामला खटाई में पड़ गया। 
अगर जाली मतदान रोकना है तो उसके लिए परिचय-पत्र की आवश्यकता है | अगर देश में गलत 
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लोगों का प्रवेश रोकना है, तो उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय-पत्र होना चाहिए। 
अपातकालीन या संकट के समय जहाँ परिचय-पत्र की आवश्यकता हो, वहाँ परिचय-पत्र हर 
नागरिक की जेब में रहे तो उससे कई सुविधाएँ होंगी और उस परिचय-पत्र के आधार पर राहतें 
भी पा सकता है। वह परिचय-पत्र दिखाकर राशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है। 

मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने 
कहा कि एक परसेंट से कम वोट प्राप्त करनेवाले को छह महीने की सजा होनी चाहिए। यह 
अच्छा सुझाव है, लेकिन जरा कठोर ज्यादा है। इसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। उन्होंने यह 
भी कहा कि पचास हजार रुपए से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। चुनाव खर्चीले 
होते जा रहे हैं। 

वर्ष १९५७ में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। उस समय मेरे पास दो जीपें थीं। मैं लखनऊ से 
बलरामपुर गया था। बलरामपुर को मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि 
बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गए। एक जीप साथ ले गए थे, 
एक जीप वहाँ जुटा ली और दो जीपों से चुनाव लड़ा। पूरे क्षत्र में घूमे और जीत गए--दो जीपों से। 
अब तो काफिला चाहिए। कहाँ से आएगा ? क्‍या काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम 
सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें। इसलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो एक 
चुनाव प्रणाली" (व्यवधान) 

श्री पी. शिव शंकर (तेनानी); संविधान से इसका संबंध नहीं है। 

श्री वाजपेयी : इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव प्रणाली में संशोधन कर दिया 
जाए और सूची पद्धति ' लिस्ट सिस्टम' को लागू कर दिया जाए। (व्यवधान) 

सब चुनाव क्षेत्र में नहीं तो अपने चुनाव क्षेत्र में व्यक्ति, मतदाता पार्टी को ही वोट 
देगा।” (व्यवधान) वही मैं कह रहा हूँ। उसमें भी कठिनाइयाँ हैं, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उससे 
जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी । 

मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। लेकिन महँगे होते जा रहे चुनाव 
राजनीति.को पूँजीपतियों की दासी बनाकर छोड़ेंगे। 

वह खतरे को घंटी है। कभी-कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए। लेकिन 
मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते--' न दैन्यम्‌ न पलायनम्‌'। 

अर्जुन ने दो प्रतिज्ञाएँ की थीं कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा। मैं 
अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तसवीर बदले । मेरे लिए 
यह चुनाव अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ेंगा, आज मैं कहना चाहता 
हूँ।` (व्यवधान) ५ 

श्री पी. शिव शंकर : प्रक्रिया बदल दीजिए, यह बात सही है। 

श्री वाजपेयी : प्रक्रिया तो तब बदलेगी, जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलेंगे--(व्यवधान) 
हमारी, आपको, सबकी । मगर गहराई से विचार करें। कभी-कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत 
बिगड़ जाती है। 

अभी गठबंधन हुआ है, किसीको बहुमत नहीं मिला, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। 
अगर हम जोड़-तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएँ तो हमारी विचारधारा गलत है, हम 
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गलत हैं, हम दुर्गुणों की खान हैं--यहाँ लंबा समय मैंने गुजारा है, पायलट साहब! आपको तो 
अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है। 
श्री राजेश पायलट (दौसा) : जैसे आज के लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं । आपने तो आर्ट 
ऑफ गवर्नेंस कहा। यह गलत है। 
श्री वाजपेयी : आप फिर अखबारों पर जा रहे हैं ।'*(व्यवधान) 
अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग-अलग मुद्दों पर टिप्पणियाँ करके सदन का 
समय नहीं लेना चाहता | लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारुख अब्दुल्ला को, यदि वे सदन 
में हों तो बधाई देना चाहता हूँ। वे पहली बार चुनकर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण 
दिया है। हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका 
जवाब सबके लिए आँखें खोलनेवाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना 
चाहिए। 
इस चर्चा में नॉर्थ-ईस्ट की बात भी उठी है। आज त्रिपुरा से एक शोकजनक समाचार आया 
है। वहाँ कुछ क्षेत्रों में अशांति है। हिंसात्मक उपद्रव है। उसकी ओर सभी सरकारें विशेष ध्यान 
देती रही हैं। जितनी सफलता मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि उत्तर- 
पूर्व के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उस दिन भी मैंने इसका उल्लेख किया था। 
उत्तर-पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं शीघ्र ही उनकी बैठक बुलाकर, वहाँ की परिस्थिति के 
संबंध में विचार करूँगा | उनके सुझाव माँगूँगा तथा क्या कदम और उठाए जा सकते हैं, उसके बारे 
में हम निर्णय करेंगे। 
बोडोलैंड के हमारे सदस्य ने भी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बोडोलैंड की कुछ समस्याए 
रखी हैं । समस्याएँ विकास से जुड़ी हुई हैं और उन सारी समस्याओं पर हम गंभीरता से चर्चा करें 
सबकी राय से एक नतीजा निकालें (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार का नया राज्य पुनर्गठन 
आयोग नियुक्‍त करने का कोई इरादा नहीं है। 
हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अपने नेशनल एजेंडा में भी, तीन नए राज्य बनाने की बात 
कही है। आज विदर्भ के एक माननीय सदस्य मुझसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने एक 
स्मृति-पत्र दिया है । हम उसके सभी पहलुओं पर विचार करके कोई फैसला करेंगे, यह मैं उनको 
आश्वासन देना चाहता X | 
हमारे मार्क्सवादी मित्र ने यह पूछा था कि जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी समस्याओं की 
उपेक्षा की गई है ? ऐसा नहीं है । कई प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी के कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका 
ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। जहाँ किसान समृद्ध हैं, जहाँ किसान के पास पैसा है, वहाँ 
न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा भी मजदूरी मिल रही है। लेकिन यह स्थिति सारे देश पर लागू नहीं है 
और अगर आम राय यह बनती है कि केंद्रीय कानून हो तो उसपर भी विचार किया जा सकता है। 
मैं बिहार में गया था, जब वहाँ बड़ा हत्याकांड हुआ था तो मैंने जहानाबाद के पास गाँवों में 
पूछा था किसान लोगों से, जो पीड़ित थे कि क्या कोई जमीन का झगड़ा है या मजदूरी का झगड़ा 
है ? उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन का झगड़ा भी नहीं है, मजदूरी का भी झगड़ा नहीं है । इसके मूल 


में कोई और झगडा है। K A ! 
अध्यक्ष महोदय, श्री सुमंत मुखर्जी ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
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सुझाव fen है। सरकार पहले से उस दिशा में विचार कर रही है। अब सिंचित जमीन की सीमा 
बढ़ाने में कठिनाई है, लेकिन बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और 
अगर ऐक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाए, उसमें सबका सहयोग मिले, सरकार को तो पहल 
करनी ही पड़ेगी तो बंजर जमीन को हम खेती लायक बनाकर इस देश में पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य 
प्राप्त कर सकते हैं और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। 
अध्यक्ष महोदय, मुद्दे तो बहुत से उठाए गए थे। मेरे लिए इस समय सबका उत्तर देना 
संभव नहीं है। 
श्री आनंद मोहन (शिवहर) : सांसदों को योग्यता भी तय हो | यहाँ चपरासी और मार्शल की 
भी शैक्षणिक योग्यता तय है, सबके लिए तय हे, कॉन्स्टेबल तक के लिए योग्यता तय है। 
विधायक और सांसद कितने पढ़े-लिखे हों, यह भी तय ahr (व्यवधान) 
श्री वाजपेयी : विधायकों को चुननेवाले अगर पढ़े-लिखे नहीं हैं और पढ़ा-लिखा होना 
जरूरी नहीं है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था 
श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : लोकसभा पाँच साल के लिए हो. यह भी तो कहिए। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, में इसपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। में उस दिन इसका 
उल्लेख कर चुका हूँ। ये सारी बातें, संविधान के बारे में जो आयोग बनेगा, उसमें आप रख सकते 
हैं, वहाँ वकालत कर सकते हैं, अपने पक्ष को उससे मनवा सकते हैं और फिर संसद में जब बात 
आए तो उचित निर्णय कर सकते हें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 
श्री सुरेंद्र सिंह (भिवानी) : उस आयोग में कल्पनाथजी और हमारा होना जरूरी है । 
श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्षजी, प्रधानमंत्रीजी नहीं थे, मैने दो मुद्दे उठाए 
थे। पहला मुद्दा शेड्यूल्ड कॉस्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइन्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का था। 
संविधान में संशोधन करके उसको तो दिया गया है, लेकिन डी.ओ.पी. के कारण वह नहीं हो पाया 
था और हम लोगों के समय में भी उसको लिया गया था, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई थी 
आप उसको जरा देख लें। 
दूसरा मुद्दा हमने रखा था कि जो लोग टाडा के अंदर जेल में बंद हैं, कल आपने लखनऊ 
में बहुत अच्छी बात कही, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। जब टाडा का कानून खत्म कर 
दिया गया हे तो जो लोग टाडा के अंदर बंद हैं तो उनका जनरल तरीके से मुकदमे के तहत ट्रायल 
किया जाए। इन दो मुद्दों पर आप विचार करेंगे, यह में आपसे उम्मीद करता हूँ । 
श्रां वाजपय : अध्यक्ष महोदय, राम बिलासजी ने अच्छे सुझाव दिए हैं, उनपर अवश्य 
विचार किया जाएगा। वे भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे सुझाव देते रहेंगे, हम उनसे यह आशा 
करते हैं। धन्यवाद । 
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राष्ट्रीय एजेंडा के मूल में एक मानस है 


जा महोदय, लोकसभा के निर्वाचन के बाद जो संसद गठित हुई, उसे राष्ट्रपति महोदय ने 
संबोधित करके अपने दायित्व का बड़ी गुरुता के साथ निर्वाह किया है। हम इसके लिए 
उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपने धन्यवाद को एक प्रस्ताव के रूप में प्रकट करना चाहते हैं। 
आमतौर पर जब इस तरह के भाषण होते हैं तो उनकी आलोचना में कहा जाता है कि वे गंधहीन 
हैं, रंगहीन हैं और स्वादहीन हैं। 

लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है, वह तो कुछ दूसरी कहानी कहती है। 
माननीय सदस्यों के भाषण में रंग भी मिला है, गंध भी मिली है और चर्चा करने में उन्हें स्वाद भी 
आया है अन्यथा ४७ सदस्य बड़ा परिश्रम करके, लंबी प्रतीक्षा करके इस चर्चा में अपना योगदान न 
देते। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। हम आलोचना से लाभ उठाते हैं। हम सर्वज्ञ होने का दावा 
नहीं करते। मेरे मामले में, हमारे कुछ मित्रों के मामले में १९७७ के छोटे से अनुभव को लेकर 
शासन चलाने का कोई बड़ा लंबा-चौड़ा अनुभव नहीं है । लेकिन लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की व्यवस्था 
है और प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती | लेकिन आलोचना करनेवाले 
को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगर वह दूर हो तो उसे निकट बैठाना चाहिए। 
वह कई कहावतों में प्रकट होता है--निंदकासे घर सावे सेजारी--निंदा करनेवाले के घर को 
पड़ोस में रखिए। यह हिंदी की कहावत है--निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाए। साफ करने 
के लिए साबुन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, भाषण सुन-सुनकर तबीयत साफ हो 
सकती है। लेकिन चर्चा भले ही गरमागरम हो, मगर उसका निष्कर्ष रचनात्मक होना चाहिए। 
प्रतिपक्ष में रहकर हम इस तरह का व्यवहार करते रहे हें । अब जो नए-नए प्रतिपक्ष में विराजमान 
हैं, उन्होंने भी कंस्टक्टिव कोओप्रेशन का वादा किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के इस आश्वासन का 
स्वागत करता हँ | अगर लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएँ न हो 


जातीं तो उसे लेकर जो थोड़ी-बहुत शिकायत हुई है, वह भी शिकायत नहीं होती। 
सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की ओर से डॉ. मनमोहन सिंह ने चर्चा का आरंभ किया। वे 


अर्थशास्त्री हैं, वित्तमंत्री रह चुके हैं, अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के साथ वे अपनी उपयोगिता, 
अपनी महत्ता सिद्ध कर चुके हैं। कल उन्होंने जो भाषण दिया, वह माननीय सदस्यों ने ध्यान से 


२ अप्रैल, १९९८ को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर। 
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सुना होगा। एक अंश उसका उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता हूँ-- 

“मैं अपनी बात यह कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्त्व 
के मुद्दों पर सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है । ये मुद्दे चाहे आर्थिक 
विकास के हों या रक्षा अथवा विदेश नीति से संबंधित हों या सामाजिक क्षेत्र के विकास से 
संबंधित हों । हम इन सभी मुद्दों पर रचनात्मक सहयोग की भावना से काम करेंगे, जिससे कि देश 
सुरक्षित रह सके और फले-फूले। 

“हम रचनात्मक सहयोग को भावना से इसलिए काम करेंगे जिससे कि देश सुरक्षित रह 
सके, वह फले-फूले। राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण हैं । हम उन चीजों का विरोध करेंगे जिनके बारे 
में हमारा विचार है कि वे हमारे सिद्धांतों के खिलाफ हैं । लेकिन देश सबसे ऊपर है और सरकार 
को भी यह जिम्मेदारी है कि बह नई शुरुआत करे।'' 

सभापति महोदय, डॉ. मनमोहन सिंह के इस भाषण से अधिक और अच्छा शुभारंभ कोई 
नहीं हो सकता है। देश पहले, देश का विकास पहले, आम आदमी की स्थिति में सुधार पहले, 

आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज बनाने का काम पहले, पार्टी की विचारधारा 
गौण। जब से सरकार बनी हे हम भी इसी बात पर बल देते रहे हैं, सभी प्रबुद्ध नागरिक, दलों में 
ae हुए माननीय सदस्य भी । देश की आज की दशा देखकर डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में 
अठारह महीने में अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ी है, इसकी एक चिंताजनक तसवीर खींची है 
उसे केवल सरकारी प्रयत्नों से, सरकार प्रयत्न करेगी, लेकिन सरकारी vas की सीमा है। सौ 
करोड़ का देश, प्राचीन देश, विविधताओं से भरा हुआ देश, अगर नई शताब्दी की चुनौतियों का 
सामना करने के लिए खड़ा होगा तो सबके सहयोग से होगा, सबकी मदद से होगा और मैं सबका 
सहयोग माँगने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, नेशनल एजेंडा के अलावा हमारा और 
कोई एजेंडा नहीं है, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। लोकतंत्र में चीजें छुपती भी नहीं हैं, छुपाने 
का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) 
श्री वसीम अहमद : मगर आप नहीं करेंगे दूसरे कर सकते हैं। 
श्री बाजपेयी : मुझपर भरोसा रखिए, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी । यह दस्तावेज भारतीय 
जनता पार्टी और मित्र दलों ने मिलकर तैयार किया है, सर्वसम्मति से तैयार किया है। इसके मूल में 
एक मानस है। यह ठीक है कि सारी बातें ब्योरे से नहीं कही गई सबकुछ विस्तार से बताना उस 
समय संभव भी नहीं था। शासन उस काम को करेगा, उसमें आपकी मदद लेगा। लेकिन इसके 
अलावा कोई और एजेंडा है, यह बात अपने मन से निकाल दीजिए। जब तक यह सरकार है और 
में इसका प्रधानमंत्री हूँ, तब तक नेशनल एजेंडा पर ही अमल होगा और किसी एजेंडे पर नहीं । 
राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंत में यह बात कही गई है और सदस्यों ने, हमारे मित्र 
, बिप्लवदास गुप्त ने भी इसका संकेत किया था, मैं उद्धृत करता हूँ कि 

'' इसलिए सरकार का यह प्रयास होगा कि वह जहाँ तक व्यावहारिक होगा, आम सहमति 
को नोति पर चलने का प्रयास करेगी। जिन मुद्दों पर तत्काल आम सहमति बनाने की आवश्यकता 
है वे है--चुनाव सुधार, केंद्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित सदनों में महिलाओं के 

लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाकर महिलाओं को अधिक अधिकार 
देना, विभिन्न राज्यों के बीच जल-विवादों का निपटारा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सुधार को 
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राह पर चलते हुए समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए गारंटी सुनिश्चित करने के लिए 
प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्थाएँ करना।'' 

सभापति महोदय, मैं तो एक कदम आगे जाकर इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ । देश ने 
आर्थिक सुधारों को अपनाया है, उदारीकरण की प्रक्रिया चल निकली है। कितने उतार-चढ़ावों में 
से यह प्रक्रिया विकसित हुई है, इसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता । हमने कोटा परमिट राज के 
दिन देखे थे, हमने अफसरशाही के हाथों में असीमित अधिकारों का समय देखा था। किसी 
विशेषवाद के नाम पर व्यवहारवाद को, क्‍या जनता के हित में है क्या नहीं है, इसकी भी कभी- 
कभी उपेक्षा की गई। जब हम मतवाद से बँध जाते हैं तो सीमित हो जाते हैं। सारे यूरोप में 
परिवर्तन की एक लहर आई है और यह लहर हमको भी स्पर्श कर रही है, हमारे राष्ट्र की नौका 
को भी हिलोरें दे रही है। नौका मजबूत होनी चाहिए; लेकिन विश्व व्यापार की भँवर से डरकर 
अगर हमने नौका को या तो किनारे पर खड़ा कर दिया या उस भँवर से अभिभूत होकर हमने नौका 
में पानी भर जाने दिया तो दोनों स्थितियाँ घातक होंगी । हमें सामना करना है, हमारे, उद्योगों को, 
धंधों को, हमारे वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजी का विकास करनेवाले लोगों को और उन्होंने इस दृष्टि 
से बहुत अच्छा काम किया है, उसपर सारे देश को गर्व है। विदेशों में वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं । 
भारत ' डब्ल्यू.टी.ओ. ' में शामिल हो गया है। वापस आना भी संभव नहीं है, यह भी भ्रम फैलाया 
जा रहा है; लेकिन डब्ल्यू.टी.ओ. में रहकर कदम-कदम पर भारतीय हितों की रक्षा करना, यह 
हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है और इसमें हम अकेले नहीं होंगे, अनेक विकासशील देश 
इसमें हमारे सहायक होंगे, हमारे विचारों में भागीदार होंगे। लेकिन सामना करने का तरीका 
अलग-थलग पड़ जाना नहीं है, मुँह चुराकर किनारे पर बैठ जाना नहीं है, परिस्थिति से नजर 
मिलाकर और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना भी है । हम चिंतित हो चुके हैं, हलदी का पेटेंट बनाया 
जा रहा है, बासमती का पेटेंट लिया जा रहा है, यह दौड़ मची है | जहाँ इसका प्रतिकार आवश्यक 
है, जहाँ विरोध आवश्यक है, हम करेंगे; लेकिन हम क्यों न विश्व स्तर का पेटेंट बनाने में आगे 
बढ़ें और विश्व स्तर के पेटेंट तैयार करके हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, अपनी सर्वप्रभुता 
की रक्षा करें ? यह काम असंभव नहीं है और अगर असंभव है तो असंभव को भी संभव करके 
दिखाना होगा। मुझे शिकायत है कि बीच में इस मामले में ढिलाई से काम लिया गया। जितनी 
कड़ाई से, जितनी दृढ़ता से भारतीय पक्ष की ओर से बातें कही जानी चाहिए थीं अंतरराष्ट्रीय मंचों 
पर, नहीं कही गईं। 

इसका कारण यह हो सकता है कि जो सुधारों का आरंभ हुआ, वह एक संकट में हुआ और 
संकट को सँभालना जरूरी था, तात्कालिक ध्यान देना आवश्यक था, लेकिन बाद में इस स्थिति में 
परिवर्तन होना चाहिए था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्थिति में हम परिवर्तन 
करेंगे" (व्यवधान) 

सभापति महोदय, यह प्रतियोगिता का जमाना है। केवल प्रोडक्शन पर नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस 
में जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जा रही है, वह थोड़े दिनों में पीछे रह जाती है और नई 
टेक्नोलॉजी सवार हो जाती है। एक दौड़ मची है, इसमें हम पीछे 'नहीं रह सकते। हमें अपने 
उद्योगपतियों को भी तैयार करना होगा। यह ठीक है कि वे समय चाहते हैं, कितना समय चाहते हैं 
इसकी चर्चा हुई है; लेकिन देश के भीतर भी लोगों की अभिरुचि बदल रही है और उन्हें अच्छा 

संसद में / ३०३ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सामान चाहिए। केवल मुनाफे पर नजर रखकर अगर अर्थव्यवस्था चलेगी, केवल मुनाफे पर तो 
वह ठीक नहीं है । मुनाफा तो होना चाहिए, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना चाहिए, आर. एंड डी. 
को प्रोत्साहन देना जरूरी है, चुनौतियों को समझना चाहिए, आखिर हम 'सार्क' के सदस्य हैं हमें 
एक क्षेत्र मिला हुआ है। हम दूसरों के साथ सहयोग करें, वे भी विकसित हों, हम भी विकसित 
हों। हम ' आसियान' में आब्जर्वर के दर्जे पर बैठे हुए हैं। अभी कनाडा के गवर्नर जनरल आए थे, 
एशिया पेसिफिक की चर्चा हुई । भारत को उससे अलग रखने का कोई कारण नहीं है। ये सारी 
बातें ऐसी हैं, जिनपर दृढ़ता के साथ और भारतीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार काम 
करेगी और इस काम में सबका सहयोग चाहेगी। : 

में तो कहूँगा कि आर्थिक प्रश्नों पर भी एक आम सहमति विकसित करने का प्रयास पहले 
भी होना चाहिए था और अब भी प्रयास होगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। आखिर 
बुनियादी Teel के बारे में अगर मतभेद होगा तो वह ठीक नहीं है। किसका मतभेद हो सकता है 
कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़ने चाहिए ? कौन विरोध कर सकता है कि हमें सोशियल स्ट्रक्चर 
पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ? 

डॉ. मनमोहन सिंह ने साधनों का सवाल उठाया है, बह सवाल अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है 
लेकिन मैंने देखा है, उस दिन मैंने दूसरे सदन में भी उल्लेख किया था, आज मैं फिर यहाँ उल्लेख 
करना चाहता हूँ कि कई मदों में, कई कामों के लिए करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, कोई उनको खर्च 
करनेवाला नहीं है और अगर खर्च करनेवाला है तो कोई उनपर निगरानी रखनेवाला नहीं है। धन 
है मगर कोई धनी नहीं है-- धनी धोरी के अर्थ में मैं कह रहा हूँ । हमने लखनऊ में देखा, एक छोटा 
सा प्रयोग चल रहा है और मुझे खुशी हुई कल श्रीमती शबाना आजमी का भाषण पढ़कर । उन्होंने 
अपने को मकानों के सवाल तक सीमित रखा है । उन्होंने कहा है कि यहाँ जब और बातें की जाती 
हैं तब तो तालियाँ बजती हैं, लेकिन सबको मकान देने की जब बात हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण 
में आई तो किसीने ताली नहीं बजाई। शबानाजी, राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा ही हो गया है। वे 
अभी नई-नई आई हैं; लेकिन मुझे लगा कि एक्ट्रेस कोई नहीं बोल रही है एक्टिविस्ट बोल रही 
है। उनके मन में एक पीड़ा है और महाभारत के पंछी की आँख की तरह से उन्होंने एक ही बिंदु 
पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, मगर बिंदु में अनगिनत संभावनाएँ हैं । अगर लाखों मकान बनने 
शुरू हो जाते हैं तो सरकार मदद करेगी जमीन देकर। जमीन भी बेकार पड़ी है। 

शहरों के आसपास गाँवों में, जिसपर जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं, लाठी के बल पर 
कब्जे किए जा रहे हैं, वह जमीन सार्वजनिक जमीन है | उसपर गगनचुंबी अट्टालिकाएँ खड़ी की 
जा रही हैं। किसकी जमीन है, ये विवाद चल रहे हैं। जमीन सस्ते में उपलब्ध कराई जा रही है 
जमीन निःशुल्क भी उपलब्ध कराई जा रही है और अगर इसमें व्यक्तिगत पूँजी को प्रोत्साहित 
किया जाए, उन्हें उसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाए, सम्मान के साथ बुलाया जाए, 
अफसरों के स्तर पर नहीं, लोकप्रियता के स्तर पर बुलाया जाए तो लखनऊ में पाँच रुपए रोज जमा 
करके एक व्यक्ति एक छोटा सा मकान, दस और पंद्रह साल की दो कैरेगरीज हैं, प्राप्त करने में 
सफल हो सकता है। यह कठिन प्रयोग है और बड़ा प्रयोग है, लेकिन प्रयोग तो हमें करने पड़ेंगे 
और खतरा मोल लेना पड़ेगा। वह मकान केवल मकान नहीं होगा, घर होगा, वहाँ विद्यालय होगा, 
वहाँ चिकित्सा की सुविधाएँ होंगी। वहाँ खेलकूद का मैदान होगा। 
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महोदय, लखनऊ के आसपास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि वह 
धीरे-धीरे सिकुडती जा रही है, संकुचित होती जा रही है, क्योंकि भूस्वामी, भूमि के दादा लठ के 
बल पर, राजनीतिक प्रभाव के आधार पर उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह सारी जमीन अलग 
की जानी चाहिए, छाँटी जानी चाहिए, इस जमीन को बचाया जाना चाहिए और जो लोग झुग्गी- 
झोंपड़ियों में रहते हैं, नालों के किनारे पडे रहते हैं, जिनके लिए जिंदगी एक नरक बन गई है 
उनके लिए आशा की कोई तो किरण कहीं-न-कहीं से चमकनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह एक 
छोटा सा विचार है, लेकिन बड़े विचार के लिए छोटे विचार से कहीं-न-कहीं तो आरंभ करना 
पड़ेगा। 

सभापति महोदय, इस बात पर बहस हो सकती है कि आप अनाज का उत्पादन दुगुना करने 
की बात कर रहे हैं, यह केसे होगा? इसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। इसके लिए नीतियों में 
परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके लिए और उपाय अपनाने पड़ेंगे। उन सारे उपायों का इस अभिभाषण 
में उल्लेख नहीं हो सकता था और हमने उल्लेख किया भी नहीं है, लेकिन इन सब बातों पर आगे 
चर्चा होगी। हम बजट अधिवेशन के लिए फिर मिलेंगे और उस समय सरकार अपना बजट लेकर 
आएगी । हमारा नेशनल एजेंडा एक खाका है, दिशा-निर्देश है, उसमें ठोस बातें भी हैं। कोन से 
कानून तत्काल बनने चाहिए, इसका भी जिक्र है। हम चाहते हैं कि लोकपाल विधेयक तत्काल 
लाया जाए, पारित किया जाए, प्रधानमंत्री को शामिल करके पारित किया जाए। महिलाओं से 
संबंधित ३३ फीसदी प्रतिनिधित्व का विधेयक तुरंत पास किया जा सकता È | 

महोदय, मीडिया के बारे में सीक्रेसी का जो कानून है, उसमें संशोधन के बारे में हमने वचन 
दिया हे और हम उसपर अमल करना चाहते हैं; लेकिन हर बार यह कहकर हमारा मुँह बंद करने 
की कोशिश की जाती है कि जो आप कह रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कह रहे हैं वह 
क्या है? अब कोई अंतर्यामी हो, जो हम नहीं कह रहे हैं तो उसे जान सकता है | लेकिन में सदन 
को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने जनता के पास जाकर उससे सेवा के पाँच साल मांगे हैं 
और इसीलिए मैंने ऐलान भी कर दिया है कि इन पाँच सालों के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ँगा। वे पाँच 
साल देश को बनाने के पाँच साल होंगे, भारत को एक महान्‌ राष्ट्र के रूप में विकसित करने के 
पाँच साल होंगे। 

सभापति महोदय, डॉ. मनमोहन सिंहजी ने कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए थे और कुछ वे 
मुद्दे, जो इस विषय से संबंधित नहीं हँ । उनके अलावा भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर 
टिप्पणी की है कि दल-बदल कानून में संशोधन होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। दल-बदल 
कानून बनाया गया था, दल-बदल को रोकने के लिए। मगर दल-बदल कानून दल-बदल को 
प्रोत्साहन दे रहा है। फर्क इतना हैं कि वह फुटकर में दल-बदल को तो निरुत्साहित करता है 
अगर थोक में दल-बदल हो तो उसकी इजाजत भी देता है और उसका कारण यह है कि इसमें 
एक-तिहाई को स्प्लिट मानने का जो विधान है, उससे कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं । फिर जानेवाला 
अकेला नहीं जाता, वह एक-तिहाई के लिए रुकता हैं उनको भी साथ ले जाता है । पार्टियाँ टूटती 
हैं और स्पष्ट समीकरण नहीं बनते। समीकरण बनते हैं, लेकिन उनसे राजनीति में स्थिरता नहीं 
आती, शुचिता तो आ ही नहीं सकती। अगर सबकी राय हो तो इसपर हम सब दलों के नेताओं से 
विचार-विनिमय करेंगे। दल-बदल कानून में संशोधन होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, 
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इस बारे में निर्णय करके फैसला किया जा सकता है। 

डॉ. मनमोहन सिंह ने यह भी पूछा कि ' अल्पसंख्यक आयोग ' का क्या होगा ? अल्पसंख्यक 
आयोग चल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग चलेगा। देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा, अपने 
दायित्व को निभाएगा। मन में यह संदेह पैदा ही नहीं होना चाहिए था कि अल्पसंख्यक आयोग का 
क्या होगा। आयोग १९९३ में पहली बार बना था। १९९६ में उसका पुनर्गठन हुआ था। आयोग 
नियमित रूप से अपना प्रतिवेदन कल्याण मंत्रालय को दे रहा है और कल्याण मंत्रालय अक्षरशः 
रिपोर्ट के साथ उस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के सामने रखता È | 

डॉ. मनमोहन सिंह ने ' ट्राइइल एरिया कमीशन' की बात भी उठाई थी । मैं उनसे सहमत हूँ। 
ट्राइबल एरिया कमीशन का दोबारा नियुक्तिकरण होना चाहिए। १९६० में पहला ट्राइबल एरिया 
कमीशन बना था। १९९५ में द्वितीय ट्राइबल एरिया कमीशन नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार 
किया गया था, लेकिन अभी तक कमीशन बना नहीं | शायद जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वह यह 
अच्छा काम हमारे लिए छोड़ गई। हम इस द्वितीय ट्राइबल एरिया कमीशन का गठन करेंगे, इसके 
बारे में में सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। 

सभापति महोदय, खेती की चर्चा हो रही थी और उसमें अनाज के उत्पादन की बात भी हुई। 
अनाज के साथ और जो खेती से जुड़े हुए उत्पाद हैं, उनमें विकास की बहुत गुंजाइश हे । कुछ क्षेत्रों 
में जहाँ पहल की गई है, उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ अनाज के अलावा 
और भी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है । उनको विदेशों में भेजा जा रहा है, उसके लिए बड़े 
विस्तार की जरूरत है। उसके लिए “फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ' एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसको हमें 
विकसित करना होगा। अभी भी किसान अगर अधिक पैदा कर लेता है तो उसे सुरक्षित रखने की 
जगह नहीं है। 

अधिक पैदा करना अभिशाप बन जाता है। देश के कई भागों में कभी आलू सड़ता है, कभी 
जिंजर सड़ता है। मुँह माँगे दामों पर मिजोरम में जिंजर बिक रहा था। मैंने सरकार से बात की कि 
आप जिंजर ले आइए। अदरक खानेवाले बहुत हैं। सब लोग अदरक का स्वाद न जानें मगर बहुत 
लोग जाननेवाले हैं। हम दिल्ली सरकार पर यह भार डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने घटा, जोड़, 
गुणा, भाग लगाकर देखा कि वहाँ से लाना बहुत महँगा पडेगा और यहाँ आते-जाते उसका कोई 
खरीदार नहीं मिलेगा। अब लाना है ट्रक से । उस क्षेत्र में सड़कों की कमी है। नए उपायों की वहाँ 
जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ, आलू बहुत ज्यादा होता है--जितेंद्र प्रसादजी यहाँ बैठे 
हुए हैं-- आलू कभी बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, कोई खरीदार नहीं रहता है । नई फसल बोनी है 
तो खतों में से आलू हटाना जरूरी है । क्या करें? तो बोरों में बंद करके आलू सड़क पर रख देते हैं । 
जिसको चाहिए, जिसको लेना हो ले जाए। मगर लेनेवाले इतने चतुर हो गए हैं कि आलू तो वहीं 
छोड़ जाते हैं और खाली बोरा लेकर चले जाते हैं | आलू सड़ता है, टमाटर सड़ता है, फसलें सड़ती 
हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आप भी इससे परिचित हैं | मगर ऐसी छोटी चीज के पीछे 
पड़कर इसको कराना और जब तक न हो तब तक चैन न लेना, यह हमारा निश्चय है, यह हमारा 
संकल्प है। 5 

बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी योजनाएँ अपना महत्त्व रखती हैं; लेकिन छोटी-छोटी चीजें-- 
गाँव में पीने के पानी को सुविधा क्या इतनी बड़ी सुविधा है कि आजादी के पचास साल बाद भी 
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हम गाँव में पीने का पानी नहीं जुटा सकते ? क्या उसके पीछे सारे राष्ट्र की चेतना शक्ति नहीं जगा 
सकते ? कर सकते हैं। में करके दिखाना चाहता हूँ और अगर नहीं कर पाऊँगा तो हाथ जोड़कर 
चला जाऊँगा। मैं राज्यसभा का भी सदस्य रह चुका हूँ, मैं लोकसभा का भी सदस्य रह चुका हूँ। 
लोगों ने सेवा का मौका दिया है, शासन चलाने का नहीं। यह ठीक है कि डॉक्टर साहब ने 
राजनीति का वर्णन किया है । किस तरह से राजनीति बिगड़ गई है, किस तरह से दूषित हो गई है 
किस तरह से उसमें नैतिकता का स्थान नहीं है--मैं उसको उद्धृत नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने 
यह भी कहा है कि हम सब लोग इसमें लिप्त हैं, हम सब लोग इसमें उलझे हुए हैं। और इसीलिए 
उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया--'एक नई बिगनिंग करनी चाहिए'। एक नई शुरुआत करनी 
चाहिए। मैं समझता हूँ कि नई शुरुआत करने का वक्‍त आ गया है। 
राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण ने हमारा दिशा-निर्देश किया है। सरकार उस दिशा-निर्देश के 
अनुसार कार्यक्रम तैयार करेगी, रणनीति का निर्धारण करेगी। नेशनल एजेंडा में जिन बातों का 
समावेश है--मैं यह दावा नहीं करता कि सारी बातें इसमें आ गई हैं, कुछ छूटी भी होंगी, इसमें 
कुछ कमी भी होगी । यह निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है इसी तरह से मिली-जुली सरकारें चलती 
हैं। केरल में मिली-जुली सरकार चल रही है, बरसों से चल रही है । दो फ्रंट हैं और वह बारी- 
बारी से सत्ता सँभालते रहते हैं। वोटों में एक प्रतिशत की कमी से वहाँ स्थिति बदल जाती है। 
कॉमरेड act जानते हैं । वह मेरे साथ अभी खाड़ी देशों का दौरा करने गए थे। वे मुसलिम देश थे। 
मैं विदेश मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष के नाते और प्रतिपक्ष का नेता होते हुए भी, मुझे पहले तो 
सरकार ने समिति का अध्यक्ष बनाया, फिर जब मैंने स्पीकर साहब से कहा कि हम खाड़ी में बसे 
हुए तीस लाख भारतीयों की स्थिति देखना चाहते हैं तो उन्होंने जाने दिया। 
हमारे प्रतिनिधिमंडल में और भी सदस्य थे और देखा कि खाड़ी के देशों की ओर जितना 
ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं और शायद इसका कारण यह है कि वह हमारे बिलकुल पास है। 
जो अत्यंत निकट होता है वह उपेक्षित हो जाता है। वहाँ हमारे लिए बड़ी संभावनाएँ हैं, बड़ी 
सद्भावना का वातावरण है, सांप्रदायिक सौहार्द है और जो भारतीय जाते हैं वे परिश्रम करते हैं 
विदेशी मुद्रा भेजते हैं | उनको पासपोर्ट लेने में या वीजा प्राप्त करने में जो कठिनाई होती है, उसको 
और सरल बनाया जाएगा, उनकी कठिनाइयाँ दूर की जाएँगी। लेकिन विदेशों में बसे हुए भारतीय 
न केवल अपने लिए धन कमाते हैं, वह देश के लिए भी प्रचुर मात्रा में धन कमाकर सहायता के 
रूप में भेज सकते हैं । चीन के आर्थिक विकास में बाहर से आनेवाली पूँजी ने काफी योगदान दिया 
था। हमने बचत को बढ़ाने की कोशिश की है, बचत को बढ़ाने का संकल्प किया है। उसके लिए 
ठीक उपाय, योजना अपनानी पड़ेगी और सही दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। 
मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा था, वह यह है कि जब दल साथ-साथ आते हैं तो कई 
मामलों में उनके अलग-अलग घोषणापत्र होते हैं। केरल में फ्रंट में शामिल दलों के अलग 
घोषणापत्र हैं, दूसरे फ्रंट में शामिल दलों के अलग घोषणापत्र है, लेकिन बाद में इकट्ठा होकर वे 
एक संयुक्‍त वक्तव्य निकालते हैं, उसके ऊपर प्रतिबद्ध रहते हैं । हम तो चाहते थे कि यह नेशनल 
एजेंडा चुनाव के समय ही तैयार हो जाए, लेकिन हमने कोशिश की कि कम-से-कम सरकार का 
गठन होने से पहले यह एजेंडा लोगों के सामने आ जाना चाहिए और इससे पता लगना चाहिए कि 
हम कहाँ खडे हैं। कल की चर्चा में मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस एजेंडा से किसीका बुनियादी 
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मतभेद है। कुछ चीजें और होनी चाहिए थीं, कुछ चीजें ठीक ढंग से नहीं कही गई हैं, यह तो 
आलोचना मैं स्वीकार करता हूँ और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हम इस संबंध में हमेशा सुधार 
करने के लिए तैयार रहेंगे। 

सभापति महोदय, में डॉक्टर कर्ण सिंह का आभारी हूँ, जिन्होंने 'कमीशन ऑन कॉस्टीट्यूशन' 
के प्रस्ताव पर हमारी कठिनाइयाँ काफी हल कर दी हैं। उस महत्त्वपूर्ण मगर निर्दोष प्रस्ताव की, 
किसी हिरण्य के अंडे से जोड़कर, यह आलोचना हुई थी, हो रही है कि हम लोकतंत्र को धर्मतंत्र 
में बदल देंगे। जहाँ तक राष्ट्रपति प्रणाली का सवाल है, संविधान इसपर विचार कर सकता है 
खुले दिल से इसपर विचार होना चाहिए और डॉक्टर कर्ण सिंह तो इस मामले में बहुत पहले से 
प्रयत्नशील हैं, विचार गोष्ठियाँ करते रहे हैं, बुद्धिजीवियों को बुलाते रहे हैं और यह क्रम १९९२ से 
चल रहा है, अचानक नहीं आया है। यह किसी उर्वरक मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह विचार 
छन-छनकर आया है | आखिर संविधान को पचास साल हो गए। हमने स्वयं संविधान में संशोधन 
किया है। संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि संविधान को समय के अनुसार ढालना 
पड़ेगा। संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, गतिशील है, ज्वलंत है चुनौतियों का उत्तर देने में 
समर्थ है। 

मगर उसके कुछ पहलू ऐसे हैं, जिनपर विचार होना चाहिए। कमीशन बनेगा, उसमें निष्पक्ष 
लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, अनुभवी सांसद होंगे, विधिवेत्ता होंगे। जो कमीशन के सम्मान के 
उपयुक्त व्यक्ति होंगे, उनका समावेश किया जाएगा और उन्हें छूट होगी। कमीशन की सिफारिशें 
सरकार के पास आएँगी। सरकार उन्हें लेकर सदन में उपस्थित होगी, सदन की स्वीकृति के बिना 
तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। 

अब चुनाव सुधार में संशोधन हो, सभी माँग कर रहे हैं। इस बात पर भी सभी सहमत हैं कि 
जब हम चुनाव सुधार में संशोधन की माँग करते हैं तो फिर खर्चा केसे कम हो, इसका विचार होना 
चाहिए। क्या लिस्ट सिस्टम को अपनाया जा सकता है ? क्या ब्रिटेन की पद्धति पचास सालों में 
हमारे देश को हालत को देखते हुए सफल हुई है? क्या उसमें कहीं संशोधन की जरूरत है ? में 
सारे सवालों के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ । लेकिन जहाँ तक कमीशन की आलोचना का प्रश्न है 
कमीशन को बनाने का सवाल है, किसीके मन में असमंजस नहीं होना चाहिए। 

आप अनुच्छेद ३५६ लें। कितनी बार उसका उपयोग हुआ है, कितनी बार दुरुपयोग हुआ है। 
हम उसके भुक्तभोगी हैं, हम शिकार हुए हैं । राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो, राज्यपाल किस तरह 
से आचरण करे; किसी लोकतंत्र में जब चुनाव चल रहा हो तो रातोरात में सरकार बदली जा 
सकती है, यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। अदालत ने उसको ठीक किया है। मामला अदालत में जाए, 
अदालत अपना कर्तव्य करेगी, हम उसके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन ऐसे प्रश्‍न 
राजनीतिक नेताओं को स्वयं तय करने की जरूरत है। 

फिर ज्युडिशियल एक्रीविज्म की चर्चा आती है। पहली बार ऐसा हुआ, जब सरकार बरखास्त 
हो गई थी, वह सरकार फिर आ गई। सभापति महोदय, कई समस्याएँ हें, जो केवल हमसे 
संबंधित नहीं हैं, सबसे संबंधित हैं। अभी मेरे साथ प्रणव मुखर्जी पूछ रहे थे कि क्या तमिलनाडु 
की सरकार को बरखास्त किया जाएगा ? ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है। ३५६ का दुरुपयोग नहीं 
किया जाएगा, हमने हिमाचल में दिखा दिया। हिमाचल में राष्ट्रपति राज लागू करने का प्रस्ताव 
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आया था, हमने उसे वापस कर दिया कि फिर से सरकार बनाने की कोशिश करो। अब आप 
कहेंगे कि आपकी सरकार बन रही है इसलिए आपने कहा--कोशिश करो, यह ठीक नहीं है। 
कभी आपकी सरकार इस स्थिति में फँस गई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको भरोसा 
दिलाना चाहते हैं। डॉ. अंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्टिकल ३५६ का इस तरह से 
मखौल बनाया जाएगा। ' डेड लेटर ' वे उनके शब्द थे। हाँ, कोई राज्य बाहरी आक्रमण का शिकार 
हो जाए या किसी राज्य में आंतरिक विद्रोह इस सीमा तक पहुँच जाए कि उसे बिना केंद्रीय 
हस्तक्षेप के रोका नहीं जा सकता, उस समय भी सावधानी की आवश्यकता होगी। और यह देखना 
होगा कि लोकप्रिय सरकार रहे, विधानसभा निरंतर काम करती R | 

सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ 
न्याय नहीं कर सका हूँ। सचमुच में सदस्यों के धैर्य की सीमा बड़ी है। ४७ सदस्यों का चर्चा में 
भाग लेना एक रिकॉर्ड है और मैने थोड़ी सी बातें संक्षेप में, सरल ढंग से कही हैं तथा में अन्य 
सदस्यों को, जिन्होंने" (व्यवधान) 

श्री एस.एस. सुरजेवाला : प्रधानमंत्रीजी, आस्ट्रेलिया व्हीट स्कीम, जो एक हजार करोड़ का 
है और इसकी मैंने चर्चा की थी और आप यहाँ बेठे थे, में चाहता था कि आप इमीडिएटली इसके 
डॉक्यूमेंट्स कब्जे में करवाइए, सी.बी.आई. से करवाइए और उनके खिलाफ कार्यवाही करें आप 
कृपा करके इसके बारे में हाउस को आश्वासन दिलाएँगे ? Noy 

श्री वाजपेयी : सुरजेवाला भी मुझसे मिले थे और इस संबंध में उन्होंने एक पत्र दिया है तथा 
कुछ कागज भी दिए हैं। मैं उनको दिखवा रहा हूँ । 

सभापति महोदय, मैं सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को हम सब 
लोग मिलकर धन्यवाद दें और आगे मिलकर चलेंगे, मिलकर सोचेंगे, इस तरह को कल्पना करते 


हुए हम समाप्त कर रहे हैं। 
धन्यवाद । 
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भारत परमाणु क्षमता संपन्न 


मैं सदन को उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो घटनाएँ 

सत्रावसान के दौरान घटी हैं। ११ मई, १९९८ को भारत ने तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण 
सफलतापूर्वक संपन्न किये। १३ मई को दो और भूमिगत परीक्षण करके परीक्षणों की योजनाबद्ध 
श्रृंखला को पूरा किया गया। मैं चाहूँगा कि यह सदन उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा रक्षा कार्मिकों 
के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे साथ शामिल हो, जिनकी अद्वितीय सफलता ने 
हमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की भावना से ओत-प्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। 

महोदय, अपने इस वक्तव्य के अलावा मैं ' भारत की परमाणु नीति का विकास ' शीर्षक के 
अंतर्गत दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

१९४७ में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का उदय एक 
स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था, तब परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने 
आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया 
था। हमने शीतयुद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार कर दिया तथा गुटनिरपेक्षता के और कठिन रास्ते 
को चुना। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि परमाणु शस्त्र से मुक्त विश्व न सिर्फ भारत की सुरक्षा 
अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण हमारी विदेश 
नीति का एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ था, और है। 

पचास के दशक के दौरान भारत ने सभी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान 
करने की पहल की। २ अप्रैल, १९५४ को लोकसभा को संबोधित करते हुए पं. जवाहरलाल 
नेहरू. जिनकी स्मृति में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ने कहा था--' परमाणु, रासायनिक 
और जैविक ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने के लिए नहीं 
किया जाना चाहिए।' उन्होंने परमाणु शस्त्रों के निषेध और इनकी समाप्ति के लिए वार्त्ताओं तथा 
आंतरिक रूप से परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। पर 
इस आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया। 

१९६८ में गुटनिरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अप्रसार करार 
का एक विचार रखा था, जिसके अंतर्गत परमाणु शस्त्रसंपन्न देश अपने शस्त्रागारों का परित्याग 


२७ मई, १९९८ को संसद में परमाणु परीक्षण के औचित्य पर वक्तव्य । 
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करने के लिए सहमत हों, बशर्ते अन्य देश भी इस प्रकार के शस्त्रों का विकास करने और उन्हें 
प्राप्त करने में संयम बरतें। अधिकारों और बाध्यताओं के इस संतुलन को स्वीकार नहीं किया 
गया। साठ के दशक में “हमारी सुरक्षा चिंताएँ' और बढ़ गईं। हमारे देश ने सुरक्षा की गारंटी माँगी, 
लेकिन जिन देशों से यह माँग की गई थी वे हमारे प्रत्याशित आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ 
रहे । इसके परिणामस्वरूप हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में 
असमर्थ हैं। 

५ अप्रैल, १९६८ को लोकसभा ने अप्रसार संधि पर बहस की थी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि हमारा आत्मज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार 
ही पूर्णतः हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे। यह संक्रांति काल था और उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय 
सर्वानुमति का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार के निर्णय को उचित ठहराया था। 

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय हमारे आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए किया गया था। १९७४ में हमने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद 
आनेवाली सरकारों ने भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए उस संकल्प और 
राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 
पर हस्ताक्षर न करने के १९९६ के निर्णय के पीछे यही मूल कारण था, सदन ने उस निर्णय का भी 
सर्वसम्मति से स्वागत किया था। 

इसी बीच अस्सी और नब्बे के दशकों में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र अप्रसार के परिणामस्वरूप 
हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक रूप से हास दिखाई दिया। हमारे पास-पड़ोस में परमाणु शस्त्रो 
की होड़ बढ़ी है और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों को शामिल किया गया है | इसके अलावा 
भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आतंकवाद, उग्रवाद तथा परोक्ष युद्ध का भी शिकार 
हुआ है। 

विश्व स्तर पर परमाणु हथियारमुक्त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक और अपरिवर्तनीय 
कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला हैं। इसके बजाय ATA संधि को उन पाँच देशों के हाथों 
में परमाणु शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए अनिश्चितकाल तक बिना शर्त के 
विस्तारित किया गया। 

ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी, 
जिसने हमारा सही मार्ग प्रशस्त किया, वह थी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये परीक्षण पहले से तैयार की 
गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे, जिन्होंने इस देश को विचारों तथा कारवाई की आत्मनिर्भरता 
और स्वतंत्रता के मार्ग की ओर अग्रसर किया हैं। 

भारत एक परमाणु शस्त्रसंपन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे इनकार नहीं किया 
जा सकता। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है, जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है, जो 
दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा प्रदत्त एक राष्ट्रीय धरोहर है । यह विश्व 
की आबादी के छठवें भागवाले इस भारत का अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व 
की भावना को बढ़ाती है। हमारा इरादा इन हथियारों का प्रयोग आक्रमण के लिए अथवा किसी 
देश के खिलाफ भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं, ताकि यह 
सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल 
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प्रयोग नहीं कर सकता। हमारा इरादा हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है। 

विगत काल में हमने कई पहल की हैं । हमें खेद है कि अन्य परमाणु शस्त्रसंपन्न देशों से इन 
प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वस्तुत: यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो हमें 
अपने वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती । परमाणु शस्त्र अभिसमय के लिए 
वार्ता शुरू करने के लिए आह्वान करने में हम आग रहे हैं तथा आगे रहेंगे, ताकि इस चुनौती से 
उसी प्रकार निपटा जा सके, जिस प्रकार जैविक हथियारों से संबद्ध अभिसमय और रासायनिक 
हथियारों से संबद्ध अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निपटे थे। 

भारत परंपरागत रूप से एक नहिर्मुखी दृष्टि रखनेवाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे 
संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता प्रकट करती है। 
यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षो में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से 
हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा मेरी सरकार इन संबंधों को प्रगाढ और 
मजबूत बनाने का इरादा रखती है। 

हमारी परमाणु नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है हमने न तो १९७४ में और न ही 
अब १९९८ में किसी भी अंतरराष्ट्रीय करार का उल्लंघन किया है। १९७४ में अपनी क्षमता का 
प्रदर्शन कर लेने के बाद चौबीस वर्ष तक संयम बरतने का अपने आपमें एक बेजोड़ उदाहरण है। 
तथापि संयम से सामर्थ्य बढ़ता है यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकता। 
हाल ही में भारत द्वारा की गई परीक्षणों को शृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे 
जुड़ी कार्रवाई संतुलित थी। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए 
रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। 

तत्पश्चात्‌ सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भारत अब इनपर अपनी ओर से 
प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। हमने इस घोषणा 
को विधिवत औपचारिक रूप प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होने की अपनी इच्छा का भी संकेत 
दिया है। 

यह सदन भारत को जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से 
अवगत है। हमारे नागरिकों का व्यापक समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है। इससे यही नहीं प्रकट 
होता कि यह निर्णय सही था, अपितु यह भी जाहिर होता है कि हमारे देश को संकेंद्रित नेतृत्व की 
आवश्यकता है, जो राष्ट्र को सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देता È इसे मैं पुनीत कर्तव्य के रूप 
में करने का संकल्प लेता हूँ। हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन से 
अत्यधिक खुशी मिली है, उन्होंने एक स्वर में हमारी कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त 
किये हैं। भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता 
हूँ। हम आनेवाले कठिन समय में भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों से समर्थन 
को आशा करते हैं। 

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में हम इतिहास के यादगार क्षणों में हैं। सरकार के 
निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित हे, जिसने पाँच दशकों तक हमारा मार्ग 
प्रशस्त किया। ये नीतियों राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरंतर सफल हुई हैं । इस मतैक्य को 
कायम रखना जरूरी है, क्योंकि हम अगली सहस्राब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के मेरे वक्तव्य 
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में तथा सदन के सभा पटल पर रखे गए कागजात में मैंने सरकार के निर्णय के मूलाधारों की 
विस्तार से चर्चा की है तथा भविष्य के हमारे प्रस्तावों का उल्लेख किया है। वर्तमान निर्णय और 
भावी कार्रवाइयाँ प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण 
की भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह नियंत्रण संशयों और 
आशंकाओं के बजाय कार्रवाई के प्रति आश्वासन से उत्पन्न होगा। विजयोल्लासवाद से बचते हुए 
हमें अपने साझे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हुए कार्य 
करना चाहिए कि हम जैसे ही नई सहस्राब्दी में प्रवेश करें, भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में 
उचित स्थान मिले। 


भारत को परमाणु नीति का विकास 
( सदन के पटल पर रखा गया दस्तावेज ) 


सरकार ने ११ मई को एक वक्तव्य जारी करके यह घोषणा की थी कि भारत ने पोखरण रेंज में 

सफलतापूर्वक तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किये हें । दो और सब-किलो टन के भूमिगत 
परीक्षण करने के दो दिन के पश्चात्‌ सरकार ने परीक्षणों की योजनाबद्ध श्रृंखला के पूर्ण होने की 
घोषणा की | ११ मई को १५.४५ बजे किये गए तीन भूमिगत परीक्षण तीन अलग-अलग विधाओं 
के थे--एक फिशन डिवाइस, एक कम शक्ति का सब-किलो टन डिवाइस तथा एक थर्मोन्यूक्लियर 
डिवाइस | १३ मई को १२.२१ बजे किए गए दो परीक्षण भी सब-किलो टन रेंज से कम शक्तिवाले 
डिवाइस थे। इन परीक्षणों के परिणाम हमारे वैज्ञानिकों की आशाओं के अनुरूप रहे हैं । 

१९४७ में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र 
के रूप में उदित हुआ था तब आणविक युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने 
आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया। 
हमने शीतयुद्ध के प्रतिमान, जिसकी छाया पहले से क्षितिज पर दिख रही थी, को अस्वीकार कर 
दिया तथा अपने को किसी ब्लॉक के साथ जोड़ने के बदले हमने गुटनिरपेक्षता के कठिन रास्ते को 
चुना | इसके लिए आवश्यकता थी कि हम अपने संसाधनों, अपनी कार्यकुशलता तथा सृजनात्मक 
शक्ति और लोगों के समर्पण के जरिए राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करें | हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं. 
जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पहल विज्ञान का विकास तथा वैज्ञानिक भावना को लोगों के मन में 
बिठाकर की थी | यही वह पहल थी, जो ११ और १३ मई को सफलताओं का आधार बनी और 
जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों के बीच अनुकरणीय 
सहयोग के जरिए संभव बनाया जा सका। निरस्त्रीकरण उस समय तक अभी भी हमारी विदेश 
नीति में एक बड़ी बाधा रही है । वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र के लिए, जिसने अहिंसा और सत्याग्रह 
के बल पर स्वतंत्रता की अनोखी लड़ाई लड़ी हो, केवल यही मार्ग बचता था और अभी भी है। 

आणविक प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व सुरक्षा के स्वरूप को बदल दिया है । हमारे नेताओं 
का यह कहना था कि आणविक हथियार युद्ध के हथियार नहीं थे, बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही के 
हथियार थे। अत: एक आणविक शम्त्रमुक्त विश्व से न केवल भारत की सुरक्षा में अपितु सभी 
राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि होगी । हमारी आणविक नीति में यही सबसे बड़ी बाधा है। सामान्य 
तथा भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण के अभाव में हम एक ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते 
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जो आणविक हथियारसंपन्न और आणविक हथियारविहीन राष्ट्रों के बीच एक मनमाने विभाजन 
का निर्माण करती हो। भारत का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने सर्वोपरि राष्ट्रीय हितों के बारे 
में निर्णय लेने और उसे लागू करने का सार्वभौमिक अधिकार है। हम राष्ट्रों के समान और वैध 
सुरक्षा हितों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं तथा इसे एक संप्रभु अधिकार मानते हैं, साथ ही हमारे 
नेताओं ने प्रारंभ में ही यह समझ लिया कि आणविक प्रौद्योगिकी में आर्थिक विकास की असीम 
क्षमताएँ हैं, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए, जो काफी वर्षो से चले आ रहे औपनिवेशिक 
शोषण के कारण बनी प्रौद्योगिकी खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं । इस विचारधारा की झलक 
स्वतंत्रता के एक वर्ष के अंदर १९४८ में पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम में मिलती है । आणविक 
निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में तब से हमारे द्वारा की गई अनेक पहलकदमियाँ हमारी उन घोषित नीतियों 
के अनुरूप ही रही हैं। 

पचास के दशक में परमाणु परीक्षण जमीन पर हुआ और विशिष्ट मशरूम बादल आणविक 
युग के स्पष्ट प्रतीक बन गए। उस समय भारत ने परमाणु शस्त्र दौर को समाप्त करने के लिए 
पहल की और प्रथम कदम के रूप में सभी परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान 
किया। प्रथम हाइड्रोजन बम के परीक्षण के तुरंत पश्चात्‌ २ अप्रैल, १९५४ को लोकसभा को 
संबोधित करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था-'' आणविक, रासायनिक और जैविक 
ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने में नहीं किया जाना चाहिए।'' 
उन्होंने परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने और इसको समाप्ति के लिए वात्ताओं तथा आंतरिक रूप 
से आणविक परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आहवान किया। उस समय तक 
विश्व में पैंसठ से कम परीक्षण हुए थे। हमारे आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया। १९६३ में 
बायुमंडलीय परीक्षण पर रोक लगाने के लिए एक करार किया गया, परंतु उस समय तक राष्ट्रं ने 
भूमिगत आणविक परीक्षण को प्रौद्योगिकियाँ विकसित कर ली थीं और आणविक हथियार दौड़ 
अबाध गति से जारी रही | तीन दशक के पश्चात्‌ और २००० से अधिक परीक्षण करने के बाद ढाई 
वर्षो की वार्त्ताओं के पश्चात्‌, जिसमें भारत ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था; १९९६ में एक 
व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। इस संधि के अंतिम रूप में 
अनेकों ऐसी बातें छोड़ दी गई थीं, जिन्हें उसमें होना चाहिए था। न तो यह व्यापक थी और न ही 
यह निरस्त्रीकरण से संबंधित। 

१९६५ में गुटनिरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अप्रसार करार 
का एक विचार रखा, जिसके अंतर्गत आणविक शस्त्रसंपन्न राष्ट्र अपने शस्त्रों को त्याग देने के 
लिए सहमत होंगे, बशर्ते अन्य देश भी ऐसे हथियारों का विकास करने और उन्हें प्राप्त करने से 
परहेज करेंगे। लगभग तीस वर्ष पूर्व जब १९६८ में परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) अस्तित्व 
में आई तो अधिकारों तथा बाध्यताओं का बह संतुलन नहीं था। साठ के दशक में हमारी सुरक्षा 
चिंताएँ बढ़ी थीं। किंतु परणामु weil से हमें ऐसी घृणा थी और उन्हें प्राप्त करने से बचने की 
हमारी इतनी इच्छा थी कि इसके बजाय हमने विश्व को प्रमुख परमाणु शक्तियों से सुरक्षा की 
गारंटी माँगी | जिन देशों से हमने समर्थन और सहयोग को माँग की थी, वे हमारी तत्कालीन माँग 
को पूरा करने में असमर्थ थे। इन्हीं कारणों से भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में अपनी 
असमर्थता व्यक्त की। 
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लोकसभा में ५ अप्रैल, १९६८ को अप्रसार संधि पर वाद-विवाद हुआ । तत्कालीन प्रधानमंत्री 
स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि '“ हमारा आत्मज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के 
विचार ही पूर्णत: हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे।'” परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति देश की वचनबद्धता 
पर जोर देते हुए उन्होंने अप्रसार संधि की कमियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदन को और देश को 
सचेत किया कि '' संधि पर हस्ताक्षर न करने से राष्ट्र के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं । 
इसका तात्पर्य है कि सहायता पर रोक और सहयोग पर रोक | चूँकि हम यह निर्णय मिलकर ले रहे 
हैं, अतः हमें इसके परिणामों का मुकाबला भी मिलकर ही करना चाहिए।'' यह एक संक्रांति 
काल था | उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वसम्मति दर्शाते हुए सरकार के निर्णय को संबल प्रदान 
किया। 

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय, विचार और कार्य की स्वतंत्रता को 
कायम रखने के आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। १९७४ में हमने अपनी 
परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद आनेवाली सरकारों ने भारत के परमाणु विकल्प की 
सुरक्षा करने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम 
उठाना जारी रखा | व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के १९९६ के निर्णय के मूल 
में भी यही प्राथमिक कारण था, इस निर्णय का भी सदन ने एक बार फिर सर्वसम्मति से अनुमोदन 
किया था। उस समय हमारा दृष्टिकोण यह था कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से भारत की 
परमाणु क्षमता एक अस्वीकार्य निम्न स्तर पर गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी। हमारे सुरक्षित 
अधिकार और भी बढ़ गए, क्योंकि सी.टी.बी.टी. भी परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अमल 
में नहीं लाई। अत: दोनों स्थितियों में एक बार फिर हमारी सुरक्षा चिंताएँ अनसुलझी रह गईं। 
१९९६ में इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल ने 
इस सदन को सरकार के तर्क के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। 

इसी बीच अस्सी और TA के दशक में परमाणु और प्रक्षेपास्त्र प्रसार के परिणामस्वरूप 
हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक हास हुआ। हमारे पड़ोस में परमाणु शस्त्रों में वृद्धि हुई और 
अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों की स्थापना कर ली गई । इससे भी अधिक हमारे क्षेत्र में परोक्ष रूप 
से परमाणु सामग्री प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बारे में पता लगा। इस अवधि 
में भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्प्रेरित आतंकवाद, उग्रवाद तथा भाड़े के सैनिकों के माध्यम 
से परोक्ष युद्ध का शिकार हो गया। 

शीतयुद्ध की समाप्ति बीसवीं सदी के इतिहास में विभाजक रेखा को चिह्नित करती हे | 
हालाँकि इसने यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदला, तथापि इसने भारत को सुरक्षा चिंताओं का 
समाधान निकालने की दिशा में कुछ भी नहीं किया। सापेक्ष व्यवस्था, जिस तक यूरोप में पहुँचा 
गया था, विश्व के अन्य भागों में नहीं दोहराई गई थी। 

विश्वव्यापी स्तर पर परमाणु शस्त्रसंपन्न देशों को तरफ से परमाणु हथियार मुक्त विश्व की 
दिशा में अग्रसर निर्णायक तथा अपरिवर्तनीय कदमों को उठाने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले 
हैं। इसके बजाय अप्रसार संधि को परमाणु शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए उन पाँच 
देशों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य भी हैं, के हाथों में अनिश्‍चित काल तक 
तथा बिना शर्त के विस्तारित किया गया। कुछ देशों के ऐसे सिद्धांत हैं, जो परमाणु शस्त्रों के पहले 
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प्रयोग की अनुमति देते हैं । ये देश अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकोकरण करने के कार्यक्रमों 
में भी लगे हुए हैं। 

ऐसी परिस्थितियों में भारत के पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसे यह सुनिश्चित 
करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े कि देश के परमाणु विकल्प को सदियों से विकसित 
तथा सुरक्षित, स्वैच्छिक, स्वआरोपित नियंत्रण द्वारा हास होने की अनुमति न दी जाय। निस्संदेह 
इस प्रकार के क्षरण से हमारी सुरक्षा पर गैर मियादी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इस 
प्रकार सरकार को इस कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी, जिसने हमारा मार्ग 
प्रशस्त किया, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। ११ और १३ मई के परीक्षण पहले से तैयार की गई 
नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे, जिन्होंने देश को विचार और कार्रवाई की आत्मनिर्भरता तथा 
स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर किया है। तथापि कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं, जब चुना हुआ रास्ता 
कंटकमय हो जाता है और निर्णय लेना पड़ जाता है। हमारे परमाणु अध्याय में १९६८ के साथ- 
साथ १९७४ और १९९६ ऐसे ही क्षण थे। इन प्रत्येक क्षणों में हमने राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित तथा 
राष्ट्रीय सर्वानुमित द्वारा समर्थित सही निर्णय लिया था। १९९८ के निर्णय का जन्म पूर्ववर्ती निर्णयों 
की कठोर परीक्षा से हुआ था। यह तभी संभव हो सका, क्योंकि वे निर्णय विगत में तथा उचित 
समय पर सही तरीके से लिए गए थे । 

ऐसे समय में जब उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में गतिविधियाँ द्रुत गति से स्थान ले रही हैं 
नए तौर-तरीकों को ढूँढने, परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उस कौशल को वैज्ञानिकों 
को समकालीन तथा बाद की पीढ़ियों तक बनाए रखने की बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 
वैधीकृत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए 
गए कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकें। भारत द्वारा किए गए पाँच परीक्षणों की सीमित श्रृंखला 
ठीक इसी प्रकार का एक अभ्यास था। इसने अपने बताए हुए उद्देश्य को प्राप्त किया। इन 
परीक्षणों द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े विभिन्‍न अनुप्रयोगों तथा विभिन्न निक्षेपण प्रणालियों के लिए 
विभिन्न उत्पन्न द्रव्यों के परमाणु शस्त्रो के अनुरूप हमारी क्षमताओं को वैध ठहराने के लिए 
समालोचनीय हैं । इसके साथ-साथ इन परीक्षणों से हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की क्षमता में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो वे नई डिजाइनों के कंप्यूटर 
अनुरूपण में और उन्हें सब-क्रिटिकल प्रयोग करने में समर्थ बनाने में सक्षम होंगे। तकनीकी 
क्षमता को दृष्टि से विश्वसनीय निवारक सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों 
के पास अपेक्षित संसाधन हो गए हैं। 

हमारे पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ हमारी नीतियों में भी परिवर्तन नहीं हुआ है! 
भारत शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहन देने और द्विपक्षीय बातचीत एवं वार्त्तां के माध्यम से सभी 
अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है। ये परीक्षण किसी देश के विरुद्ध नहीं 
किए गए हैं, इनका उद्देश्य भारत की जनता को अपनी सुरक्षा के प्रति पुन: आशावान बनाना था 
और अपने इस निश्चय से अवगत कराना था कि इस सरकार के पास पिछली सरकारों की तरह 
क्षमता है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा का संकल्प लेती है। सरकार परस्पर लाभकारी 
संबंधों में सुधार लाने के लिए और एक-दूसरे के क्रिया-कलापों के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए 
अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर वार्त्ता करेगी । विश्वासोत्पादन सतत प्रक्रिया है और हम इसके 
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प्रति कृतसंकल्प हैं। परीक्षणों के परिणामस्वरूप तथा हमारी सुरक्षा चिंताओ के अपर्याप्त मूल्यांकन 
से कुछ देशों ने हमें वे कदम उठाने को कहा, जिनसे हमें दु:ख हुआ है । हम अपने द्विपक्षीय संबंधों 
को महत्त्व देते हैं । हम वार्त्ता के लिए वचनबद्ध हैं तथा इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि भारत 
की सुरक्षा कायम रहने से इन देशों के साथ कोई विवाद नहीं होगा। 

भारत परमाणु शस्त्रसंपन्न देश है। यह एक वास्तविकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा 
सकता। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है, जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है, जो दूसरे 
हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के 
छठवें भागवाले इस भारत का उचित अधिकार है | हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व के भाव 
को, शक्ति के उत्तरदायित्व और बाध्यता को जोड़ती है। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं के 
प्रति सचेत रहकर आक्रमण करने के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय पैदा करने के लिए 
इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा; ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हैं तथा यह सुनिश्चित करते 
हैं कि भारत को कोई परमाणु खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता। 
१९९४ में हमने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से यह वचन लें कि वे 
एक-दूसरे के विरुद्ध अपनी-अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। सरकार ने इस 
अवसर प्रर अपनी यह तत्परता दोहराई कि वह उस देश के साथ तथा अन्य देशों के साथ भी 
द्विपक्षीय तौर पर अथवा सामूहिक रूप से “पहले प्रयोग नहीं करने ' से संबद्ध करार पर बातचीत 
करे। भारत हथियारों की दोड में नहीं रहेगा। भारत शीत युद्ध के सिद्धांतों में योगदान नहीं करेगा 
अथवा पुनर्प्रतिपादन नहीं करेगा। भारत अपनी विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध 
है कि परमाणु शस्त्रों के सार्वभौम उन्मूलन की धारणा इसकी सुरक्षा के साथ-साथ शेष विश्व की 
सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यह विशेषकर अन्य परमाणु शस्त्रोंवाले राज्यों से अनुरोध करता रहेगा 
कि बे इन उपायों को अपनाएँ, जो इस लक्ष्य के प्रति अर्थपूर्ण रूप से योगदान करेंगे। 

पूर्व में कई पहलकदमियाँ की गई हैं । १९७८ में भारत ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के 
लिए वार्त्ता का प्रस्ताव किया था, जो परमाणु हथियारों के उपयोग अथवा उपयोग के भय का 
निषेध करेगा | इसके बाद १९८२ में एक अन्य पहलकदमी की गई, जिसे ' न्यूक्लियर फ्रीज' कहा 
गया, हथियारों के लिए विखंडूय सामग्रियों के उत्पादन, परमाणु हथियारों के उत्पादन तथा संबंधित 
डिलीवरी सिस्टम पर रोक। १९८८ में हमने एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी परमाणु 
WA को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना पेश की थी। हमें खेद है कि 
अन्य परमाणु शस्त्रसंपन्न देशों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यदि उनका 
जवाब सकारात्मक होता तो भारत को वर्तमान परीक्षण नहीं करना पड़ता। यही बात है, जहाँ 
परमाणु शस्त्रो के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूसरे से भिन्न है। यही भिन्नता हमारे परमाणु सिद्धांत की 
आधारशिला है। यह बड़े पैमाने पर सभी परमाणु शस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 
नियंत्रण और संघर्ष करने का प्रतीक है। 

गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्चतम प्राथमिकता देता आ रहा है 
द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से की गई ऐसी पहलकदमियों का समर्थन करता 
रहेगा। हाल ही में पिछले सप्ताह कार्टजेना में संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्तरीय बैठक में 
इस बात की पुनः पुष्टि की गई, जिसने निरस्त्रीकरण से संबद्ध सम्मेलन सहित परमाणु शस्त्र 
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अभिसमय में अपना यह आह्वान दोहराया कि उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर एक तदर्थ 
समिति की स्थापना की जाए, जो एक निश्चित समय-सीमा के भीतर परमाणु शस्त्रो को पूर्ण रूप 
से समाप्त करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के सिलसिले में १९९८ में बातचीत शुरू कर दे। 
११३ गुटनिरपेक्ष देशों की एक सामूहिक आवाज सार्वभौम परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को 
परिलक्षित करती है, जिसके प्रति भारत वचनबद्ध रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों में से 
एक सदस्य का प्रस्ताव, जिसे हम अत्यधिक महत्त्व देते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख ' 
करना था। जिसके फलस्वरूप ८ जुलाई, १९९६ को सलाहकार मत के रूप में अंतरराष्ट्रीय 
न्यायालय में सर्वसम्मत घोषणा करनी थी कि ''सख्त और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के तहत 
अपने सभी पहलुओं में परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में नेकनीयती से बातचीत संपन्न करने की 
बाध्यता विद्यमान है ।'' इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जिन देशों ने अनुरोध किया, उनमें 
भारत भी एक है। अन्य किसी परमाणु शस्त्रसंपन्न देश ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया; 
वास्तव में वे इसकी निंदा करना चाहते थे। परमाणु शस्त्र अभिसमय के लिए बातचीत शुरू करने 
में हम हमेशा आगे रहे हैं ओर हमेशा आगे रहेंगे, ताकि इस चुनौती से उसी प्रकार से निपटा जा 
सके, जिस प्रकार जैविक हथियारों से संबद्ध अभिसमय तथा रासायनिक हथियारों से संबद्ध 
अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महाविनाशक हथियारों से निपटे थे। अपने निरस्त्रीकरण संबंधी 
व्यापक, सार्वभौमिक तथा भेदभावरहित दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता को कायम रखने में भारत 
इन दोनों अभिसमयों का एक आरंभिक पक्षकार देश है । तदनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण-- 
रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन को अपने रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की योजना शीघ्र 
ही प्रस्तुत कर देगा। 
भारत परंपरागत रूप से एक बहिर्मुखी दृष्टि रखनेवाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे 
संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी, बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता परिलक्षित 
करती है। हाल के वर्षों में नई चुनौतियों का सामना करते हुए हमने सार्क, हिंद महासागर रीम- 
संघ के क्षेत्रीय सहयोग तथा आसियान क्षेत्रीय मंच के एक सदस्य के रूप में क्षेत्रीय सहयोग को 
सक्रियता से संवर्धित किया है । यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षो में शुरू की गई आर्थिक 
उदारीकरण को नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा सरकार इन 
संबंधों को सघन और मजबूत बनाएगी। 
हमारी परमाणु नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है । इसने न तो १९७४ में और न ही 
अब १९९८ में किसी भी अंतरराष्ट्रीय करारों का उल्लंघन किया है। हाल के वर्षों में अपने 
संभाषणकर्ताओं को हमारी चिंता से अवगत करा दिया गया है। १९७४ में अपनी क्षमता का प्रदर्शन 
कर लेने के बाद चौबीस वर्ष तक संयम बरतने का अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है, तथापि 
संयम से सामर्थ्य उत्पन्न होती है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकती। 
संयम तभी तक जायज है, जब तक संशयों का निवारण नहीं हो जाता। भारत द्वारा किए गए 
परीक्षणों की श्रृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई एकदम संतुलित 
थी। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकलन के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम 
आवश्यकता थी। अत: सरकार के इस निर्णय को संयम बरतने की उस परंपरा के भाग के रूप में 
देखा जाना चाहिए, जो पिछले पचास वर्षो में हमारी नीति की मुख्य विशेषता रही है।. 
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परीक्षणों के उपरांत सरकार ने पहले ही यह बता दिया है कि भारत अब इन पर अपनी ओर 
से प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। सरकार ने इस 
घोषणा के कानूनन निर्दिष्टीकरण की दिशा में अग्रसर होने की इच्छा का भी संकेत दिया है। 
परमाणु परीक्षण विस्फोटों से दूर रहने की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की प्राथमिक बाध्यता इस 
प्रकार पूरी हो जाती है। अपनी ओर से की गई इस घोषणा का अभिप्राय सार्थक वचनबद्धता के 
लिए हमारे आशय की गंभीरता अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताना है। अपने देश की सुरक्षा आवश्यकताओं 
के प्रति अपने आपको आश्वस्त कर लेने के पश्चात्‌ और निर्णय बाद में लिए जाएँगे। 
भारत ने विखंडनीय पदार्थ कट ऑफ संधि पर जिनेवा में होनेवाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन की 
बातचीत में भाग लेने के लिए अपनी तत्परता का संकेत भी दिया है। इस संधि का बुनियादी 
उद्देश्य परमाणु शस्त्रों या परमाणु विस्फोटक उपकरणों को प्रयोग में लाने के लिए विखंडनीय 
पदार्थों के भावी उत्पादन पर रोक लगाना है। इन बातचीतों में भारत का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित 
करना रहेगा कि यह संधि एक प्रभावकारी जाँच तंत्र द्वारा समर्पित एक सार्वभौमिक तथा भेदभावरहित 
संधि के रूप में उभरकर सामने आए। जब हम इन वार्त्ताओं की शुरुआत करें, तब सरकार राष्ट्र को 
शस्त्र सुसज्जित परमाणु प्रतिरोधकता की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता को पूर्ण विश्वास में लेगी। 
यद्यपि हम न तो अप्रसार संधि के पक्षकार हैं और न ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य 
हैं, फिर भी भारत ने परमाणु पदार्थो तथा उससे संबद्ध परौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रभावी नियंत्रण 
बनाए रखा है । फिर भी भारत परमाणु अप्रसार के प्रति वचनबद्ध है तथा उसने यह सुनिश्चित करने 
के लिए कठोर निर्यात नियंत्रण बनाए रखा है, ताकि हमारे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीको ज्ञान 
तथा प्रौद्योगिकियों का रहस्योद्घाटन न हो जाए। वास्तव में इस संबंध में भारत का आचरण 
अप्रसार संधि के कुछ पक्षकार देशों के मुकाबले बेहतर रहा है। 
भारत ने विगत में अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार प्रणाली की अपर्याप्तता पर अपनी चिंताओं 
से अवगत कराया है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा देश इसमें शामिल होने की स्थिति में 
नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था हमारे देश की सुरक्षा-संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करती। 
इनका समाधान सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के हमारे अधिमानी दृष्टिकोण की दिशा में 
अग्रसर होने से किया जा सकता था। चूँकि ऐसा नहीं हुआ है, अतः भारत को उभरती हुई व्यवस्था 
से अलग खडा होने के लिए बाध्य होना पड़ा है, ताकि उसके कार्य करने की स्वतंत्रता पर कोई 
दबाव न डाला जाए। यह यथार्थ रास्ता है, जिसका अनुपालन पिछले तीन दशक से दृढ़तापूर्वक 
किया जाता रहा है। वही सकारात्मक दृष्टिकोण देशों के साथ भारत को वार्ता का आधार होगा, 
जिसके प्रति हमारे गंभीर आशय और इच्छा का अनुसरण किए जाने की है, ताकि आपसी हित 
और चिंताओं का संतोषजनक हल निकाला जा सके। भारतीय राजनीतिज्ञता की चुनौती संतुलित है 
और इस संबंध में वैध अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के साथ भारत की सुरक्षा अत्यावश्यकताओं के साथ 
मेल खाती है। 
यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से 
अवगत है । भारत के नागरिकों का व्यापक समर्थन सरकार की शक्ति का स्रोत है। यह केवल यही 
नहीं बताता है कि निर्णय सही था, अपितु यह भी जाहिर करता है कि देश को संकेंद्रित नेतृत्व की 
आवश्यकता हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। यह सरकार पवित्र कर्तव्य 
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करने का संकल्प लेती है। सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन 
से अत्यधिक खुशी मिली है । उन्होंने एक स्वर में सरकार की कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्गार 
व्यक्त किए हैं । सरकार भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति अपनी अगाध 
कृतज्ञता व्यक्त करती है तथा आनेवाले कठिन समय में उनसे समर्थन की आशा करती है। 

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में भारत अपने इतिहास के यादगार क्षणों में है। 
सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसने पाँच दशक तक देश 
का मार्ग प्रशस्त किया है। ये नीतियाँ राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरंतर सफल हुई हैं। 
वर्तमान निर्णय और भावी कार्रवाइयाँ प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, 
उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, 
लेकिन यह नियंत्रण संशयों और आशंकाओं के बजाय कार्रवाई के आश्वासन से उत्पन्न होगा। 
‘ota’ में इसे स्पष्ट किया गया है, जो अन्यत्र कहीं नहीं है-- 

आररुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते | 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ 

इस उद्धरण की व्याख्या इस प्रकार है--'' किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कारवाई एक 
प्रक्रिया है, कारवाई से हलचल अवश्य मच सकती है लेकिन जब उसपर ध्यानपूर्वक मनन किया 
जाए तब उसकी परिणति स्थिरता और शांति में निहित होगी ।'' 
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पोखरण समय की माँग थी 


3T ध्यक्ष महोदय, पोखरण के बारे में लंबी चर्चा समाप्त होने जा रही है। इस चर्चा में जिन 

माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। सारा सदन इस संबंध में एकमत है 
कि हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, तकनीशियनों ने और सेना के जवानों ने पोखरण के परीक्षण 
में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसका सब अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। 

इस सवाल पर भी लगभग एक राय है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में हमारे ऊपर अनुचित दबाव 
डालने का प्रयास किया गया, हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को सीमित करने की कोशिश की गई और 
जो विश्व संस्थाओं से सहयोग हमें अभी तक मिलता था, उसको रोकने का प्रयास हुआ तो देश पर 
जितनी भी मुसीबतें आएँगी सारा देश मिलकर उनका सामना करेगा। 

स्वाभाविक रूप से इस चर्चा में यह प्रश्न खड़ा किया गया है कि आखिर पोखरण में परीक्षण 
की आवश्यकता क्या थी? एक बात मुझे याद आ रही है, जब पोखरण ' प्रथम पर चर्चा हुई थी 
१९७४ में, तो उस समय मैं चर्चा में उपस्थित था । कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त भी उपस्थित थे और संसद 
में हम दो ही सदस्य है, जो उस समय भी उपस्थित थे, आज भी सदन में मौजूद हैं। 

उस समय मैंने जो बातें कहीं और आज जो बातें कहने जा रहा हूँ, उनमें कोई अंतर नहीं है। 
१९७४ में इंदिराजी ने परीक्षण की इजाजत दी थी, सारे देश में उसका स्वागत हुआ था। उनका 
निर्णय कोई सामूहिक निर्णय नहीं था, उनका निर्णय प्रतिपक्ष से विचार-विनिमय करने के बाद 
लिया गया हो, ऐसा निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय सही था, देश की रक्षा के लिए था। हमारे 
वैज्ञानिकों को एक आवश्यक अवसर देने की दृष्टि से था, इसलिए उसका स्वागत हुआ। मुझे याद 
है, जो चर्चा हुई थी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधीजी ने भाषण नहीं दिया था। उनकी ओर से, किसी 
एक और मंत्री ने भाषण दिया था। सारे देश में संतोष था। अभी पड़ोस से इशारा हुआ है कि 
१९७४ में हम तैयार नहीं थे, इसलिए हम चुप रहे, लेकिन अब हम şar हैं। 

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत ने परीक्षण किया, इसके जवाब में पाकिस्तान ने 
परीक्षण किया। क्या सोलह दिन के भीतर परमाणु परीक्षण संभव है ? यहाँ परमाणु परीक्षण से 
परिचित लोग भी बैठे हैं, जानकार उपस्थित हैं, पंद्रह दिन के भीतर कोई परमाणु परीक्षण की 
तैयारी नहीं कर सकता | यह तैयारी वर्षो से चल रही थी। कल परीक्षण हुआ, आज खबर आई है 
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कि उन्होंने दूरमार करनेवाली कोई मिसाइल आकाश में भेजी है। यह सिलसिला कब से चल रहा 
है, हमारे नेताओं को इसकी जानकारी है और देश को तैयार करने का काम भी उन्होंने किया। मैंने 
एक दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले 
कहा था, आज मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ कि इसके पीछे पचास साल का अन्वेषण, 
अनुसंधान, परिश्रम, हमारे वैज्ञानिक प्रयास, पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गरम बालू मे, 
पचास के करीब टेप्रेचर में, जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में 
एक हौ भावना थी और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होनी चाहिए। 

देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस भावना को लेकर सदन में कोई 
मतभेद है। हम सबकी भावना है और इस देश की विशेषता रही है कि जब-जब संकट आता है तो 
देश सारे मतभेद भुला देता है-लोकतंत्रवादी देश है, मतभेद होना स्वाभाविक है--' मुंडे-मुंडे 
मतिर्मिनः।' 

अभी की बात नहीं हे, मैं देख रहा था कि 1985 में शायद किसीने श्री राजीव गांधी के 
वक्तव्य को उद्धृत किया है--११ अक्तूबर को दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री 
राजीव गांधी ने जो कुछ कहा है, में उसे उद्धृत करना चाहता हूँ- 

“मैंने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। नई 
दिल्ली या भारत के किसी अन्य शहर को निशाना बनने देने का सवाल ही नहीं है । हम ऐसा कभी 
भी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कार्यक्रम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है; चिंता का 
विषय यह है कि हमें यह निश्चित तौर पर पता है कि इस कार्यक्रम के लिए खर्च का कम-से- 
कम कुछ हिस्सा दूसरे देशों से आ रहा है | हमें चिंता इस बात की है कि इस प्रकार से तैयार किए 
गए परमाणु हथियार इन देशों को भी जाएँगे। में यह नहीं कहता कि हम उनके फैसलों या उनकी 
प्रतिक्रिया को प्रतीक्षा करेंगे । पाकिस्तान द्वारा किसी विस्फोट की स्थिति के बारे में हमारा कहना है 
कि हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। अपने परमाणु हथियार बनाने के सिवा भी 
हमारे पास अनेक विकल्प हैं ।'' 

यह उनका १९८५ में दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य है। सरकार के मन में चिंता थी 
और सीमा के पार क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी थी। इसीलिए जब सवाल आया कि विश्व 
को महाशक्तियाँ, जिन्होंने अणु शस्त्रों के अंबार लगा रखे हैं, इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि 
एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उन सारे अणु शस्त्रों को विनष्ट करने के लिए स्वीकृति दें। वे 
भेदभावपूर्ण संधि को दुनिया पर लादना चाहते हैं तो सबने मिलकर फैसला किया, इकट्ठे'फेसला 
किया कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। डर था कि हम अलग-थलग पड़ जाएँगे कभी- 
कभी अलग-थलग पड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन फैसला सही होना चाहिए और हम अलग- 
थलग हैं, यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है विकल्प हमने खुला रखा; लेकिन बाद में जो समाचार प्राप्त 
हुए, उनसे ऐसा लगा कि इस संबंध में कुछ करना आवश्यक होगा। वैज्ञानिकों की भी सलाह ली 
गई कि कौन से कदम उठाएँ जाएँ। हमारे लिए अणु शस्त्र विनाश के अस्त्र हैं । अगर ज्यादा-से- 
ज्यादा उनका लाभ है तो उनका लाभ रक्षा में है, आत्मरक्षा में है। हमारे विरोधी जान लें कि हमारे 
पास अणु शस्त्र है और हमारे ऊपर हमला करने की उनकी हिम्मत न हो। इस तरह की परिस्थिति 
पैदा होनी चाहिए, होगी। 
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पचास साल में तीन बार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देनेवाला यह देश है । 
इसने कभी किसीकी भूमि नहीं चाही, इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि यह आक्रमण 
का शिकार हुआ। अपनी जमीन हमें छोड़नी पड़ी । हम उसे फिर से वापस लेने की कोशिश कर 
रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वह बातचीत के द्वारा ही संभव है । लेकिन सौ करोड़ का यह देश 
इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करे। 
हम शांति के पुजारी हैं, हमें न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए। पारस्परिक हितों का संवर्धन 
करनेवाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ोसी देशों की तुलना में 
समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की | आखिर 'गुजराल 
डॉक्टरिन' का निचोड़ तो यही था, लेकिन इसे स्वीकार करने में गुजराल साहब को भी संकोच 
नहीं होना चाहिए कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है उनकी डॉक्टरिन नहीं चली | पाकिस्तान 
ने नहीं चलने दी | देश के भीतर आतंकवादियों का प्रवेश, सीमा पर संकट बना रहा | बातचीत चल 
रही थी और मैं इस अवसर पर उस प्रस्ताव को दोहराना चाहता हँ--हम पाकिस्तान के साथ वार्ता 
को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए मतभेद के प्रश्नों को 
हमें आपस में बैठकर हल करना चाहिए, लेकिन जो डाका में प्रस्ताव वार्त्ता के लिए मंजूर हुए थे, 
जो सहमति बनी थी, उस सहमति पर पाकिस्तान चलने को तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान के 
प्रधानमंत्रीजी ने फिर यह प्रस्ताव दोहराया है कि वह भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं--बड़ी 
अच्छी बात है, वार्त्ता होनी चाहिए। 
मुझे याद है, मैंने एक बार पाकिस्तानी राजनेता से कहा था कि इतिहास बदला सकता है 
मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। हम और आप पड़ोसी हैं, यह तथ्य कैसे बदला जाएगा। 
मित्रता से रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मित्रता टूटती है तो पड़ोस तो नहीं छूट सकता, 
भूगोल तो हमें बाँधे हुए है। मैं इस अवसर पर पाकिस्तान के मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ । 
बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ उनके संबंध हैं, वे मैत्री संबंधों का 
विकास करते हैं और लौटने के बाद यहाँ आकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मन में असुरक्षा की 
भावना है कि भारत ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया है, ऐसी भावना होने का कोई कारण 
नहीं है। देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया। वे सुखी रहें, संतुष्ट रहें, संपन्न 
रहें, हमें शांति से रहने दें और हम दोनों मिलकर इस भूखंड से ही क्यों सारे संसार से गरीबी, 
बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा के निराकरण के लिए प्रयास करें। 
इसमें एक ऐसे विश्व की कल्पना भी कायम हें, ऐसे विश्व की कल्पना का समावेश है 
जिसमें अणु शस्त्र नहीं होंगे। भारत को निर्णय क्‍यों करना पड़ा? क्या हम फिर बेखबर हो जाते ? 
कल मैंने पत्रकारों से कहा कि जो कुछ हुआ है, उसपर मुझे आश्चर्य नहीं है । हम जानते थे यह हो 
रहा है और इसीकी रोकथाम हम करना चाहते थे और हमने कदम उठाया हैं। मगर इसकी इस 
तरह से व्याख्या करना कि उन्होंने इसलिए परीक्षण किया है कि आप पहले परीक्षण कर चुके थे 
तो वे क्या तैयारी कर रहे थे? 
हमारे लिए तो और भी संकट हैं उनके लिए तो अकेले हम हैं । उनके अणु परीक्षण हमारे 
खिलाफ हैं । India is specific. (भारत के लिए बनाए गए हैं।) हम जब अणु परीक्षण करते हैं 
और अणु परीक्षण के मामले में जब अन्य देशों के साथ मिलकर आवाज उठाते हैं और महादेशों 
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'को कहते हैं कि आप अपने अस्त्र नष्ट करिए, एक साथ नहीं कर सकते हैं तो चरणबद्ध कार्यक्रम 
के अंतर्गत करिए। तब फिर कहा जाता है कि यह रवैया ईमानदारी से नहीं अपनाया जा रहा है। 
ईमानदारी पर संदेह करने से काम नहीं चलेगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस माँग में 
शामिल हो। अणु शस्त्र विनाश के अस्त्र हैं, यह बात कल बार-बार कही गई है, फिर अणु अस्त्रो 
को समाप्त करने के लिए मिलकर कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं । लेकिन हमारे अणु परीक्षण 
को तीसरी दुनिया के देशों का जिस तरह से व्यापक समर्थन मिला है और कहीं समर्थन व्यक्त है 
और कहीं अव्यक्त है, उससे लगता है कि विश्व का बड़ा भाग, मानवता का बड़ा हिस्सा स्थायी 
शांति चाहता है। ऐसी शांति चाहता है जो अणु अस्त्रो के कारण खंडित न हो, जिससे शांति 
विभाजित न हो। हम उसमें अपनी भूमिका अपने घर को सुरक्षित रखकर अदा करना चाहते हैं। 
हम अपने घर की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, दोनों में फर्क नहीं करते हैं । लेकिन हमारी बात 
सुनी जाए, हम इस लायक हों कि कोई गौर से हमें सुने हम हवन करने जाएँ और हाथ जला लें 
ऐसी स्थिति हम उत्पन्न होने देना नहीं चाहते हैं और कोई नहीं चाहेगा। 

श्री देवगौड़ाजी यहाँ नहीं हैं (TAA) 

एक माननीय सदस्य : हैं, पीछे बेठे हुए हैं। 

श्री वाजपेयी : मैं उनके जनता दल का १९९६ का मैनीफेस्टो देख रहा हूँ । शायद मैं जिस 
जनता दल का नाम ले रहा हूँ, उससे देवगौड़ाजी संबंधित हैं | 

“हम औपचारिक तौर पर यह वादा करने को तैयार हैं कि हम अपनी परमाणु क्षमता का 
पाकिस्तान के विरुद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे।'' 

हम यह गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम अपनी आणविक क्षमता का पाकिस्तान के 
विरुद्ध पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाद में आवश्यकता हुई तो करेंगे। मगर प्रयोग करने के लिए 
पहले आपको अणु क्षमता का विकास करना होगा। 

यह भी इस तर्क को पुष्टि करनेवाली उक्ति है कि राजनीतिक दलों में इस संबंध में एक 
व्यापक राय रही है, एक आम राय रही है । इसे कब किया जाए? कल जो कुछ हुआ, उसके बाद 
यहाँ ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो। यह निर्णय किसने किया, कौन 
करेगा ? यह आप स्वयं सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरे बड़े-बड़े सहयोगी, जब यह 
कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो इसमें यह भाव प्रकट नहीं होता कि उनपर मुझे 
विश्वास नहीं था। इसलिए यह भाव ग्रहण करना कि आम सहमति की बात करते हैं, सलाह नहीं 
की, उस क्षण जब परीक्षण होना था, सलाह करना संभव नहीं था। इसकी बहुत सीमित लोगों को 
जानकारी थी। जैसा कल आडवाणीजी ने कहा कि जहाँ हर चीज लीक हो जाती है, कमीशन की 
रिपोर्ट पूरी-की-पूरी प्रकाशित हो जाती हैं, वहाँ कोई इसका पता नहीं लगा सका। विदेशों में 
इसको लेकर काफी आलोचना-प्रत्यालोचना हो रही है । यह भी राष्ट्र की शक्ति का एक परिचायक 
है! अगर हम चाहें, परिस्थिति का तकाजा हो और देश के सामने संकटों की चुनौती हो तो इस देश 
के लोग बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, बड़ी-से-बड़ी सावधानी बरतने के लिए 
तैयार हैं। यह एक उपलब्धि है। इसका समादर होना चाहिए। 

मुझे बड़ा दु:ख हुआ, जब ये आरोप लगाए गए कि सुदृढ़ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए 
यह काम किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराना चाहता हूँ। मैं चालीस 
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साल तक प्रतिपक्ष में था और प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते, नेता के नाते मेरी भूमिका की प्रशंसा होती 
रही है और कहा जाता है कि आपने कभी पार्टी के स्वार्थ को आड़े नहीं आने दिया, देश के 
व्यापक स्वार्थ को अधिक महत्त्व दिया। आज जब मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूँ या बैठा दिया 
गया हूँ तो क्या मैं छोटी बात, स्वार्थ कौ बात, दलगत स्वार्थ की बात बीच में आने दूँगा। यह गुनाह 
मुझसे कभी नहीं होगा। भगवान्‌ मुझे ऐसा पाप कभी न करने दे। कोई फैसला गलत हो सकता है 
कोई फैसला किस समय किया जाए, किस समय न किया जाए, इसके बारे में दो राय हो सकती 
हैं; लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होना चाहिए। यह १९७४ में क्यों किया गया था, हमने ऐसा 
नहीं पूछा, देश ने नहीं पूछा, क्योंकि वह एक ठीक कदम था। ठीक कदम कोई भी उठाए और 
इंदिराजी उसे उठा सकती थीं। बँगलादेश के निर्माण के समय, बँगलादेश की मुक्ति के समय, 
हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इंदिराजी का सम्मान किया। हम लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें सारा 
देश शामिल था। इसके बाद चुनाव कराने का फैसला कर लिया गया | हमने इसकी आलोचना नहीं 
की। हमने इसके लिए किसीको दोष नहीं दिया। हमने कहा कि इंदिराजी ने बड़ा अच्छा काम 
किया। मेरे शब्द थे--'युग परवर्तनकारी काम किया है।' अगर हम चुनाव हारेंगे तो हार जाएँगे। 
चुनाव तो हारे जाते हैं, जीते जाते हैं । सरकारें बनती हैं, बदलती हैं। 
सरकारें बनती हैं, बदलती हैं मगर देश एक रहे, यह देश गर्व के साथ संपन्न हो, यह देश 
अपनी अनमोल आजादी को बचा सके--यह केवल एक पार्टी का काम नहीं है, यह सरकार का 
“काम नहीं है। पोखरण में मैंने अपने भाषण में, शुरू में यह कहा था कि मैं इसका श्रेय नहीं लेता, 
न पार्टी श्रेय लेती है। जो कुछ किया गया, देश हित में किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब यह 
सवाल उठाया गया कि आपने अपने नेशनल एजेंडा में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार काम नहीं 
किया। आज हमारे नेशनल एजेंडा की काफी चिंता की जा रही है । हम इसपर अमल कर रहे हैं या 
नहीं कर रहे हैं, इसपर नजर रखनेवाले लोग हैं, यह जानकर हमें खुशी हुई है, लेकिन उन्होंने अर्थ 
का अनर्थ कर डाला। जो हिस्से अलग-अलग हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। वह कहेंगे कि 
ऐसा छपा है तो मैं कहूँगा कि वह ठीक नहीं छपा है। उसमें तीन मुद्दे हैं-सशस्त्र बलों को 
सुधारना। 
“हमारी सशस्त्र सेनाओं की तैयारी, मनोबल और युद्ध के मैदान में प्रभावकारिता की ओर 
तत्काल ध्यान दिया जाएगा और आवश्यकता के अनुरूप उचित कदम उठाए ČA 
इसके बाद के वाक्य में कहा गया है कि-- 
“हम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ का गठन करेंगे ।'' 
और उसका विवरण दिया गया है । अंत में यह कहा गया है, सचमुच में वह पैरा अलग होना 
चाहिए था, तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होती, लेकिन समझने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
“इस दिशा में हम अपनी परमाणु नीति की फिर से समीक्षा करेंगे और परमाणु हथियारों को 
शामिल करने के बारे में अपने विकल्प का उपयोग करेंगे।'' 
यह भाव नहीं है कि पहले सेना सबल कर ली जाएगी, सिक्युरिटी काउंसिल बना ली जाएगी 
और सारी कसरत करने के बाद अगर परिस्थिति का तकाजा होगा कि कल करो तो भी हम यह 
कहेंगे कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सेनाएँ सशस्त्र नहीं हैं, अभी सिक्यूरिटी 
काउंसिल का निर्माण नहीं हुआ है--कोई भी यह अर्थ नहीं निकाल सकता। लेकिन यह अर्थ 
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निकालने का प्रयास हुआ। इस अवसर को लेकर प्रतिपक्ष के साथ जितना विचार-विनिमय संभव 
था, जितना परामर्श आवश्यक था, वैज्ञानिकों के साथ जिस तरह को मुलाकातें उनकी आयोजित 
की गईं, मैं नहीं जानता आखिर ऐसा पहले कभी हुआ हो। हम बँगलादेश की लड़ाई लडे. हम 
चीन से युद्ध में फँसे थे, हमने पोखरण में परीक्षण भी किया था, यह किया तो कोई अहसान नहीं 
किया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वैज्ञानिक श्री चिदंबरम हमारे राजनीतिक चिदंबरम 
साहब को समझा नहीं सके। लेकिन भाव उसका यह नहीं था। 
अध्यक्ष महोदय, चर्चा में और भी प्रश्‍न उठाए गए हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली है। में उन 
सबके बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा। हमने कुछ फैसले किए, जिनका आंशिक रूप से उल्लेख 
हो चुका है। 
हमें इस बात से निराशा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की न्यायोचित सुरक्षा संबंधी 
आशंकाओं को ठीक से नहीं समझा। मैं सरकार को इस वचनबद्धता को दोहराना चाहता हुँ कि 
वह सभी प्रमुख देशों से पूरी जिम्मेदारी के साथ विचार-विमर्श करने को तैयार है। हम बातचीत 
करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने को तैयार हैं । 
११ मई के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। में उनका विवरण देना चाहता F— 
१. हमने पहले ही स्वत: और विस्फोट नहीं करने की घोषणा की है और हम इसे औपचारिक 
रूप देने के लिए विचार-विनिमय करने को तैयार हैं । 
२. हमने स्वेच्छा से ए.एफ.एम.सी.टी. के बारे में विचार-विमर्श करने को तैयार होने की 
घोषणा कर दी है। 
३. भारत परमाणु प्रक्षेपास्त्र और इसी प्रकार की भारी विनाश से संबंधित प्रौद्योगिकी के 
निर्यात पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाएगा। 
हमने पहले ही पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ 'पहले उपयोग नहीं' करने के लिए 
द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते करने के लिए तैयार रहने की घोषणा की है और मैं इस प्रस्ताव को 
आज फिर से दोहराना चाहता हूँ। 
अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति चीन के साथ मित्रता के संबंध रखने की है | चीन हमारा 
पड़ोसी है, दोनों देश एशिया के देश हैं, बड़े देश हैं। दोनों में परस्पर मित्रता हो और पंचशील के 
सिद्धांतों के अनुसार वे व्यवहार करें, इस बात की आवश्यकता है | सीमा को लेकर कुछ चिंता की 
बातें जरूर हैं। सौमा पर शांति है। हम बातचीत के द्वारा सीमा का प्रश्‍न हल करना चाहते हैं 
बातचीत जारी है, उसकी गति को बढ़ाया जाना चाहिए और सीमा का एक संतोषजनक हल 
निकालने का प्रयास होना चाहिए। चीन पाकिस्तान को जिस तरह से सहायता देता है, उससे भी 
चिंता पैदा होती है, क्योंकि वह सहायता हमारे विरुद्ध काम में आती है। हमारी चिंताओं का भी 
चीन ध्यान रखे, इस बात की जरूरत है। भारत और चीन मिलकर काम करें, सहयोग से आगे ae, 
यह दोनों देशों के ही हित में नहीं है, एशिया के हित में है, सारी दुनिया के हित में है। कुछ 
वक्तव्यो को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हुई थी । कठिनाई यह है कि अगर वक्तव्य 
गलत रूप में छप जाए और फिर उसको सही करने का प्रयास किया जाए तो जो सही वाक्य है वह 
उचित स्थान नहीं पाता और जो चटपटा मसालेदार मामला है, वह सुर्खियाँ प्राप्त कर लेता है। 
हमारी नीति मित्रता की नीति है, इस भूखंड में शांति बनाए रखने की नीति है, विकास की नीति है। 
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अपनी रक्षा की तैयारी रखते हुए हम सभी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि 
जो आज हमारे आलोचक हैं, उनके भी दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। हमने परीक्षण किया, देश 
में कोई युद्धोन्माद पैदा नहीं किया। देश में परीक्षण हुआ तो स्थिति सामान्य थी। मैं खुद पोखरण 
गया था, वहाँ रेडियोधर्मिता भी नहीं थी, हम वहाँ कई घंटे रहे थे। यह खबर भी छप गई कि वहाँ 
नाक में से खून निकल रहा है। किसकी नाक में से खून निकला, कितना खून निकला, यह 
बतानेवाला कोई नहीं था। मगर यह खबर सुर्खियों में छपी और विदेशों में खास तौर से छापी गई। 
वहाँ जवान रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं। 

रेडियोधर्मिता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएँ, इसका 
तो प्रश्न ही नहीं है । सबके सहयोग से आम सहमति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करते हुए 
हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे कंधों पर जो दायित्व आया है, उस दायित्व को मैं ऐसी जिम्मेदारी 
समझता हूँ, जिसके निर्वाह के सामने और सब वस्तुएँ गौण हो जाती हैं। अब व्यक्ति का, परिवार 
का, दल का, बिरादरी का और मजहब का सवाल नहीं है। यह देश बहुधर्मी है। 

मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ, कल हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर जनता को 
संबोधित करते हुए किस तरह भड़कानेवाला भाषण दिया है। वे अपनी जनता को उभाड़ रहे थे। 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पडोस में भी करोड़ों लोग रहते हैं । उसमें इसलाम को माननेवाले 
भी करोड़ों लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं | समान अधिकार का उपभोग करनेवाले हैं। अब एक 
जुनून पैदा करने की कोशिश की गई। या तो हम सजग हैं, सतर्क हैं, ऐसी छोटी सी बात हो जाती, 
मीडिया में उसकी चर्चा होती और फिर जो बात शुरू करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यह बात 
ठीक नहीं हो रही है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर टेलीविजन पर खड़ा होकर मैं, देश की 
जनता को भड़काने लगूँ, ऐसा कभी नहीं होगा और जिस दिन यह 'करने की नौबत आएगी, उस 
दिन मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हू । देश की सेवा करने 
का अवसर मुझे मिला है। वह समय ठीक प्रकार से देश की सेवा में लगे और इसमें सबका 
सहयोग मिले, यही मेरे हदय की कामना है। 

पोखरण एक का मेरा भाषण उद्धृत करते हुए किसीने कहा था-उसमें मैंने कहा था कि 
वैज्ञानिकों और सैनिकों ने अपना काम कर दिया, अब राजनेताओं को अपना काम करना है-तो 
राजनेता से केवल मेरा मतलब राजनेता नहीं है। राजनेताओं से मतलब सब लोगों से है। अब हम 
अपने दायित्व का पालन करें, इस बात की आवश्यकता है। धन्यवाद | 
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भारत के खिलाफ छदूम युद्ध थोपा गया 


छनः महोदय, सर्वप्रथम मैं इस अवसर का उपयोग उन सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए 
करूँगा, जिन्होंने इस सम्मानित सदन में दो दिनों तक इस महत्त्वपूर्ण विषय पर हुई चर्चा में 
भाग लिया। इस सदन में और दूसरे सदन में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । सम्मानित सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों से मुझे बहुत 
लाभ हुआ है। इस विषय पर चर्चा के दौरान सदन में व्याप्त एकमतता और राष्ट्रीय उद्देश्य की 
भावना ने मुझे बहुत ही अभिभूत किया है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह भावना परमाणु ऊर्जा 
विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों तथा सेनाओं द्वारा प्रदर्शित की गई 
उल्लेखनीय क्षमता के प्रति हमारा हार्दिक सम्मान है । हम उन बहुत से लोगों के प्रति अपना विशेष 
आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में भी भारत की इस क्षेत्र में दक्षता का 
सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए काम किया। 
सभापति महोदय, मैं मुख्यतः तीन मुद्दों की चर्चा करना चाहूँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं 
बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँ। मेरा पहला मुद्दा होगा विस्फोटक के लिए समय का चुनाव, 
सुरक्षा वातावरण और सुरक्षा के प्रति खतरे कौ संभावना। दूसरा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 
व्यक्त की गई चिंता और तीसरा चीन के साथ संबंधों के बारे में होगा। 
अनेक माननीय सदस्यों ने ११ और १३ को किए गए भूमिगत परमाणु परीक्षण के सीमित 
कार्यक्रम के बारे में यही समय चुने जाने, सुरक्षा के बारे में, हमारे दृष्टिकोण के बारे में सवाल 
उठाए हैं। एक प्रश्न का उत्तर कल दोपहर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया। पाकिस्तान सरकार (६ 
द्वारा कौ गई कार्रवाई हमारे फैसले के समय और सुरक्षा के प्रति खतरे की संभांवना के हमारे 
दृष्टिकोण के बारे में उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान कर देती है । इस चर्चा में हमारे सहयोगियों 
ने पिछली सरकारों द्वारा सुरक्षा के खतरे के प्रति दृष्टिकोणों का उल्लेख किया है। हम अपने 
पड़ोस में परमाणु हथियारों के बढ़ने से होनेवाले खतरों को कम करके नहीं आँकना चाहते । हमें 
यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले लगभग दस वर्षों में हमारे खिलाफ एक छद्म युद्ध 
थोपा गया है। हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते | पाकिस्तान की ओर से इसमें परमाणु क्षमता को 
भो एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है। यह भी सर्वविदित है कि यह अन्य देशों से 


२९ मई, १९९८ को राज्यसभा में परमाणु विस्फोटों पर हुई चर्चा का उत्तर | 
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मिलनेवाली सहायता का भी परिणाम है। हमारे परीक्षणों के बारे में समय निर्धारित करते' समय 
वैज्ञानिक समुदाय की सिफारिशों को भी महत्त्व दिया गया है। इस बारे में विभिन्न सरकारों के 
सहयोग से तैयारियाँ बहुत वर्षों से चल रही थीं। 
इन तैयारियों को अनिश्चित काल तक निलंबन की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता था। 
विशेष रूप से ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता था, क्योंकि और विलंब होने से तकनीकी और 
राजनयिक, दोनों ही रूपों से हमारे. लक्ष्य को प्राप्त करना और भी जटिल हो जाता। माननीय 
सदस्यों को यह भी मानना होगा कि परीक्षणों की तैयारियों में समय लगता है । जो कुछ कल हुआ 
वह केवल एक पखवाड़े में नहीं किया जा सकता। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूँगा कि 
पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा, 
क्योंकि हम पाकिस्तान सरकार द्वारा लुके-छिपे तरीके से चलाए जा रहे परमाणु कार्यक्रम पर नजर 
रखे हुए थे। पाकिस्तानी नेताओं और अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्य बहुत स्पष्ट रहे हैं। पहली 
बार प्रधानमंत्री का पद सँभालने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अगस्त १९९४ में कहा था कि 
पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं। १९९० से अमेरिका सरकार भी इस बात को प्रमाणित कर पाने 
में असफल रही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु विस्फोटक सामग्री नहीं है। 
यह सदन इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि भारत का कार्यक्रम किसी देश विशेष के 
संदर्भ में नहीं है। इस संदर्भ में हमारी चिंताएँ गहरी और व्यापक हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का 
दृष्टिकोण हमेशा भारतीय परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित रहा है । कल के परीक्षण को न्यायोचित ठहराने 
के लिए, कल दिए गए बयान ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। 
माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद शायद पश्चिम के 
सुरक्षा पर्यावरण में कुछ सुधार आए हों, लेकिन वे विश्व के अन्य भागों में उसी प्रकार परिलक्षित 
नहीं होते हैं । वास्तव में शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भारत का सुरक्षा पर्यावरण और जटिल हो 
गया है, क्योंकि हमारे पड़ोस में परमाणु हथियारों और प्रक्षेपास्त्रों का भंडार बढ़ा है । इस प्रक्रिया में 
हमारी प्रतिक्रिया नपी-तुली तथा नियंत्रित रही है। भारत का इरादा फिर से शीतयुद्ध के खोखले 
और घिसे-पिटे सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित करने का नहीं है। हम इस क्षेत्र में और उसके बाहर भी 
शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बचनबद्ध है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कुछ सुझाव दिए 
हैं । पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारी इच्छा शांति और रचनात्मक तथा व्यापक बातचीत के रास्ते 
पर चलने की रही है। यह हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्‍वास और शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। 
बातचीत की प्रक्रिया और अन्य प्रस्तावों के बारे में हमारे प्रस्ताव पाकिस्तान के विचाराधीन हैं । हमें 
उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। हमारी बातचीत में शांति और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं, जिनमें परस्पर 
विश्वास बढ़ाने के उपाय भी सुझाए गए हैं । इस संदर्भ में मैं पाकिस्तान के साथ “पहले उपयोग 
नहीं ' के अपने प्रस्ताव को दुहराना चाहता हूँ। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त रहना चाहिए कि 
हमारी इच्छा तनाव बढ़ाने की नहीं है। पाकिस्तान में आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा किया 
जाना उसका आंतरिक मामला है । मैं इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान 
को भारत से कोई खतरा नहीं है। 
सभापति महोदय, हमें इस बात से निराशा हुई है कि संयुक्‍त राज्य अमेरिका ने हमारी सुरक्षा 
से बँधी न्यायोचित चिंताओं को नहीं समझा। मैं सरकार की इस वचनबद्धता को दोहराना चाहता हूँ 
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कि वह इसमें संबद्ध पक्षों से विचार-विमर्श जारी रखेगी। हम अपनी स्थिति के बारे में बातचीत 
करने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। १९ मई के बाद से सरकार ने इस दिशा में 
अनेक प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में परीक्षणों पर स्वेच्छा से एकतरफा रोक लगाने की घोषणा 
शामिल है । हम अपनी इस घोषणा को कानूनी वादे के रूप में परिवर्तित करने पर विचार करने को 
तैयार हैं। हम 'फेसाहल मेटीरियल कंट्रोल ट्रीटी' एफ.एम.सी.टी. के बारे में बातचीत करने को 
तैयार हैं। भारत परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों तथा महाविनाश के अन्य हथियारों के निर्यात पर कड़ा 
नियंत्रण रखेगा। हम पहले ही पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ 'पहले उपयोग नहीं' का 
समझौता करने का प्रस्ताव कर चुके हें । आज मैं अपने इस प्रस्ताव को दोहरा रहा हूँ । इस बारे में 
समझौता द्विपक्षीय भी हो सकता है और बहुपक्षीय मंच पर भी किया जा सकता है। हमारी यह 
पहल अन्य देशों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को काफी हद तक दूर करने में सफल होगी। 

सभापति महोदय, जहाँ तक चीन का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे फैसले के बारे 
में चीन द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की है। में सदन को आश्वस्त करना 
चाहता हूँ कि हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी चीन सहित सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना 
चाहते हैं। भारत और चीन दुनिया के दो बड़े और सबसे ज्यादा आबादीवाले देश हैं । हम ऐतिहासिक 
और भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास है कि भारत और चीन द्वारा मिलकर 
विकसित किया गया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का, पंचशील का सिद्धांत आज भी हमारे संबंधों को 
मजबूत करने की दिशा में उपयोगी बना हुआ है। भारत चीन की ही तरह अपने आर्थिक विकास 
के कार्य में संलग्न है, जिससे कि हम अपने लोगों की न्यायोचित आकांक्षाओं को पूरा करने में 
सफल हो सकें। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे 
बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग के और विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं । लेकिन हमारी 
कुछ समस्याएँ भी हैं। हम चाहेंगे कि चीन यह महसूस करे कि हमारी समस्याओं को समझे और 
ऐसे कदम उठाए, जिससे कि हमारी समस्याओं का जल्दी से समाधान Ser जा सके। भारत की 
संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के बारे में कुछ yee हैं, जिन्हें हम सर्वोच्च स्तरसहित 
विभिन्न स्तरों पर उठा चुके हैं। भारत के लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि चीन के साथ 
मित्रता शांति और स्थिरता का एक हिस्सा होगा और इसके जारी रहने से हमारी सुरक्षा को बल 
मिलेगा। जहाँ तक सीमा का प्रश्‍न है, हम मानते हैं कि इसके समाधान के लिए समय और धैर्य की 
आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें प्रगति हो सकती है और होनी चाहिए। 

पाकिस्तान के साथ चीन के सुरक्षा संबंधों को लेकर हमारी चिंता बरकरार है। पहले की 
समस्याओं के बावजूद भारत और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भारत के 
साथ अपने संबंधों को सुधारने में अड्यिल रुख अपनाए हुए है। पाकिस्तान को विदेशों से मिलनेवाली 
सहायता के बारे में हमारे विचार एक समान ही बने हुए हैं। भारत के बारे में पाकिस्तान के रुख 
को देखते हुए उस देश को रक्षा के क्षेत्र में मिलनेवाली सहायता भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से 
कुप्रभावित करती है। चीन को भारतीय पक्ष की भावनाओं की गंभीरता को महसूस करना चाहिए। 
हम अपनी ओर से चीन के साथ टकराव नहीं चाहते। हम उनके साथ ऐसे अच्छे संबंध चाहते हैं, 
जहाँ दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हों। हमारा विश्वास है कि 
बातचीत एक-दूसरे को समझाने का आधार है। आपसी समझ मतभेदों को हल करने का आधार है 
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और समस्याओं का समाधान अच्छे संबंधों का आधार है। हम बकाया मतभेदों को हल करने तथा 
मित्रता और सहयोगपूर्ण अच्छे पड़ोसी और परस्पर लाभदायक संबंधों को विकसित करने के लिए 
बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं। 

सभापति महोदय, जिस विषय पर यह सदन इतने घंटों से चर्चा कर रहा है, वह राष्ट्र की 
सुरक्षा से संबंधित विषय है, बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न पर देश में आम 
राय रही है | हम जब प्रतिपक्ष में थे, तब भी जब-जब राष्ट्र की सुरक्षा को आँच आई, सारे मतभेद 
भूलकर हमने उस समय की सरकार का समर्थन किया। जब पोखरण में पहला विस्फोट हुआ था, 
हमने उसका स्वागत किया था। हमने यह नहीं पूछा कि यह विस्फोट किसके खिलाफ किया जा 
रहा है ? क्‍यों किया जा रहा है? हमने यह भी नहीं पूछा कि विस्फोट का फैसला करते समय 
आपने हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया ? प्रतिपक्ष को भरोसा क्यों नहीं दिलाया ? क्योंकि हम जानते 
हैं कि राष्ट्र की रक्षा जैसे नाजुक मामलों का निर्णय जिस स्तर पर होता है, उसपर ज्यादा पूछ-ताछ 
की गुंजाइश नहीं होती | निर्णय तक पहुँचने के पहले चर्चा हो सकती है, होती रही है, लेकिन जब 
फैसले का वक्‍त आ जाए, जब घड़ी आ जाए तो फिर उसका निर्णय उसी दृष्टि से करना चाहिए, 
जिस दृष्टि से उसकी गोपनीयता बनी रहे | 

मैं केवल १९७४ की बात नहीं कर रहा हूँ | बँगलादेश का मुक्ति संग्राम, शास्त्रीजी के नेतृत्व 
में लड़ी गई लड़ाई--कभी हमने अपने राजनीतिक हितों को, स्वार्थो को आड़े नहीं आने दिया। 
सच्चाई तो यह है कि अपनी राजनीतिक कठिनाइयों को बढ़ाकर हमने राष्ट्रीय संकट के समय 
सरकार का साथ दिया है । हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने अपने धर्म का पालन किया है। 
हम कहीं भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा के सवाल पर हम सभी एक हैं हमें एक होना चाहिए। जो 
निर्णय हुआ, उससे किसीका मतभेद हो सकता हे। उस निर्णय को कार्यान्वित करने के बाद जो 
बहुत सी बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ बातें मुझे भी पसंद नहीं हैं; लेकिन बँगलादेश के बाद भी 
आदरणीय इंदिराजी का बड़ा अभिनंदन हुआ था। किसीने आपत्ति नहीं को। जब जगजीवन रामजी 
हमारे रक्षा मंत्री थे, उन्हें भी उतना ही आदर मिलना चाहिए था, लेकिन ये राजनीति की बातें हैं 
इनमें मैं नहीं जाता। 

हमने फैसला किया, सोच-समझकर फैसला किया। उसमें राजनीतिक स्वार्थ की कोई गंध 
नहीं थी। चुनाव हम कराना चाहते हैं, यह हास्यास्पद है। हम क्यों चुनाव कराना चाहेंगे ? अभी 
चुनाव हुए हैं । लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि चतुर्वेदीजी को लेकर हम पोखरण गए। मंच 
पर चतुर्बेदीजी विराजमान थे। अब उसमें संकुचित राजनीति कहाँ थी ? अब अगर चतुर्वेदीजी को 
साथ ले जाना, यह संकुचित राजनीति है तो फिर विस्तृत राजनीति क्या है, इसकी मैं व्याख्या 
चतुर्वेदीजी के ऊपर छोड़ता हूँ। इस प्रश्‍न पर सबको साथ लेकर चलने की हमारी इच्छा है। हम 
पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते और पाकिस्तान के मित्रों से में एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने 


मन में से यह भ्रम निकाल दें, अपने मन में से यह धारणा निकाल दें कि हम उन्हें खत्म करना 
चाहते हैं पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान 'फले-फूले, सुखी रहे, समृद्ध रहे । पाकिस्तान भी उन्हीं 


समस्याओं से लड़ रहा है, जिन समस्याओं से हम लड़ रहे हैं। इसीलिए शांति का वातावरण 


चाहिए। 


इसीलिए मैंने कहा कि हम वार्त्ता के लिए तैयार हैं, हम सभी पड़ोसियों से वार्त्ता के लिए 


संसद में / ३३१ 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तैयार È हमारे राष्ट्रपति इन दिनों नेपाल गए हुए हैं। नेपाल के साथ भी हमारी समस्याए हैं, नदी 
जल की समस्याएँ हैं, लेकिन सारी समस्याएँ बातचीत के द्वारा हल हो सकती हैं। में पाकिस्तान के 
मित्रों से एक बात और कहना चाहुँगा कि जम्मू-कश्मीर को हथियारों के बल पर हथियाने की बात 
वह अपने मन में से निकाल दें। मैं “हथियारों के बल पर' इसपर जोर दे रहा हूँ। वार्ता करें। हमें 
वार्त्ता करने में कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा करें। अगर अब यह मामला हल नहीं होता तो अभी 
छोड़ दें। जो प्रश्न हल हो सकते हैं, उनको ले लिया जाए। उनपर सहयोग बढ़े। इस भूखंड का 
वातावरण बदलना चाहिए। कोई तीसरा इसमें दखल दे, इसके हम खिलाफ हैं और किसी तीसरे 
पक्ष को यहाँ आने की इजाजत हम नहीं देंगे लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सबंधों में सुधार हो। 
संबंधों में सुधार पड़ोसियों के साथ हो। और देश तो हमारे साथ सहयोग से चल रहे हैं और हम 
उनका सहयोग ले भी रहे हैं, और उन्हें दे भी रहे हैं। लेकिन सदन के भीतर और सदन के बाहर 
दलबंदी की राजनीति की एक सीमा होनी चाहिए। जब वह सीमा पार हो जाती है तो कठिनाई पैदा 
होती है। 
कल के बाद एक अच्छा वातावरण बना है और मैं जानता हूँ कि अभी हमारे प्रणव मुखर्जी 
बाबू कई सवाल मन में सँजोए बैठे हैं और वे मेरे ऊपर तीर की तरह से उन सवालों को छोड़ना 
चाहते हैं; लेकिन मैं उनसे कहुँगा कि सवाल न पूछें । जो कुछ मैंने कहा है नपे-तुले शब्दों में कहा 
है, सोच-समझकर कहा है । आगे भविष्य में चर्चा करने के और भी मौके मिलेंगे । डॉक्टर मनमोहन 
सिंहजी ने कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए थे। आर्थिक रुकावटें पैदा करने की बात हो रही है, अभी 
उनका स्वरूप निश्चित नहीं। हमें किन कठिनाइयों का आर्थिक क्षेत्र में सामना करना पड़ेगा, 
इसका नक्शा साफ नहीं है। लेकिन कल और आज में दोनों सदनों में यह संकल्प प्रकट हुआ है 
कि जहाँ हम अपने वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और वैज्ञानिक प्रगति की 
सराहना करते हैं, वहाँ अगर हम पर कोई बाहर से चीज थोपने की कोशिश की गई तो हम उसका 
भी मिलकर सामना करेंगे। इस समय देश में शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। 
कल टेलीविजन पर जिस तरह का जुनून को प्रकट करनेवाला भाषण दिया गया, वह ठीक 
नहीं हुआ। मैं नहीं जानता, क्या भारत के विरुद्ध उन्माद पैदा करना जरूरी है। आपने विस्फोट 
किया है, आपका अधिकार है विस्फोट करना, उसकी आलोचना करना हमारा अधिकार है, 
लेकिन हमने विस्फोट किया, हमने तो उसे पाकिस्तान को केंद्रित करके नहीं किया। हमने तो 
मजहबो उन्माद पैदा करने की कोशिश नहीं की। यह देश बहुधर्मी है, यह देश बहुभाषी है, यह 
देश विविधताओं से भरा हुआ है, इस देश में भड़कानेवाली बातें नहीं होनी चाहिए और अगर कोई 
कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। इस समय सावधानी की जरूरत है। मैं गया था मुंबई और 
मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि यहाँ एक पाकिस्तानी गायक आए थे और उनके गायन को लोगों ने 
सुना नहीं और गायन की सभा भंग कर दी गई, आप इसे एप्रूव करते हैं या डिस-एप्रूव करते हैं! 
मैंने कहा कि मैं डिस-एप्रूव करता हूँ। जो कुछ किया गया है वह गलत किया गया है। 
अब कहीं कोका-कोला की बोलतें तोड़ी जा रही हैं, आपको अगर नहीं पीना है तो मत 
पीजिए, बोतल टूटने में यह डर है कि पैर में चुभ जाएगी और कोका-कोला की जगह किसी और 
तरह का रंगदार द्रवण निकलना शुरू हो जाएगा। मगर इतना बड़ा देश है; इन सबको लेकर, इन 
सबको सहन करते हुए, इन सबकी रोकथाम करते हुए अगर हम मिलकर चलेंगे सभापति महोदय, 
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तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि हम वर्तमान संकटों का हल न प्राप्त कर लें। 

महोदय, अब मैं अपना एक बयान देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ | सम्मानित सदस्यों ने 
स्पष्ट तौर पर भारत की सुरक्षा के सामने आनेवाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूती 
और दृढ़ता की भावना व्यक्त की है। हमारी सरकार इस मामले में प्रदर्शित की गई एकता का 
स्वागत करती है । यह हमारी राष्ट्रीय इच्छाशक्ति का आधार है । आइए हम सब यह सुनिश्चित करें 
कि परंपराओं के अनुरूप यह सदन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति को 
प्रतिबिंबित करे। धन्यवाद । 
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परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत 


op il सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा ६ जून, १९९८ को पारित प्रस्ताव के बारे 
में मालूम होगा। इस संबंध में देश की स्थिति के बारे में मैं सदन को विश्वास में लेना 
चाहता हूँ। 

हमें खेद है कि सुरक्षा परिषद्‌ ने जिस तरह से, जो प्रस्ताव तैयार और पारित किया है, वह 
अपने उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से अनुपयोगी है। प्रस्ताव में परमाणु अप्रसार के बारे में कई 
संदर्भ दिए गए हैं। जैसाकि सदन में मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि हम अंतरराष्ट्रीय 
बिरादरी के उत्तरदायी और प्रतिबद्ध सदस्य हैं। प्रस्ताव में हमसे परमाणु हथियारों के परीक्षण 
संबंधी कोई भी विस्फोट न करने को कहा गया È | भारत के मामले में ऐसे किसी आग्रह का कोई 
अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही स्वेच्छा से प्रतिबंध लगा दिया है। हमने इस वचन को कानूनी 
बाध्यता में बदलने के तौर-तरीकों का पता लगाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है और फिर 
जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हमने स्पष्ट कर दिया है कि विखंडनीय सामग्री प्रतिबंध संधि 
के बारे में बहुपक्षीय बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसी बातचीत से पहले ही विखंडनीय 
सामग्री के उत्पादन पर इकतरफा रोक लगाने के बारे में हमसे वचनबद्ध होने की अपेक्षा करना 
ठीक नहीं है। परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को बनाए रखते हुए हम परमाणु 
सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़ाई से नियंत्रण बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमारा 
रिकॉर्ड एकदम साफ है और ऐसे कई देशों से बेहतर भी है, जो परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) 
पर हस्ताक्षरकर्ता हैं या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं या फिर जो संयुक्त we सुरक्षा 
परिषद्‌ के स्थायी सदस्य हैं । 

फिर भी प्रस्ताव में किया गया आग्रह कि हमें अपने परमाणु कार्यक्रम या प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम 
रोक देने चाहिए, हमें स्वीकार्य नहीं हैं । इस संबंध में निर्णय उचित एवं उत्तरदायी ढंग से हमारे 
अपने आकलन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा लिया जाएगा। 
यह अधिकार, जो हम अपने लिए माँगते हैं, कोई नई बात नहीं है, यह प्रत्येक प्रभुसत्तासंपन्न राष्ट्र 
का अधिकार है तथा एक ऐसा अधिकार है, जिसे पिछले पचास साल से इस देश की हर एक 
सरकार ने मजबूती से बनाए रखा है। 


८ जून, १९९८ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में पारित प्रस्ताव को सदन को जानकारी देते हुए वक्तव्य! 
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प्रस्ताव की एक जबरदस्त कमी यह है कि इसमें इस बात को एकदम छोड़ दिया गया है कि 
परमाणु अप्रसार का मसला कोई क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि इसे भेदभावरहित विश्व संदर्भ में 
देखना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निकाय-- 
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय--के उस निर्णय का हवाला तक नहीं है, जिसमें न्यायालय ने परमाणु 
हथियारों की तर्कसंगति पर उँगली उठाई थी और उन्हें समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत 
करने का आग्रह किया था। इस सदन में रखे गए ' भारत की परमाणु नीति का विकास ' संबंधी पत्र 
में हमने परमाणु अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। में स्पष्ट रूप से कहना 
चाहूँगा कि अन्य परमाणु हथियारोंवाले देशों के विपरीत, जिन्होंने अपने परमाणु हथियारों के 
जखीरे पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना पसंद किया है, भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है। 
सरकार ऐसी पहल करने के लिए तैयार है, जो सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए 
विश्वव्यापी संधि की दिशा में शुरुआत कर सकें। हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों 
को शांति और स्थायित्व के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास पूरी तरह भ्रमित और 
अनावश्यक है । हमारी नीतियों को इस रूप में, सरकार द्वारा हाल ही में विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण 
ढाँचे और क्षेत्रीय संदर्भ, दोनों ही में घोषित रचनात्मक प्रयासों को नजरंदाज कर दिया गया है 
जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ । हमारे परीक्षण तो एक दोषपूर्ण परमाणु अप्रसार व्यवस्था के 
कारण जरूरी हो गए थे तथा इसीलिए हम स्पष्ट रूप से इस धारणा को अस्वीकार करते हैं कि 
इनसे क्षेत्रीय या विश्वव्यापी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। 

सरकार ने परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार संबंधी सभी मसलों पर प्रमुख वार्ताकारों के 
साथ सार्थक बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। पिछले सप्ताह विशेष दूत श्री बृजेश मिश्र ने 
इस संबंध में पेरिस और लंदन की यात्रा की। उन्होंने दोनों राजधानियों में वरिष्ठतम स्तरों पर 
बातचीत की | अन्य देशों के साथ भी वार्ता की योजना है। ये वार्ताएँ एक प्रक्रिया के रूप में, एक 
ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखी जानी चाहिए, जिनसे भारत की स्थिति को समझने की बेहतर समझ 
पैदा होगी। 
माननीय सदस्यों को मालूम है कि भारत ने सदेव ही पाकिस्तान के साथ परस्पर विश्वास 
और एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति सम्मान के आधार पर शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और परस्पर 
लाभकारी संबंधों की कामना की है। मैं दोनों सदनों में कह भी चुका हूँ और मैं दोहराना चाहूँगा 
कि एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है। हमारे आपसी संबंधों की हमारी 
कल्पना शक्ति मसलों के समाधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लोगों को 
लाभान्वित करनेवाले सहयोग के एक स्थायी ढाँचे के निर्माण के प्रयासों से भविष्य तक भी जाती 
है। मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ को लिखा कि हमें अपने अतीत, पुरानी अवधारणाओं 
कैदी बनकर नहीं रह जाना चाहिए। मैं आज भी उनसे कहता हूँ कि आइए, बीती बातों को 
भुला दें, अपने बच्चों, पोते-पोतियों के कल्याण के बारे में सोचें। कज 

पाकिस्तान के साथ हम सीधे द्विपक्षीय वार्त्ता के प्रति वचनबद्ध रहे हैं। इसमें देश की दृढ़ 
धारणा और विश्वास झलकता है कि निरंतर और रचनात्मक ढंग से सीधी बातचीत के जरिए ही 
आगे बढ़ सकते हैं। मैं पाकिस्तान के साथ सरकारी स्तर पर पुन: 
की अपनी इच्छा दोहराना चाहता हूँ। शांति एवं स्थायित्व 


का वै 


हम अपने परस्पर संबंधों में 3 
यथाशीघ्र बातचीत शुरू करने 
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(विश्वासोत्पादक उपायों सहित), जम्मू-कश्मीर, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग तथा सीमा 
पार आतंकवाद समेत वार्त्ता के विषय पहले ही पहचाने जा चुके हैं। इन वार्त्ताओं की औपचारिकताओं 
के बारे में हमारे प्रस्ताव इस वर्ष जनवरी से पाकिस्तान के पास पडे हैं। हमें उनके जवाब की 
प्रतीक्षा है। हमने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत में 
किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की कोई भी गुंजाइश नहीं है। 

माननीय सदस्यों ने कश्मीर के मसले को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के प्रयासों पर कड़ी 
आपत्ति व्यक्त की है। ऐसे अंतरराष्ट्रीयकरण को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 
सुरक्षा परिषद्‌ ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर की चर्चा की है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है और इससे यह 
वास्तविकता बदल नहीं जाती कि कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। मैं माननीय सदस्यों 
का ध्यान, जिस तरह कश्मीर के प्रस्ताव में उल्लेख किया है, उसकी ओर खींचना चाहूँगा । संयुक्त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ ने माना है कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों का आधार द्विपक्षीय बातचीत होनी 
चाहिए और कश्मीर सहित अन्य लंबित मामलों को परस्पर स्वीकार्य समाधानों से निपटाया जा 
सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। 
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राममंदिर पर फैसला हमें मान्य होगा 


णय महोदय, मुझे खेद है कि मैं जिस चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूँ, उस चर्चा के दौरान 
उपस्थित नहीं रह सका था। इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अलग-अलग पहलुओं 
का मैं उत्तर नहीं दे सकूँगा। मैंने उनके भाषणों का निचोड़ पढ़ा है और उस निचोड़ के आधार पर 
मैं अपने विचार बहुत संक्षेप में व्यक्त करूँगा। 

सभापतिजी, मैं समझता था कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के साथ मेरा जो पत्र- 
व्यवहार हुआ, उनके पत्र का मैंने जो उत्तर दिया, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। 
यदि किसीके मन में कोई भ्रम था तो उसका निराकरण हो जाना चाहिए था और यह विवाद वहीं 
समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले को तूल दे दिया गया, तिल का ताड 
बनाया गया, घंटों बहस चली, लेकिन उस बहस को पढ़ने से लगता है, जैसे पीसे हुए को पीसा जा 
रहा था। नए तथ्य सामने नहीं आए, नए तर्क उपस्थित नहीं किए गए और जो कुछ पत्र-पत्रिकाओं 
में छपा था, उसीको आधार बताकर इतनी लंबी चर्चा चली। चर्चा से किसीको यह भ्रम हो सकता 
है कि जब मार्च में हमारी सरकार बनी, तब ही से खंभे तैयार करने का, उन्हें तराशने का काम शुरू 
हुआ। हमारी सरकार नेशनल एजेंडे के आधार पर काम कर रही है। उसमें अयोध्या का समावेश 
नहीं है। उसे जान-बूझकर छोड़ा गया हे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में था, लेकिन एक 
सर्वानुमति बनाने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, सबकी सलाह से उसमें अयोध्या 
का समावेश नहीं हुआ। हम उससे बँधे हुए हैं, उसपर कायम हैं, उससे हटने का सवाल ही पैदा 
नहीं होता। जहाँ तक GA बनाने का सवाल हैं, यह कितने सालों से बन रहे हैं, इसपर प्रकाश 
डालना जरूरी होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया था। 

लेकिन आज के दैनिक ' जनसत्ता' में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, यह पत्र भारतीय जनता 
पार्टी या हमारे बहुत अनुकूल हो, ऐसी बात नहीं है-- 

“लखनऊ दिनांक ९ जून। कांग्रेस अयोध्या को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश में है। 
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अयोध्या में गुपचुप तरीके से मंदिर निर्माण की 


तैयारी चल रही है। पत्थर तराशे जा RE 
पर दोनों इस तथ्य की अनदेखी कर रहे हैं कि पत्थर तराशने की जिस कार्यशाला पर 


Men ७ ७ नल 5 ` राममंदिर > निर्माण i उत्तर 
१० जून, १९९८ को राज्यसभा में अयोध्या में राममंदिर के निर्माण पर हुई चर्चा का उत्तर। 
o h AS 
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मुलायम सिंह यादव और राजेश पायलट हायतौबा मचा रहे हैं, वह कार्यशाला मुलायम सिंह यादव 
के मुख्यमंत्री रहते १९९० की सितंबर में बनी थी। फिर बाद में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के नाते 
अपनी अयोध्या यात्रा में राजेश पायलट ने इस कार्यशाला का निरीक्षण भी किया था। लगातार ८ 
वर्ष से इस कार्यशाला में पत्थर तराशे जा रहे हें" 

फिर आगे लिखा है-- 

*...पत्थर तराशने का मुद्दा भले ही संसद में पहली बार उठा हो, लेकिन ८ वर्ष से यह काम 
हो रहा है। इस दौरान केंद्र में नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, गुजराल सरकारें रहीं तथा उत्तर प्रदेश में 
कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती को सरकारें तथा तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा।' 

राष्ट्रपति शासन का अर्थ है--केंद्र का शासन | कार्यशाला चल रही थी, पत्थर तराशे जा रहे 
थे, खंभे तैयार हो रहे थे, खुले में काम हो रहा था, दिन के उजाले में, परदे में नहीं, अवगुंठन में 
नहीं। क्योंकि यह काम करनेवालों के मन में कोई काम छिपाकर किया जाए, यह भावना नहीं 
थी।""(व्यवधान) 

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : रात के अँधेरे में सिर्फ मूर्ति रखी गई थी। बाकी सब दिन 
के उजाले में हो रहा था।" (व्यवधान) 

श्री सभापति : बात सुनकर, बाद में आप कह सकते Sr (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : जब रात के अँधेरे में मूर्ति रखी गई, तब भी हम वहाँ नहीं Ar (व्यवधान) 

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : यह तो आपने सही फरमाया कि दिन के उजाले में होता 
रहा है, रात के अँधेरे में सिर्फ मूर्ति रखी गई थी।"" (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अब मुझे दिन में से बार-बार रात में मत ले Seer (व्यवधान) सभापति 
महोदय, यह सवाल तब नहीं उठा था। इस बार भी शायद पत्र-पत्रिकाओं में प्रभावशाली ढंग से 
इसका प्रकाशन न होता तो बहुत से सदस्यों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। अयोध्या का मामला 
अदालत में है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है । हम न्यायालय के फैसले से प्रतिबद्ध 
हैं। जो भी फैसला होगा, हमें मान्य होगा। उसे कार्यान्वित किया जाएगा | इसमें किसी भी दबाव 
को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यह मैं स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मन में 
यह आशा हो सकती है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। अब फैसला पक्ष में होगा, इस आशा के 
कारण अगर कोई खंभे तैयार कर रहा है, अगर कोई तराश रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा 
है। (व्यवधान) 

श्री जलालुद्दीन अंसारी : यहीं तो शक पैदा होता है।"' (व्यवधान) 

श्री वसीम अहमद : तराशने से खराश पैदा हो रही है। (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : सबकुछ फैसले पर निर्भर करता Fr (व्यवधान) 

श्री गांधी आजाद : यह मान लिया गया है कि फैसला आपके पक्ष में होगा।"' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : आपको यह फैसला करने का अधिकार है कि फैसला आपके हक में होगा। 
आप कुछ निराश दिखाई देते हैं। 

श्री वसीम अहमद : बिलकुल नहीं, कभी नहीं | जैसे उधर तराश है, हमारी तरफ खराश है। 

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, मार्च में जब से हम आए, किसीने अयोध्या का मामला 
नहीं उठाया, क्योंकि मामला एक बार अदालत को सौंप दिया गया तो फिर अदालत उसका निर्णय 
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करेगी, और हम तो चाहते हैं जल्दी फैसला हो | ऐसे नाजुक मसले इतनी देर तक अधर में लटके 
रहें, यह ठीक नहीं और इसलिए इस सदन में भी आज खड़े होकर मैं यह कहना चाहूँगा कि 
कार्यवाही तेजी से चले, सुनवाई में शीघ्रता हो, निर्णय किया जाए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि 
राजनीतिक लाभ उठाने का लोभ बड़ा प्रबल है। 

श्री वसीम अहमद : ठीक बात है। दिल से कह रहे हैं। 

श्री वाजपेयी : यह एक तरफ हो ऐसा नहीं है (ATA) और इस लोभ को बढ़ने नहीं 
देना चाहिए। सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश में सांप्रदायिक शांति और सदभावना 
की बड़ी आवश्यकता है। यह आवश्यकता हमेशा रही है, लेकिन इस समय यह हमारी सर्वोपरि 
आवश्यकता है। 

जब श्री इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे, मदनी साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। उसका 
शायद हवाला दिया गया होगा और श्री इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन वे 
कोई गैर कानूनी काम नहीं हैं और उनमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं | अब वह पत्र 
भी सबके सामने है। उसके बाद भी मामले को इस तरह से उठाने की कोशिश की जा रही है की 
गई है, कि जैसे कोई षड्यंत्र चल रहा था, जिसका अभी भंडाफोड़ हुआ है। 

सभापति महोदय, यह षड्यंत्र नहीं है। किसीको षड्यंत्र को इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं 
माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ कि ६ दिसंबर, १९९२ से बात बहुत आगे बढ़ गई है। 
कुछ हमारे माननीय सदस्य, कुछ हमारे संगठन वहीं खड़े हैं वक्त बदलता है | काल का प्रवाह 
चलता है । नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और नई परिस्थितियों के प्रकाश में निर्णय होना चाहिए, 
फैसले होने चाहिए। हम पूर्वाग्रह से बँधे रहे तो सभी उलझनें जटिल होंगी। नया आरंभ करने की 
जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी सरकार आ गई है । लोकतंत्र में जो सदन में बहुमत प्राप्त 
करने में सफल होगा, वह सरकार बनाएगा। उस सरकार पर जिम्मेदारी होगी कि वह बाँटनेवाली 
राजनीति से ऊपर उठकर सारे देश को साथ लेनेवाली राजनीति करे। हम प्रतिपक्ष से भी यही 
आशा करते हैं । चालीस साल हमने प्रतिपक्ष में बिताए हैं | हमने हताशा में, निराशा में, सत्ता हाथ में 
नहीं आ रही या सत्ता चली गई, आखिर एक बार हाथ में आई थी*'(व्यवधान) 

आपात्‌ स्थिति के बाद चली गई तो हम निराश नहीं हुए, हम खिन्न नहीं हुए। हमने विघटन 
का खेल नहीं खेला, हमने वोटों की राजनीति नहीं की ! 

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें दोहराना चाहता हूँ। आज उन्हें दोहराने की आवश्यकता है। 
जैसा मैंने कहा कि अदालत की प्रक्रिया में हमारा पूरा विश्वास है और इस मामले में सर्वोच्च 
न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उसे दृढता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। मैं इस बात को 
भी कह चुका हूँ कि यह मामला नाजुक है, भावनाओं से जुड़ा है, अदालत के सामने वर्षो से पड़ा 
है। सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों का जल्दी निबटारा करे, इस बात 'की आवश्यकता है | निबटारा 
जो होगा, उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा और सभी स्वीकार करेंगे, यह मैं आशा करता 
हूँ। इस समय विवादग्रस्त क्षेत्र केंद्र सरकार के संरक्षण में है। उसकी पूरी रक्षा कौ जाएगी। उसकी 
स्थिति में किसीको भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीँ करने दिया जाएगा। वहाँ कड़ा पहरा है, 
सुरक्षा बल लगे हुए हैं । एक मजिस्ट्रेट है, जो चौबीस घंटे तैनात है । सचमुच में प्रतिबंध इतने कड़े 
हैं कि यात्रियों को जाने में कठिनाई हो रही है। अब कोई अचानक आकर गुपचुप तैयारी करके 
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वहाँ मंदिर का निर्माण कर लेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भावनाओं को 
भड़काकर किसी ढाँचे को ढाया जा सकता है, मगर सोमनाथ जैसे भव्य और दिव्य मंदिर का 
निर्माण नहीं किया जा सकता। इस तरह की आशंका मन में से निकाल दें, वर्तमान सरकार के 
चलते ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ६ दिसंबर, १९९२ को जो कुछ हुआ उसकी जाँच लिब्रहेन 
आयोग कर रहा है। आयोग का कार्यकाल ३० जून को समाप्त होने जा रहा है। कुछ माननीय 
सदस्यों ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की माँग की है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, 
इसलिए आयोग की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। 

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जब अयोध्या को हमने नेशनल एजेंडे में 
छोड़ दिया तो आपने उसे क्यों ग्रहण कर लिया। अब अयोध्या के प्रति अगर भक्ति-भाव जागा हो 
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए ऐसे प्रश्नों पर एक संतुलित 
दृष्टिकोण अपनाने को आवश्यकता है, इसमें हमारी तरफ से कमी नहीं होगी। देश में एक 
उत्तरदायित्व का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और यह चर्चा उसमें बाधक न बने, इस 
आशा के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। 
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देश प्रतिबंधों का दंश सह लेगा 


यस्य महोदय, विदेश मंत्रालय पर हुई लंबी बहस का उत्तर सचमुच में इस बात का 
परिचायक है कि माननीय सदस्य विदेश मंत्रालय से संबंधित देश की सुरक्षा से जुडे हुए 
सवालों में बड़ी रुचि लेते हैं। यह स्वाभाविक भी है और यह आवश्यक भी है। हमारे देश में 
विदेश नीति पर हमेशा एक आम सहमति रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समय-समय पर 
कुछ मतभेद नहीं उभरे, लेकिन भारत की विदेश नीति स्वतंत्र हो, स्वावलंबन को बढ़ावा दे, भारत 
के हितों की रक्षा करने में समर्थ हो और विश्व में शांति स्थापना में योगदान दे, यह प्रारंभ से विदेश 
नीति का लक्ष्य रहा है। इसको लेकर एक आम सहमति रही है | जब यह कहा जाता है कि आम 
सहमति टूट गई है तो मेरा निवेदन है कि स्थिति के साथ सही न्याय नहीं किया जाता। हमारी 
विदेश नीति के अंतर्गत सभी पडोसियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की बात है, ये संबंध 
अभी तक स्थापित रहे हैं। जब से इस सरकार ने कार्यभार सँभाला है, इन संबंधों को मजबूत करने 
की दिशा में कदम बढ़े हैं। हमारे राष्ट्रपतिजी अभी नेपाल की सफल यात्रा करके आए हैं। 
बँगलादेश की प्रधानमंत्री थोड़े दिन पहले दिल्ली में आई थीं और उनसे बड़े मैत्रीपूर्ण वातावरण में, 
सहयोग के वातावरण में चर्चा हुई। मालदीव के राष्ट्रपति भी आए थे। वह 'सार्क' सम्मेलन के 
अभी तक अध्यक्ष रहे हैं। अब कोलंबो में वह दूसरे को कार्यभार सौंपेंगे। उनसे भी बड़ी अंतरंग 
बातचीत हुई। हमारे विदेश सचिव अभी बँगलादेश गए थे, वह भूटान की यात्रा भी करके आए हैं। 
तो यह कहना कि भारत अलग-थलग पड़ गया है, यह न्याय करना नहीं है। 

हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारी समस्याएँ. हैं । हमारी तरफ से लगातार यह कोशिश होती रही 
है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हों और सामान्य संबंध मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलें, आर्थिक 
सहयोग के नए दरवाजे खुलें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो; लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान 
से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। पाकिस्तान से वार्त्तां चल रही थी जब पुरानी 
सरकार थी। ढाका में एक फार्मूला भी तैयार हुआ था, जिसके अनुसार बातचीत का क्रम तय होना 
था. लेकिन सात-आठ महीने, पाकिस्तान ने अपनी सहमति नहीं दी। इसके साथ ही देश के भीतर 
ऐसी विरोधी गतिविधियाँ बढ़ाने का प्रयास हुआ, जिनसे कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा 
पैदा हो | जम्मू-कश्मीर जो आज शांत है, जहाँ चुनाव हुए हैं, लोगों ने इच्छा से अपने प्रतिनिधि 


SSS ee में विदेश + 
१० जुलाई, १९९८ को राज्यसभा में विदेश मंत्रालय पर चर्चा का उत्तर। 
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निर्वाचित किए हैं, विधानसभा काम कर रही है, यात्री बड़ी संख्या में जा रहे हैं, पर्यटक भी बड़ी 
संख्या में पहुँच रहे हैं; लेकिन एक आशंका का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ 
कहा जा रहा है कि इस भूखंड में तनाव है। कहाँ तनाव है ? हम तो तनाव नहीं चाहते। सीमा पर 
गोलीबारी होती है, पहले से भी होती रही है। कुछ प्रश्न हैं, जो अनिर्णीत पडे हैं, उन्हें बातचीत के 
द्वारा ही हल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान को साथ-साथ रहना है। हम पड़ोसी नहीं 
बदल सकते। मित्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, विरोधियों की संख्या भी घटा सकते हैं; लेकिन 
पड़ोसी जैसा है, हम और वे अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें, इस बात का हमेशा प्रयास हुआ है | यह 
प्रयास जारी रहेगा। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्रीजी को पत्र लिखा था, उन्हें निमंत्रण दिया कि 
हमारी आपकी मुलाकात होनी चाहिए। कोलंबो में मुलाकात होगी और फिर बातचीत का सिलसिला 
शुरू हो जाएगा, यह मैं आशा करता हूँ। “शिमला समझौते ' के अंतर्गत सभी समस्याएँ द्विपक्षीय 
तरीके से हल होनी हैं, किसीकी मध्यस्थता को आवश्यकता नहीं है । जो सद्भावना के कारण कुछ 
भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनके हम आभारी हैं; लेकिन अपनी समस्याओं से हम स्वयं जूझेंगे 
और अपने पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे | 
सभापति महोदय, आप केयरो गए थे, जी-१५ की बैठक में भाग लेने के लिए। आपके 
नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गया था। उस बैठक में कहीं भारत को अलग-थलग किया जाए, यह 
वातावरण नहीं था। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, काफी प्रयास किये गए कि भारत का नाम 
लेकर परमाणु विस्फोट करने के लिए भारत की निंदा की जाए, लेकिन इसे समर्थन नहीं मिला है | 
यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा के खिलाफ भी था-इस तरह की माँग करना। हम वहाँ 
द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं करते हैं। भारत जैसे देश को, इतने प्राचीन और विशाल देश को, 
जिसकी जनसंख्या १०० करोड़ है और जिसमें अपरिमित क्षमताएं हैं, ५० वर्ष की हमारी उपलब्धियाँ 
हैं और विश्व इस बात को समझ रहा है। दो-तीन महीने पहले जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन है। 
हमने पोखरण-दो में जो कुछ किया, वह सुरक्षा की आशंकाओं को देखते हुए किया और सुरक्षा 
के बारे में हमारी आशंकाएँ हैं, यह वे भी स्वीकार करने लगे हैं, जो हमारे अणु-परीक्षण के कट्टर 
विरोधी हैं। लेकिन यह पहला अवसर नहीं है, जब ऐसा हुआ। जब भारत ने एन.पी.टी. पर 
दस्तखत करने के लिए मना किया था, उस समय सारी दुनिया जैसे हमारे खिलाफ उमड़ पड़ी थी। 
भारत को कठोरतम आलोचना हुई थी; लेकिन भारत ने कहा कि हमारे लिए सिद्धांत का सवाल है 
हम भेदभावमूलक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और उस समय जो सदन में सदस्यों ने प्रतिक्रिया 
व्यक्त को थी, पोखरण के प्रथम विस्फोट के बाद, देश में जैसा वातावरण बना था, सभापति 
महोदय, उस समय आप भी सदन के सदस्य थे और आपने भी चर्चा में भाग लिया था और आपने 
१९७४ के विस्फोट के बारे में कहा था : 
“मेरा निजी अनुभव है कि रोकने का फैसला किया जा चुका है । हमें यह बहुत पहले करना 
चाहिए था। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति शासन”! 
ये आरोप लगाए गए थे कि १९७४ का अणु-परीक्षण क्यों किया गया, क्योंकि चुनाव 
आनेबाले हैं, क्योंकि सरकार के सामने और भी कठिनाइयाँ हैं। और उनका उत्तर देते हुए यह बात 
बड़े बलपूर्वक ढंग से कही गई थी : 
“SH यह बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में नहीं 
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कहना चाहिए राष्ट्रपति शासन | यह हमारे विपक्ष की बीमार मानसिकता दिखाता है । इससे यह 
पता लगता है कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों और सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम को नीचे 
करने की कोशिश की जा रही है।'' 

इतिहास अपने को दोहरा रहा है, पूरी मात्रा में नहीं तो कुछ अंशों में दोहरा रहा है। जो उस 
समय सत्ता में थे, वे प्रतिपक्ष में हैं, जो उस समय प्रतिपक्ष में थे, वे सत्ता में हैं। लेकिन देश की 
सुरक्षा के बुनियादी सवाल बदलती हुई राजनीति पर निर्भर नहीं रह सकते, न निर्भर रहने चाहिए। 

इस चर्चा में भी यह प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि हमारा प्रचार जितना 
प्रभावशाली होना चाहिए, उतना नहीं है। उसमें कमियाँ हैं, मैं मानता हूँ। जो हमारे दृष्टिकोण से 
सहमत नहीं हैं, वे हमारा विरोध करते हैं, लेकिन जो सहमत भी हैं, वे भी इतना साहस नहीं जुटा 
पाते कि सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें | आर्थिक शवित इसमें अपना खेल खेलती 
है। प्रचार की कमी की शिकायत श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी हुई थी। सदन में बहस का 
जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हुँ: 

“कोई घटना या जानकारी यदि माननीय सदस्यों को मिलती है तो वे तुरंत हमें सूचित करें। 
हमारा प्रयास रहेगा कि उसका इस्तेमाल हमारी सेवाओं और मिशनों के कामकाज को बेहतर 
बनाने में किया जाए। लेकिन जब हम विदेशों में प्रचार या हमारे मिशनों द्वारा उन देशों में भारत की 
छवि प्रस्तुत करने के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम संप्र'भुस्वतंत्र 
देशों के बारे में बात कर रहे हैं। उन देशों का अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में अपना दृष्टिकोण होता 
है| उनका हमारे राष्ट्रीय हितों से कोई लेना-देना नहीं है | उनका नजरिया वहीं तक केंद्रित होता है, 
जो उनके हित में हो और उसी छवि को वे अमूमन अपने देश में चित्रित करते हैं। इसलिए हमारा 
मुख्य कार्य यह है कि हम उन देशों से अपने राष्ट्रीय हितों के मामले में सहयोग प्राप्त करने का 
उनसे मिलते हों, जैसाकि हम अन्य बहुत से देशों के साथ करते हैं। 


प्रयास करें, जहाँ हमारे हित उन i क 
एक-दूसरे से बेहतर तारतम्य बिठाकर और दूसरे 


जहाँ हमारे दृष्टिकोण अलग-अलग हों, वहाँ हम 
के दृष्टिकोण को बेहतर समझकर परस्पर सहयोग करने का प्रयास करें ।'' | 
फिर इंदिराजी ने अपने भाषण में एक बात और कही थी, मैं उसका उल्लेख करना चाहुँगा : 


“हम आशा करते हैं कि अब देश में एकजुटता की छवि दिखाई देगी न कि मतभेद की। 


अब देश में विकास होगा न कि अस्थिरता। अब हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करेंगे न 
कि व्यर्थ के विचारों में उलझे रहेंगे। इन चीजों से ही हमारे विदेशों से संबंध निर्धारित और 

प्रभावित होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते E ।'' 
अगर हम स्वयं ही आत्मनिंदा के शिकार हो जाएँगे, अगर हम स्वयं ही अपने वैज्ञानिकों, 
इंजीनियरों और रकनीशियंस की उपलब्धि को सही रूप में नहीं आँकेंगे तो फिर दुनिया में आलोचना 
हो और हर एक देश अपने हित के हिसाब से आचरण करता है तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। 
सभापतिजी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। सरकार की कमियां, 
सरकार की खामियाँ, यदि आलोचना का विषय हैं तो होनी चाहिए। हम भी आलोचना करते रहे 
हैं। लेकिन देश के जीवन में एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है, जिसमें अगर देश एकता को तसवीर 
प्रस्तुत नहीं कर सकता तो हमारे राष्ट्रीय हितों पर आँच आती है । में कुछ पुराने भाषण देख रहा 
था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंहजी, जो इस समय लंदन में इलाज के लिए हैं, उन्होंने वहाँ बी.बी.सी. 
संसद में / ३४३ 
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को एक भेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु परीक्षण को कम करके नहीं आँका 
जाना चाहिए, वैज्ञानिकों को कद्र होनी चाहिए। पहले पोखरण के समय वी.पी. सिंह की क्या 
प्रतिक्रिया थी, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत È | 

उपाध्यक्ष महोदय, यदि पोखरण विस्फोट से किसी दंतकथा का भंडाफोड़ हुआ है तो बह यह 
है कि महत्त्वपूर्ण तकनीक पर केवल कुछ देशों का ही विशेषाधिकार रह सकता है | इन विस्फोटों 
ने उन लोगों के विचारों पर तुषारापात कर दिया है, जिन्होंने इस दृष्टिकोण से दुनिया की व्यवस्था 
बनाए रखने का सपना देखा था। आज उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। आज वे हमें 
परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू करने का दोषी करार दे रहे हैं । वे इस बात से डर के मारे पीले पड़ 
गए हैँ कि भारत जैसा देश भी ऐसा कर सकता है। अन्य छोटे देश भी गैर जिम्मेदार- भारत द्वारा 
दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं और परमाणु बम बनाने जैसा गंदा काम कर सकते हैं। परमाणु 
हथियारसंपन्न देशों ने तो यह काम अपने लिए सुरक्षित कर रखा था। क्या उच्च विचार हैं। 

बी.पी. सिंह के शब्दों का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ : 

“मेरी इच्छा तो यह थी कि ऐसा तो हिरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु बम गिराने के 
बटन दबाए जाने से पहले हुआ होता। जिन बड़े देशों ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परमाणु 
हथियारों को बहुत महत्त्व दिया था आज वे इस बात से डरे हुए हें कि कहीं छोटे-छोटे देश भी 
अपने बम न बनाएँ। अब यह सबको जान लेना चाहिए कि यदि कोई और देश अब परमाणु 
हथियार बनाता है तो वह पोखरण के नहीं, बल्कि हिरोशिमा के दिखाए रास्ते पर चलेगा।'' 

ये शब्द कितने सत्य हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे आलोचक हैं। हमारे उनसे मतभेद 
हैं। लेकिन लंदन में रोग शैया पर पड़े हुए उनकी प्रतिक्रिया सचमुच में एक राष्ट्रवादी की प्रतिक्रिया 
है। फिर हम तो यह स्पष्ट कर चुके हैं और इसको लगातार स्पष्ट करते रहेंगे कि हमने जो कुछ 
किया है, अपनी सिक्यूरिटी कंसर्न को ध्यान में रखकर किया है। किसीके खिलाफ हमने कदम 
नहीं उठाया। सारा वातावरण पिछले तीन दशकों से बिगड़ा है। भारत की जिस दिशा में हम देखें 
एटमी हथियार हैं । हमारी तैयारी तो अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयोगों से, अपने उपकरणों से, अपने 
वैज्ञानिकों से है, लेकिन इधर-उधर से हेराफेरी का सामान लेकर जिन्होंने हथियार जोड़ने में 
सफलता पाई है, उनके इरादों को हमें समझना होगा। 

जहाँ तक चीन का संबंध है, चीन के साथ हम अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं 
और सचमुच में संबंध सामान्य हैं भी। श्री जॉर्ज फर्नाडीज के जिस वक्तव्य की बड़ी चर्चा की 
जाती है, उसका स्पष्टीकरण प्रमुखता से नहीं छपा और जो वक्तव्य उन्होंने दिया नहीं था, वह 
बड़ी प्रमुखता से छप गया। जब चीन के नेताओं से हमारी बात होती है तो वह बातचीत खुलकर 
होती है और होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने मतभेदों को प्रकट करना, यह 
आवश्यक नहीं है। बरसों बाद चीन के साथ मुठभेड़ के पश्चात्‌, जब देश में जनता सरकार थी तो 
उसके विदेश मंत्री के नाते कई साल बाद मैंने चीन की यात्रा की थी और उस यात्रा के बाद श्री 
नरसिम्हा राव और राजीव गांधी ने जिन समझौतों की पुष्टि की, उन्हें विस्तृत रूप दिया, व्यापक 
रूप दिया, उनकी नींव उस समय रखी गई थी कि सीमा पर पीस और ट्रैक्विलिटी रहेगी और सीमा 
पर शांति है, स्थिरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सीमा के बारे में जो चर्चा चल रही है, उसमें 
गति आए, प्रश्‍न हल होते जाएँ। देखें, इस संबंध में क्‍या प्रतिक्रिया हमें मिलती है? 
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सभापति महोदय, सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के विरुद्ध देश को तैयार करने का प्रयास 
किया है। मैं इस सुझाव से सहमत हूँ कि इस संबंध में प्रतिपक्ष के साथ लगातार विचार-विनिमय 
होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसमें कोई बाधा नहीं है। हमारी तरफ से कोई कठिनाई नहीं है । 
पोखरण के बाद बातचीत हुई भी थी। हम तो पोखरण के पहले प्रतिपक्ष के नेतां को इसके बारे में 
सूचना देना चाहते थे, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। बाद में चर्चा हुई तो यह बात संतोष के साथ 
ग्रहण की गई कि इतने बड़े पैमाने पर प्रतिपक्ष को साथ लेने का प्रयास पहले नहीं हुआ था। मैं 
पहले भी कह चुका हूँ, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि १९७४ में मैं प्रतिपक्ष में था और 
अच्छा सदस्य था। हमें तो पोखरण के बारे में भनक भी नहीं पड़ी। 

हमने शिकायत नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा नाजुक मामला है कि यह सार्वजनिक 
चर्चा का विषय नहीं बन सकता। इस स्थिति को समझने की जरूरत है। 

मैं आर्थिक प्रश्नों की चर्चा कर रहा था। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे प्रतिबंध किस 
सीमा तक परिणाम पैदा करेंगे, यह कहना मुश्किल है। डॉलरों की संख्या में उनका जोड़ लगाना 
मुश्किल है। कल प्रणव बाबू ने इस बात का उल्लेख किया था। लेकिन मोटे तौर पर यह बात 
स्पष्ट हो गई है कि जो सहायता हमें मिल रही थी, और मानवीय कार्यों के लिए मिल रही थी, 
उसमें कोई बाधा पैदा नहीं होगी। जो पाइप लाइन में है, वह प्राप्त होगा। 

एनरॉन की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को इस बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी गई 
है। उसका प्रयास होगा कि अन्य बैंकों से संबंध स्थापित करें। उनकी जिम्मेदारी है कि जो 
समझौता हुआ है, उसके अनुसार वे प्रकल्प को पूरा करें। के 

जिन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, अब उन्हीं देशों में बहस हो रही है कि प्रतिबंध लगाना ठीक है 
या नहीं; और नुकसान ज्यादा किसको होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाए गए हैं या जिसने 
प्रतिबंध लगाए हैं ? इसमें हम कोई संतोष अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की ARA 
आनी प्रोडक्टिव हैं, यह समझ में आ रहा है। अगर थोड़ी-बहुत कठिनाई होती है तो उसे सहने के 


लिए देश तैयार है और देश तैयार होना चाहिए; और इस काम में हमें आपका सहयोग प्राप्त होगा, 
इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। ह 
प्रतिबंध लगे हैं वे देश के विरुद्ध लगे हें । जनता को उसका परिणाम भुगतना पडेगा | देश में 
क्षमता है, शक्ति है और इसलिए हम स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक 
विवरण का सवाल है तो में प्रतिपक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ । आपको विश्वास में लेने 
के लिए तैयार हूँ और आपकी सलाह और आपके परामर्श के अनुसार इस तरह को भविष्य मे 
रणनीति बनाई जाए, इसके अनुसार भी सरकार चलने के लिए तैयार है। कठिनाई तब होती है 
जब राष्ट्र हित के ऊपर अन्य हितों को रखा जाता है। थोड़ा-बहुत राजनीति में समझ सकता ral 
लेकिन विश्‍व में भारत की बिखरी हुई तसवीर जाए तो हम देश के साथ न्याय नहीं करेंगे l 
सभापति महोदय, चर्चा में अनेक Fee उठाए गए थे। सी.टी.बी.टी. के बारे में लगातार 
सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत सी.टी.बी.टी. को स्वीकार करेगा और हमसे कहा जा रहा है 
कि हम बिना शर्त स्वीकार कर लें और तत्काल स्वीकार कर लें। यह हमें मंजूर eek है। हमने 
घोषणा कर दी है कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे ne लगा दिया ZI | को 
हम डी. जूरे कानून का रूप देने की तैयारी कर रहे हैं | हम उम्मीद करते हैं कि बडे देश, जिनके 
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पास एटमी हथियारों के ढेर लगे हैं, वे इस बात पर विचार करेंगे । सचमुच में वक्त आ गया है जब 
भारत और पाकिस्तान मिलकर, क्योंकि अब दोनों अणु weal से संपन्न देश हैं, एक तो आपस में 
यह समझौता करें कि इन हथियारों का पहले प्रयोग करनेवाले वे नहीं होंगे और फिर दूसरे, दोनों 
मिलकर विश्व के एटमी देशों से कहें कि आप इन हथियारों को समाप्त करने का एक समयबद्ध 
कार्यक्रम बनाइए। 
ये हथियार के अंबार क्यों लगाए जा रहे हैं ये किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं ? देश को 
इस बारे में अपना मन बनाना पड़ेगा। दुनिया को इस वर्तमान विकृति की व्यवस्था को अस्वीकार 
करना होगा। हम चाहते हैं-पूर्ण एटमी निशस्त्रीकरण। श्री राजीव गांधी ने इस संबंध में एक बड़ी 
योजना यूनाइटेड नेशंस में प्रस्तुत की थी। उसके साथ किसी संकट का सामना करने के लिए हम 
तैयार रहें, यह भी तैयारी होती रही थी। 
इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि पोखरण-दो के सवाल पर देश में आम सहमति टूट गई, यह 
कहना ठीक नहीं होगा। हम ऑप्शन खुला रखें, इसपर तो सारा देश एकमत था। हम भी इसमें 
शामिल थे, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है, यह जब हमने देखा और किस तरह से 
प्रक्षेपास्त्र बनाए जा रहे हैं, चुनौतियाँ दी जा रही हैं तो हमें लगा कि अब ऑप्शन को एक्सरसाइज 
करने का अवसर आ गया है। कठिनाइयाँ होंगी, हम जानते थे, लेकिन राजनीतिक दल एक सही 
रवैया अपनाएँगे, विशेषकर वे, जिनके हाथों में सत्ता रही है, इसकी हमें बड़ी आशा थी। 
ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अब माँग की है और यह कहा है कि : 
“कांग्रेस ने भाजपा सरकार की इसलिए आलोचना की है कि उसने परमाणु कार्यक्रम को 
हथियारों में बदलने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।'' 
वेपनाइजेशन की बात हो रही है। हमारे ऊपर दबाव है कि हम वेपनाइजेशन न करें, हमारे 
ऊपर दबाव है कि हम मिसाइल्स के मामले में और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उन्हें स्वीकार 
कर लें। यह स्थिति हमें मंजूर नहीं है। आत्मरक्षा के लिए और हम एक स्वतंत्र सर्व-प्रभुतासंपन्न 
देश हैं, जो ५० साल में संकटों में से निकला है, बह देश ऐसे किसी सशर्त समझौते को स्वीकार 
नहीं करेगा। हम सी.टी.बी.टी. पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं । जिनेवा में आणविक निरस्त्रीकरण 
की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनको भी हम प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं, उनमें भाग 
लेने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से एक दृष्टिकोण, एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा 
है। किसीको उसमें दुर्बलता की गंध नहीं आनी चाहिए और न पराक्रमशूरता का एहसास मिलना 
चाहिए। सुरक्षा से जुड़े हुए मामले गंभीर मामले हैं और उनका फैसला शांति के साथ करने की 
आवश्यकता है। 
सभापतिजी, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इतनी लंबी चर्चा में भाग लेकर 
अपने सुझावों से हमें लाभान्वित किया। मैं सारे भाषण तो नहीं सुन सका, लेकिन मैंने उनका 
संक्षिप्त रूप देखा है और मुझे लगा है कि कुछ वक्‍ताओं को छोड़कर इस बार आलोचना रचनात्मक 
ज्यादा थी, सहयोगात्मक ज्यादा थी। हम इसका संतोषजनक प्रत्युत्तर देंगे। मैं सदन को विश्वास 
दिलाता हूँ कि आम सहमति पर देश की विदेश नीति को और देश की कूटनीति को प्रभावशाली 
ढंग से चलाने का काम यह सरकार करती रहेगी तथा इस कार्य में हमें सदन की सद्भावना प्राप्त 
होगी। मैं यह आशा व्यक्त करके समाप्त करना चाहता हूँ। 
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सदन A कल जो हुआ, शर्मनाक हुआ 


a महोदय, कल सदन में जो कुछ हुआ, उससे हम सब लोगों का माथा शरम से झुक 
गया। सदन में विरोध प्रकट किए जाते रहे हैं, लेकिन कल तो लक्ष्मण-रेखा पार हो गई। 
लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं। मतभेदों को प्रकट करने का एक तरीका है। हम संसार का 
सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। कल जो कुछ हुआ, वह हमारे दावे को झुठलाता है | 
लोकतंत्र मर्यादाहीन नहीं हो सकता! फिर वह भीड़तंत्र में बदल जाएगा। अगर यह सदन, यह 
संसद शालीनता से व्यवहार नहीं करेगी, इसके सदस्य शालीनता से आचरण नहीं करेंगे तो प्रदेशों 
की विधानसभाओं में क्या होगा, कया हो रहा है, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोकतंत्र का 
अर्थ है-बहुमत की बात मानना। जो अल्पमत में हैं, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होना 
चाहिए, लेकिन उन्हें यह स्वीकार भी करना चाहिए कि वे अल्पमत में हैं और भविष्य में जब वे 
बहुमत में आएँगे तो फिर उनको बात स्वीकार्य होगी। अब अगर अल्पमत यह फैसला कर ले कि 
वह बहुमत की चलने नहीं देगा, सदन को चलने नहीं देगा, थोड़ी देर के लिए प्रतिरोध-विरोध 
समझ में आ सकता È | 

जैसा कॉमरेड इंद्रजीत गुप्त ने कहा, इस सदन का इतने दिनों तक लगातार बहिष्कार होता 
रहा, लेकिन एक सीमा में रहे। कल तो सारी सीमाएँ टूट गईं। अब मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना 
चाहता। मैं ४० साल से अधिक समय से संसद से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा पीडादायक, ऐसा दुखदायी 
दृश्य कभी देखने को नहीँ मिला। कल जो कुछ हुआ, दो दलों के नेताओं-श्री मुलायम सिंह 
यादव और श्री लालू प्रसाद ने माफी माँगी है। वे कहते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी माफी 
माँगी थी | सदन को उसे स्वीकार करता चाहिए। हम oft स्वीकार करते हैं | में अपने संसदीय कार्य 
मंत्री” 

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी 
अच्छी बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ कहिए। 


वाजपेयी : मैं आपसे सहमत हूँ। अगर माफी हदय से है तो सबसे बड़ी सजा हे | मैं संसदीय 


कार्य मंत्री से कहूँगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह उसपर जोर न दें और सदन आगे 


कार्रवाई चलाए। 


) : वे माफी भी माँगते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। यह 


5 FO Bee 5 स्न aah 
१४ जुलाई, १९९८ को लोकसभा में महिला विधेयक पर चर्चा के दौरान हुई टीका- पर प्रतिक्रिया । 
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लोकपाल विधेयक की परिधि 


oe महोदय, मैं लोकपाल विधेयक के समर्थन में दो शब्द कहना चाहूँगा। यह विधेयक 
जन्म-मरण के अनेक फेरे पार करके आज को स्थिति में पहुँचा है। जब १९६६ में मोरारजी 
भाई की अध्यक्षता में ' एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ' का निर्माण हुआ तो उन्होंने दो संस्थाओं 
के बारे में सुझाव दिए थे--एक लोकपाल और दूसरा लोकायुक्त | लोकायुक्त का गठन राज्यों में 
हो गया और लोकायुक्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लोकपाल का प्रश्न है, बार-बार 
लोकसभा के सामने प्रस्ताव लाए गए, विधेयक पेश हुए, चर्चाएँ भी हुईं, समितियाँ बनीं और यह 
सिलसिला १९६८ में शुरू हुआ। १९७१ में इसके लिए विचार का प्रबंध हुआ। १९८५ में फिर से 
इसे लाया गया, क्योंकि विधेयक पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाती थी, बीच में ही 
तिरोहित हो जाती थी। १९९६ में आखिरी बार प्रयत्न हुआ था कि इसे कानून का रूप दे दिया 
जाए, लेकिन तब भी लोकसभा के भंग होने की स्थिति पैदा हो गई । हमने अपने नेशनल एजेंडा 
फॉर गवर्नेंस में इस विधेयक को कानून का रूप देने का वचन दिया है। आज हम अपना वचन पूरा 
कर रहे हैं । हमने यह भी वचन दिया था कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक की परिधि में लाया जाए। 
यह चर्चा का विषय है, इसपर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, चर्चा के दौरान वे सामने आ 
सकते हैं; लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम चाहते हैं कि मंत्रियों, प्रधानमंत्री तथा संसद 
सदस्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी संसद का सदस्य होता है। कानून सभी 
पब्लिक सर्वेट्स पर लागू होगा और सभी संसद सदस्य उसकी सीमा में आएँगे। क्योंकि 
अब (व्यवधान) 

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्रीजी जो बिल पेश कर रहे हैं, इसमें 
सांसद और विधायक को जाँच के घेरे में क्यों ला रहे हैं सांसद को तो वेतन भी पंद्रह सौ रुपए 
मिलता है। मजदूरों को जो मिनिमम वेजिज मिलता है, उससे भी कम सांसदों को मिलता है। 
इसलिए इनको इससे बाहर रखें ।*(व्यवधान) i 

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सांसदों का वेतन पंद्रह सौ रुपए È! 
एम.पी. को इसकी परिधि से बाहर कर दिया जाए। चूँकि यह मिनिमम वेजिज से भी कम 
èr (व्यवधान) 


२ अगस्त, १९९८ को लोकसभा में लोकपाल विधेयक के समर्थन में वक्‍तव्य । 
३४८ / संकछ७-anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


डॉ. शफीकुरहमान बर्क (मुरादाबाद) : एक चपरासी का वेतन भी हमसे ज्यादा है । प्रधानमंत्रीजी 
लोकपाल बिल तो ला रहे हैं, लेकिन संसद सदस्यों का वेतन बढ़ाने के बारे में भी कुछ 
सोचिए | (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, लोकपाल में तीन सदस्य होंगे और तीनों न्यायपालिका से 
आएँगे। लोकपाल और अन्य दो सदस्यों का चयन करने के लिए एक समिति बनेगी, उपराष्ट्रपति 
उसके अध्यक्ष होंगे और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, उस सदन का नेता, 
जिसमें प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होगा, वह शामिल किया जाएगा और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, 
राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता” (व्यवधान) 

लोकपाल सार्वजनिक पदारूढ़ व्यक्तियों के खिलाफ उन शिकायतों की जाँच करेगा, जो 
“प्रिवेशन ऑफ करप्शन एक्ट, १९८८' के अधीन दंडनीय होंगे। लोकपाल के अध्यक्ष अथवा 
सदस्य, यदि वे किसी सदन के सदस्य होंगे, सांसद होंगे या विधानमंडल के सदस्य होंगे तो उन्हें 
उनसे त्यागपत्र देना पड़ेगा" (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आगे समय नहीं लेना चाहता हूँ। विधेयक विचार के लिए 
प्रस्तुत किया जा रहा है और सदन को उसपर विचार का पूरा मौका मिलेगा | मेरा इरादा मोटी-मोटी 
रूपरेखा सदस्यों के सामने रखने का था, जिसकी वजह से इंट्रोडवशन में आसानी हो और इंट्रोडक्शन 
में जो संभावित आपत्तियाँ हैं, उनका निराकरण किया जा सके। मुझे इस अवसर पर और ज्यादा 


कुछ नहीं कहना है। 
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सार्क और मेरी कोलंबो यात्रा 


अ महोदय, पिछले कुछ सप्ताहों में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और हमारी विदेश 
नीति के बारे में ताजे घटनाक्रम से इस सदन को नियमित अवगत कराया है। आज मैं इस 
अवसर का उपयोग अभी हाल ही में हुई घटनाओं, विशेषकर सार्क सम्मेलन, पाकिस्तान के साथ 
हमारे संबंधों, ए.आर.एफ. और आशियान की बैठकों में हुई बातचीत के बारे में माननीय सदस्यों 
को जानकारी देने में करूँगा | 

में दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए २८ से ३१ जुलाई तक कोलंबो की यात्रा 
पर गया था। मेरे साथ वाणिज्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विदेश राज्य मंत्री भी गए 
थे। विदेश राज्य मंत्री ने शिखर सम्मेलन के पहले हुई मंत्री स्तर की बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 
का नेतृत्व किया था। 

इस शिखर सम्मेलन में फिर एक बार सार्क के सदस्य देशों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा 
देने की सामूहिक इच्छा को दोहराया गया है। सम्मेलन में हमारे इस दृष्टिकोण के बारे में आम 
सहमति थी कि हमारे समक्ष उपस्थित चुनौतियों का मुकाबला करने और दुनिया की आर्थिक 
स्थिति में हुए मूल परिवर्तनों से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आपसी 
और सार्क के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाया 
जाए। शिखर सम्मेलन की कार्यसूची और बातचीत इन्हीं विषयों पर केंद्रित रही । 

बेठक में इस बात पर सहमति हुई कि इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में 
सार्क देशों को प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। इस उद्देश्य को कार्य रूप देने के लिए एक 
व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। विशेषज्ञ दल 
विचार-विमर्श के दौरान स्वतंत्र व्यापार और उसके लिए सुविधाएँ आदि उपलब्ध कराने की समय 
सारणी भी तय करेगा। ये फैसले करते समय यह दल कम विकसित देशों की चिंताओं को भी 
ध्यान में रखेगा। इसके साथ ही दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत चल रही 
बातचीत का तीसरा दौर पूरा करने और अगले दौर की बातचीत शुरू करने के लिए कदम उठाए 
जाएँगे। 


हमने व्यापार को मुक्त करने की गति को तेज करने के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण कदम उठाने 


३ अगस्त, १९९८ को लोकसभा मे सार्क सम्मेलन पर वक्तव्य । 
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के प्रति अपनी तत्परता और वचनबद्धता को दोहराया है। मैंने अपनी सरकार के इस फैसले की 
घोषणा की कि भारत १ अगस्त, १९९८ से सार्क देशों से आयात पर लगे मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को 
हटा रहा है । इस फैसले के आर्थिक क्षेत्रों पर दूरगामी रचनात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसके परिणामस्वरूप 
क्षेत्र का और विकास होगा। इस घोषणा का स्वागत किया गया है। हमने अपनी यह इच्छा भी 
जाहिर की है कि भारत इच्छुक सार्क देशों के साथ मुक्‍त व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौता करने 
को तैयार है। श्रीलंका ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। 

हमारी बातचीत के दौरान महसूस किया गया कि व्यापार संबंधी संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा 
देकर पर्यटन जैसी व्यापारिक सेवाओं में अधिक विनियोजन करने में व्यापार के उदारीकरण से 
अधिक और संतुलित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत द्वारा सार्क देशों की फास्ट ट्रैक 
परियोजनाओं में विनियोजन के लिए धन राशि में भारी बढ़ोतरी करने का स्वागत किया गया। 
भारत ने हाल ही में फैसला किया है कि विनियोजन की यह राशि ८० लाख अमेरिकी डॉलर से 
बढ़ाकर १ करोड़ ५० लाख डॉलर कर दी जाए। इससे भारत द्वारा किया गया विनियोजन बढ़ेगा 
और इससे व्यापार को अधिक फलने-फूलने का मौका मिलेगा। 

सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सार्क देशों 
के लिए सामाजिक चार्टर बनाने, महिलाओं और बच्चों को गैर कानूनी तस्करी से निपटने के लिए 
समझौता करना आदि शामिल है। इस समझौते पर अगले शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएँगे। 
बाल कल्याण के लिए एक क्षेत्रीय समझौते को भी विकसित किया जाएगा। 

हमने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बहुत महत्त्व दिया। भारत ने सार्क देशों के विज्ञान और 
तकनीकी मामलों के मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है | इस बैठक में ग्रामीण 
क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में पहल करने 
पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, जिससे कि ग्रामीण कषत्रं में रहनेवालों को लाभ मिल सके | हमने 
चिकित्सा के परंपरागत तरीकों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की उपयोगिता के महत्त्व की ओर ध्यान 
आकर्षित किया। हमने इस उद्देश्य के लिए सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का 
प्रस्ताव किया है। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के प्रति अपने सहयोग को 


वचनबद्धता को दोहराया है । 


सार्क सम्मेलन के दौरान मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपतियों और भूटान की मंत्रिपरिषद्‌ 


के अध्यक्ष के साथ हुई मेरी द्विपक्षीय बातचीत की ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता ži 
इन बैठकों ने हमें अपने परंपरागत संबंधों को और मजबूत करने, आपसी संबंधों की समीक्षा, 
परिणामकारी बातचीत करने, विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने और एक-दूसरे 


के दृष्टिकोणों को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान किया। 
मैंने अन्य नेताओं के साथ बातचीत के अवसर का उपयोग शांति और स्थिरता के प्रति अपनी 


वचनबद्धता को दोहराने और हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटों के प्रति आशंकाओं 
को निर्मूल करने के लिए किया। विश्व को परमाणुमुक्त बनाने और व्यापक तथा पक्षपातरहित 
विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण व्यवस्था लागू. करने की दिशा में उद्देश्यजनक बातचीत तुरंत 


शुरू करने की आवश्यकदा पर सहमति थी। 
शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए की गई श्रेष्ठ व्यवस्था करने के लिए हमने श्रीलंका 
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सरकार को अपनी प्रसन्नता से अवगत कराया। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा ने जिस प्रकार शिखर 
सम्मेलन की बैठकों का दूरदृष्टि और दक्षता से संचालन किया, उसके लिए हमने विशेष रूप से 
साधुवाद व्यक्त किया । सार्क के अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारियाँ सँभालने के अवसर पर हम 
उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। श्रीलंका को पूर्ण सहयोग देने का हम आश्वासन 
देते हैं। 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ बातचीत में मैंने पाकिस्तान के 
साथ शांति और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराया। २९ जुलाई 
को श्री शरीफ के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई । हमने उन्हें बताया कि सुरक्षित, स्थायित्व और 
समृद्धशील पाकिस्तान भारत के हित में है । 

मैंने उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को मिलकर परस्पर आशा और विश्वास का वातावरण 
बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग 

* करके लाभ के अवसरों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे देशों में 

रहनेवालों का जीवन स्तर सुधर सके। मैंने इस बात की आवश्यकता को भी दोहराया कि आपसी 
मतभेदों को दूर करने के लिए हमें विवेकयुक्त और व्यावहारिक तरीके से मिलकर काम करना है। 
हमारी बातचीत का माहौल सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रहा। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नवाज 
शरीफ के साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत जारी रहेगी। 

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मेरी चर्चा में अधिकारी स्तर पर हमारी बातचीत का भी 
उल्लेख हुआ। माननीय सदस्यों को याद होगा कि अधिकारिक स्तर की बातचीत पिछले वर्ष फिर 
शुरू हुई थी। इस बातचीत में शामिल किए जानेवाले विषयों की सूची जून १९९४ में हुई बातचीत 
के दौरान तय की गई थी। इस बारे में प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका È हमने 
अपने विदेश सचिवों को निर्देश दिया कि वे मिलें और इस प्रक्रिया को पूरा करें। 

भारत लगातार पाकिस्तान के साथ सीधे व्यापक बातचीत करने को अपनी प्रतिबद्धता दोहराता 
रहा है। यह व्यापक और सतत प्रक्रिया ही आशा और विश्वास का वातावरण बनाने में सहायक 
होगी। परस्पर लाभ और सहयोग के अवसर बढ़ेंगे और द्विपक्षीय मामलों को हल करने में मदद 
मिलेगी। हमारी बातचीत संबंधों को संपूर्णता को लेकर होनी चाहिए। टुकड़ों-टुकड़ों में और 
संकुचित दृष्टिकोण से बातचीत का कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो व्यापक और चिरस्थायी संबंध 
बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कामकाजी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और परस्पर विश्वास 
बढ़ाने के उद्देश्य से की गई सीधी बातचीत दोनों देशों के आम लोगों के बीच सबंधों के बढ़ने से 
बातावरण को रचनात्मक बनाने में मदद मिलेगी । इस वातावरण में विचार-विमर्श के कठिन मुददों 
पर भी उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत की जा सकेगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी यह मानता है कि 
जम्मू-कश्मीर सहित भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादास्पद मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके 
से द्विपक्षीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा सुझाए गए तरीके से व्यापक रूप से 
प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें रचनात्मकता और सततता रहेगी और साथ ही 
परस्पर विश्वास बढ़ाने, सहयोग करने और सभी बकाया मुद्दों को हल करने के लिए उद्देश्यपूर्ण 
बातचीत के अवसर मिलेंगे। 

कोलंबो में हमारे विदेश सचिव मिले और उनके बीच इस विषय पर बातचीत हुई। हम इस 


३५२ / सकल्प-काल 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रक्रिया को जारी रखेंगे। राजनयिकों के माध्यम से हमारे संपर्क बने रहेंगे, जिससे कि कोई 
समझौता हो जाए और बातचीत जारी रखी जा सके। 

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत में मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद 
को समर्थन और बढ़ावा मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण संबंधों की हमारी समान इच्छा के अनुरूप नहीं 
है। ये गतिविधियाँ तुरंत रोकी जानी चाहिए। 

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हम इस वर्ष के आशियान के मंत्रिस्तर के 
सम्मेलन में शामिल हुए थे। यह आशियान के सहयोगी देशों के साथ संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा है। २४ से २९ जुलाई के बीच 'आशियान रीजनल फोरम ' की बैठक में भी हम शामिल 
हुए। हमारे मंत्रिमंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया । हमारी सरकार ने आशियान 
देशों और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ सहयोग को और मजबूत करने की अपनी नीति को 
दोहराया। द्विपक्षीय संपर्कों के अलावा सहयोगी देश और ए.आर.एफ. की व्यवस्था के तहत हमने 
उनसे सक्रिय संपर्क बनाए रखा है। इस वर्ष इन बैठकों में शामिल होना हमारे लिए विशेष 
महत्त्वपूर्ण रहा, क्योंकि हाल के परमाणु परीक्षणों के संदर्भ में हमें परमाणु निशस्त्रीकरण के बारे में 
हमारी नीति को स्पष्ट करने का एक और अवसर मिला | इसके अलावा हम क्षेत्र की आर्थिक और 
राजनीतिक स्थिरता में अपने लगातार प्रयासों को दिखा सके और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं 
के बारे में दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान में भागीदार बन सके । ए.आर.एफ. के अध्यक्षीय भाषण में 
दक्षिण एशिया में हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणों को नामंजूर किए जाने का उल्लेख था। 
हमने अपने को इससे अलग कर लिया था। हमने पाया कि आशियान देशों ने हमारी नीति के 
औचित्य को बेहतर तरीके से समझा। वे इस बात को भी बेहतर तरीके से समझ सके कि 
पक्षपातरहित, विश्वव्यापी, व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण संधि की दिशा में बढ़ना परमाणुसंपन्न 
देशों के लिए कितना आवश्यक है । हमने आशियान देशों को आश्वासन दिया है कि हम दक्षिण- 
पूर्व एशिया के परमाणु शस्त्रविहीन क्षेत्र के स्तर का पूरा सम्मान करते हैं। ई 

आशियान के साथ हमारी बातचीत से स्पष्ट होता है कि भारत के साथ सहयोग और संपर्क 
में अच्छी प्रगति हुई है। अब हमें मिल-जुलकर इसे और मजबूत करना है | व्यापार और विनियोग, 
आधारभूत ढाँचा और मानव संसाधनों का विकास, पर्यटन, संस्कृति और आम लोगों के बीच 
सहयोग की विचाराधीन योजनाओं को क्रियान्वित करके हम ऐसा कर सकते हैं। | 

हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता ने आशियान देशों--रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अमेरिका, 
जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ रचनात्मक और दूरगामी बातचीत की। आशियान 
और ए.आर.एफ. की बैठकों के दौरान हुई द्विपक्षीय और दे बातचीत भी | पोखरण के दूसरे 
चरण के विस्फोटों के बाद के हमारे राजनयिक प्रयासों में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे सकल 
दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों को बेहतर तरीके से उभारने के लिए 


रो Ra 
E समझा गया है। इस बात को भी स्वीकार किया गया कि भारत 


उठाए गए कदमों को अब बेहतर समझ 
इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का एक प्रमुख आधार हैं। 
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सार्क सम्मेलन ने कई भ्रम दूर किए 


or महोदय, नियम १९३ के अधीन श्री संगमा ने जो अल्पकालिक चर्चा माँगी थी, मैं उस 
बहस का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विषय विदेश नीति से संबंधित है और विदेश 
नीति हमारे देश की सुरक्षा की नीति से भी जुड़ी है । यह बात सच है, मैं इसे दोहराना चाहता हूँ कि 
विदेश नीति पर इस देश में एक आम सहमति रही है । गुटनिरपेक्षता की नीति को सारे देश का, 
सब दलों का समर्थन प्राप्त था। भारत को परमाणु नीति क्या हो, यह भी चर्चा का विषय रहा है | 
उसपर भी आम सहमति रही है। में इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि आम सहमति में दरार 
डाल दी गई है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वे कदम उठाए जाएँगे। इस 
सवाल को दलगत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। 

चर्चा में यह कहा गया कि हमने परमाणु परीक्षण इसलिए किया कि हम सुरक्षा परिषद्‌ में 
सीट चाहते हैं। सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी सीट प्राप्त करना भारत का सहज और स्वाभाविक 
अधिकार है। विश्व बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए-नए देश आ गए हैं, नए-नए भूखंड 
आ गए हैं | उपनिवेशवाद ने पछाड़ खाई है। स्वतंत्रता की लहर आई है। आज का जो संयुक्त राष्ट्र 
संघ का ढाँचा है, वह विश्व की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। क्या सुरक्षा परिषद्‌ की 
स्थायी सदस्यता किसीकी दया पर निर्भर होनी चाहिए? क्‍या इसका निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से 
नहीं होना चाहिए? हम इसके लिए परमाणु परीक्षण करें, यह हास्यास्पद बात है। 

श्री संगमा ने इस बात पर भी बल दिया था और मैं उनसे सहमत हूँ कि देश को जहाँ सैनिक 
दृष्टि से तैयार होना चाहिए, वहाँ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है। 
लेकिन आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा की आवश्यकता, इनमें अंतर्विरोध नहीं है। 

हम अपने साधनों का उत्तमता से उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं । राष्ट्र सुरक्षित भी रहे 
और राष्ट्र में समृद्धि भी आए; लेकिन हम सुरक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पचास साल का 
अनुभवकाल हमारे सामने है। कई बार हमें आक्रमण का शिकार होना पड़ा है और विशाल भूभाग 
खोना पडा है। उसे फिर से प्राप्त करने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता 
अपना रहे हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है । 
जैसा मैंने निवेदन किया, अगर हम अपने साधनों का ठीक तरह से उपयोग करें तो सुरक्षा के 
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तकाजों को भी पूरा किया जा सकता है और देश को समृद्धि की ओर भी ले जाया जा सकता है । 
यह कहना कि बाजार में टमाटर और प्याज के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि पोखरण में परीक्षण किया 
गया था, यह व्यंग्य-विनोद के लिए ठीक है, मगर इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। 
श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में एक परीक्षण हुआ था। २४ साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे कि 
जिन्होंने एटमी हशियारों के अंबार लगा रखे हैं, वे अपने अंबार खत्म करें और ऐसे विश्व की 
रचना हो, जिसमें एटमी हथियार न हों, ऐसा हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ। पोखरण के बाद, जो 
अणु शस्त्रधारी देश हैं, उनपर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वे आणविक निशस्त्रीकरण की 
दिशा में कदम बढ़ाएँ। 

पिछले कुछ दिनों में हमें जिन-जिन सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला, उसके साथ 
यह सवाल भी जुड़ा हुआ है; कई माननीय सदस्यों ने एक बात को दोहराया कि भारत अलग- 
थलग पड़ गया है | कहाँ अलग-थलग पड़ गया है ? सौ करोड़ के देश को कौन अलग कर सकता 
है ? कैसे भारत की उपेक्षा की जा सकती है ? चाहे वह गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो, मनीला 
की बैठक हो या सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हो, उसमें हमारी भूमिका, उसमें अन्य देशों के 
साथ हमारी बातचीत सार्थक रही है। क्या यह अलग-थलग पड़ने की निशानी है ? 

*नाम' सम्मेलन में इस बात का प्रयास हुआ कि अणु परीक्षण के लिए हमारा नाम लेकर 
हमारी आलोचना की जाए। सम्मेलन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 
यह परंपरा भी नहीं रही है । 

अभी कोलंबो में सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन के बारे में इतना कहना काफो होना 
चाहिए कि जो हमें अलग-थलग करना चाहते थे, वे स्वयं वहाँ अलग-थलग हो गए। सार्क का 
गठन आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार की दिशा 
में आगे बढ़ने के लिए और फिर आगे जाकर एक साझा बाजार बनाने के लिए हुआ है । इस दिशा 
में कुछ महत्त्वपूर्ण कदम कोलंबो में उठाए गए। लेकिन पाकिस्तान की उन कदमों में रुचि नहीं 
थी। वह कोलंबो में एक ही रट लगाए रहा, यह भी तर्क दिया गया कि जब तक आपस के विवाद 
खत्म नहीं होंगे, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती। थोड़े-बहुत विवाद हमेशा रहेंगे और वे 
केवल हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं हैं, और भी देशों के बीच में हैं । उन विवादों को 
वार्त्ता के द्वारा हल करने की दिशा में कदम उठना चाहिए और उठते रहते हें । लेकिन उन विवादों 
के हल को एक शर्त बना देना कि तब तक आर्थिक सहयोग का कोई मतलब नहीं है, एक-दूसरे 
की सहायता कोई अर्थ नहीं रखती, अगर विवाद हल नहीं होते, यह चिंतन की दिशा गलत है । हम 
शांति के समर्थक हैं, विवादों को वार्ता द्वारा हल करना चाहते हें । लेकिन साथ a हम यह भी 
चाहते हैं कि इन विवादों के कारण आर्थिक विकास रुकना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या इस 
देश में, इस क्षेत्र में निवास करती है, जो आर्थिक दृष्टि से अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त है | सार्क एक 
,महान्‌ प्रयोग है, सही दिशा में प्रयोग है। उससे द्विपक्षीय संबंधों में भी सुधार हुआ ži फिर 
सम्मेलन के अलावा कोलंबो में जो समय उपलब्ध था, उसमें द्विपक्षीय वाताए हुई हैं, लेकिन वे 
सम्मेलन का भाग नहीं थीं और हमने इस बात का विरोध किया कि इनका समावेश औपचारिक 
ढंग से एजेंडे में नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एक मदारी का पिटारा खुल जाएगा। कक 

हमारे और पाकिस्तान के बीच में ही विवाद नहीं हैं, और देशों के बीच में भी विवाद हैं और 
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सार्क सम्मेलन ऐसे विवादों पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए, अनौपचारिक वार्ता के लिए समय 
देता है। 

कल श्री इंद्रजीत गुप्त ने बँगलादेश में जो असम के आतंकवादी आश्रय पाए हुए हैं, उनका 
मामला उठाया था। 

अध्यक्ष महोदय, बँगलादेश के प्रधानमंत्री से इस बात की चर्चा हुई है और हमने माँग की है 
कि उनके कब्जे में जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें हमें सौंप दिया 
जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं । हम उन्हें जेलों में बंद रखे 
हुए हैं और जब कानून प्रक्रिया हमें इजाजत देगी तो हम उन्हें जरूर आपको सौंपेंगे। मैं एक छोटा 
सा उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह से श्रीलंका के साथ मछुआरों का सवाल है। 

महोदय, ये सम्मेलन हमें अवसर देते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाए। इस तरह 
के प्रश्नों पर विचारों का आदान-प्रदान हो। सार्क के शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख भूमिका 
थी! भारत के अलग-थलग पड़ने का सवाल ही नहीं है। मनीला में दो बैठकों में जो कुछ हुआ, 
सबने देखा कि सदस्य देशों के नेताओं से हमारे प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई | भारत की सुरक्षा 
के बारे में जागरूकता बढ़ी हे | मेटल ऑफ अंडरस्टेंडिंग में बहुत से माननीय सदस्य अभी ११ मई 
तक अपने को सीमित रखे हुए हैं, केंद्रित रखे हुए हैं । दुनिया उससे आगे बढ़ गई है। 

महोदय, परमाणु परीक्षण के बाद उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए और किस 
तरह से दूरगामी और विश्वव्यापी हल निकाला जाए, अब इसपर चर्चा हो रही है । हर सम्मेलन में 
यह कहा गया कि आणविक निशस्त्रीकरण एक विश्वजनीन (ग्लोबल) समस्या है | इसको टुकड़ों 
में नहीं देखा जा सकता | जिनेवा में आठ देशों ने अलग होकर एक वक्तव्य दिया, जिसमें जो बडे - 
बड़े देश हैं, वे औरों से कहते हैं कि आप अणु-शस्त्र मत बनाइए, हथियारों की दौड़ में शामिल 
मत होइए, बे स्वयं अपने आचरण को देखें, वे स्वयं अपने हथियार कम करें। एक समयबद्ध 
कार्यक्रम के अनुसार एटॉमिक हथियारों का विनाश होना चाहिए, निर्मूलन होना चाहिए। यह 
आवाज आज जोर पकड रही है। द्विपक्षीय वात्तां में भी ये मामले उठे थे। 

महोदय, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो वहाँ नए प्रधानमंत्री आ गए हैं, उन्होंने मुझे पत्र 
लिखकर मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि भारत की सिक्यूरिटी कंसर्न को अब हम 
बेहतर समझ रहे हैं । जापान वह देश है, जिसके ऊपर अणु बम डाला गया था, जिसकी विभीषिका 
से अभी तक लोग त्रस्त हैं | हमने आक्रमण के लिए परमाणु विस्फोट नहीं किया, बचाव के लिए 
किया È आत्मरक्षा के लिए किया है। कोई हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को फिर से खतरे में न 
डाल दे इसलिए डिटरेंट के रूप में; और डिटरेंट भी मिनिमम डिटरेंट, हमारी नीति का आधार है। 
इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब हम भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। अब इसको 
आवश्यकता नहीं है। भविष्य में इस तरह की आवश्यकता पड़नी भी नहीं चाहिए | यद्यपि सी.टी.बी.टी. 
इस बात की इजाजत देती हे और एन.पी.टो. पर दस्तखत करने के बाद अगर कोई देश यह 
समझता है कि उसके सर्वोच्च राष्ट्रहित के लिए खतरा पैदा हो गया है. आशंका पैदा हो गई है तो 
वह उचित कदम उठा सकता है। 

इस तरह की संधि कई देशों के साथ करने को भी हम तैयार हैं | कोलंबो में यह मामला 
उठा था कि जिन देशों के पास अणु शस्त्र नहीं हैं, उनको आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए मैंने 
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कहा कि जिनके पास अणु बम नहीं हैं, उनके ऊपर अणु बम का प्रयोग हो, इसका तो सवाल ही 
पैदा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम पहले प्रयोग करनेवाले देश नहीं होंगे तो उन देशों के 
खिलाफ उसका उपयोग किया जाए, जिनके पास नहीं है, इसका तो कोई आधार नहीं रहता। यह 
भी जरूरी है कि निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। 

पाकिस्तान न केवल कश्मीर को केंद्रबिंदु बनाकर अपनी सारी कूटनीति चला रहा हैं, साथ- 
साथ वह इस बात पर भी बल दे रहा है कि नॉन प्रॉलिफरेशन के मामले को कश्मीर के साथ जोड़ 
दिया जाए। कश्मीर का विवाद पचास साल पुराना है। उसे वार्ता के द्वारा, द्विपक्षीय ढंग से हल 
करने के लिए हम तैयार हैं; लेकिन दुनिया के किसी देश ने, चाहे वह फिर जी-५ के हों या जी- 
८ के हों, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि प्रॉलिफरेशन के मुद्दे को कश्मीर के साथ जोड़ 
दिया जाए। कश्मीर एक अलग विवाद है और आणविक निशस्त्रीकरण अपने में एक महत्त्वपूर्ण 
मुद्दा है। पाकिस्तान केवल कश्मीर पर बात करना चाहता हैं और किसी मुद्दे पर नहीं। क्‍यों ? 
दोनों देशों के बीच में और भी मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर बात क्यों न हो ? हम पड़ोसी हैं हमें साथ 
रहना है। केवल कश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों? 

कल सोज साहब बता रहे थे कि कश्मीर की परिस्थिति में किस तरह परिवर्तन हुआ है । वहाँ 
शांति है। चुनाव हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा सकुशल चल रही 
है। यह कहा जाता है कि कश्मीर एक फ्लैश प्वाइंट है। हाँ, अगर पाकिस्तान छोटे-मोटे उपद्रव 
कराकर विश्व का ध्यान खींचने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है तो मैं विश्वास के साथ 
कहूँगा कि उसको सफलता मिलनेवाली नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ, आखिर कश्मीर 
पर बल क्यों है ? पाकिस्तान अपनी सीमाओं से संतुष्ट नहीं है । पाकिस्तान यथास्थिति को बदलना 
चाहता है। पाकिस्तान के शासकों के गले के नीचे यह बात नहीं उतर रही है कि ऐसा प्रदेश, 
जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं, वह भारत के साथ रहे। उन्होंने सेकुलरवाद को स्वीकार नहीं 
किया, यह उनका मामला है । लेकिन हमारे लिए कश्मीर केवल एक भूखंड नहीं है, भूखंड तो है 
ही, महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ कुछ आदर्श भी जुड़े हुए हैं, कुछ प्रतीक भी जुड़े हुए E 
इसलिए केवल कश्मीर पर बात करो, हमने इससे इनकार किया और यह इनकार मेरी सरकार का 
इनकार नहीं है, जो पिछली सरकार थी, उसके द्वारा लिया गया रवैया है। एक एजेंडा तयार हुआ 
था। उस एजेंडे पर बात करने की तैयारी थी; लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। वे हमारे ऊपर 
आरोप लगा रहे हैं । इसमें सचाई नहीं है। हमने कहा कि कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार 


हैं, मगर उसके साथ और भी जो मसले हैं उनको भी वार्त्ता में शामिल किया जाना चाहिए। एक 


लंबी दृष्टि से बात करने की जरूरत है। ‘eae eA E जी jt ee 
लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है | कोलंबो में चलत- चलत उन्होंने हम लोगों के 
हाथ में कागज दे दिया, जिसको पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि वार्त्ता में उनकी रुचि नहीं है। वे 
संसार का ध्यान खींचकर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बनाना चाहते हैं। लेकिन और कोई देश 
उनकी इस बात से सहमत नहीं है, अरब देश भी, जी-५ और जी-८ के देश भी, यहाँ तक कि 
चीन ने भी कहा है कि आपस की बातचीत से कश्मीर का, जम्मू-कश्मीर का मसला हल किया 
जाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो विश्वास बनाने के सुझाव रखे हैं, कॉन्फोडेंस बिल्डिंग मेजर्स, 
उनमें एक सुझाव यह है कि हुर्रियत को कश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मानकर भारत सरकार उसके 
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साथ बातचीत करे। क्या कोई भारतीय इस बात को स्वीकार कर सकता हे ? कश्मीर लोकतंत्रीय 
भारत का अंग है, अभी वहाँ चुनाव कमीशन को देख-रेख में चुनाव हुए हैं । मगर एक उदाहरण से 
मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वार्ता में रुचि नहीं रखता। लेकिन हम अपना 
प्रयास जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, यह आवश्यक है। यह सही है कि 
सुधार की भावना दोनों तरफ होनी चाहिए, भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। 

मनीला में चीन के प्रतिनिधि के साथ जो बातचीत हुई, उससे बीच में जो गाँठ पड़ गई थी, 
उसको खोलने में मुझे विश्वास है मदद मिलेगी। भारत के कुछ नेताओं के वक्‍्तव्यों का हवाला 
देकर हमारे चीनी मित्र अपना रोष प्रकट करते हैं । उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि आप समाचारपत्रो 
में छपे हुए वक्‍्तव्यों के आधार पर निर्णय न लें । हमारे रक्षा मंत्री इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि 
उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चीन उनका पहला, एक नंबर का शत्रु है। 

मैं इससे सहमत हूँ कि भारत के चीन के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, सहयोगात्मक 
होने चाहिए। उनको सहयोगात्मक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वे हम 
उठा रहे हैं। जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 
सीमाओं का प्रश्‍न है, जिसपर बातचीत चल रही है। 

हमने पाकिस्तान से भी यह कहा था कि समस्याओं को हल करने का एक रास्ता यह है कि 
जो विवाद का आप कोई मुख्य मुद्दा समझते हैं, बह तत्काल हल नहीं होगा। उसको थोड़ी देर के 
लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। हम और आप व्यापार बढाएँ, लोगों के आने-जाने में वृद्धि हो, 
आर्थिक समृद्धि में योगदान दें तो स्थिति सुधरेगी, संबंध मैत्रीपूर्ण बनेंगे। उसमें फिर कठिन-से- 
कठिन समस्या को हल करना भी सरल होगा। चीन के साथ यही नीति अपनाई गई है। इस संबंध 
में हम और भी अपने प्रयास जारी रखेंगे । जो चिंताएँ हैं, वे भूखंड को लेकर हैं, सीमाओं को लेकर 
हैं, उन्हें भी बातचीत से हल करना पड़ेगा। 

इस चर्चां में सी.टी.बी.टी. का मामला भी बड़े जोरदार तरीके से उठाया गया था। मुझे इस 
संबंध में जो कुछ कहना है वह ठीक रूप से उद्धृत हो, इसके लिए मैं अंग्रेजी भाषा का सहारा लेना 
चाहता R | 

अनेक माननीय सदस्यों ने सी.टी.बी.टी. के बारे में सरकार की स्थिति के बारे में जानना 
चाहा है। १३ मई को परीक्षणों की श्रृंखला समाप्त होने के बाद भारत ने तत्काल स्वेच्छा से भविष्य 
में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी। स्वत: रोक की यह 
घोषणा करके भारत ने परीक्षण पर रोक की मूल शर्त स्वीकार कर ली है। १९६३ में भी हमने चाहा 
था कि परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए एक व्यापक संधि हो; लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने जो 
संधि को, वह केवल आंशिक रोक संधि पी.टी.बी.टी. है । अंतत: भारत दूसरों के साथ पी.टी.बी.टी. 
में शामिल हुआ और उसके शामिल होनेवाले मूल देशों में शामिल हुआ। यह फैसला व्यापक 
राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर किया गया था। 

जैसाकि माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि भारत ने १९५४ में पहली बार प्रस्ताव 
किया था कि परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। तब से अब तक भारत विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण 
के प्रति प्रतिबद्ध रहा है तो वह इसके विपरीत कैसे काम कर सकता है ? परीक्षणों पर रोक लगाने 
को घोषणा करके हमने निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता को अभिव्यक्ति दी है और 
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अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा के अनुरूप कार्य किया है। यह स्वाभाविक है कि भारत अपने इस 
निर्णय पर पुनर्विचार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखे, क्योंकि यदि उसकी नजर में ऐसी 
असाधारण घटनाएँ होती हैं, जिससे उसके सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों पर आँच आती है तो उसे ऐसा 
करना पड़ सकता है। सी.टी.बी.टी. भी सभी देशों को ऐसा करने का अधिकार देती है। हमने 
अपनी स्वैच्छिक घोषणा को कानूनी रूप देने की अपनी इच्छा भी घोषित कर दी है। महत्त्वपूर्ण 
संपर्को से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इसे कार्यरूप देने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा 
रहा है। इस विचार-विमर्श की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के बाद की गई हैं कि अब भारत को 
और परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है । भविष्य में परीक्षण किए बिना भी हम अपनी 
परमाणु क्षमता की विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। भारत इस बातचीत के लिए वचनबद्ध है 
जिससे कि सी.टी.बी.टी. के अनुरूप अपने को ढालने के बारे में फैसला किया जा सके । १९९६ में 
सी टी.बी.टी. से अलग रहने का फैसला करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा निर्देशक था। उसमें 
अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर हम अंतरराष्ट्रीय 
संधियों के बारे में फैसला करेंगे और सदन को पूरी तरह विश्वास में लिया जाएगा। बहुत-बहुत 


धन्यवाद। 
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हमारी नीति के प्रमुख मुद्दे 


ऽः ११ और १३ मई के परीक्षणों के बाद से सरकार ने समय-समय पर संसद को 

विश्वास में लिया है और सदस्यों के विचार जाने हैं ऐसा सदन में २७ और २९ मई, ८ जून 
और ३ तथा ४ अगस्त को दिए गए बयानों और चर्चाओं के द्वारा किया गया है | इसके बावजुद में 
अपनी नीति के कुछ प्रमुख मुद्दों की फिर से चर्चा करना चाहता él 

मैं इस अवसर पर दोहराना चाहता हूँ कि भारत की विश्व परमाणु निशस्त्रीकरण की वचनबद्धता 
में कोई कमी नहीं आई है । निस्संदेह माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत का हमेशा से 
यह मानना रहा है कि परर्माणु हथियारों से मुक्त विश्व से न केवल हमारे देश, बल्कि सभी देशों 
को सुरक्षा बढ़ेगी। इसी कारण हमने पिछले पचास वर्षों में इस दिशा में अनेक बार ऐसी पहल को 
है, जिससे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे निर्णयात्मक कदम उठाने को प्रेरणा मिले, 
जिनको कि वापस नहीं लिया जा सके | यह खेद का विषय है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विशेष 
रूप से परमाणु हथियारों से लैश या सामूहिक परमाणु सुरक्षा की अवधारणा पर अपनी सुरक्षा के 
सिद्धांत पर चलनेवाले देशों ने संपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करने में अपनी 
अनिच्छा दिखाई है। इस कारण तीन दशक पहले से ही परमाणु विकल्प खुला रखने का विचार 
हमारी नीति का आधार बना था। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद के युग में यह विचार हमारे लिए 
समसामयिक बना हुआ है। मई १९९८ में हमने अपने इसी अधिकार का उपयोग किया है और 
हमारी यह कार्रवाई पच्चीस वर्ष पहले किए गए अपने उसी फैसले के अनुरूप है। इस अवधि में 
अपने क्षेत्र को सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जटिल परिस्थितियों के बावजूद भारत ने परमाणु नियंत्रण 
को अपनी इच्छा का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। 

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश की उत्तरोत्तर सरकारों ने अपने इस अधिकार को 
सुरक्षित रखने और क्षमता का प्रदर्शन करने तथा हथियार बनाकर इस क्षमता का उपयोग करने की 
उपयोगिता सुनिश्चित करने का कार्य किया है। 

भारत ने शक्ति के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी से अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता 
को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार परंपरागत सुरक्षा व्यवस्था के उपयोग का सिद्धांत बनाया था 
परमाणु निवारण की दिशा में भी हमारा वही सिद्धांत है। हमने अपने इस इरादे की स्पष्ट घोषणा 


१५ दिसंबर, १९९८ को भारत-अमेरिका संबंधों पर सदन में वक्तव्य | 
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की है कि हम न्यूनतम परमाणु निवारण क्षमता का विकास करना चाहते हैं लेकिन यह क्षमता 
विश्वसनीय होगी । इस बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं और भावनाओं के 
अनुरूप हमारी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों को फिर से यह 
आश्वस्त करने के लिए कि हमारी परमाणु क्षमता केवल आत्मरक्षा के लिए है। महत्त्वपूर्ण पक्षों से 
हम द्विपक्षीय तौर पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत 
ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने परमाणु हथियारों की क्षमता होते हुए भी यह माँग उठाई है कि 
एक निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत सभी परमाणु हथियारों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए 
व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। 

हमारी यह स्थापित परंपरा है कि हम अपने मित्र देशों से महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर 
बातचीत करते रहते हैं । हमारी उत्तरोत्तर सरकारों ने विदेश नीति के क्षेत्र में हमेशा खुला, सकारात्मक 
और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। यह हमारी राष्ट्रीय अवधारणाओं के अनुरूप भी है। इसी 
ढाँचे के अनुरूप भारत अमेरिका के साथ मई '९८ के पहले से भी विभिन्न मुद्दों पर व्यापक 
विचार-विमर्श करता रहा है।इस विचार-विमर्श में निशस्त्रीकरण अप्रसार और अन्य बड़े नीतिगत 
मुद्दे भी शामिल रहे हैं। 

११ और १३ मई के परमाणु परीक्षणों के बाद कुछ क्षेत्रों में आशंकाएँ व्यक्त की गई थीं । इस 
कारण यह निर्णय लिया गया कि विचार-विमर्श को और केंद्रित तथा गहन बनाया जाए। इसी 
निर्णय के अनुरूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री यशवंत सिंह को इस बातचीत को आगे बढ़ाने 
के लिए हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति क्लिंटन ने उपविदेश 
मंत्री स्टोब टालबॉट को बातचीत के लिए अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया यह बातचीत कई 
परीक्षणों के बाद, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखे गए व्यापक प्रस्तावों के आधार 
पर हो रही È माननीय सदस्यों को याद होगा कि इन प्रस्तावों में आगे परमाणु परीक्षणों पर स्वतः 
रोक लगाने, स्वेच्छा से की गई इस घोषणा को कानूनी रूप देने के लिए बातचीत शुरू करने की 
भारत की इच्छा, हथियारों के उद्देश्य से विखंडनीय सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक लगाने 
के लिए एक संधि के बारे में विचार-विमर्श करने में शामिल होने के लिए तैयार होना और 
संवेदनशील सामग्री और तकनीक के निर्यात पर नियंत्रणों को और अधिक कठोर बनाना आदि 
शामिल है। ११ जून को वाशिंगटन में हुई बैठक के बाद से श्री जसवंत सिंह और श्री टालबॉट के 
बीच बातचीत के छह दौर हो चुके हैं। दोनों पक्षों ने दृष्टिकोणों में अंतर को कम करने और एक 
साझा आधार तैयार करने का प्रयास किया है। इस विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने पूरी 
जिम्मेदारी और स्पष्टवादिता के साथ एक-दूसरे की समस्याओं और चिंताओं को समझने का पूरी 
तरह प्रयास किया है । सरकार को यह अच्छी तरह पता है कि इस बातचीत के दौरान उठे मुदूदों मे 
दोनों देशों के महत्त्वपूर्ण हित शामिल हैँ । इस बातचीत में हमने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को 
देखते हुए एक न्यूनतम विश्‍वसनीय परमाणु क्षमता रखने को अपनी आवश्यकता को बहुत ही 
स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि यह बातचीत हमारी इन्ही 
अवधारणाओं पर आधारित है और अब हमारी रक्षा संबंधी चिंताओं ओर आवश्यकताओं के बारे 
में बेहतर समझ दिखाई देती है। यह बातचीत निशस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दों पर केंद्रित रही 


हे। इस बात पर हमारी सहमति है कि क्षेत्रीय मुद्दों को साफ तौर पर अलग रखा जाए। जैसाकि 
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माननीय सदस्यों को पता है कि भारत की चिंताएँ दक्षिण एशिया क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं; बल्कि 
उसका दृष्टिकोण और भी व्यापक है। 

छह दौर की बातचीत के बाद अब हमारी बातचीत का दायरा संकुचित हुआ है और अब यह 
निम्न चार मुद्दों पर केंद्रित है, ये मुद्दे हैं- 

१. सी.टी.बी.टी.-- भारत स्वेच्छा से लगाई गई रोक की घोषणा को कानूनी रूप देने के 
लिए तैयार है । द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त की गई 
इच्छाओं के अनुरूप कि यह संधि सितंबर १९९९ से लागू होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 
सितंबर में हुए अधिवेशन में मैंने मूलत: उन्हीं बातों को दोहराया है, जो मैंने संसद में कही थीं कि 
' भारत सी.टी.बी.टी. सहित विभिन्न मुद्दों पर संबद्ध पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। हम 
इस बातचीत को इस निर्णय तक पहुँचाने को तैयार हैं, जिससे कि सी.टी.बी.टी. के क्रियान्वयन में 
सितंबर १९९९ से ज्यादा विलंब नहीं हो। हम आशा करते हैं कि सी.टी.बी.टी. की धारा-१४ के 
अंतर्गत व्यक्त की गई व्यवस्थाओं का सभी देश बिना किसी शर्त के पालन करेंगे ।' 

यह हमारी स्थिति है । बातचीत की सफलता के लिए संबद्ध पक्षों द्वारा सकारात्मक वातावरण- 
पर्यावरण बनाना एक महत्त्वपूर्ण आधार है। मैं इस सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 
हमारे वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार हमारा यह दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जानेवाले जरूरी कदमों के रास्ते में नहीं आता है। इससे 
हमारे अनुसंधान और विकास के रास्ते पर चलने में कोई बाधा नहीं पड़ती और इससे आनेवाले 
वर्षो में हमारी परमाणु क्षमता की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर भी कोई आँच नहीं आती। 

२. एफ.एम.सी.टी.--हमने एफ.एम.सी.टी. के बारे में जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन के 
तहत चल रही बातचीत में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है। हम समझते हैं कि इस विचार- 
विमर्श का उद्देश्य एक ऐसी संधि करना है, जो भेदभावरहित हो। विभिन्न देशों ने भी हमारी इस 
समझ की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा १९९३ में सर्व सहमति से पारित एक प्रस्ताव के 
अनुसार इस संधि से हथियारों के उद्देश्य से विखंडनीय सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक 
लगेगी । इस प्रकार को संधि जल्दी हो, हम इसके लिए प्रयास करने को तैयार हैं । हमें सुझाव दिया 
गया था कि हम विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा करने पर विचार करें। 

हमने स्पष्ट कर दिया है कि इस स्तर पर अभी इस तरह के कदम उठाना संभव नहीं है 
लेकिन हम एफ.एम.सी.टी. पर विचार-विमर्श के दौरान बहुपक्षीय सहमति की किसी पहल पर 
गंभीरता से ध्यान देने को तैयार हैं। 

३. निर्यात नियंत्रण इस क्षेत्र में बातचीत में प्रगति हुई है। ९ और १० नवंबर को दोनों 
देशों के विशेषज्ञों की अधिकारियों के स्तर पर बातचीत हुई है । हमारी बढ़ी हुई क्षमता, परमाणु 
हथियारों से सुसज्जित एक जिम्मेदार देश के रूप में और पहले को गई घोषणा के अनुरूप, हम 
इस बारे में अपने कानूनों को कड़ा बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं । हमने स्पष्ट कर दिया है कि 
संवेदनशील तकनीक पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने के भारत के त्रुटिहीन रिकॉर्ड को देखते हुए 
उसे दोहरे उपयोग और उच्चस्तरीय तकनीक उपलब्ध कराने के बेहतर अवसर उपलबध कराए 
जाएँ! भारत और अमेरिका दोनों ही पक्षों ने अधिकारी स्तर पर हुई बातचीत को इस क्षेत्र में 

सहयोग की संभावना को देखते हुए लाभदायक कहा है। 
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४. रक्षा ( अभिवृत्ति ) दृष्टिकोण--निस्संदेह माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 
रक्षा के बारे में दृष्टिकोण किसी भी राष्ट्र का संप्रभु अधिकार है और इसपर कोई बातचीत नहीं की 
जा सकती | वास्तव में हमारी बातचीत का आधार ही यही है कि वह अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों 
के अनुरूप अपनी परमाणु क्षमता का आकलन भाषित करेगा। अमेरिका और अन्य संबद्ध पक्ष 
हमारी स्थिति और हमारी नीतियों को बेहतर तरीके से समझने को तैयार हैं। 

हमने औपचारिक तौर पर यह घोषणा की है। हम परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं 
करने और परमाणु क्षमता नहीं रखनेवाले देशों के खिलाफ परमाणु क्षमता का उपयोग नहीं करने 
की नीति पर चलेंगे। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि न्यूनतम परमाणु क्षमता और पहले 
उपयोग नहीं करने की नीति में यह समाहित है कि हम अपने संसाधनों को इस प्रकार समायोजित 
करें कि उनकी उत्तरजीविता और पर्याप्त प्रतिक्रिया की क्षमता सुनिश्चित रहे । हम किसी अन्य देश 
के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल भी नहीं होना चाहते। हमारी परमाणु क्षमता न्यूनतम और 
विश्वसनीय होगी, जो भारत और विश्व की १/६ आबादी की वर्तमान और भावी सुरक्षा सुनिश्चित 
करने में सक्षम हो । राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ और उसके सहयोगी संगठनों की स्थापना की घोषणा को 
जा चुकी है। परिषद्‌ और ये संगठन इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे। 

कुछ निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के प्रावधानों के बारे में हम अपनी आपत्तियाँ व्यक्त कर 
चुके हैं । इन व्यवस्थाओं को यह कहकर अलग किया गया था कि ये अप्रसार उद्देश्य से की जा 
रही हैं; लेकिन इनको पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। भारत का प्रक्षेपास्त्र विकसित 
करने का कार्यक्रम उसका अपना स्वदेशी कार्यक्रम È I यह कार्यक्रम अब से पंद्रह वर्ष पूर्व शुरू 
किया गया था। इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाती है। समीक्षा के समय अपने सुरक्षा 
पर्यावरण और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्रों की प्राप्ति और तैनाती को ध्यान में रखा जाता 
है। हम घोषणा कर चुके हैं कि अग्नि का अधिक क्षमतावाला एक नया रूप विकसित किया जा 
रहा है । इस अधिक दूरी को क्षमता रखनेवाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का उड़ान परीक्षण पूरी तरह स्थापित 

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाएगा। ees 
न्यनतम लेकिन विश्वसनीय क्षमता बनाए रखने का हमने फैसला किया हे. लेकिन में इस 
सदन को फिर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार अपने अनुसंधान और विकास की 
क्षमता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार को गतिविधियों, किसी 
भी देश की अपनी सुरक्षा की तैयारियों का अभिन्न अंग होती हैं और आनेवाले वर्षो में सुरक्षा 
परिदृश्य में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले नए खतरों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक होती 
हैं। हमारी सरकार किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हमारी संप्रभुता का 
उल्लंघन करनेवाले तरीकों से भारत को तकनीकी रूप से वंचित किए जाने के किसी भी सुझाव 
का डटकर विरोध करने के लिए वचनबद्ध है । इसके साथ ही हम सभी परमाणु हथियारों को पूरी 
तरह समाप्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहल करते रहेंगे। इस वर्षकी संयुक्‍त राष्ट्र 
महासभा की बैठक में परमाणु खतरे को कम करने के बारे में एक प्रस्ताव लाने में पहले की थी। 
यह एक महत्त्वपूर्ण पहला कदम साबित हो सकता a इस पहल का उद्देश्य सभी देशों को 
शीतयुद्ध के परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए किसी भी समय तैयार रहने के रुख से वापस 
लौटने का आग्रह करना था। यदि इस प्रकार की पहल को विभिन्न परमाणु हथियारसंपन्न राष्ट्र 
संसद में / ३६३ 
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स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं तो हम भी अपनी स्थिति में उसी प्रकार का बदलाव करने के 
लिए तैयार हैं। 
अमेरिका और अन्य देशों से इस बारे में बातचीत को लेकर मैंने विभिन्न राजनीतिक दलों के 
नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा है। विभिन्न देशों के बयानों और घोषणाओं के बारे में हमने 
समय-समय पर बयान जारी किए हैं । संसद में दिए गए बयानों और सरकारी प्रवक्ता द्वारा की गई 
टिप्पणियों से हमने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । सदस्य इसके बारे में अच्छी तरह अवगत 
ही होंगे। इन मुद्दों पर संसदीय सलाहकार समिति और स्थायी समितियों की बैठकों में भी विस्तार 
से चर्चा हुई है। इन बैठकों में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों ने हमें अमेरिका और अन्य 
देशों के साथ विचार-विमर्श करने में महत्त्वपूर्ण सहायता और दिशा दी है। अमेरिका के साथ 
हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बारे में बातचीत का अगला दौर जनवरी के दूसरे पखवाड़े में नई 
दिल्ली में रखने का फैसला किया गया है। 
इस बातचीत के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई 
है। दोनों देशों का इरादा है कि बकाया मुद्दों पर भी जल्दी ही किसी स्थायी समझ पर पहुँच जाया 
जाए। इससे दोनों देशों को आपसी संबंधों को सुधारने की गति और तेज होगी। 
श्री जसवंत सिंह और स्ट्रोब टालबॉट के बीच बातचीत के अलावा हमने फ्रांस और रूस के 
साथ विस्तृत बातचीत को है। सचिवों के स्तर पर ब्रिटेन और चीन के साथ बातचीत हुई है। 
जर्मनी, जापान और गैर परमाणु शक्तिवाले राष्ट्रों के साथ अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की 
गई है। राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ मैं नियमित संपर्क में हूँ। हमारे पत्राचार में न केवल हमारे 
प्रतिनिधियों के बीच जारी बातचीत के विषयों को शामिल किया गया है, बल्कि उसमें भारत- 
अमेरिकी संबंधों के व्यापक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है । मेरे विचार में भारत अमेरिका 
संबंधों का भविष्य केवल विचाराधीन चार मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ा है। राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी 
मुझसे कहा है कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाना चाहते हैं | विश्व के दो 
सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच ऐसा होना ही बहुत उपयुक्त होगा। मैंने इन भावनाओं के 
साथ अपनी पूरी सहमति व्यक्त की है। अमेरिका के साथ हमारी बातचीत पूरी होने की दिशा में 
बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस बातचीत की सफलता की कामना करना चाहेगा। 
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इराक पर हमारी नजर है 


म इराक से संबंधित घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं । इस क्षेत्र के देशों और लोगों से नजदीकी 

ऐतिहासिक और प्रगाढ़ संबंध हैं । इराक के लोगों की पीड़ाओं को लेकर हमें गंभीर चिंता है । 
हमने इराक द्वारा संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के साथ-साथ इराक के 
विरुद्ध लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है। हम समय-समय पर यह 
अनुरोध करते हैं कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ विशेष आयोग (यूनोसकाम) और इराक के उभरनेवाले 
मतभेदों को हल करने के लिए संयम और नरमी का रास्ता अपनाया जाए। 

भारत सरकार अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इराक पर किए गए हवाई हमलों से गंभीर रूप से 
चिंतित है और इसकी निंदा करती है। यह अत्यंत खेदजनक है कि यह एकतरफा कार्रवाई उस 
समय की गई जबकि सुरक्षा परिषद्‌ की बैठक चल रही थी। इस बैठक में यूनोसकाम के प्रमुख 
द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और उससे उत्पन्न स्थिति के बारे में महासचिव की सिफारिशों और वैकल्पिक 
कार्रवाई के बारे में प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। इससे परिषद्‌ द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू करने के 
इराक के प्रयासों की समीक्षा करने के परिषद्‌ के अधिकारों का महत्त्व भी घटा है। 

हमारी यह सुविचारित राय है कि इन परिस्थितियों में शक्ति का उपयोग लाभदायक नहीं 
होगा। इस मामले को राजनयिकों द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से और बातचीत के द्वारा हल किया जाना 
चाहिए। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जानेवाले प्रयासों का हमने समर्थन किया है। हमने 
संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हाल के घटनाक्रमों पर व्यक्त की गई चिंता और खेद को नोट किया 
हे। हमारी अपील है कि सैनिक कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत 
राजनयिक प्रयासों को फिर से शुरू किंया जाए। 

इराक में रहनेवाले भारतीय समाज के करीब पचास लोग सुरक्षित हैं। हम अपने दूतावास से 
संपर्क बनाए हुए हैं और उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। 
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वाद-विवाद नहीं, संवाद चाहिए 


खश महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने इस बहस में भाग 
लिया और अपने सुझावों से और अपनी आलोचना से हमें लाभान्वित होने का अवसर 
दिया। महोदय, कुल मिलाकर ४१ सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया और पाँच दिनों तक यह चर्चा 
चली। यह इस बात का प्रतीक है कि संसद के कार्य में हमारे सदस्यों की बड़ी अभिरुचि है और वे 
अपना योगदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अच्छा होता यदि, उस दिन जब राष्ट्रपति 
महोदय दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन के लिए आए तो वहाँ किसी तरह की 
टोकाटाकी न होती। यह ठीक है कि टोकाटाकी बहुत थोड़े समय रही, लेकिन उससे संसद की 
मर्यादा को धक्का लगा। कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं, जिनसे माननीय सदस्य असहमत हों, 
लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो शालीन हो और जो संसद की मर्यादा को 
बढ़ाए। जो सदस्य क्षुब्ध थे, वे अनुपस्थित रहकर भी अपनी भावना प्रकट कर सकते थे या 
राष्ट्रपतिजी को पत्र लिखकर अपने विचारों से अवगत करा सकते थे | मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपतिजी 
हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं और उनके सामने किसी तरह की टोकाटाकी हो, यह उचित 
नहीं है। 

सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता डॉ. मनमोहन सिंहजी समेत उन सभी सदस्यों को 
धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार 
द्वारा जो पहल की गई है, उसकी सराहना की है। सचमुच में यह बड़े सुखद आश्चर्य का विषय है 
कि जहाँ हम अनेक सवालों पर मतभेद रखते हैं, वहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनपर सारा सदन, 
सारा देश एक होकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक विदेश नीति का क्षेत्र भी है। उसके 
अंतर्गत सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हों, जिनसे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उनसे 
संबंध और सुदृढ़ हों, इस सवाल पर भी सदन एक राय से, एक स्वर से बोलता है। केवल 
पाकिस्तान ही नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी पिछले एक साल में हमने अपने संबंध बढ़ाए 
हैं। संबंधों में काफी प्रगति हुई है, रिश्तों में काफी गहराई आई है। 

हाल ही में हमारे विदेश सचिव म्याँमार गए थे। पहली दफे विदेश सचिव के स्तर पर 
सरकारी बातचीत हुई है। बँगलादेश के साथ हमारे संबंध और घनिष्ठ हुए हैं। हाल ही में दोनों 
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देशों के बीच बस सेवा शुरू करने का समझौता हो गया है, शीघ्र ही बस चलने लगेगी | बस प्रतीक 
बन गई है संबंधों में जो कमी होती है, उसको पूरा करने के वाहन के रूप में | बस हमें परबस नहीं 
करती । बस हमें अपने गंतव्य पर ले जाती है और इस समय हमारा गंतव्य है सभी पड़ोसी देशों के 
साथ मित्रता के संबंधों को बढ़ाना और इस कार्य में हमें सफलता मिल रही है। नेपाल के साथ भी 
हम मित्रता के पथ पर आगे बढ़े हैं। 'ट्रॉजिट संधि' का समय समाप्त हो रहा था और हमने उसे 
अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। अब कुछ वर्ष बाद इस विषय को लेकर संबंधों में अनिश्चितता 
नहीं रहेगी। भूटान नरेश भारत आए थे और दोनों देशों के बीच अन्य स्तर पर भी बातचीत होती 
रही है हमारा सहयोग बढ़ा है और कुछ ही दिनों में हमारे विदेश मंत्री भूटान की यात्रा पर जाएँगे। 
श्रीलंका के साथ हमारा ' मुक्त व्यापार समझौता' फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारस्परिक सहयोग के पथ पर 
एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसको अमल में लाने में कुछ अडचनें आ रही हैं, क्योंकि हम 
कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, जिससे केरल या तमिलनाडु में कोई समस्या पैदा हो। अगले 
दो-तीन दिनों में जो भी रुकावटें आ रही हैं हम उन्हें दूर कर देंगे, दोनों देश लाभान्वित हों, ऐसा 
प्रयत्न करेंगे। 

पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारे संबंधों में सुधार हुआ है, उसकी मैं चर्चा कर चुका 
हुँ। कुछ आलोचना हुई है कि जब मैं लाहौर में था उसी समय उग्रवादियों ने राजौरी में २६ मासूमों 
की हत्या कर दी। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उसी समय यह मामला उठाया और उनसे 
कहा कि आगर निर्दोषों की हत्या जारी रहती है तो दोस्ती की गाड़ी आगे बढ़ना मुश्किल है | बाद में 
उनसे जो समझौते हुए हैं, उनमें एक समझौते में लाहौर डिक्लेयरेशन में, आतंकवाद से फिर वह 
किसी भी रूप में हो, दूढ़ता के साथ लड़ने का ऐलान किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस 
ऐलान का पालन होगा और किसी तरह की प्रॉक्सी वार का शिकार कश्मीर को या किसी और 
प्रदेश को नहीं बनाया जाएगा। ' लाहौर डिक्लेयरेशन' शिमला समझौते के आधार पर बना हुआ E | 
मुझे यह शिकायत सुनकर ताज्जुब हुआ कि हमने शिमला समझौते का महत्त्व घटा दिया हे । घटा 
नहीं दिया, हमने उसका महत्त्व बढ़ा दिया है। उसकी चर्चा नहीं होती थी, वह वस्ते में बंद था। 
हमने उसको आधार बनाया और पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया, जिसमें पाकिस्तान ने भी 
हमारे साथ यह कहा है कि हम शिमला समझौते का लेटर-एंड-स्प्रिट दोनों में पालन करेंगे। मुझे 
विश्वास है कि यह पालन होगा। a Fe 

सभापतिजी, शायद आपको स्मरण हो, हम उन लोगों में से हैं, जिन्होंने शिमला समझौते की 
आलोचना की थी। इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान से मित्रता के संबंध नहीं चाहते थे। लेकिन 
इसलिए कि हमें शिकायत थी कि इस भूखंड को बदलनेवाली राजनीति में, इतना बड़ा परिवंतन 
होने के बाद भी, हम जम्मू-कश्मीर के सवाल को उस समय हल नहीं कर सके | स्थिति हमारे 
अनुकूल थी; लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला अटका रहा। इसलिए हमने apen को थी । वह 
प्रश्‍न आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यह तय हुआ है कि आपस की बातचीत से 
सभी मामले तय होंगे। का Ae. ब 

हम समझते हैं कि रास्ते निकलेंगे, जिनसे हम अपने गंतव्य तक पहुँच सरके। हमारा इरादा है 
कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल ह जल्दी-से-जल्दी बीसा प्रणाली में सुधार लाए जाएँ, ताकि 
आम जनता को इससे लाभ पहुँचे। अभी बीसा बहुत मुश्किल से मिलता है । एक-दो शहरों तक ही 
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सीमित रहता है। अधिकतर लोगों को पुलिस के पास भी जाना पड़ता है। इन सभी सवालों पर हम 
अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत करेंगे । मुझे भरोसा है कि इसपर सहमति हो जाएगी । पाकिस्तान 
के साथ कैदियों की रिहाई पर भी समझौता हो गया है। इनमें मछुआरे और अन्य असैनिक बंदी 
शामिल हैं, जो रिहा किए जा रहे हैं। 
बीसा के संबंध में हम जो पहला कदम उठाना चाहते हैं, वह यह हे कि पाँच-छह श्रेणियों 
के विशिष्ट लोगों को बिना किसी रुकावट के देश भर का बीसा दिया जाए और पुलिस में जाने की 
जरूरत न हो। ये श्रेणियाँ आपस की बातचीत से तय होंगी । इनमें संसद के, विधानसभा के सदस्य, 
कोर्ट के न्यायाधीश, श्रेष्ठ कलाकार, वैज्ञानिक--इन विशिष्ट व्यक्तियों का समावेश होगा और 
उन्हें इस तरह का बीसा दिया जाएगा कि वे देश के किसी भी भाग में जा सकें और पुलिस में जाना 
उनके लिए आवश्यक न हो। दोनों देशों के बीच अखबारों और मैगजींस का भी खुला आदान- 
प्रदान जरूरी है । रेडियो, टेलीविजन पर ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए, जो कड़वाहट पैदा करे | इस 
दृष्टि से पुस्तकों का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। 
सभापतिजी, चीन के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं। बीच में कुछ कठिनाइयाँ पैदा हो 
गई धीं, अब इन कठिनाइयों का निराकरण हो गया है। वार्त्ता सफल रही है। चीन के साथ हमारे 
संबंध और भी बढ़ेंगे, यह हमें विश्वास है। दोनों देशों ने जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसको 
बैठक करने का फैसला हुआ है। वह वर्किंग ग्रुप शीघ्र ही मिलेगा और सीमा संबंधी जिन प्रश्नों को 
हल करने के लिए बैठकें कर रहा था, वह कार्य आगे बढ़ेगा । 
सभापतिजी, नौ महीने में कूटनीतिक परिदृश्य किस प्रकार बदला है, इसका सही आकलन 
होना चाहिए। हमारी सुरक्षा के तकाजों से हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट करने का फैसला 
किया। ऐसा लगा कि हम दुनिया में अलग-थलग कर दिए जाएँगे | ऐसा लगा कि हमसे नाते तोड़ 
लिए जाएँगे। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर हमें अपने रास्ते से विचलित करने का प्रयास किया गया; 
लेकिन हम दृढ़ता से जमे रहे, अपने पथ पर कायम रहे । आज जो भी विदेशी मेहमान आते हैं. वे 
यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया था? हमारी सुरक्षा के खतरों के 
बारे में वे तर्क सुनने को तैयार नहीं हैं। 
हमने जो कदम उठाया वह केवल देश की शक्ति के या वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारी प्रगति 
के प्रदर्शन के लिए नहीं था। सुरक्षा का परिदृश्य बदला है । शीतयुद्ध समाप्त हो गया, हर भूखंड में 
नई-नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और हमें लगा कि सुरक्षा के मामले में मन में दुविधा नहीं 
रहनी चाहिए। धीरे-धीरे हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप और हम जिस पक्ष को लेकर खड़े थे, 
उस पक्ष को तर्कसंगत मानते हुए अन्य देशों ने अपने रवैए में परिवर्तन किया है | में उसका स्वागत 
करता हूँ। हम इस भूखंड में शस्त्रों की होड़ नहीं चाहते, हम इसीलिए मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। 
मुझे विश्वास है कि हमारे सही फैसलों के प्रति सही समझ-बूझ और भी बढ़ेगी । भारत चाहता है 
कि विश्व में शांति हो, ऐसे विश्व की रचना हो, जिसमें एटमी हथियारों के लिए कोई स्थान न हो। 
हम पहल करने के लिए तैयार हैं लेकिन परीक्षण करने के लिए जो बहुत से कारण थे, उनमें एक 
कारण यह भी था कि एटमी हथियारों के मामले में भी एक भेदभाव की नीति बरती जा रही है 
वह नीति तर्कसंगत नहीं थी। बड़े-बड़े देशों के हाथ में एटमी हथियार बनाने के सारे अधिकारं 
सीमित हो गए। हमारा प्रयत्न रहा यूनाइटेड नेशंस में, जिनेवा के सम्मेलन में कि हम ऐसा 
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वातावरण पैदा करें, जिसमें एक समय-सीमा के भीतर सभी एटमी हथियार नष्ट करने का फैसला 
कर लिया जाए। लेकिन एटमी हथियारों से लैस देशों ने इस बात को माना नहीं, अभी भी स्वीकार 
नहीं किया है। लेकिन आज जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज में एक नई ताकत है। आज हमें 
उन देशों को अपनी गणना में लेना पड़ता है। 
जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, अभी हमने लाहौर में जो समझौता 
किया है, उसके अंतर्गत हम ऐसा विश्वास पैदा करनेवाले कदम उठाएँगे, जिनसे कि एटमी 
हथियारों का भूल-चूक से प्रयोग न हो सके और इस संबंध में पर्याप्त सुरक्षा बरती जा सके। 
लेकिन मैं अभी और देशों से कहना चाहता हूँ, एटमी हथियारों का पूर्ण निर्मूलन, यह हमारा 
अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य है और यह लक्ष्य कोई नया नहीं है, यह इस देश का पुराना लक्ष्य है। इसके 
लिए हमारे नेता काम करते रहे हैं और इस दृष्टि से इस नीति पर दृढ़ रहकर हम चाहेंगे कि विश्व 
सही आणविक निशस्त्रीकरण की ओर सही दिशा में बढ़े। 
सभापति महोदय, पिछले नौ महीनों में न केबल कूटनीतिक परिदृश्य बदला है, देश के भीतर 
भी परिवर्तन आए हैं। डॉ. मनमोहन सिंहजी ने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्र की एकता 
सर्वोपरि है। सब इस बात से सहमत होंगे। राष्ट्रीय एकता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी यह 
दोहराने की आवश्यकता नहीं है । जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। अब वहाँ विकास 
के काम तेजी से करने की जरूरत है। लोगों की अपेक्षाएँ और आशाएँ हैं, वे पूरी होनी चाहिए। 
वहाँ पर्यटक जा रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा में, भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कश्मीर की 
घाटी के लोग भी, अधिकाधिक लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें विकास के लिए शांति 
चाहिए और उसके साथ उन्हें आगे बढ़ने के और भी रास्ते मिलें, यह उनकी इच्छा है। 
उत्तर-पूर्व की स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अभी भी वहाँ हिंसा है, हत्या है। 
सशस्त्र गुट हैं, जो सक्रिय हैं, उन्हें काबू में लाने को कोशिश हो रही है। जहाँ वार्त्ता से मामला 
सुलझ सकता है, वहाँ वार्त्ता के द्वारा भी समस्या का समाधान निकले, इसका प्रयत्न किया जा रहा 
है | हम चाहते हैं कि वहाँ हथियारों का उपयोग बंद हो। भारत के संविधान के अंतर्गत समस्याओं 
का समाधान ढूँढ़ा जाए। संविधान से बाहर जाकर किसी Se तलाश करने का कोई मतलब 
नहीं है, न इसकी कोई गुंजाइश है। जो भी है, वह भारत के संविधान के अतर्गत होना चाहिए । 
देश में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनका देश के शांतिपूर्ण जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।हम 
सर्वधर्म में विश्वास करते हैं | सेक्युलर का अर्थ यह नहीं है कि देश में धर्म नहीं होगा, सेक्युलर 
का अर्थ यह भी नहीं है कि देश धार्मिक नहीं होगा या लोग धार्मिक जहि 
है कि धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह भी उसका अर्थ है 
कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की अपनी कोई RR ids ee uA 
पद्धतियों का सम्मान करेगा। लोग समझते थे, हमारे पूर्वज, जिन्होंने संविधान बनाया, पूर्ववर्ती 
धर्म समभाव' की जो परिकल्पना है, यह इतनी गहरी है कि 


नेताओं ने, यह अनुभव किया कि *सर्व | : पा 
संविधान में सेक्युलरिज्म का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जब संविधान ब तो यह 
सुझाव आया था | डॉ. अंबेडकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह देश तो “सर्वधर्म 


समभाव' वाला है। इस देश में सेक्युलरिज्म पहले से है, इसकी जड़ें गहरी हैं। लेकिन जब 
'सेक्युलर' का अनुवाद हुआ तो फिर वह "धर्मनिरपेक्ष अनुवाद कर दिया गया | यहाँ से भ्रम पैदा 
संसद में / ३६९ 
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हुआ। अगर अनुवाद ' पंथनिरपेक्ष' होता, ' संप्रदायनिरपेक्ष' होता तो कठिनाई नहों होती। अब 
सर्वधर्म समभाव' अधिकाधिक प्रयोग में आ रहा है । हमारा ' सेक्युलरिज्म' पॉजिटिव हे, नेगिटिव 
नहीं है। हमारा 'सेक्युलरिज्म' सबके साथ न्याय करता हे, लेकिन साथ-साथ सहिष्णुता पर भी 
आधारित है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुई हैं । मध्य प्रदेश में एक घटना हुई, गुजरात में कुछ 
घटनाएँ घटित हुईं और अभी उड़ीसा में बहुत ही दर्दनाक ढंग से ७क विदेशी महानुभाव और 
उनके दो पुत्रों को जलाकर मार डाला गया। मामले की जाँच हो रही है, तथ्य प्रकट होंगे। मध्य 
प्रदेश में भी अपराधी पकड़े गए। उनके विरुद्ध मामला दायर किया गया है। गुजरात में भी 
गिरफ्तारियाँ हुई हैं । गुजरात में पश्चात्ताप के रूप में सबने मिलकर उन गिरजाघरों का पुननिर्माण 
करने में हाथ बँटाया, जिनको थोड़ी सी क्षति पहुँची थी, यह सही भावना हे | 

इस भावना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इन घटनाओं के कारण यह 
नतीजा निकालना, यह परिणाम निकालना कि सारे भारत में सब जगह अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं 
हैं, यह देश के साथ अन्याय करना होगा। यह परिस्थिति का सही वर्णन भी नहीं है। मीडिया ने 
एक रवैया अपनाया, सनसनीखेज स्वरूप देखकर खबरें छापना। विदेशों में यह धारणा फैली और 
विदेशी मीडिया के संसाधनों ने भी इस धारणा को बढ़ावा दिया, मानो भारत सेक्युलरवाद के रास्ते 
से अलग हो गया है और देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जीवन असुरक्षित है । मैं सारे विवरण में 
नहीं जाना चाहता । हमारे सत्ता में आने से पहले केंद्र में जो सरकारें थीं, उनके वक्त में क्या हुआ, 
कितने लोग इस तरह की ज्यादतियों के शिकार हुए हैं, इसकी तुलना करना कोई बहुत अच्छा कार्य 
नहीं है। लेकिन इस प्रश्न को, जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, अगर राजनीति का 
खेल बनाया जाएगा तो इससे देश को लाभ नहीं होगा, न सेक्युलरवाद शक्तिशाली होगा। यह 
प्रयत्न होना चाहिए कि जो संगठन कडवाहट पैदा कर रहे हैं, जो संगठन असहिष्णुता का प्रचार 
कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए । उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। इसीलिए मैंने 
संवाद का सुझाव दिया था, वाद-विवाद का नहीं | वाद-विवाद में और संवाद में अंतर है। हम 
मिलकर बेठें और चर्चा करें, सवालों पर। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, यह अच्छी बात 
थी और देश में शांति है, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ बंद हो गई हैं और मुझे लगता है कि उनकी पुनरावृत्ति 
नहीं होगी। लेकिन मीडिया से मैं अपील करना चाहँगा कि वह ऐसे मामलों में थोड़ा संयम 
दिखाएँ। राजनीतिक दलों को भी तत्काल क्षणिक राजनीतिक लाभ उठाने के लोभ से अपने को 
वंचित रखना चाहिए। देश की एकता आज सर्वोपरि है। 

देश में सांप्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है, दंगे कम हुए हैं। बड़ा दंगा पिछले साल कोई 
नहीं हुआ और जो दंगों में मौतें होती हैं, उनकी दृष्टि से पिछला साल सबसे ऊपर आता है। इस 
वातावरण को हमें बनाए रखना है। समाज विरोधी तत्त्वों और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के खिलाफ 
कठोर कार्रवाई करनी है। राज्य सरकारें इस दायित्व को ठीक तरह से निभाएँ, उसके निर्वहन के 
लिए जो भी केंद्र से सहायता होगी, उस सहायता के लिए केंद्र हमेशा तैयार है । अगर गुप्तचर सेवी 
को सक्षम बनाना है, अगर आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, अगर प्रभावशाली ट्रेनिंग क! 
जरूरत है और सब जगह राज्य सरकारों के साधन सीमित होने के कारण ये कठिनाइयाँ रास्त मे 
आती हैं, उनको दूर करने का केंद्र प्रयास कर रहा है। 

सभापतिजी, मैं आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। बजट पेश हुआ हैं; 
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अच्छा बजट है प्रतिपक्ष को निराश होना पडा है। आलोचना के जितने मुद्दे मिलने चाहिए थे, वे 
नहीं मिले। लेकिन यह बजट देश की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। 
कितने आर्थिक संकटों में से देश निकला है, सब परिचित हैं | डॉ. मनमोहन सिंहजी को बताने की 
आवश्यकता नहीं है। प्रणव बाबू जानते हैं । विश्व का आर्थिक संकट, दक्षिण एशिया के कई देशों 
का चरमराता हुआ ढाँचा, इसमें भारत का अपने स्थान पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। मुझे अभी 
जमैका सम्मेलन में जाने का मौका मिला। हम भले ही अपनी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन न 
करें, मगर विदेशी करते हैं और हमें बधाई देते हैं कि आप संकट से बच गए, क्योंकि आपने सही 
नीतियाँ अपनाई थीं। ये नीतियाँ कोई साल भर में नहीं बनी हैं । यह पुरानी नीतियाँ हैं। उनका लाभ 
लिया है। परंतु आपने इन पुरानी नीतियों को छोड़ दिया था। हम उनका अवलंबन कर रहे हैं । 
आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद भी रुपए का मूल्य स्थिर रहा। अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा 
है। किसानों को बधाई। अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ मैं एफ.सी.आई. का मामला 
उठाना चाहता हूँ। किसान से अनाज की खरीद होती है। किसान को लाभप्रद मूल्य देकर अनाज 
खरीदा जाता है। लेकिन उसको रखने का प्रबंध नहीं है। फूड कॉरपोरेशन के भरोसे छोड़ दिया 
जाता है । उन्हें पता नहीं है कि उनके गोदाम में कितना अनाज है'*'(व्यवधान) 

यह जाँच-पड़ताल पहले होनी चाहिए थी। हम यह कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न में यहाँ 
खड़ा करना चाहूँगा । सरकार ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो वस्तुएँ वितरित की जाती हैं 
उनके दामों में थोड़ी सी वृद्धि की है--चावल, गेहूँ, शक्कर, रसोई गैस | उसकी आलोचना हुई है। 
अगर आलोचना राजनीतिक दृष्टि से की गई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम उसे हजम करने 
में समर्थ हैं । लेकिन अगर वह नीति से, आलोचना मतभेद रखती है तो मुझे लगता है कि समय आ 
गया है कि सब दल मिलकर बैठें और सब्सिडी के सवाल पर थोड़ा गहराई से विचार करें। जब 
हम सत्ता में नहीं थे, हम प्रतिपक्ष में थे, तब भी वस्तुओं के दाम बढ़े थे। हम भी शायद उनके 
खिलाफ बोले होंगे। लेकिन यह एक सीमा में होना चाहिए और गंभीरता से इस बात पर विचार 
आँकड़े आपके सामने प्रस्तुत करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ कि A 
वृद्धि की गई थी। उस समय यह सवाल आया था। 
लेकिन कोई फैसला करना नहीं चाहता। हम भी इस दुविधा में थे कि बढ़ाएँ कि न बढ़ाएँ। फिर 
सोचा चुनाव को निकल जाने दो | यह दुविधा हर राजनीतिक दल के सामने आती है । इसलिए एक 


सर्वानुमति से समस्या का समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। अगर हम वसूली का दाम बढाते 


हें और उत्पादन का खर्चा बढता है तो किसानों को लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। तो क्या फिर 


डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरकार की ओर से अनाज दिया जाता है, उसका मूल्य स्थिर रहेगा? क्या 
उसमें वृद्धि नहीं होगी? अगर वृद्धि होगी तो लोकप्रियता को ठेस लग सकती है। लेकिन समाज 
अब प्रबुद्ध है। अगर कमी है तो राजनीतिक दलों के निश्चय में कमी है। मैं चाहता हूँ कि इस 
सवाल पर गंभीरता से विचार किया जाए। : 2 

उस दिन किसी कॉलेज में भाषण करते हुए मैंने कहा A हमारे मिश्राजी (aur) मैंने 
कहा था कि ऊँची शिक्षा में भी सरकार बड़ी सहायता दे रही प्ली (व्यवधान ) PT 

'सभापतिजी, मैंने यह प्रश्न उठाया था कि सरकारी विद्यालयों में, कॉलेजों में ल 
में फीस किस हिसाब से तय की जाती है। फीस बहुत कम है। इससे कल कोई यह नतीजा न 


होना चाहिए। मैं Bs 
पुरानी सरकारों के जमाने में कितनी मूल्यों में 
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निकाले कि हम फीस बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं । एक ओर प्राइमरी शिक्षा के विस्तार के लिए 
जो आवश्यक है, मूल अधिकार में शामिल है, हमारे पास धन नहीं हैं, विद्यालय नहीं है, विद्यालयों 
में टीचर नहीं हैं, एक-एक टीचर के विद्यालय हैं, जो उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसका 
कोई हिसाब नहीं है। और निरक्षरता मिटाने के जितने भी हम लक्ष्य तय करते हैं, वहाँ तक पहुँचते 
नहीं हें। 
इस बात का विचार होना चाहिए कि क्‍या हम ऊँची शिक्षा भी सरकारी सहायता से चलाएँ। 

कम-से-कम जो दे सकते हैं, जिनमें देने की क्षमता है, वे तो दें। यह शिक्षा में ही नहीं, चिकित्सा 
के क्षेत्र में भी लागू होता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ अगर आप वह फॉर्म 
भरकर दे दें कि आमदनी दो सौ रुपया है, कम-से-कम जब मैं जाता था तब इसी तरह के फॉर्म 
थे, अगर परिवर्तन हो गया हो तो मैं नहीं जानता, और फिर इलाज के लिए आपको खर्च करने की 
जरूरत नहीं है। बाद में शायद कुछ शुल्क लगाए गए हैं, मगर नाममात्र के हैं। प्राइवेट कॉलेज 
ऊँची फीस लें, में समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार कैसे करे ? क्या हायर एजुकेशन भी सब्सीडाइज्ड 
होनी चाहिए ? जिनमें देने की क्षमता है, वे भी इसका लाभ उठाएँ तो साधन कहाँ से आएँगे ? फिर 
प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प कैसे पूरा होगा ? साधनों की कमी है, यह सारा 
सदन जानता है. सारा देश परिचित है । लेकिन सब्सिडी एक ऐसा नाजुक मामला है जिसको कोई 
स्पर्श नहीं करना चाहता, मानो बर्र का छत्ता है, अगर हाथ लगाया तो बचेंगे नहीं। इस स्थिति पर 
पुनर्विचार करने की जरूरत है । सब मिलकर विचार करें और साहस से फैसला करें। कितना कर्जा 
है, कितना ब्याज दिया जा रहा है ? किस तरह से जो सार्वजनिक उद्योग हैं, वे बंद हुए, किस तरह 
से बीमार हुए? सार्वजनिक उद्योगों की यह दशा कैसे हुई ? हम उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति समझकर 
विकसित करना चाहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी सँभालने के बाद हमें लगा कि सार्वजनिक उद्योग 

प्रबंध की कमी के कारण लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अगर प्रबंध की कमी मुख्य कारण है, एकमेव 

कारण है तो उसके लिए भी हम सरकार के नाते जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में मजदूर ऐसे हैं 

जिनके कारखाने बंद हैं । मगर जो वेतन पा रहे हैं वेतन उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें 

रिटायरमेंट की एक स्कीम के अंतर्गत कार्य से मुक्‍त नहीं किया जाता, दायित्व से मुक्‍त नहीं किया 

जाता तो फिर उनके वेतन की सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। मगर कितना बोझा है ? कहाँ से धन 

आएगा? इन प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा की आवश्यकता है। एक आम सहमति बनाना बहुत जरूरी 

है। सरकारें अपने दायित्व को समझें, यह आवश्यक है। लेकिन लोगों को शिक्षित करने का काम, 

जब तक राजनेता नहीं करेंगे तो किसीकी पूछ नहीं है। लेकिन अगर हम भी हमेशा राजनीति का 

खेल खेलते रहेंगे तो ठीक है, सत्ता की दृष्टि से वह खेल लाभदायक हो सकता है, लेकिन उससे 

राष्ट्र का भला नहीं होगा। 

पार्लियामेंट में मुझे चालीस साल हो गए! प्रतिपक्ष में था, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं 

किया। संकट के समय सारे मतभेद भूलकर हर सरकार के साथ खड़ा होता था। इसीलिए जिनेवा 

के मानवाधिकार सम्मेलन में नेता बनाकर मुझे भेजा गया था और परिणाम यह हुआ जब दुनिया ने 

देखा कि कश्मीर के सवाल पर सारा भारत एक है ! प्रतिपक्ष का नेता इनके डेलिगेशन का नेता है! 

वह समझ गए कि कश्मीर का मामला ऐसा है, जिसपर हिंदुस्तान समझौता नहीं करेगा। यहाँ जाने 

का असर हुआ, बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उपस्थिति मात्र ने, एकता के प्रदर्शन ने 
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ही काम कर दिया। 

लेकिन जब हम बँटी हुई आवाज में बोलते हैं--प्रामाणिक मतभेद हो सकते हैं, आर्थिक 
प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकते हैं; लेकिन जो बुनियादी 
सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में आज यह बुनियादी सवाल बनता जा रहा है कि 
किस तरह से हम सीमित साधनों में अधिकतम प्रगति करें और प्रगति के फल सब लोगों तक 
पहुँचे और उन लोगों तक ज्यादा पहुँचे, जो अभी तक फलों से वंचित रहे हैं। योजनाएँ बनी हैं, मैं 
जानता हूँ । मैं अपने चुनाव क्षेत्र की दशा देखता रहता हूँ। योजनाएँ कागज पर ज्यादा हैं। में ऐसा 
नहीं कहता कि कोई काम नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं; लेकिन जिस गति से होने चाहिए और जिस 
लगन से होने चाहिए, जिस ईमानदारी से होने चाहिए, उसके प्रति उत्तरदायित्व का भाव नहीं है। 
यह भाव पैदा करना पड़ेगा। इसमें सबका योगदान जरूरी है। 

सभापति महोदय, मैंने कहा कि बजट आएगा, उस समय आर्थिक प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा 
करने का अवसर मिलेगा। हमने नेशनल सेक्यूरिटी काउंसिल का गठन किया है जो देश के भीतर 
और बाहर के संकटों का मूल्यांकन करती है, क्या कदम उठाना चाहिए, इस तरह के सुझाव देती 
है। यह भी जरूरी है कि हम जन-प्रतिनिधि संस्थाओं को और ठीक तरह से चलाने का प्रयास 
करें | पिछडे हुए वर्गो, जनजातियों को अधिकार दिए गए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार भी है, 
लेकिन अभी सच्चे अर्थों में भागीदारी नहीं हुई है। आवश्यकता भागीदारी की है। 

महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पेश हो गया है। बड़ी छीना-झपटी में पेश हुआ। 
अब महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं कि बिल पेश हो गया, आप उसको पारित कराइए। 
हम तो चाहते हैं कि वह पारित हो, लेकिन छीना-झपटी नहीं होनी चाहिए। उसपर कैसे नियंत्रण 
पाया जाए, इसमें भी सहयोग की आवश्यकता हे। जो सहमत नहीं हैं, उन्हें मनाने की जरूरत है; 
जो निश्चय है उसको कार्यान्वित करने के लिए संकल्प की जरूरत है । और कोई विधेयक हो, हमें 
तो राज्यसभा में प्रतिपक्ष की मदद की आवश्यकता है । अब मैंने सुना है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर 
ढूँढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।”'(व्यवधान) “हम 


भी मतभेद प्रकट करने का अवसर i i ( 
सिर गिने जाते हैं | सिर के भीतर क्या है, यह कभी नहीं 


मानते हैं कि लोकतंत्र गणित का खेल है। 


देखा जाता। 
लेकिन संख्या बल भी एक बल हैं फैसले करने का एक तरीका है और भुज बल से अच्छा 


बल है संख्या बल; संख्या किधर है देख लीजिए। अब वह संख्या कौन सी तसवीर पेश करती है 
यह एक अलग सवाल है| लेकिन मैं चाहुँगा कि बुनियादी सवालों पर आम सहमति के वातावरण 
को बनाए रखा जाए! के 

बिहार का अध्याय समाप्त हो गया। अब मैंने सुना है कि भागवत पुराण पढ़ने की तैयारी हो 
रही है। मैं आशा करता हूँ कि इसपर थोड़ा समझ-बूझकर कदम उठाया जाए। हम किसी भी कांड 
से संबंधित सारे तथ्य प्रिसाइडिंग ऑफीसर के सामने रखने को तैयार हैं राज्यसभा में भी, लोकसभा 
में भी। मैंने डॉ. मनमोहन सिंहजी से कहा था कि आप देख लें, सारे कागज देख लें । बहुत सी बातें 
सदन में नहीं कही जा सकतीं, बहुत सी बातें प्रकट नहीं की जा सकतीं" (व्यवधान) 

मुझे विश्वास है कि मेरे इस प्रस्ताव को उसी रोशनी में लिया जाएगा, जिस दृष्टि से मैं इस 
प्रस्ताव को पेश कर रहा ral 
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सभापति महोदय, अंत में मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद 
देने का जो यह प्रस्ताव है, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। धन्यवाद । 


चर्चा का उत्तर 


सभापतिजी, अनेक प्रश्‍न पूछे गए हैं। में उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक 'वधवा' 
कमीशन का सवाल है, कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। आज कमीशन उड़ीसा में है 

और जिस जगह भयंकर कांड हुआ था, उसका दौरा करने जा रहा है । कमीशन के लिए पाँच कमरे 
दे दिए गए हैं, जिनमें वह अपना कार्यालय चलाए। उड़ीसा में भी SS स्थान की कोई कमी नहीं 
होगी। कमीशन के सेक्रेटरी के बारे में भी नोटिफिकेशन कर दिया गया है और साइट पर आने- 
जाने का पूरा प्रबंध है। कमीशन अपना काम ठीक तरह से करेगा। जहाँ तक कश्मीर के बजट में 
टैक्सों के बढ़ाने का सवाल है, जम्मू-कश्मीर सरकार की कठिनाइयाँ हें । केंद्र उन्हें मदद देता है 
आगे भी मदद देगा। 

बोम्मई साहब ने कहा कि सबकी राय होनी चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं एक 
बैठक बुलाऊँ। मैं सब नेताओं की बैठक बुलाने के लिए तैयार हूँ और हम उसमें बुनियादी सवालों 
पर चर्चा कर सकते हैं। मुखर्जी साहब ने मुझे चुनौती दी है कि मुझमें हिम्मत है या नहीं है। अब मैं 
हिम्मत का प्रकटीकरण कैसे करूँ ? 

साल्वे साहब ने माइनॉरिटीज के खिलाफ वॉयलेंस का सवाल खड़ा किया और कहा कि 
कुछ संगठन हैं। मैंने भी बिना नाम लिए, कई संगठनों को इशारा किया था कि असहिष्णुता का 
प्रचार न करें। हिंसा का तो प्रचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसीको हिंसा का प्रचार 
करने को इजाजत नहीं दी जाएगी। मतभेद हैं, अगर प्रामाणिक मतभेद हैं तो उन्हें प्रकट करने का 
सभ्य और शालीन तरीका होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि माइनॉरिटीज में 
कोई डर की भावना Sr (STAM) 

श्री एन.के.पी. साल्वे : आप माइनॉरिटीज के नहीं हैं। 

श्री वाजपेयी : अब मैं जो हूँ, वह हूँ। लेकिन अगर असुरक्षा की भावना है तो हम सब 
लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात है ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान): 

मान्यवर, जहाँ तक उत्तर-पूर्व के अन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का सवाल है 
यह एक व्यावहारिक सुझाव नहीं है! उत्तरी-पूर्वी राज्यों में आधारभूत ढाँचा अलग से खड़ा करना 
होगा। इस सड़क को सिलचर से अन्य क्षेत्रों तक नहीं ले जाया जा सकता। 

पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल आपने उठाया है, बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। हमने अपने 
नेशनल एजेंडा में कहा है। अब उसपर एक राय बने, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलेशन 
का सवाल, पार्टी का सवाल नहीं है और यह जरूरी है कि जो नीति बने उसका अधिक-से- 
अधिक समर्थन हो। लेकिन हम पॉपुलेशन की पॉलिसी बनाने के वादे से बंधे हुए हैं और हम 
उसपर अमल करेंगे। 

सभापतिजी, मैं समझता हूँ कि सारे सवाल हो गए। 
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अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण 


a इससे पहले कि मैं महामहिम राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर हुई बहस का उत्तर 
दूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर मुझे नहीं देना है, सुषमा स्वराज को उत्तर देना है। मैं तो 
बहस में हस्तक्षेप कर रहा हूँ । लेकिन भाषण से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम महामहिम 
राष्ट्रपतिजी को धन्यवाद देने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना 
भी करते हैं | उनका कैटेरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, थोड़े दिनों 
में वे दिल्ली वापस आ जाएँगे। हम उनके लंबे जीवन की भी कामना करते हैं। हमारे दो पूर्व 
प्रधानमंत्रीजी भी इस समय इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं । वे जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में 
आएँ, यह मेरी कामना है और मैं समझता हूँ कि सारा सदन इसमें सहयोग देगा। 

इस चर्चा में लगभग ४९ सदस्यों ने भाग लिया और सभी विषयों का समावेश हुआ, विस्तार 
से चर्चा हुई। मुझे दुःख है कि मैं चर्चा के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित नहीं रह सका। मैं 
मानता हूँ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए था। 

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : आपके मिनिस्टर आ गए। 

श्री वाजपेयी : इससे यह गलत साबित हो गया कि उन्होंने बॉक-आउट किया था | अध्यक्षजी, 
राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में यथार्थ का चित्रण किया गया है। उसमें न तो सरकार की उपलब्धियों 
का बढ़ा-चढ़ाकर बखान किया गया है और न ही हवाई वादे किए गए हैं । हमारी सरकार का एक 
साल पूरा होने जा रहा है और इस एक साल में हमने स्थिति को सुधारने की कोशिश की है और 
स्थिति में सुधार हुआ भी है। हमारे कट्टर-से-कट्टर आलोचक भी यह मानते हैं कि सरकार के 
बारे में जो भविष्यवाणियाँ की जाती थीं कि सरकार टूट जाएगी, अपने आप बिखर जाएगी, वे 
भविष्यवाणियाँ सच साबित नहीं हुईं। सरकार का बहुमत हमने सदन में सिद्ध किया है, आर्थिक 
स्थिति को सुधारने में सफलता पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में मिली-जुली 
सरकारों का प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ है और हम इसे सफल करने में लगे हैं। अब 
आसेतु हिमाचल एक पार्टी का वर्चस्व होगा, ऐसा दिखाई नहीं देता है। अखिल भारतीय दलों को 
क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना होगा। क्षेत्रीय दल सचमुच में अखिल भारतीय दलों की 
कुछ कमियों के कारण इतने प्रभावशाली हुए हैं। प्रदेशों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करना 


ire थे न मिटा 
१५ मार्च, १९९९ को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद-प्रस्ताव चर्चा में हस्तक्षेप । 
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उनको आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करना राष्ट्रीय दलों के लिए कठिन होता है। 
क्षेत्रीय दल तृणमूल से जुड़े होते हैं । वे उस क्षेत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

यह देश विविधता से भरा है । इसकी विविधता विभिन्नता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी 
प्रकट होती है, होनी चाहिए। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हमने सरकार बनाने 
का निश्चय किया। मिली-जुली सरकार चलाना एक कठिन काम है, लेकिन लोकतंत्र में यह 
कठिन काम भी करना पड़ता है । हम जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनको साथ लेकर चल 
रहे हैं। प्रश्न केवल सत्ता के बँटवारे का नहीं है। पंजाब में अकाली दल के साथ हमारा सहयोग 
केवल सत्ता के लिए नहीं है । वहाँ भाईचारा बना रहे, इस दृष्टि से वह बड़ा उपयोगी है। यह बात 
और क्षेत्रों पर भी लागू होती है। हम इस प्रयोग को सफल बनाना चाहते हैं । आशा है कि हम इसमें 
सफलता प्राप्त करेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, साल भर पहले जो स्थिति थी, वह स्थिति बदल गई है । मौसम में परिवर्तन 
हो गया है। पोखरण के परीक्षण के बाद यह प्रयत्न किया गया था कि भारत को अलग-धलग कर 
दिया जाए।"' (व्यवधान) 

अध्यक्षजी, हमें विश्व में अकेला करने का प्रयास हुआ था। आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। 
यह उम्मीद की जाती थी कि भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ। हमने भारत की सुरक्षा की आवश्यकताओं को अनुभव करके पोखरण का विस्फोट किया। 
आज जो भी विदेशी भारत आता है और जो विदेशी मेहमान हमसे दूर-दूर रहते थे, आज वे आने 
के बाद यह नहीं पूछते कि आपने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया ? वह हमारे साथ व्यापार 
को बातें करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने को बातें करना चाहते हें । हमारे सुरक्षा के 
तकाजों के बारे में उनमें एक नई समझ-बूझ पैदा हुई है। हमारा परमाणु परीक्षण केवल शौर्य 
प्रदर्शन के लिए नहीं था। हमारी सुरक्षा की आवश्यकता उसके साथ जुड़ी हुई थी । आज इस बात 
को अच्छे-से-अच्छे ढंग से समझा जा रहा है और ज्यादा-से-ज्यादा देश समझ रहे हैं । 

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक माननीय सदस्य के भाषण को पढ़कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 
कि अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की आवाज नहीं सुनी जाती। उन्होंने यह भी कहा कि ' सार्क ' 
देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। यह अनावश्यक आलोचना है। हम आलोचना का 
स्वागत करते हैं। निंदका चे घर असावेण पूरे-यह मराठी में एक कहावत है। ' निंदक नियरे 
राखिये, आँगन कुटी छवाय।' आलोचना करनेवाले को अपने पास रखो, क्योंकि हाँ-में-हाँ मिलानेवाले 
आपका फायदा नहीं करेंगे। लेकिन आलोचना तथ्यपरक होनी चाहिए। सार्क के सभी देशों के 
साथ हमारे संबंधों में मजबूती आई है। श्रीलंका के साथ हमने एक समझौता किया, जिसे अंतिम 
रूप दिया जा रहा है। हम तमिलनाडु और केरल के हितों की पूरी रक्षा करेंगे, हम यह आश्वासन 
देना चाहते हैं। नेपाल के साथ एक 'ट्रॉजिस्ट ट्रीटी' हुई है, जिससे कि भविष्य में इस संबंध में 
अनिश्चितता नहीं होगी । बंगलादेश के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हुए हें । अब ढाका और कलकत्ता 
के बीच में बस सेवा शुरू करने का फैसला हो गया है। मुझे पाकिस्तान जाने का अवसर मिला । मैं 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर गया । मैंने चलनेवाली बस का लाभ उठाया। मुझे संतोष है 
कि हमारी अच्छी बातचीत हुई। वहाँ जो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ तथा विदेश सचिवों के बीच में 
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग तैयार हुआ, उसमें कुछ नए कदम उठाने की घोषणा की गई है। 
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अब हम और पाकिस्तान, दोनों अणु शस्त्रों से लैस देश हैं। अब मिलकर रहने के अलावा और 
कोई रास्ता नहीं। परमाणु हथियार, हमले का हथियार नहीं है, यह बचाव का हथियार है। यह 
ऐसा हथियार है, जो शांति बनाए रखने में सहायक हुआ है। अगर शीतयुद्ध के दिनों में शक्ति का 
संतुलन नहीं होता--बैलेंस ऑफ टैरर, तो एक पलड़ा एक तरफ झुक सकता था, एक पक्ष ज्यादती 
कर सकता था। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रीजी मुझसे पूछते थे कि आपने परमाणु 
परीक्षण उस वक्त क्यों किया, क्या सूझ-बूझ से तारीख तय की थी। हमने कहा हमने सूझ-बूझ से 
कदम उठाया, लेकिन आप बताएँ कि यह सब क्यों पूछ रहे हैं । हँसकर कहने लगे कि आपने ऐसा 
वक्त चुना, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे कम था, पाकिस्तान इसके कारण संकट में 
फँसा। हम भी संकट में फँसे। लेकिन जनता के सहयोग से, सदन की शुभकामना से हमने उस 
दबाव का सामना किया। यह इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, हम किसी भी 
संकट का सामना करने में समर्थ हैं । हम पाकिस्तान के साथ सब विषयों पर वार्त्ता करके मामले 
हल करना चाहते हैं। पचास साल में तीन बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। अब लड़ाई को हमेशा के 
लिए रोकने का उपाय करना होगा। इसके लिए संवाद के अलावा और कोई चारा नहीं है। कोई भी 
मसला हो, हम वार्त्ता के लिए तैयार हैं। 

जब मैं पाकिस्तान में लाहौर में था तो उसी दिन राजौरी में हत्याकांड की खबर आई। मैंने 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उसी समय कहा कि “अगर निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला 
जारी रहा तो यह मित्रता की जो बस है, वह उनकी लाशों के ढेर के आगे रुक जाएगी | ये हत्याएँ 
बंद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं तो किसी तरह के 
आतंकवादी--और विदेशी आतंकवादी आजकल ज्यादा आ रहे हैं--सीमा पार से हमारे यहाँ न 
आएँ यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए । यह कहना कि दोनों देशों में जो घटनाएँ होती हैं, उसके 
लिए एक-दूसरे को दोष देने का सिलसिला चल पड़ा है, ठीक है। अपने लोगों को हम तो नहीं 
मार सकते। वे आपकी दुश्मनी के भी शिकार नहीं हुए तो उन्हें मारनेवाला कौन है ? सीमा आपसे 
लगी है, आप सोचिए।' 

जो डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें दोनों देशों ने आतंकवाद से उसके सभी स्वरूपों में लड़ने का 
निश्चय व्यक्त किया है | शिमला समझौते में फिर से निष्ठा प्रकट की गई है यह कहा गया है कि 
शिमला समझौते का हम “लेटर और स्पिरिट' दोनों में पालन करेंगे। इस शिकायत का कोई अर्थ 
नहीं है कि हमने शिमला समझौते का महत्त्व घटा दिया। सचमुच में हमने शिमला समझौते का 
महत्त्व बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच विश्वास जमाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । हम इस 
प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं । बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। मछुआरे पकड़ लिए जाते Ë | 
मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, खुद पकड़ में आ जाते हैं और महीनों तक जेल में पड़े 
रहते हैं | दोनों तरफ ऐसा होता है । लड़ाई के जमाने के लोग भी कैदी हैं। उनके सारे मामलों पर 
विचार करके रिहाई होनी चाहिए! आना-जाना बढ़े, व्यापार के रास्ते खुले, एक-दूसरे के साथ 
सहयोग करें और साथ-साथ सारी समस्याओं को हल करने के लिए भी कदम उठाएँ, इस बात 
की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि इसी तरह दोनों देश आगे बढ़ेंगे। 

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। सभी मुद्दों का एक-एक करके 
जवाब देना तो संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ मुद्दे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ 
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माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण में परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं 
कहा गया है। मैं मानता हूँ। परिवार नियोजन के संबंध में हमारी मिली-जुली सरकार की एक 
नीति है और हमारे नेशनल एजेंडा में भी उसका उल्लेख किया गया है। जो कुछ हमने एजेंडा में 
कहा है, मैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। हमारे शब्द इस प्रकार के किन 
* जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहनों wd निरुत्साहनेों-Incentives and disincentives— 
का उपयुक्त एवं समझदारीपूर्वक सम्मिश्रण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि इस अति महत्त्वपूर्ण 
मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता स्थापित को जा सके ।' 
सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया है परिवार नियोजन के बारे में । उसपर मंत्रिमंडल में 
थोड़ी सी चर्चा हुई है। हमने उसे मंत्रियों के एक छोटे से दल को विचार के लिए सौंप दिया है। 
प्रश्‍न नाजुक है और इसपर एक आम राय बनाना बहुत जरूरी है; जैसे जो विदेशी आते हैं, वे 
सुनकर ताज्जुब करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन सफलता के साथ चल रहा है और वृद्धि को 
दर जो २.१ परसेंट थी, वह अब घटकर १.८५ परसेंट रह गई है। लेकिन घटने के बाद भी प्रति 
वर्ष हम एक करोड़ ७८ लाख की संख्या में बढ़ रहे हैं । यहाँ चीन से हमारी भिन्नता हे । कुछ 
प्रदेशों में परिवार नियोजन और भी सफलता के साथ चला है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जो इस मामले में 
पिछड़े रहे हैं। लेकिन यह ताज्जुब की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में 
परिवार नियोजन है, जो अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनकी लोकसभा की सीटें कम 
हो जाएँ, लेकिन सीटें कम हो रही हैं। इस स्थिति को बदलना पडेगा ! सीटों की संख्या निश्चित 
होनी चाहिए, हर प्रदेश के साथ वह जुड़ी हुई होनी चाहिए और परिवार नियोजन के लिए कदम 
उठाए जाने चाहिए। हमें सोज साहब के भाषण को पढ़कर खुशी हुई, उन्होंने इस बात का खंडन 
किया कि जम्मू-कश्मीर में आबादी बढ़ रही है । उन्होंने कहा कि हम परिवार नियोजन में विश्वास 
करते हैं और जम्मू-कश्मीर में आबादी बढ़ नहीं रही है, वह गलत प्रचार हो रहा है। परिवार 
नियोजन के सवाल पर सब दलों को मिलकर बैठना होगा। यह राष्ट्रीय प्रश्‍न है । कोई दल अकेले 
या कोई सरकार अपने में इसका हल नहीं खोज सकती। प्रश्न नीति के निर्धारण का है, प्रश्न 
कार्यान्वयन का भी है और इस दृष्टि से सभी दलों को विचार करना चाहिए कि किस तरह के 
कदम उठाएँ। 
अध्यक्ष महोदय, कृषि नीति का दस्तावेज तैयार है। विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और 
थोड़े ही समय में कृषि नीति के संबंध में वह दस्तावेज सदन के सामने पेश कर दिया जाएगा। 
अनेक सदस्यों ने “नई फसल बीमा योजना ' के लागू किए जाने में विलंब का प्रश्‍न उठाया है। अभी 
जो "फसल बीमा योजना' चल रही है, वह सारे किसानों का समावेश नहीं करती, वह सारी 
'फसलों का भी समावेश नहीं करती | जो ऋण लेते हैं, उन्हीं तक वह सीमित है। इन सारी कमियों 
को हम दूर करने जा रहे हैं और एक संशोधित बीमा योजना तैयार कर रहे हैं जो किसानों के हितों 
का संवर्धन करेगी। योजना लगभग तैयार है और इसे १९९९ की खरीफ फसल से लागू करने का 
इरादा है। मंत्रिमंडल ने संशोधित योजना को लागू करना सिद्धांतत: स्वीकार कर लिया है। नई 
योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, जैसा मैंने कहा, उसमें नई फसलें शामिल की 
जाएँगी और सभी किसानों को उसमें भागीदार बनाने का प्रयास होगा। जिन्होंने ऋण लिया है वे तो 
उसमें शामिल होंगे ही, मगर जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ या 
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सूखे के शिकार हो जाते हैं, योजना उनका भी विचार करेगी। छह लाख किसानों को अभी तक 
क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा जा रहा है कि अगले साल यह 
संख्या २८ लाख हो जानी चाहिए। 

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने अपने भाषण में डॉ. बाबा साहब 
अंबेडकर का दिल्ली में स्मारक का मामला उठाया। डॉ. अंबेडकर २६ अलीपुर रोड पर रहते थे। 
उस जगह को हस्तगत करके उसे स्मारक बनाने की बात है | यह कहना कि स्मारक के लिए अभी 
तक कोई धन खर्च नहीं किया गया है, ठीक नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 
२६ मार्च, १९९७ को ही हमारे आने से पहले, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर स्मारक, कोई पार्टी 
का मुद्दा नहीं है, उसी समय १९९७ में ७.१२ करोड़ रुपए भवन हस्तगत करने के लिए पेशगी के 
रूप में दे दिए थे, लेकिन हस्तगत करने की जो नीति थी, उसको चुनौती दी गई। एक अंतरिम 
आदेश में लेंड एक्वीशन कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि जब तक रिट याचिकाओं का फैसला 
नहीं होता, तब तक क्षतिपूर्ति के एवार्ड की घोषणा न की जाए। तब से यह मामला अदालत में 
लटका हुआ है। हम इसे अदालत से जल्दी हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालय 
एक-दूसरे से संपर्क में हैं। संपत्ति के मालिकों से भी बातचीत हो रही है। अगर पवार साहब का 
उनके ऊपर प्रभाव चले तो वे उसको जरूर काम में लाएँ। हम उसका स्वागत करेंगे। 

यह कथन भी सही नहीं है कि दलितों के कल्याण के लिए निर्मित विभिन्न संस्थाओं के 
लिए धन आबंटित नहीं किया गया। १९९७-९८ में दलितों के लिए जो धनराशि रखी गई थी वह 
६११.७७ करोड़ रुपए थी। इसमें से ६१०.२४ करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई। १९९८-९९ में 
यह धनराशि बढ़ाकर ७३३.७० करोड़ रुपए रखी गई, जिसमें से १२ मार्च, १९९९ तक ६८०.९९ 
करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने ' डॉ. अंबेडकर ओवरसीज फैलोशिप ' का भी 
उल्लेख किया था। जाँच के बाद पता लगा है कि फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी ने इस योजना को 
हमारी सरकार के आने से पहले ही १९९७ में समाप्त कर दिया था, किंतु अनुसूचित जातियों एवं 
अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है और इसमें 
अनुसंधान करनेवालों का वजीफा ६६९९ डॉलर से बढ़ाकर ७७९९ डॉलर कर दिया गया है | पहले 
यह प्रतिबंध था कि एक परिवार से दो लड़कों को पोस्ट मैट्रिक स्कांलराशप स्कीम के अंतर्गत 
वजीफा मिले, अब इसको हटा दिया गया है | उत्तर-पूर्व के राज्यों में इस संबंध में अनेक सुविधाएँ 
दी जा रही हैं। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, जिनमें साक्षरता का प्रचार बहुत कम हुआ 
था, एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है। ऐसे ४९ जिले छाँटे गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में साक्षरता का अनुपात केवल दो प्रतिशत है। इसके लिए 
अलग से धन आबंटित किया गया है और खर्च भी किया जा रहा है। यह कहना भी सही नहीं है 
कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए काम करनेवाले एन.जी. ओज. को कोई धन 
आबंटित नहीं किया गया है सच यह है कि १९९७-९८ में १० करोड़ ६४ लाख रुपए सहायता के 
रूप में दिए गए थे। हम इस राशि को आवश्यकता पड़ने पर और भी बढ़ा सकते हैं। 

अध्यक्ष महोदय, एक मामला सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित है। जब सार्वजनिक क्षेत्र में 
उद्योग स्थापित किए गए तो उनका स्वागत करनेवालों में मैं भी था। जब पंडितजी ने इन उद्योगों 
की बडी प्रशंसा की और सरकार द्वारा पूँजी लगाने का एक अविधान शुरू हुआ तो देश को यह 
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आशा थी कि यह राष्ट्रीय संपत्ति होगी और यह राष्ट्र के कल्याण में सहायक बनेगी । लेकिन आज 
जो तसवीर है, उसे देखकर चिंता होनी स्वाभाविक है। क्या कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्योग इतनी बड़ी संख्या में बीमार पड़ते हैं, बंद करने की नौबत आती है, घाटे में जाते हैं। कुछ 
आँकड़े मेरे पास हैं । उनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बीमार उद्योगों का आज तक का घाटा 
४१,२६४.५५ करोड़ रुपए है। कुल २३६ सार्वजनिक उद्योग हैं, जिनमें से १८४ घाटे में चल रहे हैं । 
सबसे अधिक घाटा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है | फर्टिलाइजर के अलावा टेक्सटाइल, 
कोयला और इस्पात उद्योगों में घाटा हो रहा है। 
यदि तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उद्योग के मुनाफे को अलग कर दिया जाए तो संपूर्ण सार्वजनिक 
क्षेत्र का शुद्ध लाभ बहुत ही कम बचता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घट गए इसलिए 
हमारा लाभ बढ़ गया है। इन उद्योगों के बारे में गहराई से विचार करना होगा। 
एक नीति हमें उत्तराधिकार में मिली थी और हम उसपर चलने का प्रयास कर रहे हैं। 
लेकिन मुझे लगता है कि सब दलों के प्रमुख नेता और विशेषकर जो सार्वजनिक उद्योग से संबंधित 
हैं, मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं, वे मिलकर बैठें और इस बात की मीमांसा करें कि सार्वजनिक 
उद्योग इस तरह से घाटे का सौदा कैसे बन गया ? 
इस बात का भी विचार होना चाहिए कि अगर कोई सार्वजनिक उद्योग बचाया जा सकता है 
अगर उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, मजदूर काम पर लगे हैं, उन्हें किस तरह से अवकाश 
दिया जाए, यह विवाद का एक अलग प्रश्न है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि जो उद्योग चल सकते 
हैं, वे भी बीमारी पकड़ लें और उन्हें फिर अस्पताल में भरती करना पड़े। यह मुद्दा ऐसा है 
जिसपर सर्वानुमति की आवश्यकता है। हम किसी पूर्वाग्रह से बँधे हुए नहीं हें । आर्थिक क्षेत्र में 
हम व्यवहारवादी नीतियों को अपनाना चाहते हैं । आर्थिक विकास में मतवाद के लिए कोई स्थान 
नहीं हो सकता है न वह देश के हित में है, न आम आदमी के हित में है । राष्ट्रहित यह सबसे बड़ी 
कसोटी है। इसलिए जब कभी मैं देखता हूँ. कि आर्थिक विकास में कोई कदम उठाने पर कहा 
जाता है कि यह देश को बेचने का कदम है तो मुझे दु:ख होता है। भारत जैसे महान्‌ देश को कौन 
बेच सकता है और कौन खरीद सकता है ? 
नीति के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, प्रामाणिक मतभेद हो सकते हैं। ई.एम.आर. हो या 
प्रोडक्ट पेटेंट हो, अभी-अभी उसपर बहस हुई है। जब हमारे वामपंथी मित्र केवल हमें सहारा 
इशारा (व्यवधान) 
श्री सोमनाथ चटर्जी (भोजपुर) : हमने दोनों तरफ इशारा किया है। 
श्री बाजपेयी : दोनों तरफ इशारा करने को जरूरत नहीं है। 
श्रो सोमनाथ चटर्जी : लॉ कमीशन के बारे में क्या हुआ है ? 
श्री वाजपेयी : लॉ कमीशन की रिपोर्ट अपनी जगह है और संसद का फैसला अपनी जगह 
है। 
श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप उसपर चर्चा करवाइए। 
श्री वाजपेयी : चर्चा तो कर ही रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सार्वजनिक उद्योगों को बचाने 
के पक्ष में हैं। आइ.डी.पी.एल. को किस तरह खड़ा किया जाए, इस संबंध में हम गंभीरता से 
विचार कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं । लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि अधिक मतवाद मत 
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रखिए। जो नीति अव्यावहारिक सिद्ध हो गई है, जो वाद संसार में पिट गए, यदि आप उसके बल 
पर चलेंगे तो देश की मुख्यधारा से" (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सब यूनिट्स ठीक से चलाएँगे तो हम नहीं बोलेंगे (STAT) 

श्री वाजपेयी : आप मुख्य धारा से कट जाएँगे।" (व्यवधान) 

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उसमें मदद BL ।' (व्यवधान) 

श्री वाजपेयी : पिछले कुछ महीनों में ईसाई बंधुओं पर, उनकी संस्थाओं पर हमले हुए हैं। 
यह बड़े खेद का विषय है, बड़ी चिंता की बात है। यह ठीक है कि ऐसी घटनाओं की संख्या 
ज्यादा नहीं है, लेकिन इस देश में ऐसी घटनाएँ क्यों होनी चाहिए? मीडिया का भी कर्तव्य है कि 
बढ़ा-चढ़ाकर इस तरह की घटनाएँ, जो लोगों को उतेजित करती हैं उन्हें पेश नहीं किया जाना 
चाहिए। कभी-कभी घटनाओं की रिपोर्ट गलत साबित होती है। इलाहाबाद के एक दंपति पर 
हमले का समाचार एक विश्व एजेंसी ने दिया था और बाद में उसी दंपति ने उस हमले का खंडन 
किया और कहा कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई । मैं नहीं जानता कि उस संवाद 
समिति ने कोई स्पष्टीकरण प्रकाशित किया या नहीं किया। लेकिन सब ओर संयम से काम लेने 
की आवश्यकता है। इस देश में हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो संख्या में कम हैं 
उनकी विशेष चिंता करने की जरूरत है । देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता खतरे की घंटी है। हमारी 
संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है। हमारी सभ्यता सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। सारे विश्व को 
चिंता करनेवाले, सारे ब्रह्मांड की चिंता करनेवाले भारत में अगर संप्रदाय के आधार पर लोग 
अनुभव करें कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या वे अपने को असुरक्षित अनुभव करें तो यह 
चिंता का विषय है और एक चुनौती भी है। जहाँ कहीं घटनाएँ हुई हैं, वहाँ अपराधी पकड़े गए हैं 
उनपर मुकदमे चल रहे हैं । इसमें गुजरात भी शामिल है। लेकिन उड़ीसा में जिस प्रमुख अभियुक्त 


का नाम लिया जा रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा है, वह अभी तक गिरफ्तार 


नहीं हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के सारे देश में प्रयत्न. हो रहे हैं, उसे कटघरे में खड़ा करने की 
आवश्यकता है। आस्ट्रेलियाई नागरिक को उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया, यह एक 
जघन्य कृत्य है। सारी दुनिया में अगर इसे लेकर हमारे विरुद्ध बातें कही जाती हैं तो हमें अपना 
घर ठीक करना चाहिए। दुनिया में ऐसे तत्त्व हैं जों इसका भी राजनीतिक लाभ उठाना चाहेंगे, 
उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार का निश्चय है कि हर एक नागरिक को सुरक्षा, 
अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना, विधि और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाना, इस 
मामले में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो और कोई संगठन 
कितना भी बलशाली हो, अगर वह कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कानून 
के अंतर्गत ही व्यवहार होना चाहिए। इस तरह का व्यवहार हो, यह हम देखेंगे (AMM) यह 
कहना ठीक नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। 

आखिर हमने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच मैच कराके दिखा दिया है। 
दस साल पहले कांग्रेस की सरकार के जमाने में भी इसी तरह का संकट खड़ा हो गया था, मैच हो 
या न हो, मैच होगा तो उसमें अड्चनें डाली जाएँगी और सरकार ने पूरे मैच की श्रृंखला रद्द कर 
दी थी, लेकिन हमने मैच कराया bo (SAMA) जो कलकत्ता की घटना है, वह अलग है। उसके 
लिए वाममार्गी सदस्यों को दोष नहीं देते हैं, लेकिन थोड़े से खेद के ये भागीदार जरूर हैं | कभी- 
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कभी अचानक ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जिनको रोकने की आवश्यकता है । ` (व्यवधान) 

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वे वाममार्गी और ये दाममार्गी | 

श्री वाजपेयी : अरे, दोनों के बीच आप कहाँ हैं, मोहन सिंहजी ? आप बिना बजह पिछलग्गू 
हो रहे हैं। हम भी हैं, हम भी हैं, कहाँ हैं आप ? 

श्री मोहन सिंह : आपके सामने। 

श्री वाजपेयी : आमने-सामने के लिए हम तैयार हैं। 

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ । में आपका आभारी हूँ कि 
आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं सभी सदस्यों से अपील करूँगा (व्यवधान) 

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैच के बारे में कलकत्ता में जो कुछ हुआ, 
उसका लाहौर में क्या इफेक्ट हुआ? 

श्री वाजपेयी : हम कलकत्ता में आकर बोलेगा। धन्यवाद | 
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प्रतिपक्ष हमारा विकल्प तो बताए 


उप महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-*कि यह सभा मंत्रिपरिषद्‌ में अपना विश्वास व्यक्त 
करती है।' 

मैं प्रस्ताव के पक्ष में कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन बोलने से पहले मैं सुनना चाहुँगा । प्रतिपक्ष 
क्या चाहता है, प्रतिपक्ष मेरी सरकार को हटाना चाहता है, यह तो स्पष्ट है, लेकिन इसके बाद की 
तसवीर स्पष्ट नहीं है और मैं चाहूँगा कि इस विवाद में यह तसवीर स्पष्ट हो, जिससे सदन फैसला 
कर सके, देश फैसला कर सके । वैसे अगर चाहे तो प्रतिपक्ष इसपर चुप भी रह सकता है, क्योंकि 
अंत में तो दिग्विजय हमारी होनेवाली है और उसका नक्शा प्रकट भी होनेवाला है, लेकिन 
लोकतंत्र का तकाजा है कि जो सरकार को हटाना चाहते हैं, वे यह बताएँ कि वे किस तरह की 
सरकार लाना चाहते हैं? उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका कार्यक्रम क्या होगा और मैं इसलिए 
प्रतिपक्ष को मौका दे रहा हूँ कि वह बोले और फिर मैं अंत में विस्तार से जवाब दूँगा। 


विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर 


अध्यक्ष महोदय, परसों (१५ अप्रैल, १९९९) विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हुए मैंने यह 
कहा था कि मैं कुछ कहने से पहले सुनना चाहुँगा। अब, आज मेरी बारी है, इसमें रुकावट 
नहीं डाली जानी चाहिए। प्रतिपक्ष की ओर से यह शिकायत की गई है कि अल्पमत में आते 
ही (aur) ne ty aE ak 5 
श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, माइक ठीक नहीं है, इसे सुधरवाए। 
अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्रीजी, क्या आप दूसरा माइक भी इस्तेमाल कर रहे हैं ? 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, वे मुझे सुनना 
चाहते हैं । 


श्री मुलायम सिंह यादव : आपको तो हम सुनना ही चाहते हैं। 
श्री वाजपेयी : मैं कह रहा था किं यह शिकायत की गई है और इसके लिए मुझपर आरोप 


लगाया गया है कि मैंने राजनीतिक नैतिकता का पालन नहीं किया | संसद की बैठक चल रही है। 


a A ` tne 
१५ अप्रैल, १९९९ को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति और १७ अप्रैल को प्रस्ताव पर हुई बहस का 


उत्तर । 
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सदस्यों को, प्रतिपक्ष को सरकार के विरुद्ध मतदान करने का अवसर मिलनेवाला था। 

अध्यक्ष महोदय, लगभग चालीस साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अल्पमत की 
सरकारें भी देखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत की सरकार थी। किसीने उनपर 
आरोप नहीं लगाया कि वह नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिम्हा रावजी भी अल्पमत 
को सरकार चलाते रहे । 

उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या-क्या किया गया, इस कहानी में, मैं जाना 
नहीं चाहता; लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था तो स्वयं प्रस्ताव 
ला सकता था। अभी तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा 
खटखटाने की बजाय प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया ? जब राष्ट्रपतिजी 
ने कहा कि आपको विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। दो दिन बहस 
चली है, अब समाप्त होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी। हम संसार का सबसे 
बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर, अभी-अभी जो 
देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं, वे क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा 
सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपो-प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा ? आरोप लगाए जाए 
तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रेस में या मीडिया में जो कुछ छपा है, उसको 
दोहरा दिया जाए, यह तरीका हो सकता है, मगर बहुत अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर 
तरीका नहीं है। 


रहे, उनकी दशा क्‍या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में 
चुनाव हुए, चुनाव के बाद परिणाम आए, एक मिली-जुली सरकार बननी निश्चित थी। अंतिम 


महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है। 
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क्षेत्रीय दलों का उभार हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि! जो 
अपने को अखिल “भारतीय दल कहते हैं, वे प्रदेशों की आशाओं और आकांक्षाओं का सही 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सके हैं । तेरह महीने हम सरकार चलाते रहे हैं, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ 
हैं। जो बाद में हमें छोड़कर चले गए उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया, जो इस देश की एकता 
के लिए, अखंडता के लिए आपत्तिजनक हो | उनसे मतभेद हुए, लेकिन देश की एकता में उनका 
विश्वास fom नहीं। यह एक ऐसा शुभ लक्षण है, जिसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस 
पार्टी ने १९९८ के अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निंदा की, वह 
स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूँ-- 

“' क्षेत्रीय पार्टियों में स्वभावत: राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं होता। वे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों 
से ऊपर नहीं उठ पातीं। वे सत्ता में आने के लिए लोकप्रिय तरीके अपनाती हैं। वे संकुचित 
जातिगत और भाषागत भावनाओं को भड़काने का प्रयास करती हैं और जल्दी ही यह रास्ता 
आर्थिक विनाश और सामाजिक टकराव का कारण बन जाता है ।'' 

अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में यह आकलन है तो उनके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, किस 
आधार पर करेंगे ? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज के बारे में टिप्पणी की è मैं 
उसे भी उदधृत कर रहा हूँ। हमारे वाममार्गी मित्र उसे सुन लें। 

“जहाँ तक वाम दलों का संबंध है, सात दशकों के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी खुद को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने में असफल रही हैं ।'' 

यह गंभीर आरोप है। यह कांग्रेस मैनीफेस्टो का हिस्सा है, एक उद्घोषणा है | अब शायद 
इसलिए गठबंधन हो रहा है कि लेफ्ट पार्टीज को नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। 

जनता दल असमंजस में था। पता नहीं उसने क्या फैसला किया है; लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 
जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया है, उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना 
चाहिए। 

“जनता दल का उदय १९८९ में गैर कांग्रेसवाद के दौर से हुआ था। यह उतावले समूह का 
झुंड है, जो अहम से भरे लोगों से भरा हुआ है। अमीबा की तरह यह खुद को ही छोटे और छोटे 
हिस्सों में बाँटकर जिंदा रखता है, सामाजिक न्याय का इसका आधार खोखला है, जो विभाजन 
करनेवाली जातिगत राजनीति का धोखा देनेवाला परदा है ।'' 

अगर मिलन का यह आधार बननेवाला है तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखतीं | 
मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और मेरी सरकार पर यह भी आरोप लगाया 
गया कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियाँ हैं। आप जिस ढाँचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं 
और जो पूरा नहीं होगा, वह क्या एक विचार से अनुप्राणित है क्या कोई कार्यक्रम है, क्या नेतृत्व 
एक है? उस दिन श्री लालू प्रसादजी ने कहा कि आप हट जाइए, हम पाँच मिनट में नहीं एक 
मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए 
था? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने 
की बात कर रहे हैं""(व्यवधान) अगर किसीको जनादेश था तो वह हमको था, आपको तो नहीं 
ar (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने 
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हीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का 


प्रयास किया है| (व्यवधान) 

हमारा आधार नेशनल एजेंडा हे । हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। 
नेशनल एजेंडा पाँच साल का कार्यक्रम है। उसे निश्चित कार्यावधि में पूरा करने का हमारा इरादा 
है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता सँभाली, उस समय देश की जो 
स्थिति थी, उस स्थिति में सुधार हुआ है ? चाहे वह देश की सुरक्षा का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का 
प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा दावा अधिकारपूर्ण है कि 
हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है। 

यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई | पूछा गया कि देश के सामने 
कौन सा खतरा था? में १९७४ में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु 
परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था। हम प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया 
था, क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्‍या 
आत्मरक्षा को तैयारी तभी होगी, जब खतरा होगा? अगर पहले से तैयारी हो तो जो खतरा 
आनेवाला है, वह खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा और इसीलिए हमने 
परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई 
छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। 

परमाणु परीक्षण के बारे में भी चंद्रशेखरजी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं । मुझे खेद है कि में 
उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन पचास 
साल का हमारा अनुभव क्‍या बताता है। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? 
केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है, वह एक 
चेतावनी है। पोखरण-दो रेस्ट कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था। वह कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण 
के लिए नहीं था; लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ कि यह देश की नीति रही है कि 
मिनीमम डिटरेंट होना चाहिए। वह क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसीलिए परीक्षण का फैसला किया 
गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयाँ आएँगी, यह हमें मालूम था; लेकिन देश उन कठिनाइयों का 
सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। 

आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके । रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत 
नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का 
प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र 
नहीं हैं, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान 
किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि 
वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ feat! wert हथियार रक्षा के 
लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है । इतने वर्षो तक यूरोप में शांति 
रही, दो शिविरों में se हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं-न-कहीं यह बात थी कि 
शक्ति संतुलन है और इसलिए एक-दूसरे को छेड्ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही 
परिकल्पना है। इसपर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। 

आलोचना तो अग्नि-दो को भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ, जब 
सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारी एक अपनी पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि 
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हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि-दो का परीक्षण रोक दिया गया है । उसी समय परीक्षण हो 
चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते 
तो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। 
अध्यक्ष महोदय, तेरह महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर 
कोई फैसला नहीं किया, न आगे करेंगे। मैं नहीं समझता कि भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी, 
जो दबाव में काम करेगी। लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, यह मुझे मालूम है। हमारे परमाणु 
परीक्षण से पहले जो सरकारें थीं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वह इस संबंध में आगे नहीं 
बढ़ना चाहती थी । पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमनजी ने जो वक्तव्य दिया है, वह उस समय रक्षा मंत्री थे, 
जिस पद पर बाद में मुलायम सिंहजी आरूढ़ हुए--वेंकटरमनजी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि 
तैयारी हो गई थी परीक्षण की, पोखरण जाने के लिए साज-सामान प्रस्तुत था, मैं परीक्षण के समय 
उपस्थित रहनेवाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतरराष्ट्रीय 
दबाव में हम काम करेंगे, क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो 
हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले हैं 
छाछ को भी फूँक-फूँककर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता सुरक्षित रहनी 
चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता 
है। अगर सीमाएँ अक्षुण्ण रहेंगी, तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर, परिश्रम की 
पराकाष्ठा करने की दिशा में प्रवृत्त किया जा सकता है। 
हम तीन बार हमलों के शिकार हुए हैं। ऐसी नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए। हम किसी 
पर हमला करने की तैयारी नहीं करते हैं, इरादा भी नहीं रखते हैं | मुझसे यह सवाल पूछा गया कि 
पोखरण-दो और लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या संबंध है ? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू 
हैं। अपनी रक्षा की शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ, लेकिन 
आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से । मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नाडीज ने कल इस बात का उल्लेख 
किया था कि जब १९७७-७८ में जनता सरकार बनी थी, श्री मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे तो मुझे 
विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के संबंध बढ़ाने का 
प्रयास किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान ही नहीं, अन्य 
पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे संबंध सुधरे हैं । जो संबंध सुधरे हैं, उनके बारे में कहना कि संबंध 
नहीं सुधरे हैं, यह राष्ट्र के कौन से हित को संबद्धित करता है ? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया 
होगी? दुनिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? 
श्रीलंका के साथ मुख्य व्यापार समझौता हुआ है। नेपाल के साथ 'ट्रॉजिट संधि' हुई है। 
कलकत्ता-ढाका के बीच में बस चलनेवाली है। इसका परीक्षण हो रहा है। नेपाल में इन दिनों 
चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है, जब उस चुनाव में भारत कोई मुद्दा नहीं है 
भारत को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगाई जा रही है, भारत की नीति से वहाँ के 
राजनीतिक दल भी संतुष्ट हैं। हम किसी पड़ोसी देश में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम 
किसीको अपने मामलों में दखल देने भी नहीं देंगे, इसलिए जब में लाहौर गया तो उसी समय 
राजौरी में हत्याकांड हुआ था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तत्काल हमने वह मामला उठाया। मैंने 
उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा 
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और सदभावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्ते नहीं खुलेंगे। 

जम्मू-कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है। छुटपुट घटनाएँ हो रही हैं, उनको भी रोकना 
पड़ेगा। इसमें योगदान करना पड़ोसी का कर्तव्य है; लेकिन जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन 
के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहाँ की जनता को जाता है। वह शांति से अपना जीवन जीना 
चाहती है। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता | भावनाएँ भड़काकर उनके हाथों से 
गलत काम कराने का प्रयास अब आगे सफल नहीं होगा। आजकल जम्मू-कश्मीर खबरों में नहीं 
है। अगर है तो इस दृष्टि से है कि वहाँ कितने पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ कितने यात्री गए, फिल्म 
बनाने के लिए कौन सी कंपनियाँ वहाँ इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। यह सुधरी हुई स्थिति का 
परिचायक है। उत्तर-पूर्व की स्थिति को सुधारने में भी हमें थोड़ी सफलता मिली है। आगे प्रयत्न 
जारी हैं। उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए, और भी कदम उठाए 
जाएँगे। सचमुच में ये मुद्दे पार्टी के मुद्दे नहीं हैं। ये हमारे राष्ट्रीय प्रश्न हैं । 

कल यह कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहों लिया। अपने नेशनल एजेंडे में 
कंसेसस विकसित करने की बात कही थी, मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया। यह आरोप 
ठीक नहीं है। जहाँ चर्चा की आवश्यकता थी, हमने चर्चा की है। जहाँ विश्वास में लेना आवश्यक 
था, हमने विश्वास में लिया है । इतने बड़े और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ-साथ चलाना 
केवल सरकार के बूते की बात नहीं है । इसमें सभी पक्षों का दायित्व है । क्या प्रतिपक्ष में हम थे तो 
हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया ? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें जानकारी दे दी थी कि 
पोखरण में परीक्षण होनेवाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ 
था। इस तरह को जानकारी पहले नहीं दी जाती है। लेकिन हमने उसे शिकायत का मुद्दा नहीं 
बनाया। और भी इस तरह के सवाल आते रहे। हमारा प्रयास है कि हम सबकी सलाह से आगे 
बढे, सबके सहयोग से समस्याओं का समाधान करें। इसमें प्रतिपक्ष को भी अपना दायित्व पूरा 
करना होगा। 

विचार-विनिमय के और भी अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। कल महिलाओं के प्रतिनिधित्व के 
सवाल पर भी हमें आलोचना का निशाना बनाया गया। अलग-अलग दलों से बातचीत हुई है। 
अगर यह विश्वास हो जाए कि विरोध नहीं होगा, छीना-झपटी नहीं होगी तो हम कल विधेयक 
लाने के लिए तैयार हैं, उसको पास कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछली बार (sa) 

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : कल किसीने देखा है क्या? 

श्री वाजपेयी : क्‍या कह रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, एक सर्वानुमति बनी थी कि विधेयक जिस 
रूप में है, उसी रूप में पारित किया जाए और अलग-अलग वर्गों को अगर प्रतिनिधित्व देना है तो 
उसपर बाद में विचार किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब हमारे 
ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा में हमें बहुमत प्राप्त नहीं 
है। अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रतिपक्ष के सहयोग से वहाँ पारित भी होते रहे हैं । प्रतिपक्ष ने उन्हे 
महत्त्वपूर्ण समझा और वह देश की दृष्टि से आवश्यक भी थे। उसमें सहयोग दिया। लेकिन 
प्रतिपक्ष में मतभेद के कारण जो विधेयक रह गए, उनके लिए हमें दोषी ठहराना, यह हमारे साथ 
न्याय करना नहीं है। हम उन्हें फिर से लाने का प्रयास करेंगे। 

जब हमने सत्ता सँभाली थी तो देश की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम थी। क्‍या कोई इनकार 
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कर सकता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ? कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। 
अगर संकुचित, संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर भी आलोचना की जाए तो इस बात को स्वीकार 
करना पड़ेगा कि पिछले छह महीने में स्थिति सुधरी है-५.८ परसेंट जी.डी.पी. का होना, ३२ 
बिलियन रिजर्व और इंफ्लेशन ४.६ परसेंट, इसे मैनेज किया जा सकता है | बीच-बीच में राजनीतिक 
अस्थिरता का वातावरण पैदा किया जाता है। उसका अर्थव्यवस्था पर कितना कुछ कुप्रभाव पड़ता 
है, यह आजकल हम देख रहे हैं। क्या प्रतिवर्ष यह खेल होगा? अगर आपकी सरकार बनती है तो 
मिली-जुली सरकार में तो आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के समर्थन से 
ज्यादा समर्थन हमें प्राप्त है, या यह सहयोग, यह मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है ? देश को 
अँधेरे में रखा जाएगा? देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? क्या इसे नैतिकता की संज्ञा दी 
जाएगी ? जो कुछ है, वह खुले में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 
देश को मजबूत होना, आर्थिक स्थिति में सुधार, देश के भीतर शांति का और सहयोग का 
वातावरण । कुछ दुर्घटनाएँ हुई हैं, इतना बड़ा देश है, लेकिन उन्हें तत्काल रोकने की कोशिश हुई 
है। इन विषयों पर मेरे मित्र जो पहले बोले थे, वे प्रकाश डाल चुके हैं। 

श्री यशवंत सिन्हा ने विस्तार से आर्थिक स्थिति की चर्चा की, उसमें क्या परिवर्तन आया है 
उसे सदन के सामने रखा है। इस बार अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भंडारण की व्यवस्था 
कम पड़ रही है। इसका श्रेय किसानों को दिया जाएगा, हम श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहे हैं। 
बरसों से अपनाई गई नीति अपने सुपरिणाम दिखा रही है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाए, अगर 
तूफान आ जाए और फसल नष्ट हो जाए तो फिर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए सबको 
एक जुट होने की जरूरत है, मगर उसमें राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा पैदा होती है। इस 
मनोवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे किसान हमारी बधाई के पात्र हैं । किसानों की समस्याएँ हमारे 
सामने हैं। पिछली बार यूरिया के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब किसानों की ओर से, 
उनके संगठनों की ओर से माँग हो रही है कि किसानों का बोझ कम होना चाहिए। हम उन्हें 
आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके बोझ को कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएँगे। इसके 
लिए कदम उठाए जाएँगे। 

अध्यक्ष महोदय, इनपुट के दाम कम हों, यह बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से 
किसान कैसे बच सकें, इसका प्रबंध आवश्यक है । फसल बीमा योजना तैयार है। कृषि नीति को 
अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति 
नहीं बना सके। आपको तो पचास साल हो गए फिर भी आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। 
कृषि नीति बनाई जा रही है। उसमें सबके साथ विचार-विनिमय को प्रक्रिया अब अंतिम चरण में 
है। किसानों & fea का सवाल है। इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। 

पिछले सत्र में उन मैमोरेंडम्स को लेकर उग्र भावनाएँ प्रकट की गई थीं, जिनका संबंध 
एस.सी./एस.टी. और पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन से है । रिजर्वेशन की अवधि समाप्त हो रही है। 
सरकार ने फैसला किया है कि अगले दस साल के लिए इस अवधि को बढ़ाने का विधेयक हम 
सदन के सामने लेकर आएँगे। १९९७ में जो मैमोरेंडम्स निकाले गए थे, उनमें से दो अदालत में हैं । 
हमारा प्रयास है कि उसमें अदालत जल्दी से फैसला करे। एक विषय को लेकर विधेयक तैयार है 
और उसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सेवाओं में एस.सी./एस.टी. और 
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बैकवर्ड क्लास के लिए जो बैकलॉग है, उसको भरने का रास्ता निकाला जाए। अभी जो व्यवस्था 
है, वह संतोषजनक नहीं है। उसके चलते तो बरसों तक बैकलॉग पूरा नहीं होगा, बल्कि नया 
बैकलॉग तैयार होता जाएगा। इस स्थिति को बदलना जरूरी है । इसके लिए भी सबके सहयोग की 
आवश्यकता होगी। इस सवाल पर परिगणित जातियों और जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के बंधुओं 
की भावनाओं को हम समझते हैं | थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम होगा। जो 
सदस्यों की तथा इन वर्गों की इच्छा और अपेक्षा है, उसे पूरा किया जाएगा। 

अध्यक्ष महोदय, एक विषय, जिसका चर्चा में उल्लेख किया गया है, वह नौसेना के अधिकारी 
को उनके पद के हटाए जाने का मामला है। 

मेरे मित्र रक्षा मंत्रीजी ने उस संबंध में सदन के सामने कुछ विचार प्रकट किए थे। मैं 
माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूँगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज प्रकाशित 
किया है, उसको पढ़ें | वह दस्तावेज प्रचार के लिए नहीं है, वह तथ्यों का विवरण है। तथ्यों के 
आधार पर फैसला होना चाहिए। आरोपों-प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। उस दस्तावेज को पढ़ने 
के बाद अगर सदन इस परिणाम पर पहुँचता है कि इस मामले में कुछ और करने की आवश्यकता 
है तो सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा। एक सुझाव आया है, श्री इंद्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न खड़ा 
किया था कि क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते ? चर्चा हवा में नहीं होनी चाहिए, चर्चा आरोपों 
और प्रत्यारोपों के वातावरण में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए और 
वह ठोस आधार है। जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है, उसे आधार बनाकर चर्चा की जा सकती है। 
सदन के कुछ प्रमुख सदस्यों को समिति भी बनाई जा सकती है। श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री गुजराल, 
मुलायम सिंह यादवजी, चंद्रशेखरजी, (को हाथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।) शिवराज पाटिलजी 
तथा और भी नाम, आवश्यक हो तो उनका इसमें समावेश किया जा सक्ता है। बे तथ्यों को देख 
लें और अगर वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सदन में चर्चा के साथ-साथ कोई संसदीय समिति 
भी होनी चाहिए तो सरकार उसपर आपत्ति नहीं करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता 
हँ) लेकिन आरोप-प्रत्यारोप को आधार बनाकर, मीडिया में प्रकाशित सामग्री को लेकर अगर 
आरोप लगते हैं तो किसीको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आरोप लगानेवाले कम-से-कम यह तो 
अनुभव करें कि उनसे उनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। 

रक्षा मंत्रीजी ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, वक्तव्य दिए हैं, वह सर्वदलीय समिति, जो 
आपके कक्ष में मिली थी, उसके निर्णय के अनुसार किए हैं। उन्होंने किसी रहस्य का उद्घाटन 
नहीं किया। उन्होंने सदन या देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं की, मगर जब देश के रक्षा 
मंत्रीजी के ऊपर अनर्गल आरोप लगते हैं तो सारी व्यवस्था पर चोट होती है, उनके दिल पर ही 
आघात लगना स्वाभाविक है। इसका रास्ता निकाला जा सकता है, समस्याओं के हल ढूँढे जा 
सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने को आदत 
छोड़ दें। कोई सार्वजनिक प्रश्‍न आता हे तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में 
काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। 

हम चालीस साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे, 
इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम समझौते के लिए कल तैयार होते तो आज यहाँ 
विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत ही नहीं आती। हमने मिली-जुली सरकार को अच्छी तरह से 
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चलाने की कोशिश की है। 
डॉ. शकोल अहमद (मधुबनी) : नहीं चली। 
श्री वाजपेयी : चल रही है और आज शाम को और तेजी से चलेगी। 
अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के चलने या न चलने का सवाल नहीं है। यह देश चलेगा या 
नहीं चलेगा, जनता का निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा। एक मिली-जुली सरकार की आलोचना 
करने के बाद फिर से मिली-जुली सरकार बनेगी तो क्या यह उन दोषों से बचेगी, जिनके लिए 
हमको अपराधी करार दिया जा रहा है ? मिली-जुली सरकार की सीमाए हैं 1 (व्यवधान) उन 
सीमाओं को अभी हमें समझना है और आचरण करना है । कांग्रेस पार्टी का संकोच और झिझक मैं 
समझ सकता K | लेकिन उनका मन बँटा हुआ हे । हमें हटाने की उत्कट लालसा, सत्ता में भागीदार 
बनने की इच्छा और उसके साथ अपने बल पर आगे बढ़ने का फैसला--इसमें कठिनाइयाँ हैं । 
लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। 
अच्छा है, दो दिन बहस चली है। जरूरत से ज्यादा गरमागरम बहस हुई। थोड़ा संयम चाहिए और 
यह बात सभी दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा आभूषण और हथियार है, जिसे 
एक जीवन व्यवस्था के रूप में हमने स्वीकार किया है हर नागरिक को समानता की, उसके अंदर 
गारंटी प्राप्त है। इस देश को एक रखने के लिए लोकतंत्र को सबल और पुष्ट करना आवश्यक है। 
संगमाजी ने इंस्टीट्यूशन की बात कही थी। बाद में चंद्रशेखरजी ने उसपर जोर दिया। 
संस्थाओं को रक्षा होनी चाहिए, कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए मेरे बारे में कहा गया कि 
मैं तो पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से घेरकर रखा गया है कि मैं विवश और 
लाचार हो जाता हूँ । इतना कमजोर तो मैं नहीं हूँ | राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय आवश्यक हैं, वे 
हमने सारी शक्ति और संकल्प के साथ किए हैं। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को और खास 
करके मुलायम सिंहजी को जो कभी-कभी बड़े कठोर बन जाते हें. यह बात कहाँ से दिखाई देती 
है कि मेरे और आडवाणीजी के बीच मतभेद है ?''( व्यवधान) सोच-विचार करिए ! 
श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी विद्वत्ता पर कभी मुझे शक नहीं है। आपको मुखौटा कहा 
गया, इसलिए मुझे अफसोस है। 
श्री वाजपेयी : Wate की चिंता मत करिए, मुखौटा उतारकर फेंका जा सकता È | 
श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह मुखौटा उतर जाएगा तो हम आपके साथ होंगे। 
श्री वाजपेयी : बहुत अच्छा, फिर आने के लिए तैयार रहिए। 
श्री मुलायम सिंह यादव : जिस दिन आप यह मुखौटा उतार देंगे, हमें कोई विरोध नहीं 
होगा। 
श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मतभेद की बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और 
श्री शिव शंकरजी के बीच तो समझ में आ सकती है, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा 
है। आडवाणीजी और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है | जब मैं पहली बार लोकसभा में 
चुनकर आया था, तब से आडवाणीजी मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे सहयोग दे रहे Ë भारत 
के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग-अलग 
सवालों पर राय भिन्न हो सकती है | क्या आप सब एक राय के हैं ? मुलायम सिंहजी, क्या आप मैं 
और बेनी प्रसादजी में किसी मामले को लेकर राय अलग-अलग नहीं होती है ?'(व्यवधान) मुझे 
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मालूम है। 

श्री मुलायम सिंह यादव : कभी नहीं होती है। 

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूँ कि फैसले का वक्त आ 
गया है। आप तय करिए। हमें जो सेवा करने का मौका मिला था, हमने तेरह महीनों में इस बात 
का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से 
कायाकल्प करेंगे। आखिर चुनाव पाँच साल के लिए होते हैं। तेरह महीने का काल कोई बहुत 
लंबा काल नहीं है, लेकिन तेरह महीने में हमने ऐसी रेखाएँ खींची हैं, जो काल के कपाल पर 
अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता | उनकी आलोचना करके तथ्यों पर परदा नहीं डाला जा 
सकता । व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी झुँझलाहट, कडुवाहट प्रकट करके, जो हमारी उपलब्धियाँ 
हैं, उनपर पानी नहीं फेरा जा सकता। जो ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप उनको मत मानिए। क्या 
वह जनमत का प्रकटीकरण नहीं है ? लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार चले। लोग चाहते हैं कि 
हमें सेवा करने का आगे मौका मिले। मुझे विश्वास है कि यह सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। 
बहुत-बहुत धन्यवाद । 


OOO 
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डॉ. ना.मा. घटाटे 


इन ग्रंथों के संपादक डॉ. नारायण माधव घरारे इन दिनों 
विधि आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय संविधान की सेवा 
कर रहे हैं; इससे पूर्व डॉ. घटाटे पिछले ३० वर्षो से उच्चतम 
न्यायालय में वकालत करते रहे हँ । 

डॉ. घटाटे ने स्नातक की उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से 
एल-एल.बी. दिल्ली विश्वविद्यालय से, स्नातकोत्तर और पी- 
एच.डी. की उपाधि विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग, अमेरिकन 
विश्वविद्यालय, वाशिंगटन से प्राप्त कीं | अमेरिका में अध्ययन 
के दौरान विश्वविद्यालय के विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग में 
सलाहकार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विविध विषयों के 
अध्यापक भी रहे। 

श्री घटाटे ने स्नातकोत्तर शोधप्रबंध "चीन-बर्मा सीमा 
विवाद" पर और पी-एच.डी. शोधप्रबंध “भारतीय विदेश नीति 
में निरस्त्रीकरण' विषय पर लिखा। वे संविधान, अंतरराष्ट्रीय 
संबंध और सम-सामयिक विषयों पर कई शोध-लेख लिख 
चुके हैं । 

उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे डॉ. घटारे ने 
१९७५ के आपातकाल के दौरान नजरबंद सभी प्रमुख विपक्षी 
दलों के नेताओं की ओर से पैरवी की। डॉ. sere १९७३ से 
१९७७ तक भारतीय जनसंघ और १९८८ से भारतीय जनता 
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं । 

डॉ. घटाटे ने “मेरी संसदीय यात्रा” से पूर्व अटलजी के 
संसदीय भाषणों पर केंद्रित “संसद में तीन दशक” और "फोर 
डिकेड्स इन पार्लियामेंट ' पुस्तकों का भी संपादन किया । इनके 
अतिरिक्त “भारत-सोवियत संधि : प्रतिक्रियाएँ और विचार ', 
“बँगलादेश : संघर्ष और परिणाम' और ' आपातकाल हटाओ' 
शीर्षक पुस्तकों का सफल लेखन-संपादन किया है। 
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